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# प्राकथन & 
( प्रथम सस्करणा ) 

आज जब कि ससार के नारे राष्ट्र औद्योगीकरण की दौड में जुटे हुए है 
और विज्ञान के नित्य नए आविष्कारो ने पुरानी उत्पादन प्रणालियों को चुनौती 
दे रखी है--प्रयोगशाला में जुटा हुआ वैज्ञानिक, अध्ययन कक्ष में विचारों में 

निमग्न अर्थशास्त्र मवीषी, विश्वविद्यालयों मे वाणिज्य विषय के अनुसघान 
विभागो मे व्यस्त रिसर्च स्कॉलर, इन्जीनियर तथा राजकीय विद्येपज्ञ आदि 

सभी औद्योगिक सगठन एव प्रबन्ध के क्षेत्र मे परम्परागत रूढियों मे सुधार कर 

वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म देने म व्यस्त है। धीरे-धीरे व्यक्ति का महत्व 

घट रहा है और उसका स्थान नियम और व्यवस्था तथा नियोजन लेते जा रहे 

हैं। आज का प्रगतिशील उद्योगपति भी संगठन और प्रबन्ध की वैज्ञानिक 

प्रणाली की महत्ता को स्वीकार करता है और वह स्वय एक से दो, दो से चार 

और चार से चालीस प्रतिप्ठानो का किसी न किसी व्यवस्था के अन्दर सचालन 
करने के लिए उत्सुक रहता है और उसे इस दिशा थे पर्याप्त सफलता भी 

मिली है । 
हमारे देश मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार के तत्वाधान में नई 

समाजवादी व्यवस्था को जन्म दिया यया है। उद्योग क्े क्षेत्र मे सदियों की 

गुलामी से उत्पन्न दोष धीरे-धीरे दूर हो रहे है। एक ओर उद्योगों के राष्ट्रीय- 

करण एवं राजकीय नियस्तण कय भह॒त्वपूर्ण प्रयोग चल रहा है तथा दूसरी ओर 

उद्योगों में बढते हुए राजकोय हरतक्षेप एब निमनन््तण तथा मजदूरों मे अढी हुई 

चेतना के कारण औद्याग्रिक सगठन एवं प्रबन्ध स्वत वैज्ञानिक आधार अपनाता 

जा रहा है | ये सब एक स्वतन्त्र प्रगतिशील राष्ट्र के लिए स्वस्थ लक्षण हैं । 
आज का विश्वविद्यालय वा विद्यार्थी जिसे कत उद्योग अथवा व्यवसाय के 

क्षेत्र मे वायडोर सभालनी है इन हलचलो के भ्रति उदासीन कैसे रह सकता 
है ? एतदर्थ देश के सभी विश्वविद्यालयों ने औद्योगिक थ्रगठन एव प्रबन्ध बिंपय 
को अपने वी० कॉम० एवं एम० कॉस० की परीक्षाओं वे वाद्यत्रम में अत्यन्त 

महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है । बागरा विश्वविचालय ने भ्री इस विपय को एम० 

कॉम० की परीक्षा म एक पृथक प्रश्न पत्र को रूप म मद्त्ता दी है तथा बी० 
वम० पाट २ के पाद्यनम मे पर्याप्त सुधार के साथ समाबेश्ञ किया है । प्रस्तुत 



(२) 

पुस्तक विशेषत॒या इन एखििर्तना को ध्यान में रखते हुए तवा अधिकतर 
विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी माध्यम अपनाएं जाने के कारण उन्हीं की रुचि वी 

जाया में लिखी गई है। हमारा ध्येय रहा है कि विद्याथित्रों मे विषय को 

झूचिपृर्वके मनन करने त्रवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने को क्षमता बडे, 

इसलिए हमने सेब्यो का संकलन मात ऊरने के स्थान पर उनके विवेचखनात्मक 

अव्ययन पर अधिक बन दिया है । यह प्रवृत्ति विद्यायियों को न केवल परोक्षक 

को दृष्टि मे ऊंचा उठावेगी बरन् परीक्षोपरान््त भावों जीवन में एक सफल 
ब्यवसायी जथवा उद्योगी बनाने में महायक होगी। स्वतस्तनता प्राप्ति झे पश्चान् 
इस दिद्या में होने वाले अनेक महत्वपूर्ण परिवर्ततो, चसने वाले प्रयोगों तथा 

उपयोगी आद्यतन आँकडो का सकलन नी विशिष्ट जानकारी के लिए किशा 

गया है । 

यद्यपि भारत सरकार द्वारा प्रचलित वाणिज्य एवं वित्त विषयक शब्दावली 

से पूर्ण सहायता ली गई हे, पर भाषा को क्विष्ट नहीं होने दिया गया है। 

स्वान-स्थान पर अग्रेजो के पर्वायवाची शब्द जिनसे अध्यापक एवं विद्यार्थी अभी 

अन्यस्त हैं, कोप्ठक म दे दिए गए हें । 

आशा है प्रस्तुत पुस्तक न केवल वी० काम० के विद्याविया के लिए बरन् 
सामान्य विज्ञ पाठकों के लिए जिन्हें भौद्योगिक सगठन एवं प्रबन्ध का व्याव- 

हारिक ज्ञान प्राप्त करने म रुचि हू, अत्यन्त उपयागी सिद्ध होगी । 

अन्त में जपने कालेज के वाणिज्य विभाग के सभी सहयोगी प्रवक्तागण 

विशेषत्तया भरो० एन० एस० निगम तथा प्रो० जे० एस७ रस्तोगी हमार धन्यवाद 
के णत्र हे, जिन््होन निरन्तर प्रेरणा एवं अपना अमूल्य परामर्श प्रदान क्या 
है । हम जपने विद्यार्थी श्री केशवप्रसाद तथा श्री रामग्रवेश ओझा की सराहना किए 
बिना नही रह सकते, जिन्होंने बद्ये लगन के साथ पाण्डुलिपि साफ़-साफ लिखने 
में योग दिया हे। पुस्तक के मुद्रण एवं प्रूफ सशोधन मे जिस भूल उच्च एवं लयन 
का परिचय श्रो वेदप्रकाश नागव ने तथा प्रदाघ्न मे जिस रख एव ज््रता 
का परिचय ठ० तेजवहादुरसिह चन्देल ने दिया है उसके लिए हम उनके अत्यन्त 
आगभारी हैं । अन्त में अयने सभी सहयोगी अध्यापक बन्धओं से हमारा जन्रोध 
है कि प्रस्तुत पुम्तक में सुधार के लिए सुझावों से हमे अवगत कराने की क्र्पा 
करे ताकि भविष्य के सस्करण में हम अपने इस प्रयास की चूलो का 
सुघार सकें । 

-- लेखकगण 
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भारत औद्योमिक श्रमिकी की वर्तेमान स्थिति ओद्यागिक 

श्रम की मूल विश्येपताएँ, भारतीय श्रमिक की अकुशलता, 
भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण क्या भारतीय 

श्रमिक वास्तव में अकुझल है ? श्रमिकों की क्षमता बढाने 
के लिए सुज्ञाव, श्रश्न । 

१४--भ्रमिक कल्याण ३८४-३९९ 

श्रमिक कल्याण का अर्थ, श्रमिक कल्याण के पक्ष, श्रमिक 

बल्याण के अगर, श्रम कल्याण का उदय, श्रम कल्याणकारी 
कार्यों की महत्ता, भारतवर्ष में आयोजित श्रमिक कल्याण 

कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा कल्याण बाय, राज्य सरवार गत 

द्वारा कल्याण कार्य , नियीक्ताओ द्वारा कल्याण कार्य , श्रमिक 

सधो द्वारा कल्याण कार्य , प्रश्न । 

१४--सामाजिक सुरक्षा ४००-४२७ 

सामाजिक सुरक्षा का अथे , सामाजिक सुरक्षा की परिभाषाएँ , 
सामाजिक सुरक्षा की विशज्लेषताएँ, सामाजिक सुरक्षा का 

क्षेत्र, भारतवर्ष मे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का 
विकास, भारतवर्ष म सुरक्षा, श्रमिक्रों का क्षतिपरूरति 
अधितियम, बीमारी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिनियम, 

प्रमूति लाभ, वृद्धावस्था उत्तर-बेतन तथा पारितोषिक, 
क्मंचारी राज्य वीमा योजना, प्रॉवीडेण्ट फण्ड योजना, 
प्रॉवीडेण्ट फण्ड्स (एमेण्टमेण्ट) एक्ट १९५८ 

१६--आऔद्योगिक सघर्ष तथा ओद्योगिक सघपे विधान घशप-डध४ड 

प्रस्तावता, जौद्योगिक संघर्ष के कारण , औद्योगिक संघर्ष 



(४) 
का इतिहास, औद्योगिक सधर्ष को रोब-बाम तथा समझौते 

के वैधानिक उपाय, ऐतिहासिक सिहावलोबन, अखिल 

भारतीय जधिनियम , प्राम्तीय अधिनियम, इण्डम्ट्रियल- 

डेस्प्यूट्स (मशोघन) एक्ट सन् १९५६, प्रवम पचवर्षीय 

योजना, द्वितीय पचरवर्षीय योजना, प्रश्न 

१७--श्रम सतियम ४४ ५-०४६८ 

प्रस्तावना, फैक्ट्री अधिनियम श्८८१ का नियम, १८९१ 

का नियम, १९११ का नियम, १९२२ का नियम, १९३४ 

का नियम, १९४८ का फंक्ट्री विधान, बागान श्रम नियम , 

खानो म॑ समियम, पारिश्रमिक नुगतान नियम १९३६, 
न्यूनतम मजदूरी नियम । 

१४--अम भगठने जान्दातन ४६९-४८६२ 

प्रस्तावगा, श्रम संगठन की परिभाषा श्रम सगठना के कार्य 

तथा उद्देश्य श्रम सगठना के लाभ, श्रम सगठना से हानियाँ , 

श्रमिक सघ आन्दालन का नारतवप म इतिहास भारतवर्ष 

मे क्षमिक सघो को वतमान स्थिति, श्रम सघ-अधिनियम 

१९२६, श्रम सघ अधिनियम १९४७ श्रम भघ तथा द्वितीय 
पव्वर्पीय योजना, श्रमिक सधों की कठिनाइयाँ, प्रश्न । 

9९--मज दूरी दन की रीतियाँ ४८७-५२१ 

समर के अनुसार मजदूरी जयवा दैनिक वेतन, कार्यानुसार 

मजदूरी, उद्दीपन, प्रगतिशील अथवा प्रब्याज बोनस पद्धति , 

टलर भित्रक कार्यानुसार पद्धति, हाल्स प्रब्याज याजना 

रौवन प्रव्याज याजना गैट वातस योजना, इमर्सन दक्षता 

योजना , बोनस पद्धतियाँ, सलाइडिग स्केल, जीवन निर्वाह 

मजदूरी, लाभ बाजन श्रम की सहभागिता म्वूनतस 

मजदूरी , श्रमिक द्वारा प्रवन्ध म भाग लन की पद्धति , प्रश्न । 

२०--औद्यागिक नियमन तथा नियन्तनण ४२२-२५९ 

स्व॒तन्त्र अथ-व्यवस्था स नियन्नित अर्थ-त्यवस्था की बोर, 
राजकीय हस्तक्षेप के उद्देश्न , राज्कीय नियन्नण के ढन, 
क्या राजकीय हस्तक्षेप उचित है २, उद्योगा का राप्ट्रीय- 
करण राजकीय उपकमा की विधियाँ, भारत म उद्यागों वा 
नियन्त्रण एव नियमन, प्रश्न ॥ 

परिश्िष्ट -- प्रश्न पत्र १९६० 



अध्याय १ 

ओऔय्ोगिक अल्प का बिक. | का विकास 
( ६० पंठ0 ० 0950४ 9 चिथा2 807९॥६ ) 

समस्त ज्ञाथिक क्रियाओं में सगदन अथवा प्रवन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। उचिते संगठनकर्ता जथवा प्रवन्धक् के अभाव में आधिक साधन 

स्वयं युछ नहीं वर सकते । प्राचीन काल मे ज्ञाथिक प्रणामी अत्यत सरल थी । 

उत्पादन छोट पैमाने पर होता था । औजार साधारण थे। ओऔद्योग्रिक प्रणाली 

अपरिवर्तनशील तथा स्थिर धी। इसलिये सगठन अथवा प्रवन्ध का काम 

भी सरल था। कारीगर स्वय ही अपना प्रवन्धक भी होता था। परन्तु धीरे 

धीरे उत्नादन की विधियाँ अत्यन्त जटिल होती गई । लम्बे पैमाने पर उत्पादन 
होने लगा । श्रम का विभाजन हुआ । हडारो वर्मचारियों से एक साथ काम 

लेना, उनके काम वा समन्वय करना एक समस्या वन गई। इसीलिए औद्योगिक 

प्रबन्ध के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता पडने लगी। औद्योगिक प्रवन्ध एक 

निश्चित विज्ञान वन गया । उसकी शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया। 
व्यक्तिगत योग्यताओं के साथ-साथ प्रवन्ध सम्बन्धी नियमों का ज्ञान भी उतना 

ही महत्वपूर्ण बन गया । 

औद्योगिक प्रवन्ध की परिभाषा 

प्रो० किम्बिल ने औद्योगिक प्रवन्ध कौ परिभाषा देते हुए लिखा है-- 
* विस्तृत रूप से प्रबन्ध उस कला को कहते हैं, जिसके द्वारा, किसी उद्योग में 

मनुष्यों और माल को निय्रत्रित करने के लिए जो आर्थिक सिद्धान्त लागू होते 
है उन्हें श्रयोग में लागए जाता है (४ इस पुकार औद्योगिक प्रदन््य के इस दाए्द 

+[चैगाबहुश्याशाई गाउ> 9७ ७0०34) उशग€व ३४ घ6 20० £ 0५) / 4 
पीर ९<ल्था०ा।५ छाणठएञाध5 घीउघ् पादाार घी& ०0ता00 ण गाशा गथात॑ 
होतहा।ईड जा (६ ए१६६४७छा56 एाव॑ह्ष ६छाह्वाव९:३६७ाा- 

एप्राएऑ गाव ((वाएंगी २ ावटलफ़ॉहड त॒ उगवीाफाएएवां छाइक्राफेबीक 



ु् औद्योगिव संगठन 

पर विचार क्या जाता है कि श्रमिकों से कस प्रकार काम लिया जाय दि 
कम से कम लागत से अधिक से अधिक काम हो सके तथा प्राप्त साधनों 

(माल) का अच्छा से अच्छा उपयोग हो सके । प्रो० रिम्बल ने प्रबन्ध तथा 

संगठन को अलग-अलग माना है तथा दोनो के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से 

निर्धारित किया है । उनके अनुसार “प्रबन्ध में उद्योग को शुरू करने, पूँगी का 

प्रबन्ध करने, मुख्य-मुख्य औद्योगिक नीतियों के निर्धारित करने सब प्रकार के 
उपकरण (४वप्रांछझगाथा।) प्रदान करने, सगठन की सामान्य रूप रेखा बनाने 

तथा मुख्य-मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति करने के कार्य सम्मिलित है। संगठन 

प्रबन्ध का सहायक है, इसमे विभिन्न विभागो तथा उनके कर्मचारियों की 

नियुक्ति करने और उनके कामों दा विभायन करने की क्ियाएँ सम्मिलित है। 

इस प्रकार सग्ठन, प्रवन्ध को लागू करने की जिया है ।' * 

मध्ययुग में औद्योगिक प्रबन्ध 
मध्ययुग मे औद्योगिक विकास का प्रारम्भ टाल था। यो तो औद्योगिक 

परम्परा उतनी ही पुरानी है जितनी की सम्यता। परन्तु प्राचीन काल मे 

उसकी अलग कोई स्थिति नही थी। अधिकाश लोग देहातो में बसते थे। 

नगरो की सख्या नही दे बरावर थी। औद्योगिक विकास तथा नगरो के 

विकास का काम करीब करीव साथ-साथ हुआ । गाँवों की आथिक परम्परा 

अत्यन्त सरल थी । प्रत्येक गाँव प्राय आत्म निर्भर होता था। जिन बस्तुओं 

की आवश्यकता पड़ती थो उनकी प्रूति गाव में ही हों जाती थी। व्यापार 

अत्यन्त सीमित था । उत्पादन की विधियाँ तथा औजार बडे सरल थे। 

प्रो० अनविन (छा, एगज्ाण) के मतानुसार “मध्यकालीन कारीगर 

मजदूर, निरीक्षक ([07७००2०७) पूजीपति, व्यापारी तथा दूकानदार सभी कुछ 

था। | उसका घर ही उसका कारखाना था और परिवार के सभी लोग उरामे 

सहायता करते थे। बिक्री की समस्या बिल्कुल न थी क्योकि जो कुछ तैयार 

होता था तुरन्त बिक जाता था। माल की किस्म प्राय एक ही रहती थी और 
उसमे परिवर्तन नहीं होता था। इसका कारण यह था कि उत्पादन विधियों 

के संगत परस्परागत साना के जएड४एर इट होकए श्र एफ जएने फिका हे 

व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करता था और उसे अपने पुत्र को सौंप जाता था। 

ज (तरा59॥ बतव [द्वाततातिगी 27टकूटर मी 777फराएएवों 07.07 
न पाता ; ऋबं॥ा।दाों 0ककाउदामा स्रा 3॥चश्शा. दे डशाशान 

ईश९शास् (शाप 



है औद्यागिक सगठन 

व्यवस्था थी । गिल्श शे निजी अधिकारी हात थे जो इस बात वी जाच करत 

थे कि उसके निर्देशा का पातन ठीक ठीक हो रहा है अथवा नटी । 

समाज व्त्याण तथा जनापयोगी कार्यों के क्षत म भी गिल्श का महत्व 

कम नही ० । वे बाहर जान वाल सदस्या की जाम माल वी रक्षा का 

प्रबन्ध दरती थी तथा उसकी अनुपन्थिद्ति म उसके परिवार की देख भाल का 

भार अपन ऊपर लेती थी । गिल्डा के सदस्या की साख विदेशा म॑ बहुत 
अधिक होती थी क््याबि गित्ड उनके कज के भुगतान का जिम्मा भी 

लेते थे । सदस्यता प्राय. बरागत होती थी आर पिता की भूयु के पदचात 

उसका बडा रडका गिल्ड का सदस्य वन जाता था ! सध्यक्तात मं व्यवसायिक 

उनति म व्यापारिक गिडा का अत्यत महत्वपूर्ण स्थान है। इह्मान न केवव 

पारस्परिक प्रतिस्पर्दा को समाप्त करके व्यापार वी उन्रति म सहायता की 

बल्कि व्यापार का ऊँचा आदश प्रस्तुत क्या । प्रो० घील्डस (8 7 50008) 

के मतानुसार--यह उच्चकोटि की व्यापारिक नैतिकता जागू करने का प्रयास 

था जा व्यापारिया के पारस्परिक व्यवहार के लिए अन्त आवश्यक था। 

मध्य यग म जब कि राज्कीय व्यापारिक नियमो का अभाव था गिल्डो ने 

व्यापारिक परम्पराआ के कायम करने तया उनके सन्ालिति करने म बडा ही 

महवपूण योग दिया । 

कारीगरों की मिल्ड ((४शी 00705) -? ३वी झताब्दी में व्यापा 
रिक गित्डा का पतन होने तगा तथा उनके स्थान पर कारीगरो की गिरंडें बनता 

शुरु हुआ। औद्योगित प्रवध म यह एक महवपूप कदम था। नई सस्था के 

सदस्य सिफ कारीगर हो सकते थे । व्यापारिया को उसमे कोई स्थान नहीं था। 

एक गरिल्ड स एक ही पेये के कारीमर शामित्र हो सकते थे । इस श्रवार यहा 

स विश्विप्टीक्रण का आरम्भ हुआ। कोई भी व्यक्ति बिना गिल्ड का सदस्य 
बने उस धाघ को नहीं कर सकता था। 

इस समय किसी भी उद्योग भ काम करने वाते रूमचारियो को तीन 

भागा म बांटा जा सकता है । 

(१) सीखने वाले (8ए.7070802५) --य कसी दारीगर का 
शिष्यत्व ग्रहण करके उसके यहा काय सीखते थे। शिप्यत्व का समय 

प्राय सात व७ का ८ता था | उसके बाद वे उस घव को करने का 

अधिकार प्राप्त करते थे । पूरोप मे दिध्यत्व वा समय विभिश्न 
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देशों तथा पेशा के जनुसार जतलय जसय घा। महू समय प्राय 
पाँच साल से सात साल तक होता था। कारीमर प्राय अपने 

लड़को को कम समय मेंही काम का प्रमाण पत्र दे देते थे । 

निवोक्ता, मौसने वाले के लिए भाजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करता 

था, उसके बदले सोखन वालो को काम करना पडता था। 

(२) मजदूर (0069 ग्राध्व) -मीखने वाते जपना शिप्यत्व काल 
पूरा करके मजदूर दन जात थे । प्राय घन की कमी के कारण व 
अपनी स्वृतन्त्र दृकान नहीं खाव सकते थे। इसात्रिए मजदूरी पर 

किसी कारीगर के यहाँ उन्हें काम करना पड़ता था | 

(३) कारीगर ((79//5700) -ये स्वतन्त कारीगर हाते ये जिनकी 
अपनी दूकान होती थी । इन्हे शिप्य रवन का अधिकार था। 

अन्तिम श्रेणी के कारीगर ही गिल्ड के सदस्य हो सकते थे 

गिल्डो के जथिकार तथा बाम बहुल विस्तृत थ। वे माल की किस्म, 
मूल्य बिती का स्थान मज़दूरा वे काम के घट तथा बाम की अन्य छो्तें 
सभी कुछ निर्धारित करते थ। रात म काम करना मना था। ऐसा मजदूरा 
की सुविधा के लिय नहीं बल्कि निरीक्षण सम्बन्धी कठिनाइवा क॑ कारण किया 

जाता था ।* व एक ही प्चे वे लांगो मे सहयाग तथा मैत्री की भावना उत्पन्न 

करने थे। य काम और किस्म का ऊँचा स्तर कायम रखते थे, तथा बाहरी 

लोगो से अपन पंश् के लागा को रक्षा वरते 4। इस प्रकार अपन धनन््ध मं 

गित्डा का एकाधिकार प्राप्त था। उनकी आज्ञा कानून के बराबर समज्नी 

जाती थी । कारीग़रा की गिल्डें, व्यापारिक गिल्डा के ही समान 

कल्याण सम्बन्धी कार्य भी करती थी । वे वोमारी, बरोजगारी तथा पयग्रु हो 
जाने की दशा मे सहायता करती थी। जसामयिक मृयु हा ज्ञान पर बिषवा 

तथा सतानों के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार गिल्ड वर्तमान 

सामाजिक नुरक्षा सम्बन्धी अनक सुविधाय प्रदान करती थी। 

गिल्डो का पतन - १५वीं झताब्दी तक गिल्डा का पतन बडी तेजी से 
आरम्भ हो यया । उनका स्थान धीरे धीरे राज्य न ले लिया | कारौगर गिल्ड 

+8 ६5 ज्रालव : कर्म मै परबकातदों 0छइक्ायबााता, 

॥9. 6 आाशेव5 . डील व कवंदाादर्े 0एकारदाएा, 
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की पावन्दियों से मुक्त हो गये । इसके कई कारण थे। एक तो व्यापार तथा 
व्यवसाथ को वृद्धि कै कारण ग्रिल्यो की उपयोगिता अब कम रह गई थी। बटने 

हुये बाजार के दिये जधिक नई-नई किस्मों के माल की आवश्यकता थी। 

उत्पादन विधियों में भी परिवर्तन जावश्यक्त था । गिल्द प्राय परम्परावादी 

थे। इसके अलावा गिल्दों के जन््दर ही पार्टी बन््दी शुरू हो सई। हैमप्ड वे 

शब्दों मे यद कलह गरीब तथा प्रमीर कारीगरो, मालिक तथा मातहत 

कारीगरा, व्यापारिक तथा ओद्योगिक पक्षो, एव एक तथा _सरे ध्ष के दीच 

मे थी /* कुद जमीर कारीगर जा उत्पादन और व्यापा सप्य-साथ करने थे, 

मित्डो के प्रवन्ध में अधिक महत्वपूर्ण स्थान रसने खगे । सीखने बालों तथा 

मजदूरों (इ0ए77८७ गाल) ये विरुद्ध नियम बडे कर दिये गये। फ्वत 

उन्होंने गिल्टो से सहवाग बन्द कर दिया। गिल्टों के अनेक राजनैतिक 

अधिकार जंमे नगरो का प्रदन्ध इत्यादे घीरे-धीरे सरकार ने अपने 

हाथ मे ले लिय। इस प्रक्तार कुछ ममय बाद गरिल्दों का प्रूर्णतवा पतन 

हो गया । 

भारतीय गिल्डे-जाति पचायते 

यूरोप मे औद्योगिक छेत में जा स्थान मगिल्डो का था भारत में वही जाति 
पच्ायता का था । जाति पचायतों का सयठन आशिक के बजाय सामाजिक 

विभेष था। एक पद्म के लॉगा की गक जाति वन गई थी जैस बटई, जोहार 

इत्यादि । इस प्रकार के प्र जन्म के आधार पर निर्घारित हात लग। एक 

पत्चे से दूसरे पत्र म जाना अयत कठिन ही नहीं बरन् असम्भव था। जाति 

पचायतें गिल्दो की भाति काम की दइश्चायें, मज़द्री इत्यादि निर्धारित करती 

थी। परन्तु ग्रिल््डो की नाति न तो उनकी कोई फीस थी और ने दे कारीगर 

तथा मजदूर का भेद भाव ही रखती थीं। सामाजिक क्षेत में उन्हे बटन बडे 

आधिकार मिले हुये थे परन्तु गिट्डझा की भॉति उन्हे कोई राजनतिक अधिकार 

ने थे। जाति पचायता का संगठन अपिक्न भ्रजातात्रिक था। इसीविए 

यद्यपि गिलडें समाप्त हा गई, जाति पचायरतें जाज भी क्यायम है तथा 

घरेलू उत्पादन से और विज्येपकर देहातो क्लेंव में अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान 

रखती हैं । 

पे रा न अपन 

ऊ ंडागा॥90४ भाव निनाधा0ाव॑ ३ उचछए ली अरबँतश 46०5). - 
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भृह उद्योग प्रणाली 
( 0०7०5७८ $५95६४॥४ ) 

दैनिक मजदूर (7007०9 शथ्ग) जिन्हे गिल्डो में स्थान नहीं मिला वे 
देहातों मे क़ले गए। वहाँ उन्होंने सेनी के साथ-साथ उद्योग घघे का भी 
काम घुहू किया । ऐसे लोग खेती के काम से छुट्टी पाने पर उद्योग धंधे भी 

करने लगे। उत्पादन या काम प्राय. धर पर ही होता था। परिवार के 

सदस्यों के अलावा मजदूर बहुत कम रक््ख्ले जाते थे । उत्पादन वा सामान प्राय 
निणी उपभोग में आता था यद्यपि बचा हुआ सारा बेचा नी जाता धा। इस 

प्रकार इस प्रणाली के द्वारा कृषि तथा उद्योग मिला दिए गए परन्तु घहरो में 

पुरानी परम्परा चलती रही। 'पील्ड्स” के मतानुनार, “गृह उद्योग प्रणाली 

नगर अधे व्यवस्था के हस्त उद्योग स्तर तथा औद्योगिक कास्ति के बीच वी 

स्थिति थी। 

धीरे-धीरे उत्पादन प्रणाली में एक और परिवर्तन हुआ । इसे वर्तमान 
फैकड्री प्रणाली का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है । इस समय तक उत्पादन 

के काम मे श्रम विभाजन काफी सीमा तक लागू हो चुका थां। उदाहरण के 

लिए कपड़े को बिती के लिए तैयार होने के पहले १४ लोगों के हाथ हे 

गुजरना पड़ता था । कुछ लोगो ने जिनके पास काफी धन था एक तया काम 

शुरू किया वे कच्चा मान खरीदकर इन कारीगरों को दे आते थे और तैयार 

हो जाने पर उनकी विद्गी का प्रबन्ध करने थे । इस भ्रकार इन्हें माल एक 
कारीगर से दूसरे के यहाँ अगली जिया के लिए ले जाता पडता था। परल्लु 

उत्पादन की विधियों पर उनका कोई निययग नथा। कारीगर अब भी 

अपने धरो में स्वतन्त्र रूप से काम करते थे। उनका भ॑ कोई फोरमैन था 

न कोई काम की जाच करने वाला । काम की विधि विल्कुल गृह उद्यौग 
प्रणाली के भाधार पर थी। घीरे-धीरे उद्योग पर पूंजी बा आधिपत्य बढ़ 

रहा था तथा श्रम से सगठन की महिमा अधिक हो रही थी । 

्ील्ट्स” का क्घन है कि “इस युग मे पूँजी के उपयोग तथा नियनरण में नया 

परिवर्तन हुजा । इसमें कही तो वाजारों के सगदन का क्षेत्र गगर भ्रणाली 
की अपेक्षा अधिक ध्याण्क कर दिया गया परन्तु उत्पादन की प्राचीन विधियों 

में कोई परिदर्तन नही किया गया था कही यह उत्पादन के साधनों तथा बिल्ली 
योग्य वस्तुओ पर पूँजीपतियों के बढ़े हुए अधिकागे के रूप में प्रकड हुआ ।/ 
अतणव इस प्रणालो की दो प्रमुख विश्येपतायें थी -- 

घ 
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(१) बाजार वा क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया। पहले 

जहाँ माल की सपत का क्षेत्र सीमित था वहा अब व्यापारी माल 

खरीद कर उसे दूर दूर भजने लग । 

(२) उत्पादन पर पूजीपतिया का नियनण बढ गया । इसका कारण यह 

था कि कारीगरा के पास कोई पूजी माल खरीदन अथवा औजार 

लने के लिए न थी। इसक लिए उह पूजीपतिया का सहारा 

लेना पत्ता था। 

औद्योगिक कान्ति तथा फंक्द्री प्रणाली 
( 95घाडा पिलशएणॉफ्धणा गाते स्बि:६07/ 5)5६७४ ) 

#८वी दाताब्दी के उत्तराद्ध म यूरोप और विशेषकर दग्रतैड में एक 

महान आथिक परिवतन हुआ जो औद्योगिक जाति के ताम में प्रसिद्ध है। 

इस क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पादन विधियों मे आमूल एरिवतन हुआ। पुराने 
गृह उद्योगों के स्थान पर विशाल कारखाने लगने तगे जिनमे हजारा मजदूर 

एक साथ काम करते थे । नए नए औद्योगिक नयरा का बसना आरम्भ हो 

गया । मानवीय श्रम की जगह मशीनों ने वेना जारम्भ कर दिया । औद्योगिव 

क्रान्ति का आरम्भ कुछ ऐसे आविष्कारों से हुआ जिद्दोंने उपादन विधियों मं 
एक क्राति उत्पन्न कर दी। ये आविष्कार तीन प्रकार के थे -- 

(१) श्रम बचाने वाले आविष्कार जैसे स््टीम की शक्ति से चनने 

वाले यत्र । 

(२) समय बचाने वाले आविष्कार जमे नई सूत कातो की मशीन 

जिनमे एक साथ कई सूत कत सकते थे । 

(३) दूरी कम करने वाते आविष्कार जैसे यातायात सदेश वाहन वे 

साधन । 

मुख्य मुरय आविष्कार इस प्रकार थे। सन १७६९ मे जेम्स वाट 

(74065 ४४०४) ने वाप्प दाक्ति का पता जगाया और दाप्प इजन का 

आविष्कार किया । संत १७७० में हारग्रीस (8५ व्जाष्टा।2ए९8) 
नामक जुताहे ने स्पिनिंग जेनी (इ$ज्ाश्शाशष्ठ /८एण७) चाोमकझ विश्वेष प्रकार 

का चरखा बनाया जिससे एक शाथ कई घाग्रे वाते जा राकते थ। 



औद्योगिक प्रबन्ध का विकास हि 

सन् १७७१ में आर्क॑ राईट (रंलागव दैतछवाष्ठा। ) ने पानी से चलने 

वाले करघे का आविष्कार किया। सन् १७७९ में नाम्पटन ( 5शग० 

लाणाए।०॥ ) ने म्यूल ( १[७७ ) का जाविप्कार किया तथा सन् १७८५ 

में कार्टयइट (3. 80एण76 एआ्याह0) ने एक नवीन करवे का 
आविप्कार किया ) धीरे-धीरे नए-नए आविप्कार और हुए तथा पुराने 

आविप्कारों मे उन्नति होती गई। 

औद्योगिक कान्ति का प्रभाव 

औद्योगिक तान्ति के फलस्वरूप उत्पादन विधियों में मामूली परिवर्तन 

हो गया । पहले जहाँ छोटे छोटे कारोगर साधारण ओजारों से माल तैयार 

किया करते थे, जव उसके स्थान पर बड़े बडे कारखाने स्थापित हो गये। 

इस कारछानो मे हजारो मज़दर एक साथ काम करते ये। मानवीय झक्ति 

का स्थान धीरे धीरे वाप्प की झक्ति ले रही थी जौर मज्नीनों का उपयोग 

बढता जा रहा था। यद्यपि जौद्योगिक प्रान्ति का आरम्भ सर्व प्रथम इगलेड 

में हुआ परन्तु शीघ्र ही यूरोपीय देशों मे भी इसका प्रचार होने लगा । 

औद्योगिक जाति के फलस्वरूप व्यापार के क्षेत्र का विस्तार हुआ। लम्बे 

पैमाने पर उत्पादन होने से एक व्यक्ति के लिए बहुत से लोगों की आवश्य- 
क्ताओ को पूरा करना सम्भव हो गया। इम्का सामाजिक तथा आथिक 
क्षेत्र मे बडा गहरा प्रभाव पडा । नए-नए नगर खानों के निकट घसने लगे ॥ 

पुराने नगरों की प्रतिप्ठा नप्ट हो गई। हजारों की सख्या मे कारीगर 

बेरोजगार हो गये । वे भाग भाग कर जीविका की खोज में नगयरो में आने 

लगे। घरों की समस्या जटिल हो गई। मिल मालिकों ने मजदूरों को 

कमजोरी का लाभ उठाकर उनका खूब झोयण किया । उनसे अठारह-अठा रह 

घटे काम लिया जाता था, और वेतन इतना अल्प था कि घर के सभी लोगो 

को काम पर ज्यना पडता था। छोटी अवस्था के बुकुस्पर बालक तक काम 
में लगाये गये । आये दिन दुघंटनाये होती थी, परन्तु मजदूरों की दक्या को 

पूछने वाला कोई न था। यह स्थिति अधिक समय तक कैसे टिक सकती 

थी। श्षीघत्र ही सरकार को मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियम 

बनाने पडे । काम की दशाओं में भी तमझ सुधार हुआ। परन्तु इस 

व्यवस्था मे करीब एक जताब्दी लग गई तथा इस बीच मे मजदूरों को घोर 

कृष्ट का सामना करना पशझ 
ग 



१० आद्योगिक संगठन 

फैक्ट्री प्रणाली (॥8८६०७ $:5६श४ ) 

औद्योगिक अन्ति के फतस्वत्प जिस नई ओद्योगिव व्यवस्था का जन्म 

हुआ उसे फैक्ट्री प्रणाली कहते है। प्रो० किम्बाल के मतानुसार "फरक्ट्री 

प्रणाली द्वारा उत्पादन से तात्पर्य उस उत्पादन विधि से है जिसमे सामूहिक 

श्रम तथा मशीनों का उपयोग क्या जाय ।”* इस प्रकार फैड्टी प्रणातो 

के दो मुल्य सक्षण है। एक तो सामूहिक श्रम और दुसरा मशीनों का 

उपयोग । 

सामूहिक श्रम -हस्त उद्योगों ( पक्शता टाक्ली5) में वारीगर स्वयं 
अपनों सब काम करता था। उसते परिवार के लोग ही उसवी सहायता 

करते थे। कभी कभी भाड़े रा श्रम भी लगाया जाता धा। परन्तु वर्नमान 

सकारखानों में संक्डो तथा हजारों की समस्या मे मज़दुर काम करते हैं। उनसे 

संगठित रुप में काम लेना फैक्ट्री प्रणाली को पहली विशेषता है । 

मशीनों का उपयोग -कंडट्री प्रणाली की दूसरी विभेषता मशीनों गा 
उपयोग है। बुटीर उद्योगों के औजार साधारण और सरल होते थे । परन्तु 

आयुनिक काल में मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाता 
है। औद्योगिक खाति के समय से लेदर अब तक लगातार मानवीय धरम के 
स्थान पर मझीनों दा प्रयोग बटता जा रहा हैं। यहाँ तब कि अब पूर्णतया 

रबय चालित कारखाने वनने लगे है । रे कारखाने में सनुष्य नाग का कोई 

प्राणी देखने तक को नहीं सिलेगा। सब काम मसीनों ढारा अपने आप 

हो रहा है। 

फैक्ट्री भरणाली के अन्य लक्षण इस प्रकार है । 

श्रम विभाजन -फैक्ट्री प्रणाली की तीसरी विशेषता श्रम विभाजन है। 

ग्रद्यपि इसके पहले भी न्यूनाधिक रूप से श्रम विभाजन का उपयोग किंया जाता 

या। परन्तु मश्ीनां का प्रयोग होने से थ्रम विभाजन और अधिक पारिमाण मे 
होने सगा । यहाँ तद कि काम को छोटी से छोटी उपविधियों मे विभाजित 
क्या गया और एक व्यक्ति के जिम्में समस्त काम वा बहुत छोड अब 

रह गया। 

4 |(कउगी आप (॥॥799॥ ३ 7772क्ुए रा काका 0//क्षाएकशा, 

ध 
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लम्बे पैमाने पर उत्पादन --बुटीर उचागा मे मात वाडी मारा मे 
तैयार किया लाता था इसका कारण एक ता यह था वि कारीपर स्थतन््त रूप 

स माल तैयार करता था और दूसरा यह था जि पुरान वोजारा से उधितरा 

माजा मे माल तैयार भी नहीं किया जा सक़त। था । मशीन मनुप्य वी जपक्षा 
कही अधिक माजा म उत्पादन करती था इसीजिए नई व्यवस्था वे जनुस्पर 

लम्ब पान पर उत्पादन हान लगा 

उद्योगों में गतिमयता -प्रा० किम्मात क अनुसार हस्त उद्याया स 

औजारा उत्पादन तथा सामातिक संगठन मे स्थिरता का बाघ हाता है फैक्ट्रा 

प्रणाती म उत्पादक विधिया म॑ बहुत तल्दी जल्दी परिवतन हात हू तथा उसके 
फलस्वरूप सामाजिक तथा जाथिक क्षता स नो परिवतन शोत हु # मूह 

उद्यागा म उत्पादन वा ज्ञान परम्परागत था आजार तथा किस्मा मे कोइ 
परिवतन नहा हाता था। परन्तु फकती प्रणाव्री म उत्पादन विधिया मे 

लगातार सुधार हाता जाता हू। नइ नई मायान इत्ाद वी जाती है। 

उत्पादन की नई नई बेचानिक विणिय्रा निझाती जाता है जिनेस कम स कम 
लागत म अधिक स अधिक उत्पादन हा सके । 

फैक्ट्री प्रणाली के प्रभाव 

फैकली प्रणाली के कारण जौद्यागिक सगठन मे काफी परिवतन हुए ।॥ 

उद्योगा क॑ आकार म वृद्धि -आधुनिक उय़ागा का एक बहुत बडो 
विशपता उनक आकार म वृद्धि ह। प्रा० किम्वात के अनसार यह वद्धि दा 

दिशाओ म हुई॥ (१) व्यक्तितत जऔद्यामिक सलावाओ व जागार म वृद्धि 

और (२) सयोजक द्वारा हान वाती वाद्ध जिनस एक दी प्रकार या विभिन्न 

प्रकार के कारखाने एक ही प्रवव क माततत आ जात ह ) प्राचीन काठ मे 

कई सौ ब्यक्ति हा एक साथ काम करव 4 उस बहुत बडी उत्पादक इकाई 

माना जाता था| परन्तु वतमान वद्या बडी औद्याएयय सस्याजा म हजारा की 

तादाद म मज॒तर काम वरत है। कटा जाता है कि (7००४६) नदी के 

किनारे स्थित फाड कम्पना क कारखाने मे ८० हजार स थी पविक व्यक्ति 

काम करते है। इसका कारप क्या हे? मण्ीठा के उपयाय तथा श्रवय 

+ रवा9गी भव (ता9गी. #गरालएह ली रवीएद/एगी 020क5उ2/का 



श्र्र औद्यागिव संगठन 

की बला में उन्नति होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पत्ति बढ़ने का नियम 

लागू होता है अर्थात् जितना ही लम्बे पैमाने पर उत्पादन किया जावेगा लागत 

उतनी ही कम आवेगी । इसलिए कारखाने के आयार में वृद्धि की प्रवृत्ति 

बराबर बढ़ती जा रही है। औद्योगिक इकाइया में वृद्धि एक दूसरा कारण 

उद्योगा में हाने वाला समोजन है । सयोजए के द्वारा कई औद्योगिक सस्थाएँ 

एक में मिल जाती है। पारस्परिक भ्रतिस्पर्दधा ने इस दिज्या में बडी सहायता 

वी है। कही कही पर अधिक झत्तिशाली औद्योगिक इकाइयाँ अपने से 

कमजोर इकाइयो को हडप कर गई । अन्य स्थानों पर पारस्परिक प्रतिस्पर्दा 

से तग आकर कई उद्योगो ने बराबरी की सधि कर ली। पूँजीवादी प्रणाली 

में भी इसमे बडी सहायता की । लाभ वी वचो हुई रकम को पूंजीपति अन्य 
उद्योयो में लगाता है इस प्रकार घीरे घीरे उसके अधीन उद्योगो की सल्या बढती 

जाती है। संयोजन के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक अगले अध्याय में देखिये । 

ओद्योगिक स्वामित्व पर प्रभाव 

उद्योगों के आकार मे वृद्धि होने के साथ-साथ औद्योगिक स्वामित्व में भी 

परिवर्तत हुओ | पहले कारीगर स्वय अपने कारखाने का मालिव होता था। 

वही उसकी पूंजी तथा औजारो का अबन्बच करता था तथा हानि लाभ का 

जिम्मेदार होता था। परन्तु उद्योगों के आकार म वृद्धि होन के कारण पूंजी 
की आवश्यक्ता वटो । एक एक कारखाने मे करोड़ो रुपये की पूँजी लगन 

लगी । इसका प्रवन्ध कसी एक व्यक्ति द्वारा होना असम्भव था। अतएव 

सयूक्त पूंजी की क्म्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ। १६वीं शताब्दी के अन्त में 
ऐसी मम्पनियाँ विदेशी व्यापार के लिए बनाई गई तथा आपने क्षेत्र में उन्हें 

एकाधिकार दिया गया परन्तु धीरे धीरे औद्योगिक सस्थाओ का स्वामित्व भी 

सपयुक्त पूँजी वी वम्पनियों के हाय स चला गया | 

सयुक्त पूँजी की कम्पनियों के कारण औद्योगिक श्रवन्ध में क्रान्तिकारी 

पीरवतेन हुए । पहले उद्येग्ग का मालिक स्वय ही प्रवन्ध करता था । परन्तु 
अब औद्योगिक सस्था का स्वामी कोई एक व्यक्ति न होकर हजारों अज्ञधारी 

होते थे जो दूर-दूर तक फैले होने के अल्गवा वराबर बदलते रहते थे । अतएव 
प्रबन्ध अब प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होने लगा। वास्तविक प्रबन्ध अब 

मैनेजर अथवा मैनेजिग डाइरेक्टर के हाथ सम था जो सचातक मडल ( छठकाव 

० 976८०४8 ). के प्रति उत्तरदायी था। सचालक मंडल रवय भी 
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अंशधारियो के प्रति जिम्मेदार धा। इस प्रवार प्रत्यक्ष प्रवन्ध के स्थान पर 

प्रतिनिधि प्रवन्ध लागू कर दिया गया। 

औद्योगिक स्वामित्व मे और भी विकास हुआ पूंजीपततियो के शोषण के 
कारण परेशान होकर मजदूरों ने सहकारिता के जाक्षार पर अपना संगठन 

करना आरम्भ क्र दिया और वतंमान समय में काफी संख्या में सहकारी 

औद्योगिक समितियाँ काम कर रही है। सहकारी थौद्यागिक समितियां मे 

कारीगर स्वय ही मालिक होते है । सहकारी स्वामित्व के अनावा सार्वेजनिक 

स्वामित्व ( 9फश॥० 0७7ए0509 ) भी आरम्भ हुआ। अनऊ देशो मे 
सरकार अधिकाधिक सस्या में उद्योग चला रही है। पुराने उद्योगों ता 

राष्ट्रीयकरण क्या जा रहा है एवं नए उद्योग खाले जा रहे है। सोवियत 

रूस में तो सारे उद्योगो का स्वामित्त सरकार अथवा जनता के हाथ 

में है। 

“८ आद्योगिक प्रवन्ध का प्रभाव 

फैक्ट्री प्रणाली का औद्योगिक प्रवन्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा। 
मध्ययुग में वास्तव में प्रबन्ध का कोई विश्य महत्व भी मे बा। प्राय 

कारीगर स्वय ही अपना मालिक भी होता था । यद्यपि भाडे के श्रम का भी 
प्रयोग किया जाना था, परन्तु फिर भो संगठन का कार्य कठिन न था। एक 
व्यक्ति समस्त वस्तु तैयार करता था। अतएव वही अपने उत्पादन की सात्रा 
तंथा किम्म के लिए स्वतत रूप मे जिम्मेदार होता था। कारखाना प्रणाली 
मे स्थिति बदल गई। इसम एक तो बहुत बडी सख्या म कारीगर काम करते 
थे, दूसरे, भम विभाजन के कारण उनका काम परस्पर सम्बद्ध था और किसी 
एक व्यक्ति की कार्यक्षमत्ता की अलग से परख नी सम्भव ने थी। जतएव 
कारीयरो से क्यम लेना एक समस्या वन गई थी । 

फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन लम्पे पैमाने पर तथा माँग के पर्व होता था। 
अतएव एक नई समस्या माल की बित्नी तथा नियोज्ति उत्पादन की पडी । 
उत्पादन के लिए अब आवश्यक था कि वह उपभोक्तायों की हॉचि, उनको तय 
शक्ति, माल को लागत इस्यादि का पूर्ण ज्ञान रखे । प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र अब 
बढ़ रहा था। अतएव लागत को कम करने तथा विनी की विविया मे सुधार 
करने की भी आवश्यकता पडो । प्राचीन औद्योगिक प्रणाली की अपेक्षा अब 
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जोसिम कही अधिक हो गई थी । एक बारसाने में तासो रुपया व्यय होता है। 

तनिक भी भूल हो जाने से बहुत लम्बी हानि हो जाते वी सम्भावना थी | 

पूँजीवाद का जस्म--क्ारुदाना प्रणाली ने जिस नई अर्थ व्यवस्था 

को जन्म दिया उसे पूंजीवाद कहा जाता है। कारखाना प्रणाली में श्रम की 
अपेक्षा पूँजी वा महत्व बहुत अधिव वढ गया। पहले वस्तु के उत्पादन में धन 
पी लागत बढुत कम थी, कारीगर का निजी कौश्नल ही प्रधान था । परन्तु अब 

उसका स्थान गौण होगया ! असजी आवश्यकता धर कौ थी । एक जुलाहे के 

लिए जहाँ पहले कुछ सौ रुपयो म करघा इत्यादि जा जाता था, वहाँ अब सूती 
मिल मे प्रति व्यक्ति पूँजी वा भार वही अधिक था। इसके अतिरिक्त सीसने के 

समय में आश्यातीत कमी हो गई । नए से नया व्यक्ति भी थाडे समय में योग्य 

कारोगर बन सकता था। इसके साथ साथ मशोत्ते श्रम की बचत करती हैं तथा 
एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का दाम कर सकता है। ईन सब बाता से श्रम पर 
पूँजी का शिकजा दृढ होने लगा । उद्योथो का सचालर्न जहाँ पर पहले कारीगरों 

के हाथ में था, वहाँ अब बडे बडे पजोपतियो के पास पहुँच गया । 

सामाजिक क्षेत्र मे पूँजीवाद ने समस्त समाज को श्रमिक तथा पूजीपति इन 
दो वर्गों मे बॉँट दिया | पहले श्रमिक स्वय ही अपना स्वामी होता था। गरीब 
कारीगर भी थोडे समय तक परिश्रम करके अपना निजी काम आरम्भ कर 
सकते थे। अब यर असम्भव हो गया । इसके कारण वर्ग सघर्ष आरम्भ हा 

गया । दर्तमान औद्योगिक परम्परा की सबसे बडी समस्या श्रम-पूजी का 

संघर्ष ही है। यह सब एक मात्र कारखाना प्रणाली की देन है । 

उत्पादन के साधनों का विकेन्द्रीकररणा--म्रध्यकात में उत्पादन 
के विभिन्न साधनों का केन्द्रीकरण था । कारीगर स्वय ही अपनी पूँजी लगाता 
था, वही अपन। सगठनकर्ता तथा मजदूर था। वही सारी जोखिम भी उठाता 
था। परन्तु अब स्थिति बदल गई थी । अब पूजी लगाने वाले को केवल अपने 

व्याज से मततब था। मजदूरा को उनकी मजदूरी मिलती थी। संगठन का 
कार्य भी इतना जटिल द्वोगया था कि इसके लिए विशिष्ट संगठन क्ताओ को 
आवश्यकता पडने लगी। उत्पादन के विभिन्न सांवनी के इस प्रकार अलग 

अलग हो जाने से वितरथ की समस्या उत्पन्न होगई तथा औद्योगिक सचालन 
का कार्य और भी जटित होग या । 
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(_>किप्टीकसश (5छब्नंभो$म्तंगा) 

वर्तमान औद्योगिक मगठन को एक अन्य विशेषता विशिष्टीकरण है। प्रो० 
किम्पाल के अनुसार “विश्विप्टीकरण प्रयास के सीमित क्षेत मे प्रवत्त के केन्द्री- 
करण को कहते है ।”*+ इसका तात्पर्य यह है कि विशिष्टीक्रण के द्वारा 

व्यक्ति सभी दिशाजों में प्रयत्त न करके सीमित क्षेत्र म॑ विशेष योग्यता प्राप्त 

बर लेता है। इस प्रकार उसकी समस्त शक्तियाँ एकत्र विधेष दिशा कौ ओर 

केन्द्रित होती है। जौर उसकी कार्य क्षमता जपनी चरम सीमा को पहुँच जाती 

है । अपने साधारण अर्थ में विशिष्टीकृरण जत्यन्त प्राचीन है। धन्धो के अनुसार 

काम का विभाजन विभिप्टीकरण की ओर उठाया हुजा कदम था। इसके 
अनुसार घोवो, लोहार, बढई इत्यादि के धन्धे विशेष व्यक्तियों न जपना लिए 

और उन्दोने सभी धन्ये करने के बजाय एक ही भन्धे मे अपनी सारी शक्ति 

लगा दो । 

वर्तेमान समय में विश्विप्टीकरण की प्रगति बड़ी द्वति गति से हुई। यह 
क्केवल उद्योगों में हो नहीं वर्क जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त हो गया है । 

औद्योगिक इकाइयों का विशिष्टीकरण--पहले एक ही 
कारखाना , अनेक प्रकार को वस्तुएँ तैयार करता था। उदाहरण के लिए 

इन्जीनियरिय का कारखाना जनेक भ्रक्तार को मप्तीनरी तैयार करता था। 

परन्तु धीरे-धीरे उत्पादित माल की विविधता कम होने लगी । यहाँ तक कि 

अब एक कारखाना पूरी मशीन न वनाकर केवल एक प्रक्कार के या कुछ पुर्जे 

तैयार करता है जैसे वालवेयारिंग दनाना था मोटर के प्लण तैयार करना । 

पहले कारखाने जपनी जरूरत का सारा सामान जैसे नट, वोल्ट इत्यादि खुद ही 

तैयार करते थे । बीरे-धीरे उन्होने देखा कि उन्हे स्वय बनाने के वजाय मोल 

खरीद लेने मे अधिक सहलियत पड है। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि व 

एक मझप्नरी बनाने वाला कारखाना भी उसके सारे प्रुें अपने यहाँ नहीं 

बनाता । वह अपनी निजी डिजाइन देकर उन्हे विद्विप्ट कारखानों से तैयार 

करा लेता है जैसे मोटर के कारखाने, बैटरी, पिस्टन, रिंग तथा अन्य पुर्जे विशेष 

कारणानो से तैयार करा लेते है पु 

+ १59€८गीर2090 ॥35 ९९) तंरफिए्ए॑ 35 ४96 (०7०शाफब्घणा रण 
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विश्विप्टीवरण की इस प्रवृत्ति का बया वारण है ? एक तो लम्बे पैमाने 

पर उत्पादन करने से लागत वम हो जाती है और इस प्रतार एक कारखाने 

को कुछ पुणे स्वय बनाने वे बजाय सरीदने में ही सस्ते पडते है। पश्रो० किम्वाल 
के शब्दों मे विशिष्ट मशीनरी लागत को वम करतो है सस्ती लागत बाजार 

का विस्तार करतो है, विस्तृत वाज्यर से और अधिक विश्विप्ट ($एहलथ5८०)े 

मशीनरी लगाई जा सकती है तथा इस चत का अन राष्ट्र को सर्वागीण समृद्धि 

में ही होता है ।* दूसरा कारण यह है कि थाधुनिक उत्पादन वडा गतिशील 

है। उसम निरन्तर सुधार होते रहते है । एक विशेष शाखा में उत्पादन करने 

से अनुसधान के काम में आसानी रहती है । विशिष्टीकरण की इस प्रवृत्ति के 

कारण औद्योगिक इकाइयों की आत्म-निर्भरता नष्ट होगई है और उनका एक 

दूसरे पर आश्रय बटता जय रहा है । 

विश्विष्टीकरण के दो ही अपवाद एमे देखने वो मिलते है। एक तो जब 

कोई औद्योगिक सस्था इतनी बडी हो जाती है झि हर चीज की आवश्यकता 

लम्बे पैमाने पर पडने लगे तब आवश्यक वस्तुओ को खरीदने के बजाय तैयार 
करने मे ही फायदा रहता है। उदाहरण के लिए फोर्ड मोटर कम्पनी के पास 

सिर्फ मोटर और उनके पुर्जे बनाने के कारखाने ही मही बल्कि रेलवे लाइनें, 
खाने, जथल और लक्डी के कारखाने सभी कुछ है । परन्तु यह तभी सम्भव है 
जब फोर्ड कम्पनी की भाति इन चीजा वी आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पर 
होती हो । एक दूसरा उदाहरण अपवाद का यह होता है कि एक कारखाना 

एक वस्तु के साथ उसी प्रकार की अन्य ऐसी सहायक वस्तुओ का उत्तादन 
करने तग्रे जो उसी मशीन द्वारा सुविधा के साथ वन सकती है। अथवा जो 

उसके उप-पदार्थ (99० ए707ए८) से राम्बन्धित है। जैसे मोटर कार के 

कारजानो द्वारा रेफ्रीजरेटर का निर्माण । या जूते के कारसाने ढारा चमडे के 

सूटके स, हैन्डवेग इत्यादि का निर्माण । 

पेशो का बिशिष्टीकररा--इस प्रवार का विशिष्टीव रण अत्यन्त 
प्राचीन है। पेशेबार श्रम विभाजन इस प्रकार के विश्विप्टीकरण का ही 

रूप है। वर्तमान काल में यह विश्विप्टीक्रण और भी बढ गया है । अब सिर्फ 
डावटर या इजीनियर ही नहीं मिलते ) बल्कि नाक, कान, गले के विश्वेपज्ञ, 

दवाओं अथवा शल्य चिकित्सा के विश्ेपज्ञ, दांतों अथवा टी० वी० बे विशेषज्ञ 

+ [टूवरा5३॥ गाए दवाओं : कशहलूलंख ण॒ गावंपग्रापवाों 0./क/एबीशा- 
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मिलेंगे। इसी प्रवार इजीनियर भी इलेविट्क्ल, मैकेनिकल अथवा सिविल के 
हो सकते है । मशीनों के उपयोग के कारण श्रम विभाजन इतना अधिक होगया 

है कि एक जूते के कारखाने में काम करने वाला कारीगर चाहे जीवन भर ऐेडी 

में कोल हो गाइता रहे, या सिर्फ तल्ला हो फिट करता रहे । यद्यपि मशीनों 

के कारण एक पेशे से दूसरे पेशे में जाना सरल हो गया है फिर भी जितना 

काम एक व्यक्ति को करना पडता है वह कुल निर्माण कार्य का एक बहुत छोटा 

अश हुँता है । 

अन्य क्षेत्रों में विशिष्टीकरए--उद्योगो के अन्य क्षेत्री म॑ भी 
अब विशिष्टीकरण पाया जाता है। उदाहरण के लिए बैंकों का विश्विष्टीकरण । 

पहले तो बैंकों ने सिर्फ साख की कला में विशिष्टता प्राप्त की अब उसमे और 

भो विशिप्दीकरण हो गया है जँसे भूमि वधक वेक, औद्योगिक वेक इत्यादि । 

कम्पनियों की स्थापना (ए7०णा०००) भी जब विश्विप्ट सस्थाओं द्वारा 

की जाने लगी है। भारतोय मैनेजिंग एजेन्ट इसी कोटि में आते है इसी प्रकार 

कम्पनियों का प्रबन्ध करने, विज्ञापन करने, विनी करने यहाँ तक कि मात्र 

लद॒वाने और छुडाने की भी विशिष्ट मस्थाएँ जगह-जगह देखने को मिलतो है । 

विशिष्टीकरण के ग्रुरर 

विशिष्टीकरण से निम्नलिखित लाभ है । 

(१) सनी क्षेत्रो के बजाय एक सीमित क्षेत्र में प्रयत्त करने से विश्वेष 

योग्यता प्राप्त होती है तथा काम करने वाले की कायें क्षमता का 

विकास होता है। 

(२) कुछ सीमित वस्तुओं का उत्पादन करने थे लम्बे पैमाने पर उत्पादन 

का लाभ प्राप्त होता है। इससे लागत कम होती है तथा खरीदने 

और बेचने वाले दोनों को हो फायदा होता है । 

(३) विशिष्टीकरण में अनुसधान की सुदिधा रहती है । एक सीमित क्षेत्र 

में उत्पादन करने पर अनुसंधान किया जा सकता है। इस प्रकार 

वस्तु को किस्म मे बराबर सुधार होता रहता है 

(४) विश्विप्टीकरण द्वारा उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हो जाते है। 
इस प्रकार आपस में एकता तथा मेल की भावना बढती है । 



श्ष 

(५) 

औद्योगिक संगठन 

विशिष्डोबरण श्रम विभागन पर आश्रित है। इस प्रकार इससे धरम 
विभाजन के सभी लाभ श्राप्त हो जाते है, जैसे कार्य कुशलता में 
वृद्धि, सीखने वे! समय में कमी, अर्ध वुशल लोगो को काम सियना 

इत्यादि । 

विशिष्दीकरण के दोप 

(६) 

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

प्रयास का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसलिए उस लाइन में सकट 

आ जाने पर बहुत कठिनाई पड जातो है। एक साथ कई क्षेत्रों मे 

उत्पादन करने पर यह बढिनाई नहीं रहती। प्रो० सिम्बाल का 

कथन है कि "यदि नए आविप्वारों के वारण परिवतंन होजाय तो, 
उत्पादन विधियों में अत्यधिक विश्विप्टीक्रण से कारपाने या अन्य 

क्सी उद्योग को कठित आर्थिक सकट तथा कभी कभी पूर्ण विनाश 

का सामना बरना पड सपता है।” 

कारखानो की आत्म-निर्भरता नष्ट हो जाती है। उन्हें दूसरे कार- 

खानो पर आश्रित रहना पड़ता है जिनकी उत्पादन विधि, लागत 

इत्यादि पर कोई नियन्त्रण नहीं होता । इस प्रकार यदि उसे बहुत 

बडी सख्या गे बस्तुएँ दूरारे कारखाना से खरीदनी पडे तो अपनों 
वस्तुओ वी लागत पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं रहता । 

विश्विप्टोक्रण के वगारण मध्यस्थो वी सख्या बढ जाती है तथा 
समन्वय (00-०78778800) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 

कुछ कारण्टाने ऐसा माल पैयार करते है जिसका उत्पादन वर्ष के 

कुछ ही महीने होता है बाकी समय मशीनरी वेकार पडी रहती है 
जैसे शक्कर, वर्फ इत्यादि के कारखाने । 

प्रादीन धन्धे नप्ट हो जाते है | कारीगरो का कौघनल नप्ट हो जाता 

है। प्रो० किम्बाल का कहना है--* शामद सबसे बठी हानि यह हुई 

कि प्राचीन धन्धे नप्ट होगए तथा पुरान सर्व ज्ञानो कारीगर समाप्त 

हो गए ।” एक ही प्रकार का काम करते-करते ज्ञान और कौशल 

भी सीमित हो जाता है । 

विश्विष्टीकरण की सीमाएँ (्राक्िागा३ ० 570ट- 

]59007)-विज्विप्टीकरण अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी सब जगह लागू 



जोयोगिक प्रवत्ध यह विस 

नहीं किया जा सक्ता। उसके लिए निम्नतिस्लित शर्तों 

आवश्यक है। 

(१) वस्तु का बाजार काफी विस्तृत हो तथा माग वाफी हो जिससे 

लम्बे पैमाने पर उत्पादन हो सके । 

(२) क्षिस्मों की न््यूतता तथा प्रत्येक विस्म कौ उचित मांग का होना 
भी जावश्यव हे । यदि वहत जबिक फिस्मा का माल बनता हो 
तथा हर किस्म की माँग बर्त थोड़ी हा वो विश्विप्टीकरण सम्भव 
नहीं है। 

(३) यदि किस्म तथा उत्पादन विधियों मे समातार परिवर्तन होता रहे 

त्तोभी डिचिष्टफ्सं सम्भव नहीं है । 



श्० जौद्योगिक प्रबन्ध 

करने की भलीभाति सोच विचार कर निकाली हुई विधि, जथवा औजारो, 
स्टोर, या उत्पादन पर नियन्त्रण करने के लिए उचित प्रशिक्षण के पश्चात् दिए 

हुए निर्देशों मे है। सरल रूप में उसे रक््खा जा सकता है कि “किसी काम को 

करने की प्रमाप विधि वह सर्वोत्तम विधि है जो प्रमाप निक्नालने के समय 

सम्भव हो सकती है ।” इस परिभाषा के अनुसार भ्रमापीकरण के निम्न- 

लिखित लक्षण है । 

(१) यह प्रस्तुत परिस्थिति मे सर्वोत्तम विधि होती है। इसका तालर्य 

यह नही होता कि यह हर समय के लिए सर्वोत्तम विधि होती है 
तथा उसमे सुधार नही क्या जा सकता वह सर्वोत्तम विधि केवल 

विद्ेष समय तथा विश्येष परिस्थितियों के लिए होतो है। बदलती 

हुई परिस्थितियों तथा ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ प्रमाप म भी 
परिवतेन होना आवश्यक हे । 

(२) प्रमापों का निर्धारण उचित परीक्षण तथा अनुनधान के पश्चात ही 

होना चाहिए। बिना उचित विचार किए जो प्रमाप स्थिर किए 

जाते है वे न तो उपयोगी होते है और न स्थायी ही । 

(३) भ्रमापीकरण उत्पादन घिथियों का भी हो सकता है तथा उत्पादन 

सामग्री का भी। इस प्रकार प्रमापीकरण दो प्रकार का होता है 
एक तो विधियों का प्रमापीकरण और दूसरी वस्तुओ का 
प्रमापीकरण 3 

वर्तमान फैक्ट्री प्रणाली की विशेषता यह है कि उसम माल बडी तादाद 

में तथा माँग के पूर्व ही इस आश्या से तैयार किया जाता है कवि वह् बिक जरूर 

जावेगा । साथ ही साथ फैक्ट्री उत्पादन के लिए यह भी आवश्यक है कि एक 

ही साइज, डिजाइन तथा क्स्मि का माल काफी सख्या में बने । यदि किसी 

कारखाने को एक हज़ार जोडे जूते ऐसे तैयार करने पडें, जिसमे हर जोड़ा 

अलग-भलग साईज तथा डिजाईन का हो तो उसका उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली 

द्वारा असग्भव होगा । इसलिए औसत साइज़ के आधार पर स्टैन्डई नियत कर 
दिए जाते है । 

+ [40775 [ (००६४ ३ 4ट्ा्रेशाएर दावे 4574 कारितशा८) 



ओद्योगिक प्रवन्ध रा विकास २१ 

प्रमापीकरण उत्पादन के अन्य क्षेत्रों म॒ भी धीरे-धीरे लागू किया सया। 

उदाहरण के लिए उत्पादन को स्टैन्डड विधियाँ, म्टैन्डर्ड औद्यार, खाते रखने की 

म्टैन्डडे प्रणाली तथा विभिन्न विवरण-पत्रो के प्रमाणित खासे । इस प्रकार अब 

छपी छपायी म्टैन्ड्ड लेजर या रोकड़ हर मिन्न-नित्त प्रकार के उद्योगों के तिए 

ग्राप्त हो सकती है । हर क्षेत्र में प्रमापित विधियों तथा प्रमापित किस्मों का 

प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक प्रवन्ध में प्रमापित जौनारों तथा प्रमापित 

विधियों पर बड़ा जोर दिया ग्रया है ) 

प्रमापीकरण से लाभ 

प्रमापीकरण से निम्नलिखित लान है -- 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(६) 

इसमे लम्बे एमाने पर उत्पत्ति हो सक्तती है तथा केवल थोडो सी 
प्रमापित किस्म तैयार करने से लागत भी कम पड़ती हे । 

प्रमापित वस्तुएँ बनाने से एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो 

सकता हे । उदाहरण के लिए एक ही मेक्त को कार में एक के 

पुर्जे दूसरे मे लग सकते है । 

प्रमादित वस्तुणो में ग्राहक को छांदने को परेशानी नहीं उठानी 
पडनी । उसमे किस्मे अपक्षाहइत बहुत कम हाती है इसलिय यह 
कठिनाई नहीं पडती । 

प्रमापित किस्म प्राव ऊँची होतो है इसलिए इसके द्वारा किस्म में 

सुबार होता है / पश्लो> किग्वाल लिखते है-"प्रमापित वस्तु विशेष 

वस्तु से हमेश्मा अधिक सतोपप्रद होती है इसलिए जब तक बहुत 

बडा कारण न हो ग्राहक प्रमापित वस्तु से नहीं हटला ।! 

प्रमापित वस्तुओं के उत्पादन में काम आने वाला स्टोर तथा अन्य 

सामान कई किस्मो का इकट्ठा नहीं करना पडता। इसलिए 

कार्वशील पूजी की माता बहुत कम रह जातो है। साथ ही साथ 

प्रमापित वस्तुओं की तैयारी जौर उसकी सुयुदंगी भी जल्दी से दो 
जा सकती है । 

प्रमापीकरण से तरह-तरह की डिजाइन बनाने में व्यर्थ दही समय 



लौद्योगित संगठन 0 ने 

तथा धन बरबाद नहीं होता । उसे उत्पादन विधियों में सुधार कले 

में लगाया जाता है । 

प्रमापीकरण के दोप 
प्रमापीकरण के कुछ दोप भी हैं जो निम्नलिखित है .-- 

(१) प्रमाषो (5६005) मे सबसे बडी बुराई यह होती है हि उनमे 
परिवर्तन बडी कठिनाई से होता है | एक वार स्टैस्ड्ड बे जाते 

पर फिर अमुसघान वी प्रवृत्तियाँ समाप्त हों जाती हैं। लीग 
परुम्पराओ के अवुस्तार उसी स्टैंन्डर्ड को मानते रहते है। और 
उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी वह चचता रहता है। 

(२) जितना ही सम्बे पैमाने पर उत्पादन होता है स्टैस्ड्ड मजबूत होते 
जाते है तथा उसका बदलना अधिकाधिक कठिन होता जाता है। 

प्रो० क्म्बाल के मतानुसार-''जिस सीमा तक अमेरिका मे सम्ते 

पैमाने का उत्पादन लागू क्या गया हैं उससे उसकी ओद्यौगिक 
श्रेप्ठता के छित जाने की सम्भावना है।” 

प्रबन्ध की वैज्ञानिक विधियाँ 
$७वी शताब्दी के अन्तिम काल से औद्योगिक प्रबन्ध में एक नई धारा का 

विकास हुआ। इसके प्रदर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध इल्जीवियर टेशर महोदय 

(8, कल. 7390) थे । इसके अतिरिक्त गाँड (6व्शा).. गिलबेंग 

(0प्रफल्य) इमर्सन (्ाटा5०७) ढुँक (40578 00०८९) फैयल ॥-97) 
इत्यादि प्रसिद्ध इन्जोनियरो तथा विद्वातां ने इसमे योगदाग दिया। 

इस नई प्रणाली के अनुमार ओऔद्योग्रिक प्रवन्ध पुरानी परिपाटी के स्तरात पर 

नई दैज्ञानिक विधियों से होने लगा । अन्य विज्ञानों के समाव ही ओद्योगिक 
प्रबन्ध को भी विज्ञान माना गया तथा उसकी विधियों को उचित प्रयोगों द्वारा 

निर्वारित क्रिया जाने लया। 

वैज्ञानिक श्रबन्ध सम्बन्धी आन्दोथन के निम्नदिश्लित कारथ थे .-- 

(१) इस्जीनियरिय, कृषि तथा अन्य क्रियाओ मे वैज्ञानिक विधियों के 

उपयोग के बारण लोगो की वर्क शक्ति बढ़ गई थी। अब वे हर 

बाद को वैज्ञानिक पहलू से सोचते ये। 



औद्योगिक प्रदनन््ध का विकास री] क््छ 

(२) जैसा पहिले वतताया जा चुका है उद्योगों का आकार बहुत बढ़ 
चुबा था | स्वामी थौर सेवक फे वीच में जो प्रत्यक्ष सम्यन्ध छोटे 

छोटे दारखानों मे होता है वह धीरे-धोरे समाप्त होता जा रहा 

था। श्रमिकों की सश्या मे लगातार वृद्धि होने से उनके संगठन की 

समस्या जटिल होती जाती थी जौर लोग लगातार इस कोशिश में 

थे कि प्रवन्ध मे किस प्रकार सुधार किया जाय । 

(३) प्रतिस्पर्धा लगातार वद रही थी । यातायात, सदेशवाहन के विकास 

तथा मश्ञोनों के प्रमायित माल के कारण बाजार का क्षेत्र वराबर 

बढ़ता जा रहा था। बाजार के क्षेत्र के विकास वे साथ-साथ 

प्रतिम्पर्धा को सोमा भी बइ्ती जा रही थी | इसलिए जपनी स्थिति 

को कायम रखने के लिए उद्योगों को अपनी लागत कम से कम 

करना आवश्यक था । 

(४) अन्तिम कारण यह था कि इसी समय वहुत से सुयोग्य इन््जोनियर 
विभिन्न कारखानों में नियुक्त हुए । उन्होंने इस वात का जनुभव 
किया कि मजदूरों को वास्तव में जितना काम करता चाहिए उसमे 

कही कम थे करते हैं । उन्होंने देखा कि इसके दो कारण है एक 

तो वे स्वयं काम करना नहीं चाहते, दूसरे उन्हें काम वी 

ठीक-ठीक विधि मालूम नहीं है इससे वे बहुत थोडा काम वार 
पाते है । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रवर्तको ने इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रयोग 
किए । अपने प्रयोगो द्वार उन्होंने उत्पादन लिगुना तक वढा दिया। मजदूरों 
की मजदूरों में भी बृद्धि हुई तथा श्रम और पूजी के झगड़े कम हुए । टेलरवाद 
का धचार बहुत तेजी से हुआ । जमंनी, फ्रांस, इगलैंड में अनेक कारसानों मे 
वेज्ञानिक प्रबन्ध लागू क्या । छूस मे कम्यूनिस्ट शासन कायम हो जाने के 
पश्चात लेनिन ने वैज्ञानिक प्रबन्ध को मान्यता दी। वैज्ञानिक प्रवन्ध का क्षेत्र 
लगातार बढ़ता गया। टेलर ने अपने प्रयोग छोटे क्ारसानों में किए थे। 
घीरे-धीरे उसका प्रयोग प्रबन्ध के अन्य क्षेत्रो में होने लगा | कुछ विद्वानों ने 
इसका प्रयोग उद्योगों के अतिश्क्ति अन्य क्षेत्रोम भी किया यहाँ तक 
कि राजकीय प्रण्ासन में भी वैज्ञानिक प्रउन््व के सिद्धान्तो को लाग 
किया गया । 

ह 
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टेसरबाद का प्रचार 

टेलर तथा उसके सहायकों ने अपने प्रयोग अमेरिका में क्येथे। इस 

लिए सबसे पहले उसक्ता प्रचार अमेरिका में हुआ। परन््तु शीघ्र ही यूरोप 

मे ठेलरबाद का प्रचार बदने लग्रा। प्रथम महायुद्ध तथा उसके पश्चात इस 

दिश्वा में वाफ़ी उन्नति हई। इस समय भ्रत्येक देश को अपना उत्पादन चरम 

सोमा तक पहुँचाने की फ़रित पड़ी थो इसलिए टवर के टिद्धान्तों ने झीज्न ही 

उन्हें आकर्षित कर लिया। यूरोप में टेलरवाद के प्रवार को हम तीन श्रेणियों 

में बांठ सकने है । 

(१) प्रारम्भिक समय :--इस युग में कई यूरोपीय देशो से 
वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रारम्भिक प्रयोग हुए। उनित ज्ञान की कमी के कारण 
प्राय सभी प्रयोग असफल रहे। इसका कारण यह था कि मिल मालिकों ने 

मजदूरी की आधुतिक विधियों तथा कम से वम समय से अधिक से अधिक काम 

लेने पर ही विश्ञेष जोर दिया। इसलिए कारीगरो द्वारा उप्तता विरोध किया 

गया, जिससे सफ्लता न प्राप्त हो सकती । डर 

यूरोप भें इस समय टेलरवाद के अतिरिक्त एक वया आन्दोलन प्रचलित 

हो गगम्राथवा इसमे माउसिक तथा झारोश्कि अध्य्रत के द्वारा इस बात की 

चेप्टा की गई कि मजदूर इतना अधित काम न करे क्रि उनका स्वास्थ्य खराब 

हो जाय । अविक भजदूरी के लालच मे प्राय सभी मजदुर आवश्यकता से 
अधिक परिश्वम करते थे और अपना स्वास्थ्य विगाड लेते थे। इस सिद्धान्त 

का इग्लैड, फ्रास, जमेनी तथा इटली में वाफी प्रचार हुआ। पहले तो कुछ 
लोगो ने ठेलरवाद को इसक्ता विरोधी समझा इसलिए इसके प्रचार में बाधा 
पड़ी । परन्तु धीरे-धीरे यह भ्रम टूर हो गया और टेलस्वाद का प्रचार बडी 

तेजी से हुआ । 

हितीय युग ---इस युग मे प्रत्येक देश ने वैज्ञानिक प्रवन्ध को अपने 
अपने देश वी आवश्यकतानुसार रखने कय प्रयत्न क्या लोगो ने यह अनुभव 
किया वि अमेरिका के सिद्धान्तो को टर जगह पूर्णरूप से लागू नहीं किया जा 

सक्ता। वैज्ञानिक प्रबन्ध,के क्षेत्र मे भी विकास हुआ। पहले तो उमक्रा प्रचार 
शांत के बारखानों में हुआ जिम्रम टलर ने स्वय प्रयोग करिए थे। परन्तु घीरे 

धीरे उसका उपयोग उत्पादत वे अन्य क्षेत्रों में, तथा व्यापार, वितरण, इमारतें 
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बनाने, खान खोदने तया अन्य उद्योगों मे भी होने लगा। इसके अलावा ईस 

मुंग भें मजदूरी देने तथा टेलर के समय अध्ययन के अलावा मजदूरों के शिक्षण 
पर भी ध्यान दिया जाने लगा । 

तृत्तीय युग :--डेवनैट (0:४४20 के मतानुसार इस छृतीय युग 
में वैज्ञानिक प्रबन्ध के इक्के-दुक््के विसरे प्रयोगों का समत्वय करने की चेप्टा को 

गई। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रवन्य के सिद्धान्तो का अधिक से अधिक प्रचार 
किया गया तया ताबिक शिक्षा प्राप्त लोगे! और साधारण जनमत को इस और 

लाने का प्रयत्न किया घया। इस युग मे सिद्धान्तो को निश्चित रूफ दिया मया 

तथा व्यवहारिक रूप से उसका समन्वय किया गया तथा वैज्ञानिक प्रवन्ध के 

उद्देश्यों और क्षेत्र की जधिक शुद्ध तथा सुनिश्चित परिभाषाएँ दो गई । 

जाजे फिली पंटूटी (06०72 छ॥ए०0) के अनुसार इस युग के मुख्य 
लक्षण इस प्रकार थे / इस काल में इल बात को विवेचना की गई कि वैज्ञानिक 

प्रवस्ध किन-किन दक्शाओ से लागू किया जा सकता है। व्यापारिक कियाओं 
तथा जन सेवाओं मे भी इसका विस्तार किया गया । अधिक विस्तृत क्षेत्र पर 
सगदव सम्बन्धी अनुसयान किए यए तथा इस वात की आवश्यकता का अनुभव 
किया गया कि विशेष कारखानो के ही नहीं बल्कि समस्त उद्योग, सहकारो 
उद्योगों तया राष्ट्रीय और जन्तर्राष्ट्रीय आधिक तयठन के जाघार पर विचार 
किया जाय | 

औद्योगिक प्रबन्ध की नई दिद्याएँ 

टेलरवाद के प्रचार के पश्चात् धीरे-घोरे लोगो ने यहे अनुभव करना शुरू 
जिया कि वैज्ञानिक भ्वन्ध ही समस्त औद्योगिक वुराइपो की एक मात्र दवा 
नही है। विद्ानो ने इस सम्बन्ध मे जधिक गम्भीरता से विचार क्या फ़लत 
औद्योगिक प्रवन्ध के क्षेत्र झे मई विचार धाराओ का निर्माण हुजा लोगो ने 
अनुभव किया कि टेलर का यह मत सर्वथा सत्य है कि मालिक और मजदूर 
दोनो का स्वार्थ एक ही है) ठेकनिकल सुघार होना चाहिए परन्तु उससे 
मिलने वाले लाभो को मालिक, मजदूर तथा उपभोक्ता सीनों पक्षो को प्राप्त 
होना चाहिए। 

देलर का मत था कि काम करने की स्टैन्डई विधि मजदूर स्वय नही 
निकाल सकता है। इसलिए प्रद-पद पर उसने श्रमिकों को आदेश देने की 

ह 



२६ औद्योगिवः संगठन 

प्रणाली निकाली । परन्तु अब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि श्रमिक भी 

बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते है। इसलिए श्रमिकों से सम्बन्धित सभी मसलो 

पर उनकी राय लेना आवश्यक है। जाज फिली पैंट्टी (55०86 गिाएलग 
के शब्दों भे “आवश्यकता इस बात की है कि विज्षेष कारखानो, समस्त 

उद्योग तथा समस्त राष्ट्र के सभी स्तरों पर सामूहिक प्रतिनिधित्व हो।”” अर्थात् 

उद्योगों को चलाने मे अब मालिक, श्रमिक तथा उपभीक्ता सभी की राय लेना 

चाहिए । इसके अवावा प्रबन्ध के विकेन्द्रीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 

इसके लिए मातहत अफसरों को धीरे-धीरे शिक्षा देकर बहुत सी जिम्मैदारियाँ 
उन्हे सौंप दी जायें । अमेरिका तथा जन्य औद्यागिक देझ्ञो मे इस दिशा मे 

कदम उठाया जा रहा है। 

वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में दो प्रश्न मुख्य रूप से उठाये जा रहे 

हैं । पहला-समाज औद्योगिक प्रणाली से वया आशाएँ कर सकता है और दूसरा 

उसकी आशाओ को कैसे पूरा किया जा सकता है। तात्पय यह है कि उद्योग 

अब व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर समाज कल्याण के साधन के रूप मे काम 

करेंगे । उद्योग अब समाज के प्रति उत्तरदायी होगा। यह धारणा अब जोर 

पकंडती जा रही है कि उद्योगा का समाजीकरण होना चाहिए तथा उन पर 

एक विद्येप वर्ग का नियत्रण न होकर समस्त समाज का नियम्त्रण हो । इससे 

कोई इन्कार नही कर सक्तता कि तात्रिक क्रियाओं की उन्नति के साथ-सार्थ 

उत्पादक शक्ति बढती जा रही है परन्तु उद्यागों का नियतण उचित रीति से 

न होने के कारण उसका पूरा लाभ समाज को नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 

सामाजिक योजना तथा सामाजिक नियत्रण अत्यन्त आवश्यक हैं। 

जाज॑ फ्ली पैद्टी (0608० स्ा/फुल्या) ने औद्योगिक प्रबन्ध की 
दततेमान घाराओ का वर्णन सक्षेप मे इस प्रकार क्या है। 

(१) मानसिक त्रग त जो वैज्ञानिक प्रवन्ध का प्रमुख लक्षण है, औद्योगिव 

अबन्ध मे अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रहीं है 
तथा पुरानी परम्परागत प्रणालियों के स्थान पर नई वैज्ञानिक 

विधियों का उपयोग ही रहा है, तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध को उद्योगों 

के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे भी लागू किया जा रहा है। 

$ 5९0786 ॥थरए९पा ३ उ्ीपएातं कक्किव्३शाला क॥ वीज्ाफशा 
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(२) प्रबन्ध के क्षेत्रो में भी विश्विप्टीकरण आरम्भ हो गया है. तथा 

समन्वय णौर नियस्रण की (00-०्रक्ाब्नाणा गाव (१०४०) 

जो कि प्रवन्ध के मुख्य कार्य है, अब विशेष शिक्षा दी जाने 
लगी है। 

(३) औद्योगिक इकाइयो के प्रबन्ध की समस्या अब व्यक्तिगत समस्या 
न होकर सामाजिक समस्या है अतएव प्रवन्ध का काम अब पुरतनी 

ने होकर योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए । 

(४) श्रमिकों का नेतृत्व प्रवन्धक के लिए आवश्यक है तथा इसके लिए 

उसे सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होता जरूरी है। इसलिए 

प्रबन्धको को इस क्षेत्र की विशेष शिक्षा दी जानो चाहिए। 

(५) उद्योगों का समाजीकरण होना आवश्यक है। परन्तु इसके लिए 
सरकार, व्यक्ति विशेष ज़यवा जिस सस्था के हाथ में उद्योगों का 

प्रबन्ध सौपा जाय उसमे कुछ विशेष गुण भो होना चाहिए। यहि 
प्रजातन््त्र के आधार पर केवल वोट पाने की हो योग्यता हो तो 

उद्योगो का कल्याण नहीं हो सकता । 

(६) उद्योगो के प्रबन्ध को प्रजाताजिक जावार पर चलाने के &ए लोगों 

में सेवा की भावना का होना आवश्यक है ) 

4७) प्रत्येक देश अपनी-अपनी परिस्थितियों तथा विचारधाराओं के 
अनुसार वैज्ञानिक प्रबन्ध लायू करने की चेप्टा कर रहा है । सबका 

उद्देश्य एक ही है--जीवन स्तर में उन्नति तथा औद्यागिक भक्ति 

का विकास । परन्तु एक प्रश्त जवे भी सबके सामने हे कि जौद्यो- 
गिक उन्नति का यह आदर ऊैये प्राप्त किया जा सकता है, निरकुद 

झापन गाय अपदा अन्मद्गतिक किक्यों मे (कै 

औद्योगिक नियोजन -्राचन औद्योगिक प्रणाली स्वतस्त्र प्रतिस्पर्दा 
पर आधारित थी । उस समय लोगो की धारणा थी, कि स्वतस्त्र प्रतिस्पर्दधा 
द्वारा प्रत्वेक उद्योग की कार्च क्षमता बढेगी, भाव कमर से कम रहेंगे तवा 

+ (5६०९४६ 77९८५ : मवफ्राफावों बैबक्षाप्र8काशा। मे ग/द्राउपाउत- 
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उद्योगपतियों को बरावर सतर्क रहवा पडेगा ! बहुत कुछ सीमा तक यह वात 

सही भी थी। परतु ब्ीम्न हो स्वतन्त्र प्रतिस्पर्दा के दोष प्रकट होने लगे। 

इससे उद्योगों का असतुलित विकास हो जाता है, औएर माँग तथा पूर्ति का 

रातुबन भग हो जाते से व्यापार चनो की उत्पत्ति होती है। स्वतल्त थर्व 

व्यवस्था अध्यन्त सर्चीली तथा अपव्यय प्रूणे साबित हुईं। 

इसी बीच में रूस मे एक नया प्रयोग किया गया जिसे “नियोजन का तो 

दिया । रूस ने पाँच पाँच साल की आाथिक विकास की योजनाएँ बनाकर 

थोड़े ही समय में देश का काया पलट कर दिया। तब ने औद्योगिक नियोजन 

प्रत्येक देश में प्रगति कर रहा है। इस परम्परा के अनुसार उद्योगो की 

योजना व्यक्तिगत रुप से विभिन्न 'उद्योगपतियों द्वारा न होकर सामूहिक 

रूप से सरकार अथवा योजना कमीशन द्वारा की जाती है। 

अतण्व पुराने उद्योगपति का बहुत कुछ भार अब योजना समिति ने ले तिया 
है। व्यापारिक जोखिम कम करने, व्यापार चकों को समाप्त करने तथा 

औद्योगिक स्थिरता लाने की दिशा भे प्रयास किया जा रहा है । 

ओद्योगिक नियोजन का क्षेत्र विभिन्न देशों में वहाँ की राजनैतिक अवस्था 

के अनुसार अक्षय अलग है। सोवियत रूस तथा अन्य साम्यवादी देझो में तो 
उद्याग। का पूर्ण सामाजीकरण है जिसमे उद्दोगो क। सच्यालन कारीगरों की 

समितियों द्वारा होता है, व्यक्तिगत सम्पत्ति ब॒जित है तथा समस्त कार्य योजतवावद 

होता है। इसके विपरीत पूँजीवादी देश अमेरिका, इमगलेंड, पश्चिमी जर्मनी, 

झाषान इत्यादि में सरकारी सियन्तण कम से कम है। उसमे सरकार उत्पाद की 

मात्रा, किस्म, स्थाव इत्यादि के सम्बन्ध मे उचित निर्देश देती है, परन्तु प्राय 

बह औद्योगिक विकास की धारा प्रेरणापूर्ण विधियों द्वारा निर्देशित करती है। 
प्रत्यक्ष नियन्नण कमर से कम रक्छे जाते हैं। सरकार करो, आयात निर्यात 

नियन्त्रणो, बैंक दर इत्यादि के द्वारा ही वियन्त्रण कायम रखती है। 

इस प्रकार हम देखते है कि औद्योगिक प्रबन्ध के विकास की धारा एक 

नये मार्ग वी ओर झुंड रही है। पूंजीवाद की नोव हिल रही है। भपने 
पुराने रूप मे अब उसडी कत्पना भी नहीं की जा सकती । औद्योगिक प्रबन्ध 

का वैज्ञानीकरण हो रहा है। वकीलो, डाक्टरो तथा अन्य विज्ञिप्ट पेशो 
वो ही तच्ह औद्योगिक प्रवन्धकों वी विश्विप्ट शिक्षा आवश्यक होगी । आगे 

जमे बाते यूग मे 5द घक पूजीपति वा झ़रीदा हुला दास ने होकर समाज 
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[ 
और थ्मिको का प्रतिनिधिं होगा । जौद्योगिक अनिश्चितताएँ अब समाप्त 

हो रहो है। व्यक्तिगत लाभ का स्थान समाज कल्याण की मभावता लेती 

जा रही है । 

औद्योगिक संगठन की विधियाँ / (-) डी.5 ४१ वध 

कारखाना प्रणाली के कारण श्रम संगठते मे पर्याप्त जटिलता उत्पन्न हो 

गई। चूँकि एक व्यक्ति का काम दुसरे के काम को प्रभावित करता है तथा 

एक एक कारखाने मे हजारो की सख्या मे कारीगर एक साथ काम करते है 

अंतएव उनसे ठीक ठीक काम लेना एक बहुत वडी समस्या वन गई। जहाँ 

इतनी बडी सख्या में कर्मचारी काम करते हो मालिक तथा नौकर के बीच 

प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्भव नही हो पाता । इसलिए स्वभावत कर्मचारी व्यक्तिगत 

रुचि से काम नही करते तथा कभी जान वूज़्कर और कभी अज्ञानतावश 

काम में ढिलाई करते रहते है। इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए प्रबन्ध 

मे भी पर्याप्त सुधार किये गये हैं । 

साधारण रूप में श्रम समठन की निम्नलिखित तीन विबियाँ 

प्रचलित है -- 

(१) लम्बबत् अधवा सैनिक सगदन ([,8 ० कैा।ठा> 09० 
0एएब्ण5०ध०ा ) 

(२) तियात्मक भगठन ( झ्ाला०ठक 0880588०5 ) 

(३) लम्बचत् तथा कमचारी सगठन ([[.॥6 904 $49 0॥848750॥070) 

लम्बबत् अथवा सैनिक समठन -इस प्रकार के सयठव की दो 
विशेषताये होती है । एक तो सर्वोच्च अधिकारी अयवा मैनेजर का कर्मघ्रारियो 
से सोधा सम्पर्क नही होता । वह अपनी आज्ञा सुपरिल्टेन्डेन्ट को देता है और 
सुपरिल्टेल्डेल्ट अपने सातहत फोरमैन को आदेश देता है तथा फोस्मैत 
अपने मातहत करम्े्ारियों तकक्क उसे आदेश को पहुचाते है । 
दूसरे एक फोरमैन अपने मातहत क्मचारियों को हर बात के लिये उसरदायी 
होता है। मज्दूरो को हर बात मे उसी को आज्ञानुच्चार चलना प्रडता है 
यह बात निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट हो जायेगी । 
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जनरल मैनेजर 

कील अल आ 
| । 

900 अध्यक्ष आम) अध्यक्ष 

विज पक की धन पक 
फोरमैन फोरमन  फोरमैन फोरमन 

मजदूर मजदूर मजदूर मजदूर 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि फोरमन ही अपने मातहत मजदूरों की हर 
बात के लिए जिम्मेदार है। उनसे काम लेना, उनमे अनुशासन कायम हि 

रखना, कच्चा माल तथा औजारो की व्यवस्था करना, उनके उत्पादन वी 

मात्रा जौर किस्म को नोट करना इत्यादि अनेक प्रकर के दायित्व फोरमैन के 
जिम्मे रहते है। कर्मचारियों को अपने फोरमैन के अलावा और किसी सें 
कोई सम्बन्ध नही होता । एक विभाग तथा दूसरे विभाग के अध्यक्षो मे भी 

सम्पर्क परस्पर न होकर मैनेजर द्वारा ही होता है । 

ग्रुण --लग्बवत् सगठन के निम्नलिखित गुण है -- 

(१) इसमे अधिकारो का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। मजदूरों को 

मालूम रहता है कि उन्हे एक विगेष व्यक्ति के मातहत काम करना 

है अतएव वे भरसक उसको सतुष्ट रखने का प्रयास करते है। 

साथ ही साथ फोरसैन भी अपनी जिम्मेदारी किसी दुसरे पर महीं 
डाल सकता क्योकि मातहत मजदूरों के हर काम के लिये ही वह 

स्वय उत्तरदायी होगा। 

(२) ग्रह विधि सबसे प्राचीन तथा अत्यन्त सरल है। इसके अनुसार 
काम करने का लोगो फो अभ्यास है। अतएव मनोवैज्ञानिक हे 

मे कारीगरो को कोई कठिनाई नहीं होती। अन्य प्रकार की 
प्रणालियों म सवरो पहले नई विधि में फोरमैनो तथा मजदूरों दोनो 
को ही शिक्षा देनी पटती है | 



औद्योगिक प्रबन्ध का विकास ३१ 

(३) इस विधि के द्वारा अनुशासन कार्य से सहायता मिलती है। एक 
व्यक्ति को अपने मातहत कर्मचारियों पर पूरा अधिकार दे दिया 

जाता है। इससे उसे अनुशासन कायम रखने में आउ्ानी होती है 

क्योकि कर्मचारियों के पास फोरमन की वात मानने के अतिरिक्त 
और'कोई चारा नही रहता । 

(४) इसमे दोषो क पता तुरन्त लग जत्ता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति 
को दडित किया जा सकता है। जहाँ अनेक व्यक्ति निरीक्षण 

सम्बन्धी कार्य करते हो उत्पादन सम्दन्धी दोष को किसी एक 

व्यक्ति पर डालना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 

दोप 

(१) इस प्रणाली में फोरमैनों की योग्यता बथा दक्षता पर आवश्यकता 

से अधिक विश्वास किया जाता है। परन्तु वास्तव में किसी एक 
व्यक्ति में समस्त गुणों का होना प्राय असम्भव ही होता है। 

(२) इसमे निरीक्षको के पास इतना अधिक काम हो जाता है कि उन्हें 
व्यक्तियत ध्यान देने तथा अनुप्यान करने का अवसर ही नहीं 

मित्र पाता । 

(३) यदि किसी कारणवश फोरमैन अनुपस्थित हो जाय तो समस्त काम 

चौपट हो जाता है। 

(४) पूर्ण अधिकरर के कारण छोरमैन प्राय. पक्षयात पूर्ण नीति बरतने 

लगते है। वे कुछ लोगो को अनावेश्यक रूप से परेतान करते 

तथा कुछ हृपा पात्र लोगो को अनुचित सुविधायें देते रहते हैं । 

(५) इसमे विद्चिप्दीकरण का ज्षमाव रहता है। एफ ही व्यक्ति से 

अनेक प्रकार के काम लिए जाते है जिनको करने की योग्यता प्रायः 
उसमे नही होती । 

क्रियात्मक संगठन (#छालाणावा 028थ7 54707) :-सैनिक 
संगठन के उपयुक्त दोषो के कारण टेलर से एक नई विधि निकाली जिसे 
जियात्मक संगठन कहते है ।  क्रियात्मक संगठन का आधार विद्विप्टोकरण 
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है। टेलर का मत था कि एक ही व्यक्ति प्रबन्ध तथा निरीक्षण प्रम्बल्री 

समस्त क्ियाओ का जानकार नहीं होता। अतएवं उठाने इस बात दी 

व्यवस्था की कि एक सुपरवाइजर केवल विशेष अय के लिए, जिसका वह 
विश्वेषज्ञ हों, जिम्मेवार हों । उदाहरणार्य एक न्यक्ति जो माल वी किस्म वी 

विशेषज्ञ है, इस वात वी जाँच करता रहेगा कि माल ठीक किस्म का बन रहा 

है अथवा नही । उसे अन्य बातो--जैंसे लगाये हुए समय, मशीन की घिप्तावट 

इत्यादि से कोई सरोकार नही । इस प्रकार एके ही मजदूर पर विभिन्न 

क़ियाओ के लिए अनेक सुपरवाइज़र होते है। तथा प्रत्येक सुपरवाइजर 

केवल अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वार्यवाही का निरीक्षण करता है। यदि मणदूरो 

की सख्या बहुत अधिक हो तो एक विश्येपज्ञ फोरमैंन के आधीन कई उपफोरत 
रकले जा सकते है। संगठन बी विधि निम्मलिखित चार्ट से स्पष्ट हो 
जावेगी । 

जनरल मैतेजर 
प 

कि व रई 
विशेष 2 फोरमेत «| विशेषज्ञ 
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मजदूर मजदूर मजदूर 

गुण 
(१) यह विश्विप्टीकरण पर आधारित है । अतएव सुपरवाइजर अपने 

कम का पूरा जातकार होता है । 

(२) स्रुपरवाइजर का काम सीमित होता है अतएवं निरीक्षण वार्य में 

सहायता मिलती है । 

(३) अनुसधान कार्य में सहायता मिलती है क्योंकि एक व्यक्ति ता ही 
अग का निरीक्षण करता है। उचित विधियों का उपयोग किमी 

जा सकता है जिससे उत्पादन बढेगा तथा किस्म में सुधार 

होगा । 

(४) अधिकारो का कार्यानुसार विभाजन होने के कारण पक्षप्ात तथी 

अनुचित रूप से शोपण का काम नही ही सकता । 
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दोप 

(१) इससे अनुशासन के कार्य में बडी बाधा पड़ती है। कर्मचारो 

अनेक लोगो के मातहत होने के कारण किसी का काम नहीं 

करते | 

(२) विशेषज्ञों मे परस्पर अधिकारों के लिए प्रतिद्वन्द्रित चलती रहती 

है। इसका कमचारियो पर बड़ा खराब असर पडता है। 

(३) काम कम होने या खराब काम होने को जिम्मेदारी कसी एवं 
व्यक्ति पर डालना जत्यत कठिन होता है ॥ 

(४) भ्रबन्ध का कार्य एक संगठित कार्य होता है। जब विभिन्न 
विशेषज्ञों के दामों मे अमसुलन तथा विरोष उत्पन्न हो जाता है। 
ते'' इससे काम की बडी हानि होती है। उदाहरणाथ यदि किस्म 

पर अनुचित जोर दिया जाय तो उत्पादन की भात्रा निश्चित ही 
कम हो जावेगी । 

लम्बवत् तथा कर्मचारी संगठन त॒ज्म७ शत $(४ी 088- 
ग7598007) -वह विधि वास्तव में लम्बबत् संगठन तथा क्रियात्मक संगठन 
के मेल से बनी है अतएवं उचित रूप से लागू करने पर इसमे दोनो विधियों 
के गुण आ जाते है । इस विधि के अनुसार विश्येपज्ञों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 

मजदूरों से न होकर फोरमेनो से होता है। उनका कार्य सलाहकारी होता 

है, प्रबन्धात्मक नही । फोरमैन अपने मातहत कर्मचारियों पर पूरा अधिकार 

रखता है तथा उनके हर काम के लिय जिम्मेवार होता है । वह्द उनके काम 

के हर अग का निरीक्षण करता तथा उनकी उचित व्यवस्था करता है। 

परन्तु विभित अगो पर परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ होते हैं। फोरमेन 

आवश्यकता पडने पर न केवल उनसे राय ले सकता है बल्कि वे स्वयं भी 

अपनी अपनी झाख में सुधार सम्बन्धी निर्देश उसे देते रहते है। परन्तु 

समस्त निर्देश फोरमैन द्वारा ही कार्यान्वित किये जाते है। नोचे का चार्द 

दखिये । 
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भारतवर्प मे औद्योगिक प्रवन्ध 

उपनत्रम चाहे छोटा हो अथवा बडा, चाहे वह अत्यधिक तात्रिक हो अथवा 
स्वचालित, भारतवर्ष मे इस समय और अविक प्रबन्धकों को 

आवश्यकता है। प्रबन्ध का विकास भ्रमुख सामाजिक उत्तरदायित्व है जौर 

राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए एक परम आवश्यक अग है । 

भारतवर्ष में अखिल भारतीय तात्रिक शिक्षा परिषद (#॥| [00 

0०ण००। 6 रश्कताट॥ 80०८७४००) जिसके सचिव श्री एल० एस० 

चन्द्रकान्त है के अन्तर्गत अनेक प्रबन्ध समितियाँ कार्य कर रही है। इन समितियों 

के सदस्य देश के प्रमुख उद्योगपति जैसे श्री जे० आर० डी० टाटा, जी० डी० 
बिडला, तथा लाला श्रीराम आदि है । 

भारतवर्ष में इन्जीनियर्स वे लिए इन्डियन इन्सटीद्यूट आफ टेकनोलाजी, 

रूडगपुर मे प्रवन्ध स्वातक (57900406) कोर्स की शिक्षा दी जाती है। इस 

सस्था की स्थापना डा० सर जे०्सी० घोष के नेतृत्व में वी गई है। इसके तुरत 
पश्चात कलकत्ता यूनीवर्सिटी में प्रो० डी० के० सान्याल की अध्यक्षता में 

ज्यवसाय प्रवन्ध रवातक कोरों के लिए स्कूल आफ सोशल वर्क एण्ड बिजनेस 
मैनेजमेट की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त 'अल्पकालीन उत्पादन प्रबन्ध 
कोसे! के लिए खडगपुर तथा वगलौर में सस्थाएँ स्थापित की गई हैं । 

प्रो० एम० एस० ठवक्र की अध्यक्षता मे बयलौर में इस्टीट्यूट आफ 

मैनेजमेट स्थापित किया गया है जो कि प्रबन्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए 

सराहनीय प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद तथा 

कलकत्ता मे भी (१४७४०४०८ए०९॥६ 50७) रथापित किए गए है जो कि 

सफ्ततापूर्बब कार्य वर रहे है। 



ओद्योगिक प्रवन्ध का विकास प् 

भारतीय सरकार भी विद्देशी प्रवन्धशीय शिक्षालयों जैसे प्रब्गाणए ता 

पुकल्गा8 चया फसझाएथव दा३त03९४ 5०200 0 80डं7655 है एणाया5- 

आय के समान भारतवर्ष में शिक्षालयों को स्थापित कर रही हे । 

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज तथा इन्डियन मैनेजमेंट एश्ोोसिएशन, जिसकी 

आाखाएँ देश के विभिन्न भागों भे होगी, के स्थापन की योजनाएँ वनाई जा चुकी 

है । इन्सटीड्यूट थाफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेलन की स्थापना की जा चुकी है। 

भ्रश्को की शिक्षा के लिए सन्ट्रव लेबर इन्सटीट्यूट की स्थापना कगो जा 

चुकी है। 

भारत मे प्रवन्धकीय शिक्षा की सम्भावनाएँ 

भारतवर्ष में औौद्योगिक प्रवन्धकीय शिक्षा की आवश्यकता की महत्ता को 

उद्योगपति, सरकार तथा थिक्षाश्ञास्त्री सभी स्वीकार करते हें । भारत वी 

तृतीय पचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के विज्ञाल लक्ष्यों को निर्धारित 
करके देश के औद्योगोकरण का नारा लगाया है । सीमित साधनों से अधिकतम 

उत्पादन-माना और गुण मे प्राप्त करने के लिए आवश्यक हं कि देश म प्रबन्ध- 
कोय शिक्षा का अधिक से अधिक विकास हो और इस उद्देश्य की प्राप्ति के 

लिए निम्न कार्य करने होगे -- 

(१) प्रबन्ध मे स्नातक (5780026०) रिक्षा । 

(२) प्रवन्धवीय काय मे लम हुए व्यक्तियों के लिए गहनशिक्षा-कार्यमम। 

(३) प्रवन्वकीय सूचनाओं तथा अनुभवा के आदान-प्रदान को इन्डियन 

मेनेजमेट एसोसिएशन तथा उसकी झाखाजों द्वारा प्रोत्साहित 

करना । तथा 

(४) फोरमैनशिप की छिक्षा कार्यक्रम (09075४9) को विकास करना + 

अर्च 

]. 06४ ३ णाद्य गाडणाज ण गा €रणाणा रण वाताइफावों 

पाथ्यगहुराला। 4809 छत 004 इट प्राएवंटा प्यात 0.- धर वाएएडधाउ। 

0६९४९॥0फफए ६. 
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अध्याय २ 

वैज्ञानिक प्रबन्ध 
( 56ंंशाटीट चैंडाउ8200०7६ ) 

जैसा पिछले अध्याय मे बतलाया जा चुका है प्रारम्भिक औद्योगिक 
प्रणाली अत्यन्त सरल थी । उत्सादन छोटे पैमाने पर होता था । उद्योगपत्ति 

स्वयं ही अपना कादीमर, पूँजीपति, सगठनकर्ता, क्लर्क, विवेतः सभो कुछ 

होता था। परन्तु ज्यो-ज्यो औद्योगिक इकाइयो का आकार विस्तृत होता 

गया उसके प्रबन्ध में भी जटिलता आती गई। उद्योगपति का कौशल जब 
स्वेय काम करने के बजाय दूसरों से काम लेने मं अधिक लगने लगा काम के 

विभाजन के साथ-साथ भिन्न-भिन्न लोगो के काम का समन्वय ((०-०रवागभश९6) 
करने की भी आवश्यकता पडने लगी । यहा तक कि सगठन करने, मातहतो 

से काम लेने तथा निरीक्षण करने ( 078289022, 8९७72, $एएध४५5४४ ) को 
उत्तम अबन्ध का भुर साना जाने लगा । 

औद्योगिक प्रवन्ध की कला एवं विज्ञान 
( 5ट८व४0८७ 300 27६ ०6 (०9722 ९४६7६ ) 

प्रो० किम्बाल का कथन है--“प्रबन्ध विज्ञान और कला दोनो ही हो 

सफ्ते है, ठीक उसी प्रकार जैसे यूह निर्माण, हवाई यातायात, इृषि तथा जन्य 

मानवीय प्रयास विज्ञान तथा कला दोनो के ही रूप हो सकते हैं (४ किसी 

ज्ञान का वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है ? प्रो० किम्बाल के अनुसार कला 

का आधघार व्यक्ति और उसका अनुभव होता है । इसके अनुसार उत्तम प्रबन्ध 

बहुत कुछ प्रवस्धक के निजी व्यक्तित्व तथा उसके अनुभव के आधार पर होता 
है। उत्तम प्रबन्ध के निश्चित नियम नही वनाये जा सकते । वैज्ञानिक विधि से 

+ 388९ (7092 24 (ग्राएओं 4 2खरटफ्ॉश कु खबीएउकादा 0/एदप- 
307 २. 750. 
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तात्पर्य यह है कि उस विपय से सम्बन्यित बॉकड़े एकल किए जाएं हिर 

उनका अध्ययन तथा विवेचन करके झुछ ऐसे सा्वभौमिक नियमों का निर्माण 

क्या जाय जो भविष्य की परिस्थितियों मे लागू किए जा सके । इस सिद्धाल 
के अनुसार औद्योगिक प्रवन्ध व्यक्तिगत वुशलता पर आश्षित न होकर डुध 

सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है और कोई भी व्यक्ति उन नियमा 

क्या पालन करके कुशल तथा सफल प्रवन्वक हो सकता है । 

क्या औद्योगिक प्रवन्ध विज्ञान हो सकता है ? 

यह प्रश्व बडा विवादास्पद है प्राचीन काल में लोगों का यही विश्वास 

था क्वि प्रवन्ध कोई विज्ञान नहीं, वह केवल एक कला है। इसीलिए 

बडे-बढे उद्योगपति अपने लडको को शिक्षा दिलाने के बजाय उद्योग-पर्धों में 

डालना अधिक ठीक समझते थे जिससे वे अनुभव के द्वारा अपने काम मे दक्षता 

प्राप्त कर सके । उनकी समझ मे उत्तम प्रबन्ध का शिक्षा से कोई सीधा 

सम्बन्ध नहीं था। परन्तु अब इस परम्परा की असत्यता सिद्ध हो चुकी है। 

यद्यपि औद्योग्रिक प्रबन्ध मे व्यक्तिगत गुणों का बडा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा 

है फिर भी उत्तम प्रबन्ध के लिए वही सब कुछ नहीं। इस सम्बन्ध में प्रो 

किम्बाल का निम्नलिखित कथन ध्यान देने येप्य है :-- 

'यह बात विश्येप ध्यान देने की है कि बैंशानिक आँकड़े तथा प्रणाती 

कभी भी व्यक्तित्व का स्थान नहीं ले सकते जैसा कि औद्योगिक प्रबन्ध पर 
मिलने वाले साहित्य से प्रकट होता है । व्यक्तिगत गुण मानवीय क़िय्राओं मे 

अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति रहे ह और रहेये । परल्तु जहों वर्गीकृत ज्ञान एफ 
आवश्यक अग हो वहाँ व्यक्तिगत गुण ही सब कुछ नही होता | नैपोलियन 

का व्यक्तित्व कभी भी आधुनिक मणझीनगनों तथा सैनिकों की स्वास्थ्य रक्षा 

सम्बन्धी उपादानों की कमी को पुरा नहीं कर सकता ।”* 

कहने का तात्पयं यह है कि सफल प्रवन्वकर्ता के लिए व्यक्तिगत ग्रुण तो 
आवश्यक है ही, साथ ही साथ औद्योगिक प्रबन्ध के कुछ वैज्ञानिक तियमो का 

ज्ञान भी आवश्यक है। उनके बिना अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व वाला अबन्धकर्ती 
भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकक्ता। वर्तमान समय मे प्रवन्ध के इत 

+ |(॥गर४ मार्ष रिगराएगें। ३ #7क्रटा:/6 छा खप्रद्ााएवा 02द/द॥।व/- 



वैज्ञानिक प्रवस्ध ३९ डे 

8 प्र 
वैज्ञानिक आधार को पूर्ण रुप ये अयनादा जा रहा है। यह निम्नलिसित दो 
लक्षणों ढास प्रकट होता है । 

(१) अन्य विज्ञानों की भाँति औद्योगिक प्रबन्ध में भी प्रयोग (8४0८7- 

(२) 

ए्ाध्णा) किए जा रहे हैं तथा उनके आधार पर नए सिद्धान्तो का 
निर्माण हो रहा है। पुराने नियमों की सत्यता की जाच हो रही 

है। तथा सिद्धान्दो म अधिकाधिक शुद्धता लान का प्रयल किया 
जा रहा है। 

शिक्षे। में औद्योगिक प्रबन्ध को उचित स्थान दिया गया है तथा 
बड़े-बडे औद्योगिक देशों थे औद्योगिक प्रबन्ध को भी शिक्षा के 

क्षेत्र मे सम्मिलित किया गया है। तथा इस प्रकार की चिक्षा देने 

के लिए विशेष शिक्षा सस्याओ का विर्माण हो चुका है । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व 

औद्योगिक प्रवन्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्तमान काल मे बहुत मद्वत्व 
पूर्ण स्थाने रखता है इसके निम्नलिखित कारण हैं । 

(१) वर्तमान औद्योगिक प्रणाली मे प्रबन्ध का काम अधिकाधित्र जटिल 

(३ न 

तथा तात्रिक (7८०४४८७) होता जा रहा है। इसके लिए विद्षेप 
ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हो गया है । जब तक आधारभूत सिद्धान्तो 
का ज्ञान न हो उत्तम प्रवन्ध सम्भव नही है । 

चर्तमान युग की बढती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्डा मे यह आवश्यक 
है कि लागत कम मे कम हो । यह तभी सम्भव है जब उत्पादन 
कौ वंज्ञ।निक विवियो का प्रयोग क्या जाय। वैज्ञानिक प्रबन्ध 
के अ्वार्यों देलर, माद इत्यादि ने प्रयोगो दारा इस बात को सिद्ध 
कर दिया है कि पुराने तरीको से कोई कारीमर अपनी कार्यक्षमता 
का एक तिद्दाई से भी कमर उत्पादन कर सकता है और सचमुच 
उन्होने उत्तम तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके प्रति 
कारीयर उलादन तियुने से पाँच युने तक बढा दिया है। 

आधुनिक काल मे श्रम और पूंजी के सघपें का एक मात्र कारण 
चह धारणा है कि दोनो पक्षो का स्वाघ अलग-अलग है। भालिक 
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यह समझता है कि मजदूर को जितना कम वेतन दिया जाय उतना 

ही अच्छा और मजदूर यह समझता है कि जितना कम काम करके 

अधिकाधिक वेतन प्राप्त वर लिया जाय वही ठीक । इसीलिए 

आए दिन श्रम और पूंजी म सधर्प होते रहते है। परल्तु वैज्ञानिक 

प्रबन्ध इस धारणा को ठीक नहीं मानता । टेलर महोद्य 

(कह. ए/, प्रश्माण) उत्तम प्रवन्ध की परिभाषा देते हुए लिएते है-- 
साधारण अर्थ में सर्वीत्तम प्रवन्ध की परिभाषा यह दी जा सकती है 

कि सर्वोत्तम प्रवन्ध एक ऐसा प्रबन्ध है जिसमे श्रमिक अपती 

यर्वोत्तम योग्यता से काम करे तथा उसके बदले मालिक से विश 

पुरस्कार प्राप्त क्रें। एक अन्य स्थान पर आपने लिखा है- 

“इसके विपरीत वैज्ञानिक प्रबन्ध का आधार यह विश्वात है हि 
दोनो (मालिक तथा श्रमिक) का स्वार्थ एक है और मालिकनी 

समृद्धि लम्बी अवधि के लिए तब तक नहीं रह सकती जब तक 

उसके साथ श्रमिक की भी समृद्धि व शामिल हो तथा यह साभ्व 
है कि कारीगर को उसवी इच्छित यस्तु-ऊँची मणदूरी तथा मालिक 

को उसकी इच्छित वस्तु-सस्ता भ्रम प्राप्त हो सके ।/* 

राष्ट्रीय दृष्टिकोष से भी इसका बडा महत्व है। राष्ट्रीय समृर्खि 
के लिए यह आवश्यक है कि देश का उत्पादन बढ़े तथा लागत 

कम हो । उत्पादन में कमी दो कारणों से हो सकती है। पहला 
श्रमिक स्वय उत्पादन कम करें। कम काम करने या धीमे 
काम करने को इस प्रवृत्ति के दो कारण टेलर महोदय ने बतलाएं 
है।| एक तो मनुष्य की लायरवाही तथा धीमे काम करने की आदर्त 

जो न्यूनाधिक रूप से प्रत्येक कारीगर में पायी जाती है इसे टेलर 

ने स्वाभाविक ढिलाई (]ए४/एा४/ 50 ताल्ग78) को सोम दिया 

है दूसरा भ्रमिको तथा नियोक्ताओं के पारम्परिक सम्बन्ध के 
कारण कम काम करता जिसे व्यवस्थित ढिलाई (898वए४॥० 

507७72778) कहा जा सकता है । 

$86 * 3.07 ४ $लशाएीर >क्शिवडसाला 22 70 

7 ॥3ग. कक अरक्षिवृ्काट्यां 
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उत्पादन वी कभी का एक दूसरा कारण तथा अधिक हम 

अ्रबन्धक का अकुमल होना है । यह भी दो कारणो से हो सकता है ) 

(१) प्रबन्धर्क्ता तथा उसके फोरमैनो को इस वात का ज्ञान न हो कि 

कितने समय मे कोई काम किया जाना चाहिए । 

(२) काम करने की ऐसी वैज्ञानिक विधि का पता न हो जिससे कम से 

कम परिश्रम हारा अधिक से अधिक काम किया जा सके । इस बात 

को कुछ अधिक विस्तार में समझ लेना जावश्यक है॥ काम करने 

की वैजातिक विधियों का पता न होने से श्रमिकों की झक्ति तथा 

धन का बहुत बडा जपन्यय होता है। टेलर तथा उनके सह" 

योगियों ने इस बात को प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पुराने 
तोर तरीकों से काम करने के कारण श्रम की शक्ति का बहुत 
बडा अपव्यय हो रहा है। उन्होने अपने प्रयोगो द्वारा इस बात 

को सिद्ध कर दिया है कि उचित प्रवच्ध तथा उचित नियाओं 

द्वारा कम परिश्रम करके एक मजदूर कही अधिक उत्पादन कर 

सकता है। अतएव राप्ट्रीय कल्याण के दृष्टिकोण से नी वैज्ञानिक 

प्रबन्ध अत्यन्ाा नर्ृत््वपूर्ण हे । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध (5वक्कपार शैग्लाब8७०९१७ 

यद्यवि औद्योपिक प्रबध मे सुधार का काम बहुत पहले आरम्भ हो गया था 
फिर भी उसे स्थायी तथा स्थिर रूप प्रदान करने का काम एफ० डब्लू ० टेलर 

(&. १४५. प99070) नामक एक इजीतियर ने किया | टेलर ने मुड़वेल स्टील 
क० भे एक साधारण श्रमिक के रूप मे काम आरम्भ किया । धीरे-बीरे उन्नत्ति 

करते हुए वे उसके प्रधान इन्जीनियर हो गए। टेलर ने देखा कि साधारण 
भजदुर को जितना काम करना चाहिए दह उससे कही कम काम करता है । 
उनके विचार से इसका मुख्य कारण प्रवन्ध सम्बन्धी दोष था । इसलिए उन्होने 
कई प्रकार के प्रयोग क्ए और औद्योग्रिक प्रबन्ध को वैज्ञानिक थाघार प्रद्यन 

किया । उन्होने घनू १८९५ में & [८०० 7२४४ 58८४ गोमक पुस्तक 

प्रकाशित की। इसम उन्होंने चालू मजदूरी प्रदान करने की विधिवर के स्थान 
पर एक नई प्रणाली निकाली / सन् १९०३ में 58०9 #तबणव8०एा००६ 

साममक पुस्तक तथा १६१३१ में खराहलफ़ा& ण उलवाएी० शब्यावहध्यरा 
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नामक पुरतक प्रकाशित हुईं। इन पुस्वकों में ठेलर महोदय में बपने जए 

रिद्धान्तो का प्रतिपादव किया । 

टेलर के मुख्य सिद्धान्त 

टेबर के वैज्ञानिक प्रबन्ध के मुख्य-मुख्य अग इस प्रकार थे *- 

१. काम सम्बन्धी अनुमान (४8८ 70८8)--वैज्ञानिक प्रवर्ष 
का आधारभूत तिद्धान्त इस वात का ज्ञान है कि एक अ्रधम श्रेणी के 

श्रमिक को उच्चित परिस्थितियों मे कितना काम करना चाहिए । इस बात वा 

ठीक-ठीक अनुमान किए विना यह नहीं मालूम किया जा सकता कि करी 
प्रमापित उत्पादन से क्म अथवा अधिक उत्पादन कर रहे है। एक भादपी 

वितना काम बर सकता है इसकी योजना बहुत सावधानी के साथ प्रयोग 
द्वारा निश्चित को जाती है। उदाहरणार्थ बीथिलहेम स्टील वम्पनी में एक 
श्रमिक औसतत करीब १२॥ टन कच्चा लोहा लादता था । टेलर ने उ्ित 
अध्ययन के पश्चात् इस बात का निश्चय किया कि एक प्रथम श्रेणी के 
श्रमिक को प्रतिदिन ४७॥ से ४८ टये तक माल लादगा चाहिए ! और उसने 
सफलतापूर्वक इसे करके भी दिखला दिया। परन्तु इससे यह मतशब नही 

है कि कमंचारियों से इतना काम लिया जाय कि उनका स्वास्थ्य ही खराब 

हो जाय । इस सम्बन्ध मे टेलर का यह कथव ध्यान देने योग्य है 
श्रेणी के कर्मचारी से क्या आशा की जा सकती है, इस सम्बन्ध में मह 
बात साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि लेखक का तात्पर्य इतते काम से नद्दी 

है जिसे करने मे कमंचरारी को अपनी शक्ति पर बहुत अधिक जोर देना पड़े, 

इससे तात्पमें सिर्फ उठने काम से है जिसे एक अच्छा आदमी बिता अपने 

स्वास्थ्य को खराब किए लम्बे समय तक चालू रख सके ॥” 

२ प्रयोग (कुलाशाशयां--काम का ठौक-ठीक अनु्माद 
करने के लिए देलर ने दीन प्रकार के वैज्ञानिक प्रमोग किए जिन्हे समय अध्यर्मन 

(7778 58009) ग्रति अध्ययन (]४०॥०॥ 57709) तथा थकान अध्यर्यर्त 

(&2४#8५९ 80009) कहते है। 

समय अध्ययन ([076 डए09)-अबन्ध॒ सम्बन्धी अनुमधात 
बा पहला वार्य समय अध्ययन है । हाथवे (9. 7:. पत॥॥3७४)) के शब्दों मे 
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“समय अध्ययन का वैज्ञानिक प्रबन्ध मे वही महत्व है जो मात्रा सम्बन्धी 

विवेचना (09॥2ए२७ # 7 9भे का रसायनशास्त्र मे ।/ प्रत्येक काम क्के 

करने मे कुछ समय लगता है । किसी विशेष किया के करने में कितना समय 

लगना चाहिए इसके अध्ययन को ठेलर ने समय अध्ययन नाम दिया । टेलर 

ने इसके लिए स्टाप वाच (509 "०८॥) का प्रयोग लिया। उसने समस्त 

क्रिया को कई भागों में बांट लिया तथा प्रत्येक विभाग में लगने वाला समय 

नोट किया । आपरेटर अपनी घडी तथा चार्ट लेकर एक ऐसे स्थान पर बंठत्ता 

है जहां से बह मजदूरों को देख सके परन्तु मजदूर उसे न देख सके । इसके बाद 

बह हूर क्रिया में लगने वाले समय को चार्ट पर नोट करता जाता है । बदीच- 

बीच में आराम के लिए निकाले हुए समय का भी ध्यान रखा जाता हे । 
उदाहरण के लिए कच्चा लोहा गाडी मे लादने का समय अध्ययन करना हो 

तो उसे निम्नलिखित भागों में चाँठा जा सकता है। () लोहे को जमीन से 
उठाने में लगने वाला समय (9) लोहे को लेकर गाडी तक जाने भें लगने 

वाला समय (५) लोहे को गाडी मे फेंकने मे लगने वाला समय (9५) लाली 
हाथ वापस आने में लगने वाला समय ।* 

कुछ विद्वानों ने टेलर के समय अध्ययन विधि की बडी जानोचना को है । 
मायस (0. 5, ॥9८४७) के शब्दों में देलर द्वारा प्रयुक्त सनय अखच्ययन विधि 

बैज्ञानिक, समाजज्ञास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टियों से अपूर्ण है। यह 

अवेज्ञानिक इसलिए है क्योकि ऐसी नुद्ध सूचना नहीं प्राप्त है जिसके जाधार 

पर दी जाने बाली भत्ते की रकम का निर्णय किया जा सके। यह समाज 

विरोधी इसलिए है क्योकि यह औसत कर्मचारी का घ्यान नहीं रखतो, यह 

मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विरुद्ध इसलिए है क्योक्रि काम की माप ऐसी 

परिस्थितियों मे की जाती है जो असाधारण मानसिक दश्शाओ में की 

जाती है ('! 

शील्ड्स का कथन है--जहाँ काम्र की प्रकृति तथा ग्राद्य में बराबर प्रटि- 

बर्तन होता रहता है जैने मरम्मत सम्बन्धी काम मे, अथवा जविकाश कारौगर 

लगातार एक ही काम में नलगे रहते हो वहा समय अध्ययन में इतनी 

॥4. ॥९. भि3७४३३ ६ कावपधाावों सशमाटशपाह- 

+ 3)07 : ३#6क किरहयाशा। 

९. $. 965 : सबंकापादा 259ठ;7 29 संत 672०0 ा/दक, 
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कठिनाइयाँ उत्मन्न होती है तथा इतना अनावश्यक व्यप होता है कि एता 

लागू करना शायद ही लाभभ्रद हो सके ( 

समय अध्ययन में कुछ विश्ेप समस्यायें उत्पन्न होती है एवं तो यह ढ़ 
किस प्रकार के कारीगर के समय का अध्ययन किया जाय। यदि सर्वोत्त 

वारीगर को लिया जाय तो बहुत थोड़े लोग उस स्पर को आप्त कर सकी। 

टेलर ते अपने प्रयोगों में सर्वोत्तम क्मंचारियों को ही लिया। यह उसवी बहा 

बडी मूल थी । 

जो व्यक्ति समय सम्वस्थी रिकार्ड कौ जॉच के लिए रससे जाते हैं उई 
जाँच की वैज्ञानिक विधियों में दक्ष होने के अतिरिक्त कर्मचारियों के शी 
सहृदय भी होना चाहिए। परन्तु ऐसा बहुत कम होता हैं। होगी 

(8, ए. छ००१४६0 का यह वथन विद्येप रूप से उल्लेखनीय है--'जहाँ तक ईए 
लेसक ने देखा है, अच्छे से अच्छे आदमियों में भी थकाव का शीत, 

कर्मचारियों की मानसिक स्थिति ध्था स्थभाव को समझने की शर्तति 

कर्मचारियों के दृष्टिकोण तथा समस्याओं की समझ कम ही होतो है। परी 
कर्मचारियों के कल्याण के विश्तृत जार्थिक तथा लामराजिक पहलू का मे तो 

ज्ञान ही होता है न कोई रुचि ।! 

गति अध्ययन ([(०॥०॥ $/घ09)-हर काम को करते में 
श्रमिक की जपते हाय-पैरो को हिलाता डुलाना पड़ता है! झरीर का यह 

हिलाना डुलाना जितना ही अधिक होगा, समय उतना ही अधिक तगेगा पेशी 

थवावट भी उतनी ही जल्दी आवेगो । गिलब्रे थ के कथयानुसार, हर बॉस 

जब एक राज ई ट उठाने के लिए झुकता है तो उसे अपना बोत (मान लिया 
१ हट्नैंडवेट) उठाता पडता है। इस प्रकार यदि उसे सात सौ बार ईढें उठाने 

के लिए झुकना पड़े तो उसे ई टो के अतिरिक्त ३५ टन बोझ उठाना पडेंगा 

इसलिए वैश्ानिक अध्ययन द्वारा काम की ऐसी विधि अपवानी चाहिए जिंससे 
शरीर में हरकत कम से कम हो । 

शरति अध्ययन की परिभाषा गरिल्त्रे ने इस प्रकार दी है--'ब्राम का अत्यत 

मौलिक तत्वों मे विभाजन, इन तत्वों का अलग अलग एक दूसरे के सम्बन्धित 
हिला जल पक अल 9 के आल कर 

है, +. नेठ्छ्य : 5लर्करांएुश्ट ॥/काइएलआअशाए दावे 26097. 



वैज्ञानिक प्रवन््य 24 

रूप में अध्ययन तथा इन नष्ययन फ़िए हुए तत्वों के आधार पर कम से कम 

बरवादी वाली विधियों का निर्माण-यही सव गति अध्ययन का काये क्षेत्र है ।* 

सक्षेप मे इसका तात्पर्य यह है कि नर्व प्रथम त्तो हम इस बात की खोज करते 

है कि काम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से है तथा वे एक दूसरे को 

किस सीमा तक प्रभावित करते है। इस बात का ज्ञान हो जाने पर ही हम 

ऐसी विवियों का निर्माण करते ह जिनमे बरबादी कम से कम हो 

इसका उदाहरण हमे गिल्ब्र थ महोदय (१७३, (5860) की ई दे जोड़ने 

की विधि (छ०७ 79998 $9527) भें मिलत्ता है। गिल्ब्रेध ने देखा कि 
बौसतवन एक राज को ईट दीबाल में रखने के लिए १८ बार हरकत करनी 

पडत्ती है। उसने ईट लबाने के तरीकों में सुधार करके इत हरब्ता 

(४(०५८००८७६७) को घटाकर ५ जौर कुछ में तो केवल २ कर दिया । इसके 

लिए उसने तीन काम किए । 

(१) उसने कुछ हरकतो को जिन्हे राज आवश्यक समस कर करते थे, 
परन्तु जो वास्तव में अनावश्यक थी विल्कुल बन्द कर दिया | 

(२) उसने दोवाल जोडने के ऐसे साधारण यनत्रों को ईजाद किया जिससे 

कारोगर को अपने शरीर को कम से कम हिलाना डुलाना पडे । 

उदाहरण के लिए मचान, जिसे आवश्यकतानुसार ऊँचा नीचा 

क्रिया जा सकता था, ई टे रतन की सदूकेची जिसमे मजदूर छाट 

छाट कर इस प्रकार ई टा रख दे कि राज को उसे घुमा फियकर 

देखने को आवश्यकता न पडे ; 

(३) उतने राजा को वैज्ञानिक विधियों से काम करने को झिक्षा दी । 
उदाहरणार्थ उन्हे क्सि प्रकार खडे होना चाहिए, किस प्रकार ई टे 

तथा मारा ऊठाना चाहिए इत्यादि। उसने उन््ह दस प्रशार की 

ट्रेनिंग दी जिससे वे एक हाथ से ईटा और दूसरे हाप म गारा 

वरावर लेकर एक साथ उसे रख सकते ये। बति अध्ययन के 

आधार पर जो नई प्रणालियाँ निकाली जाती हैं उत्तते काम म 

आश्ञातीत वृद्धि होती है । गिल्ब्रेव ने तो यहाँ तक लिखा है कि 

+ (. छा9वच४थी ; 4एड्ल्र 2/0ता 574). 
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कोई ऐसा काम नहीं है जिसमे गति अध्ययन के सिद्धान्तों को 

लागू करके काम दूता न किया जा सके ।# 

थकान अध्ययन (एथ्ला8०० 9ए0५)-हर क्वाम को करने मे 

हमारी पेशियों पर जोर पडता है तथा हमे थकान मालूम पड़ती है। थकान का 

भी काम के उत्पादन से बहुत गहरा सम्बन्ध है। अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है 

कि प्रत्येक कर्मचारी का काम पहले तो कुछ समय तक उत्तरोत्तर आसान तथा 

हचिपुर्ण होता जाता है तथा उत्पादन भी बढता है | फिर यह वृद्धि समाप्त हो 

जाती है तव कुछ समय वाद थकान और घटता हुआ उत्पादन आरम्भ हो 

जाता है। यही पर उसे आराम देने क्री आवश्यकता होती है। टलर ने 

इसलिए, हर क्रिया को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके मालून किया कि उसमे 

कैसे थकान लगती है तथा क़ियाओ में क्या सुधार किया जाय कि श्रमिक कम 

से कम थवान मे अधिक से अधिक काम कर सके । उदाहरण के लिए ठेलर 

महोदय ने पता लगाया कि ९२ पाउन्ड वजन का कच्चा लोहा (श३2ठ [709) 

यदि उठाना पड़े तो एक प्रथम श्रेणी का श्रमिक दिन भर के समय का ४३ 

प्रतिशत समय ही बोझ के नीचे रह सकता है, वाकी ५७ प्रतिशत समय उसे 

बौझ से खाली रहना चाहिए । यह बोझ जितना ही हल्का होता जावेगा उतना 

ही अधिक देर तक श्रमिक बोझा उठाए रह सकेगा । उसने यह भी बतलाया 

कि ९२ पौड का लोहा लाद कर श्रमिक चाहे खडा रह, चाहें चले दोनो ही 

परिस्थितियों मे उस्ते समान रूप से थकावट लगती है। क्योकि उराके हाय 

और पैरो की वेशिमो पर बडा जोर पडता रहता है। थकान को दो प्रकार से 

कम किया जा सकता है एक तो बीच बीच में आराम का समय देकर और 

दूसरे बोझ की उचित मात्रा का निपत्रण करके इसका ठोक-ठीक निणय प्रयोगों 

द्वारा हर एक काम के लिए किया जा सकता है। 

योजना (ए]8४ञा8)--वैज्ञानिक प्रबन्ध की तीसरी विशेषता हट 

वाम के लिए एक विशेष योजना का होना है। प्रो० शील्ड्स के शब्दों म 

योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबन्ध का केन्द्र है जिसका मुख्य कार्य उत समस्त 

वर्मचारियो वी आवश्यक्ताओ वो पूरा करना है जो उत्पादन की विभिन्न 

+ ए, 5॥06प ३ स/फ्राश रु उतार उेबक्षादूदुअकाला। 



देज्ञानिक प्रबन्ध है 

विधियों मे लगे हैं।* इसवे लिए वास्खाने मे एक योजना विभाव तथा एक 
गोजना के कमरे (ए]570778 २००) का होना आवश्यक है । अगले दिन क्या 

काम होगा इसकी योज्ना पहिले ही वना ली जाती है। इसके लिए हर 
कारीगर बी एक अलमारी (8८० प्रण८) होती है । प्रात्ष काल जब वह 

काम पर आता है तो उसे अपने खाने म दो कागज रखे हुए मिलते है। एक में 

को यह लिखा रहता है कि उसे क्या काम करना है ? इसके लिए उसे किन 

औजारो की आवश्यकता होती ह और वे वहाँ स प्राप्त होग । दूसरे कागज 

में पिछले दित के काम का इतिहास रहता हे अर्थात् उसने कितना काम किया 
भौर कितना वेतन उपार्जन किया। कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा यह 

नपशो, चार्टो इत्यादि के द्वारा शतरज के मोहरों के समान स्फप्ट दिखवाया 

जाता है। 

टेलर ने योजना विभाग के निम्नलिखित कार्य बतलाए है । 

(१) कम्पनी द्वारा लिए हुए प्रत्येक काम की पूर्ण विवेचना करना | 

(२) कम्पनी में होने वाले हर काम तथा उसकी विभिन्न क्रियाओं मे 

लगने वाले समय्र का अध्ययन करना । यह समय का अध्ययन हाथ 
से होन वाले काम तथा मशीनों द्वारा होने वप्ल काम दोनों के 
लिए ही होगा ) 

(३) कम्पनी के पास कितता सामान, कच्चा माल, स्टोर, तैयार माल, 

पडा हे तथा भिन्न-भिन्न मशीनों के लिए कितने दिन का काम है, 

इसका विवरण रखना । 

० बिती विभाग में मिलने वाले हर नए आड्डर का अध्ययन तथा 

उसको भुपु्दंगी वी तारीख के आधार पर उसकी तैयारी की योजना 
बनाना | 

(५) हर वस्तु के निर्माण में लगने वाले व्यय की विवेचना। मासिक 

व्यय का विवरण वैयार करना तथा पिछले महीने वी लागत से 
उसका तुलनात्मक अध्ययत करना । 

कल -5...... 

+ 50945 ६ #१०॥87०6 ० सदीदाावा 0छाइकार्वबीण 
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औद्योगिक संगठन 

दिस मजदूर की व्या मजदूरी हुईउसका निर्णय करता। गेतव 

विभाय का सचालन । 

सूचना विभाग का सचालव--इस विभाग से हर प्रफार वी यूचव 

तया रिकार्ड रक्सा ज्ता है । 

प्रमापित औजारों की व्यवस्था । क्सिं काम के लिए किस प्रकार 

का औजार अधिक उपयुक्त हो सकता है इसकी व्यवस्था करी 

तथा उनके खरीदने का प्रवस्त करता । 

प्रमावित विधियों का निर्धारण-क्सी काम को करने ही 
प्रमापित विधि क्या होनी चाहिए, इसका निर्णय वरना ता 

प्रमाधित विधि के अनुसार प्रशिक्षण का प्रवन्ध दरता । 

कारसाने की समस्त क्रियाओं पर तियन््तण रखना । इसके विए 
योजना विभाग उपयुक्त टाइम टेविल रखता है। इसके लिए एर्क 
साधन का उपयोग क्या जाता है। जिसे कारंतल छाधा 

कहते हैं । दसके लिए ३६५ छात्रों की व्यवस्था की जाती है। है 
खाये पर एक तारीष पडी रहती है। जिस तारीख वो थो वास 
होना है उसी तारीख के खाने मे उसफी स्लिप रख दी जाती है 
ताकि' उसकी याददाश्त बनी रह । 

सर्देशवाहन विभाग का सचालन--इस विभाग के द्वारा मिन्न-मित्त 

विभागों के नायको के पास झूचना भेजी जाती है। 

रोजगार के दफ्तर का प्रवस्ध करना-इसके द्वारा उचित श्रमिकों 

का चुवाब तथा उनकी नियुक्ति की जाती है। कर्मचारियों त्री 

पदोन्नति का निर्णय भी यही विभाग क्रदा है। इसके तिए हर 
कर्मेचारी का मेवा-विवरण (8९:४४८० १०८०४) रखा जाता है। 

उन्नति तथा सुधार सम्बन्धी योजनाएँ तैयार करना। गोजता 

विभाग मझोनरी गे होने वाली टूट-फूट तथा उराकी मरम्मत वा 

प्रवन्ध भी करता है। 

टेलर ने क्यात्मक सगठन के लिए निम्नलिखित आठ तायवो वी व्यवस्था 

की है | जिनमे से प्रथम चार कारखाने मे तथा अन्तिम चार योजना वे क्मरे 

में बैठते है । 



वैज्ञानिक प्रबन्ध डर 

कारखाने में निम्नलिखिठु चार नावक काम करते हैं। 

(१) टोली नायक (6आए 8055)-वह श्रमिको से योजना के 
अनुसार काम लेता है। वह इस वात की व्यवस्था करता है कि किस कारीगर 

को क्या काम करता है तथा उसको किन-किन औजारों को आवश्यकता 

पड़ेगी । वह हर कारीगर के वास कम से कम एक इकाई काम अधिक रखेता 

है जिससे एक काम समाप्त होते हो वह दूसरा काम आरम्म कर दे । टोली 

नायक को अपने मातहत मजदूरों को यह भी सिखलाता पडता है कि काम की 

टठीक-ठीक विधि क्या है ?े वह इस वात का भी ध्यान रखता है कि काम 

ठीक बिधि से हो रहा है । 

(२) गति नायक (89९४० 8055)-उसका काम यह निरीक्षण 
करना होता है कि कारीमर अपने काम को अमरष्ित सगृव के अन्दर कर रहे 

है अथवा नही । समय अधिक लगने पर वह् उसका कारण मालूम करता है 

और भ्रदि काम गलत ढग से हो रहा है तो उचित विधि से दाम को शिक्षा 

देता है । 

(३) निरीक्षक (]05]200070-वह काम की उचित किस्म को 
जाँच करता है ! सफल प्रवन्ध के लिए यही आवश्यक वही है कि काम अधिक 

मात्रा में हो उसकी किस्म भी अच्छी होनी चाहिए । 

(४) जीशेडिर नायक (२९एथ7 8059)-वह इस वात को 
निरीक्षण करता है कि कारीगर अपनी मशीन को ठोक हालत मे रखते है 
जथवां नहीं । वह मजीनो की सफाई तथा तेल इत्यादि की व्यवस्था करता 
है और पुजों को दूट फूट होने पर उनकी मरम्मत को व्यवस्था करता है। 

विम्तलिखित चार नायक योजना विभाग में काम करते है -- 

ह (१) कार्यक्रम लिपिक (8०एशा७ (76१0-- वह दैनिक 
कार्येक्म को योजना तैयार करता है । क्या काम होता है ? उसकी विधि क्या 
होगी ? इस सम्बन्ध में बह पूरे विवरण के साथ आदेश कारखाने में काम 
करने वाले चारो नाथक्रो तथा अलग-अलग मजदूरो के पास भेजता है। 

(२) जादेशपत्र लिपिक (क्रम्पल्मंगा (डा एा०त0)- 
यह हर क्यम के लिए विस्तृत आदेश यंत्र तैयार करता है । इसी योजना के 

27 ०24८ 
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आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि उसका निश्चित कार्यत्रम क्या 

होगा । कार्यक्रम लिपिक विभिन्न लोगो के पास उसकी सूचना भेजता है। 

इस प्रकार आदेश-पत्र लिपिक जहाँ योजना का काम करता है वहाँ कार्यक्रम 

लिपिक उसे कार्यान्वित करने का । 

(३१) समय और लागत लिपिक (7्रा७ 70 (7४ 
(शात-बह विभिन्न नायको के पास इस बात की सूचना भेजता है. किसी 
काम के लिए स्टैन्डडे समय क्या होगा तथा वे अलग-अलग मजदूरों के लिए 

समय का रिकाई किस प्रकार रबखेंगे। वहाँ से विस्तृत सूचचा आ जाते पर 

प्रत्येक मजदूर की मजदूरी निर्धारित होती है। तथा प्रति ईकाई त्यगत का 

हिसाब लगाया जाता है । 

(४) अनुशासक (8009 7009लंए7कषपंहव7)--यह कारखाते 
में अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है । यह हर मजदूर के काम का विवरण 

रखता है तथा अच्छे काम के लिए उचित पुरस्कार और खराब काम के लिए 

दण्ड की ज्यवस्था करता है। प्राय मजदूर और नायकों के बीच झगड़ा हाने 

पर वह मध्यस्थ का भी काम करता है। 

यदि किसी बहुत बडे कारखाने भे इस प्रकार का सगठन लागू किया जाता 
है तो प्रत्येक श्रेणी झे नायक बे ऊपर एक प्रधान नायक की व्यवस्था री जानी 

चाहिए। उदाहरण के लिए कई टोली नायको के ऊपर एक प्रधान टोली 

नाथक । इस प्रकार के नायक अपने मातहत नाथको को हर काम को शिक्षा 

देते है । इनका एक काम यह भी होता है कि वे अपने मातहत विभिन्न नायकी 

के कामो का हा रीक्षण हि तथा श् काम का समन्वय करें ) 
€4 ००० ५ [8५४४ « ४. स्थिटत्ण्था >./, 

(४) कर्मचारियों का चुनाव तथा उनकी शिक्षा 

डिलाए के परमधरिरपे। के लुमाण सथ। उम्वी, गशक्ष।प< ख।जेर त्िप' ५ 
उसका कहना था कि हर एक आदमी हर काम नहीं कर सकता । उसने लिखा 

है--/इन नौ गुणों से एक सर्वाय सम्पुर्ण व्यक्ति की रचना होती है। बुढिमत्ता, 

शिक्षा, विशेष अथवा तात्रिक ज्ञान, श्वारोरिक दक्षता, चंदुराई, 
शक्ति, ईमानदारी, निर्णयशक्ति अथवा साधारण बुद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य । 

सपर्यू क्त गुणों मे विन्ह्दी तीन गुण वाले व्यक्ति को बिसी भी समय साधारण 
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मजदूरों पर प्राप्त हो सकते है । इसके चार गुणों वाला व्यक्ति अधिक मूल्य मे 

ही मिलेगा । पॉँच गुणों वाले व्यक्ति का मिलना अत्यत कठिन है । छी, साथ 

था आठ गुणों वाले व्यक्ति का मिलना तो असम्नव है ।” जच्छे कारीयर का 

टेलर ने 'प्रथम श्रेणी का कारोगर” कहा हे । टेलर ने प्रथम श्रेणी के कारीगर 

के बारे मे दो विशेषताएँ चतलाई है । 

(१) कर्मंचारों उस काम करने के लिए उपयुक्त हों। इसके लिए यह 

आवश्यक नही है कि वे बहुत ही असाधारण कोटि के आदमी हो | 

साधारण लोगो मे भी जो जिस काम के लिए अधिक उपयुक्त हो 
उन्हे काम देता चाहिए । ठेलर ने स्वयं लिखा है--”कर्म चारियो 

के चुनाव से महू मतलव नहीं है कि बहुत ही विशेष योग्यतापूर्ण 

लोग लिए जायें इसका मंतवब सिर्फ यह है कि बहुत साधारण 

व्यक्तियों में से ऐस लोग चुन लिए जायेँ जो उस काम के लिए 

विशेष रूप से उपयुक्त हो ।४ विथेल हैम के स्टील के कारखाने 

में कच्चा लोहा भरने के लिए टेलर ने ७५ आदमियों के काम 
का कई रोज तक निरीक्षण किया । जन््त में केवल ४ आदमी ऐसे 
निकले जो १२॥ दन के बजाय ४७ यन लोहा रोज़ मर सके | 

(२) दूसरी विशेषता कर्मचारियों मे अधिक वेतन के लिए अधिक काम 
करने का उत्साह हैं । टेलर का कहना हैँ-“प्रयम श्रेणो के कर्मेंचारी 

अधिकतम गति पर काम करने को न केवल तैयार हो जाते है 
बल्कि उन्हे इसमे प्रसन्नता का अनुभव होता है बनते उन्हें ३० 

प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक जविक वेतन दिया जाय । 

इस प्रकार कर्मेचारियो का चुनाव करते समय उसकी योग्यता लता कम 
करने की इच्छा दोनों पर ही ध्यान देना आवश्यक होता है। जो लोग काम 
करने के अनुपयुक्त पाये जॉय उन्हें ऐसा काम देवा चाहिए जिसके वे 
उपयुक्त हो । यदि उन्हे व्थरखाने में किसी प्रक्तर झा कास न दिया जा सके 
उन्हे निकाल देना चाहिए तथा उनके स्थान पर याग्य व्यक्ति रखने चाहिए | 
कुछ लोगो ने इस बात की बडी निन््दा की है परन्तु टेलर के मतानुसार कार्व- 

+ [जता ६ उदशाए2 उक्यिाव&काला, 

+49)9 : 5279 अधप्ररशाशाई, 
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क्षमता बढाने और योग्य व्यक्तियों की उनति का रास्ता खोलने के लिए यह 

आवश्यक हो जाता है 

कर्मचारियों का चुनाव ही सव कुछ नही है उन्ह उचित रीति से वाम 

बरने को शिक्षा भी देना चाहिए ! उन्हे अत्यन्त विस्तारपुबक आदेश दिये 

जाते है। कैसे क्या काम करना चाहिए। कब कार्य और कब आराम 

करना चाहिए। कभी-कभी तो लोग इतने अधिक आदेश सुन कर खौझ जाते 

है परन्तु इसके बिना उचित मात्रा म उत्पादन भी सम्भव नही है । 

स्वय टेलर के शब्दों में यदि कोई क्मचारी सौंप हुए काम को न कर सके 

तो कोई सुयोग्य शिक्षक उसे बतलाता है कि उसे कँसे करना चाहिये। वह 

उसका मार्ग दर्शन करता सहायता करता तथा उसे प्रोत्साहित करता है। 

साथ ही साथ वह इस बात का भी अध्ययन करता जाता है छि उस में कितनी 
योग्यवा है। इस प्रकार किसी मजदूर को काम न कर सकने के कारण तुरन्त 

नौकरी से अलग नहीं कर दिया जाता अथवा उसका वेतन नहीं घटा दिया 
जाता बत्कि उसे काफी समय तक सहायता दी जाती है कि सीप! हुआ काम 

कर सके । 

(५) उपयुक्त औजारो की व्यवस्था 

क्मचारिया की शिक्षा के अलावा कारखाने या उत्तम वातावरण तथा 

उपपक्त औजारों का होना भी आवश्यक है। ईसके लिये कुछ तये औजारो 

का आविप्कार भी करना पडता है जैसे दीवाल जोडने के लिये गिलब्रथ का 
भचान । टलर ने इसे तिम्तलिसित उदाहरण से समझाया है। कच्चा लोहा 

गाडी म नरत के लिए बलचे ( 5॥096 ) का उपयोग किया जाता है। वेजचे 

कई साथ्ज के हात है, जी ५ पौड से ४० पोड तक वे हो सकते है। हर 
साईज का वलचा रखने पर अलग अलग मात्रा म काम होता था। प्रयोगा 

द्वारा सिद्ध हुआ कि २१ पौड़ का बेतचा सबसे जधिक उपयुक्त था। टेलर के 

मतानुसार हर चीन को टोने के लिए जलग-अलग नाप के बेलचे होने चाहिए। 
हर काम के जिय उपयुक्त औजारा की व्यवस्था योजना विभाष द्वारा पहिले ही 

कर दी जाती है। 

(६) प्रमापीकरण (डा्लात॑ब्ाता5वा07) 

बैज्ञानित्र प्रबन्ध की एक अन्य विश्येपता श्रमापीतरण है। पहले की दिधियों 
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में कमेंचारियो को इस वाल की स्ववन्तता रहती है कि वे अपनो सुविधा के 

अनुसार काम को विधियों का चुनाव करें। वैज्ञानिक प्रवन्ध मे कोई बात 

कर्मचारियों के ऊपर नही छोडी जाती है। न केवल उनके लिए प्रभाषित किस्म 

के औजार ही दिए जाते है बल्कि काम करने की प्रमापित विधियों का विर्माण 

भी किया जाता है । थे विधियाँ ऐसी होती है जिनके ढारा कम से कमर परिश्षम 

से अधिक से अधिक मात्रा में काम क्रिया जा सके । इन विधियों का निर्णय 

उचित प्रयोगों के दाद किया जाता है । ऐसा देखा गया है कि पधिक कान 

करने के लिए अधिक शक्ति ही थावश्यक नही है उचित विधियों का होना भी 

आवश्यक है। गलत ढेग से; काम करने से उत्पादन कम होता है और शक्ति 

का अपव्यय जधिक होता है। देलर का मत है कि कर्मचारी में स्वयं इतनी 
बुद्धि नही होती है कि वह काम करने की वैज्ञानिक विधियों को निकाल सके । 

इसलिए इसका निर्णय विश्वेपज्ञों द्वार उचित प्रयोगो के पश्चात् किया जाना 
चाहिए तथा समस्त कर्मचारियों को उन्ही स्टैस्डड विधियों के अनुसार काम 
करना चाहिए | 

(७) प्रेरणा को समस्या (97096 ० 70९॥0८७) 
किसी भी प्रकार के प्रबन्ध को सफलता के लिए कर्मचारियों के सहयोग 

की शर्त अत्यन्त आबश्यक होती है | कर्मचारियों के मन मे अधिक से अधिक 

काम करने की उच्छा कैसे उत्पन्न हो इसके लिए ठेलर ने दो विधियों का 

प्रयोग किया है । 

(१) वेतन विधि (२) व्यक्तिगत सम्बन्ध । 

जेधिक काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 
पहली शर्त यह है कि उन्हे अधिक काम का अधिक वेबन दिया जाय । यहे 
वेतन उसके काम कौ माता तथा किस्म के अनुमार होना चाहिए । अच्छे काम 
का धुरम्कार तुरन्त ही सिलना चाहिए तथा कर्मचारी को साफ-साक मालूम 
हो कि अच्छा काम करने की वजह ये उसके वेनन मे औरो की प्पेक्षा अधिक 
वृद्धि हुई। साल के अन्त में बोनम देने की प्रणालों इसीलिए अधिक्र सकल 
ते हो सकी । देलर का कबन दे “घोरे-धीरे आराम के साथ काम करने मे 
जो युल्ल मिलता है उसवा आकपंण अधिक परिश्रम करके ६ भहीने बाद सब के 
साथ-साथ पुरस्कार पाने की सम्भावना से कही अधिक तोब् होता है ।” इस- 
लिए टेलर ने वेतन की एक नई प्रणाली निकाली जिसे (एकलिव्फपबां 8३९8 
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595४८॥) कहते है। भृत्ति भुगतान की इस विधि का विस्तृत वर्णन अगल 

अध्यायों में क्या गया है । 

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की एक दूसरी विधि व्यक्तिगत सम्बन्ध 
की है। टेलर के कथनानुसार हर कर्मचारी एक ही प्रकार का नहीं होता 

इसलिए सब के साथ समान व्यवहार भी नहीं किया जा सकता! जहाँ 

अच्छे काम के लिए उचित पुरस्कार तथा खराब काम के लिए दड की व्यवस्था 

नही होती वहाँ काम कय स्तर अवश्य ही ग्रिर जाता है । टेलर ने लिखा है-- 

“प्रयास करने के लिए व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली प्रोत्साहन रहा है और भविष्य मे भी रहेगा ।” इसलिए 

कम्पनी हर कर्मचारी से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखती है। हर व्यक्ति का सेवा- 
विवरण ($९८५८९ (७५7) रखा जाता है, जिनमे उसके अच्छे और खराब 

काम नोट किए जाते है तथा उसी के आधार पर उसका वेतन और अन्य 

पुरस्कार निर्धारित किए जाते है । 

ठीक-ठीक काम न करने पर कर्मचारियों को निम्नलिखित दड दिए जा 
सकते है । 

(१) उसका वेतन घटा दिया जाय । 

(२) उसे कुछ समय के लिए काम से अलग कर दिया जाय । 

(३) उस पर जुर्माना कर दिया जाय । 

(४) उसकी सेवा विवरण पत्रिका म इस आशय का रिमार्क लिख दिया 

जाय और जब उनकी सख्या एक निश्चित सख्या से अधिक हो जाय 

तो ऊपर दी हुई तीन विधियों में किसी एक या अधिक का उपयोग 

क्या जाय । टठवर की राय मे जुर्माना करने की विधि यदि स्थाय 

पूर्ण तथा उचित विधि से प्रयोग की जाय ती जन्य विधियी से 

अधिक उपयोगी है । जुर्माना करने म दो बातों का ध्यान रखना 

आवश्यक है--पहले तो जुर्माना करते समय निष्णक्षता, उत्तम निणय 

तथा न्याय का ध्यान रखना चाहिए दूसरे जुर्माने की रकम बाद में 

किसी न किसी रूप म॒ कर्मचारी को धापस कर दी जाय । 

(5) मानसिक कान्ति 
वैज्ञानिक प्रबन्ध की अन्तिम झर्ते कारीगरों तथा प्रबन्धको के मानसिक 
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दृष्टिकोण का परिवर्तन है । “वैज्ञानिक प्रबन्ध के आचार्यों के अनुस्तार इसका 
एक उद्देश्य यह भो होता है कि मजदूरो के मन मे प्रवन्धको के प्रति मानसिक 

परिवतेव किया जाय, नियेक्ता तथा मजदूर के बीच में' एकता उत्पन्न की जाय। 

जिससे औद्योगिक झगड़ो में अपनी शक्ति, समय, तथा घंत व्यय करने के वेजाय 

दोनो प्रक्ष उत्पादन बढाने से हादिक सहयोग करे जिससे वितरण के लिए 

अधिक घन मिल सके ॥/* 

यह आवश्यक है कि प्रवन्व तथा कर्मचारी दोनो ही पुरानी परम्परागत 

विधियों के स्थान पर नवोन वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता को समझें। 

दोनो का यह विश्वास हो कि एक दूसरे का हित विरोधी नहीं है। श्रमिक 

प्रबन्धको में विश्वास करे तथा प्रवन्धक श्रमिकों कौ हित भावना रक््खे । कोई 
भी प्रणाली कितनी ही अच्छी क्यों न हो उचित दृष्टिकोण तथा उचित नेतृत्व 

के बिना सफल नही हो सकती | प्रबन्धकों को श्रमिको के श्रति अत्यत मानवीय 

दृष्िकोण रखना चाहिए । वैज्ञानिक प्रवन्ध का उपयोग अपने स्वार्थ साधन के 
लिए नही करना चाहिए । टेलर का कथन है--“कोई भी प्रणाली वास्तविक 
मानव को आवश्यकता को पूरा नही कर सकती । अच्छी प्रणाली तथा अच्छे 

व्यक्ति दोनो की ही आवश्यवता समान रुप से रहती है तथा सर्वोत्तम प्रणाली 

के लागू करने पर भी सफलता प्रबन्धकों की योग्यता, दृढ़्ता तथा सम्मान के 
अनुपात में है आप्त होगी |” 

वैज्ञानिक प्रबन्ध के अन्य आचार्य 

टेलर महोदय वैज्ञानिक प्रवन्ध के प्रवरतेक माने जाते है । परन्तु इस दिल्या 
में अन्य भी बहुत से विद्वानों ने बोगदान दिया है तथा उसमे आवेश्यकतानुसार 
सप्योधन किए हैं । उनके विचारों को जाने विना वैज्ञासिक प्रवन्ध का अध्ययन 
पूर्ण नही माना जा सकता । इन आचायों मे मुख्य-मुख्य तथा उनके दिचार 
इस प्रकार है । 

हेचरी गरॉट ( मब्याए 7.. ठशा( )->-यह टेलर का सम- 
कालीन था । अधिकाश बातो में उसके विचार टेलर से मिलते-जुलते थे। 
परन्तु निम्नलिखित बातो में उसका टेतरर से मतभेद था 

+ आआशलेव5 ; 7॥९ क नाम रण काबीए/ंबां 8/240:वसेंट्ए, 
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(?) एहला मतभझेद विशेषज्ञों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध 

मे था। टेलर के मतानुमार विश्वेपज्ञो को अपने-अपने क्षेत्र मे पूर्ण 
अधिकार प्राप्त होने चाहिए और प्रबन्धकर्ताओं को उनकी राय 

अविदार्य रूप से मानती ही चाहिए । गाट का मत था फि विशेषज्ञों 

को बेवल परामर्श ढेने का अधिकार हो । बतिम अधिफार प्रवन्ध- 

कताजी के हाथ में हो होना चाहिए ।# 

(२) टेलर द्वारा निर्धारित सटैन्डड उत्पादन! एक निश्चित मात्रा थी 

उत्तभे कमर में उस सतोष न था, गाट का कहना था कि यहे कोई 

आवश्यक नही। उत्पादन धीरे-धीरे भी बढाया जा सकता है। वह 

कहता था--“यदि क्सिी काम को तुम पहले की अपेक्षा १० शतिशत 

अच्छा कर सकते हो तो करो, जब तुम उसे दुबारा ग्रि करोगे तो 

5 पधोरे-धीरे और भी सुधार होगा ।” 

(३ भूत्ति भुगतान दिधि में भी टेलर तथा गाँट का मतभेद था | उसने 

टेलर की भृत्ति भुगतान विधि की आलोचना की तथा अपनी निजी 
प्रथात्री निकाली जिसे गाट प्रणाली कहते है। इस विपय पर विस्तृत 

रुप मे भृत्ति भुगतान के अध्याय मे देखिए । 

फ्रैन्क गिल्त्रेथ (साथ ध097धा)-वह भी टेलर का सम- 

बालीन था । वह ई थो का ठेकेदार था । उसने राजयीरी का काम कथा था 

इगलिए ईटा जोडने पर उराने अपये प्रयोग किए। उसकी पुस्तक छााण८ 

7.8५078 598८0 १९०९ में अक्नशित हुई थी। उसने गति के विवत्नण 

॥र६570009 रत 7707०9९) पर विज्येप जोर दिया | उप्तका कहना धाकि 

यदि ८हले दिन ही श्रमिक से पूर्ण वैज्ञानिक विधि के अनुसार काम करते को 

कहा जाय तो बह हडबडाहट मे बहुत अधिक हरकतें बरेगा और जत्दी थक 

जावेगा । वह थोडी सी शिक्षा देकर स्वय कर्मचारियों से कहता था कि वे 

जल्दी-जतदी काम करने का प्रयल करें तथा कम से कम हरकत करे। इस 
प्रकार धोरे-घीरे वे स्वय ही काम सीख लेंगे । उसके विचार से उत्पादन की 

स्वेश्रेष्ठ विधि कोई स्थिर तथा निर्धारित विधि नहीं है वह एक गतिशील 

प्रणाली है तथा उसमे बराबर परिवर्तन हो सकता है। 

+[. ए #ताव * झशर) 7 क्का। 
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समय तथा ग्रति का अध्ययन करने के लिए ग्रिलब्न थ ने टेलर से कही क्धिक 
पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया। उसने कारीगर के सामने एक 

बडी घडी लगा दी जिसमे मिनट की सुई बहुत ही धीरे-धीरे और साफ घूमती 
थी। इसके वाद मूवी केमरे (॥[0ए८ (उग्माटा3) से हर गति का फोटो लिया 
जाता था । फोटो में हर एक गति तथा उसमे लगने वाला समय अपने आप 

रिकार्ड हो जाता था । इस माइक्रो मोझन विधि (]॥०० )०॥०४ 59४७0) 

कहते है इसके अलावा उसने एक सुधार और भी क्या । उसने कर्मचारी 

को उंगलियों में छोटे-छोट बल्व लगा दिए जो बारी-कारी से जलते वुझतते थे 

इक्षा० $४०४० कैमरे से फ़ोटो लेने पर प्लेट पर फोटो तीन डायमेन्दान 
मे आ जाती थी। वत्तियाँ चूंकि निश्चित समय मे जलतो वुझती थी इसलिए 
समय का पता भी आसानी से लग जाता था । 

एमसेंन (पर, एश्ाध६०7)-यह भो टेलर का समकालीन था । उसने 
कार्य क्षमता के बारह महत्वपूर्ण सिद्धान्त निकाले जो बहुत कुछ ठेलर की 
पद्धति से मिलते-जुलते थे । परन्तु टलर के क्रियात्मक सगठन [छ्याट009] 

0॥880$४॥0००) की जगह उसने लम्बबत् तथा कर्मचारी संगठन (86 

था 84 08400580070) पर जोर दिया | 

उपयू क्त विद्वानों के अलावा मारिस कुक (१0778 3.. 0००४०) हेनरी 
फेपल (प्रध्याज ए४४०) इत्यादि ने भी प्रवन्ध के वैज्ञानिक सिद्धान्तो का 
प्रदार करने मे काफी योग दिया । 

वैज्ञानिक प्रवन्ध से लाभ 

श्रमिकों को लाभ - 

(६) उनके वेतन में ३० प्रतिद्त से लेकर १०० प्रतिशत तक बुद्धि हो 
जाती है। जिस कारखाने मे वैज्ञानिक प्रवन्ध लाग किया ग्रया 
उसके श्रमिकरे के वेतत में हमेझा ही बृद्धि हुईं है । 

(२) काम का समय कम हो जाता है क्योंकि वैज्ञानिक विधियों से काम 
करने में श्रमिक कम से कम समय मे जधिक से अधिक काम कर 
सकता है। 85 प्राणगत$ एज॥४ धियक्रात७ 0०. अमेरिका से 
वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू करने का निम्नलिखित फल निकला; 



ध्र्ष ओऔद्योगिक प्रबन्ध 

(अ) जिस काम को पहले १२० लड़कियाँ करती थी उसके लिए 

अब केवल ३५ लडकियों की आवश्यकता रह गई। 

(ब) पहले जहाँ हर लडकी को औसतन ३॥ से ४॥ डालर पति 

सप्ताह तक मिलते थे वहाँ अब उनका वेतन ६॥| डालर से 

९ डालर तक हो गया। 

(स) पहले जहां उन्हे १९॥ घन्हे प्रति दिन काम करना पडता 
था वहाँ अब काम के घन्टे घट कर ८॥ प्रतिदिन रह गए। 

तथा शनिवार को आधे दिन को छुट्टी भी मिलने लगी । 

(द) पहले की अपेक्षा काम की शुद्धता और किस्म में एक 

तिहाई वृद्धि हुई । 

(३) हर श्रमिक को इस बात का गर्व होता है कि प्रवन्धकर्ता उसका 

विशेष ध्यान रखते है । उन्हे इस बात का विश्वास रहता है कि 

थदि उन्हे कोई कठिनाई होगी तो हमेशा उन्हे प्रबन्धकर्ताओं वी 

ओर से सहायता प्राप्त हो सकेगी । 

कर्मचारियों के जीवन स्तर में उन्नति होती है । शराब खोरी, जुआ 
इत्यादि बुरी आदतें दूर होती है। अपने प्रति स्वाभिमान की 

भावना जागृत होती है । बीथलहेम स्टील कम्पनी मे जिसमें कि 

टेलर ने स्वय वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू किया था, मझदूरों की जाँच 

करने पर पता लगा कि १४० मजदूरों मे सिर्फ २ को द्ाराव पीने 

की आदत थी । 

84 

कम्पनी को लाभ 

जो कम्पनी वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू करती है उसको निम्नलिखित लाभ 

प्राप्त होते है 

(१) वस्तु की विस्म मे सुधार होता है। उचित निरीक्षण के कारण जो 

भी वस्तु तैयार होती है वह अच्छे किस्म की होती है । 

(२) वस्तु वी लागत कम हो जाती है। यद्यपि योजना विभाग का खर्चा 

बढ जाता है, मजदूरी भी अधिवः देनी पटती है फ़िर भी प्रति 
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व्यक्ति उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाता है कि प्रति इकाई लागत 

कही कम पड़ती है । 

वीथलहेम स्टील कम्पनी के जिसमे टेलर ने स्वय वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू 

किया था, निम्नलिखित आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण हे । 

पुरानी प्रणाली में | नवीन प्रणाली में । 
हे | 

| मजदूरों की सख्या ४००-६०० १४० 
प्रति मजदूर लोहा लादने की तादाद १६ टन ५९ टन 

भ्रत्ति व्यक्ति प्रत्ति दिन को जाय १.१५ डालर १.७८ डालर 

प्रति टन (२२४० पड) लोहा उठाने 
की लागत ०,०३२ डालर | ०.०३३ डालर 

(३) ,क्षम पूँजी के झगड़ों का अन्त “--वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू 
होने से श्रम और पूंजी के झ्गडो का बन्त हो जाता है ।# वीथलहेम कम्पनी 
में नई योजना लागू होने के पश्चात एक भी हटताल की नौजत नहीं आई॥ 

टेलर ने स्वय लिखा हे--“दोनो (प्रवन्धक्र्ता और श्रमिका) के ज्ञगड़े तथा 

अनदन के समस्त कारण सम्राप्त हो जावेंगे । क्तिना काम दिन भर में होना 

चाहिये, यह अब कोई मोल-तोल का प्ररन न होकर वैज्ञानिक रीतियो द्वारा 

निर्धारित क्या जावेगा । काम में ढिलाई ( 506०798 ) बिल्कुल बन्द हो 

जावेगी क्योकि उसका कोई कारण ही नहीं रह जावेगा। वेतन में इतनी 

वृद्धि होगी कि वेवन बुद्धि को लेकर झगड़े की कोई सम्भावना मे रहेगी। 

सबसे बडी बात यह होगी कि दोनो पक्षो के दीच मे निकटसम सहयोग तथा 

जलणारपर व्यक्तिपत्त सप्पर्क रहने छे ऋसन्तोण ताजा कपडे बहुत कम हो जावेंय ॥ 
क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि कोई दो लोग जिनके हिंद समान है और जो 

एक ही उद्देश्य को पूर्ति के लिए साथ-साथ काम करते हैं दिन नर 

लड़ते रहे ॥! 

+ पउजता ६ इतथाएर उक्घवडकाशा।, 

ब 
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देश को आथिक लाभ 

श्रमिकों तथा कारखानो के व्यक्तिगत लाभ के अलावा देश को भी आथिक 

साभ होगा । उस देश का त्यापार और व्यवसाय वढेगा। श्रम पूजी के 

झगड़े सनाप्त हो जावे से देश का उत्पादन बढेगा। जिससे आशिक समृद्धि 
उत्पन्न होगी, समाज में शान्ति और सुयवस्था उत्पन्न होगी। उपभोक्ताओं 

को सस्ता माल मिलेगा, जिससे उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा । कुछ 

कारखानो की सफलता से प्रभावित होकर धीरे घीरे अन्य कारखाने वाले 

भी इसे लागू करेंगे। फिर वह उत्पादन तया राष्ट्रीय सगठन के अन्य क्षेत्रों 

में भी लागू होगा। इस प्रकार समाज और राष्ट्र का संगठन मनमाने ढग 

पर न होकर वैज्ञानिक ढम पर होगा। टामसन लिखता है--“बँज्ञानिक 

प्रबन्ध ने घाट पर चलने वाले कारखानो को लाभ दिलाया, जो लाभ पर चल 

रहे थे उनका लाभ बढाया तथा इस वात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसका 

समाज पर बहुत यहरा प्रझाव पडा । 

वैज्ञानिक प्रवन्ध के दोप 

ऊपर के लोगो के होते हुए भी प्रबन्धकर्ताओ तथा श्रमिको, दोनो ही पक्षों 
द्वारा टलरवाद की तीम्न आलोचना हुई। आलोचना के मुल्य मुख्य आधार 

निम्नलिखित हैं । 

श्रमिकों द्वारा आलोचना 

श्रमिका व निम्नलिखित कारणों से वैज्ञानिक प्रबन्ध को आलोचना की है। 

(१) श्रमिका को बहुत अधिक काम करना पडेगा जिससे उनका स्वास्थ्य 

खराब हो जावेगा । 

/२) प्रति व्यक्ति उत्पादन बडने से मजदूरों वी माँग कम हो जावेगी 

जिससे बेरोजगारी बढेगी । जिन व्यरखानो में नई योजना लागू 
की गई उनमे मज़दूरों की सख्या कही केम हो गई ॥ 

(३) श्रमिकों के परिश्रम के कारण उत्पादन मे जो वृद्धि होगी उसका 

+॥07ए9ण ३ 7॥#९0797' ब्ाव॑ 27९ ण॒ डलगा।[ीर खक्द&शाशा- 
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पूरा भाग श्रसिको को सिलना चाहिए परल्तु वास्तव में उसका 

बहुत थोड़ा अञ्य उन्हे मिलेगा । 
5 

(४) पुराने कारदानो में इस योजना के लायू होने से बहुत से कर्मे- 
चारियो को अयोग्य कहकर निकाल दिया जावेगा जो बडी ही 

दु खद बात होगी। 

(५) इससे प्रवन्धकर्ताओं को मनमानी करने का अवसर मिल जावेगा, 
पक्षपात होने लगेगा, वे मनमाना वेतव लगावेंगे, पदोन्नति के 

मामले में मनमानी करेंगे । जुर्माता करने तथा अयोग्य कहकर 

निकाल देने की शक्ति प्रबन्धकों के हाथ में दे देवा श्रमिकों के प्रति 

बडा ही अन्याय होगा । 

(६) बात-बात में विभिन्न नायकों का हस्तक्षेप भी कभी-कभी वड़ी 

अप्रसन्नता का कारण वन जाता है। हर एक श्रमिक स्वाभाविक 

रूप से ही स्वतम्ततापूदेंक काम करना चाहता है। वैज्ञानिक 

प्रबन्ध मे इसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसमे हर काम, हर 
जिया निवन्त्रित रहती है। ऐसे काम करो, ऐसे खडे हो, अब 

जाराम करो, अब काम करो इत्यादि आदेश सुनने-सुनते श्रमिक 

ऊब जाता है। टेलर ने म्वय ही स्वीकार किया है कि इस प्रकार 
के प्रबन्ध से श्रमिक आरम्भ मे उसो प्रकार भडकते है जिस प्रकार 

लाल कपडा देखकर बैल + 

प्रवन्धकर्ताओ का विरोध 

प्रबन्धकर्ताओ ने निम्नलिखित आधार पर वैज्ञानिक प्रवन्ध की आलोचना 

की है। 

(१) ईसमे जारम्भिक खर्चा बहुत अधिक पडता है। याजना दत््यादि 

दैयार करने में काफी व्यय करना पडता है ( सबसे बडी बात तो 

यह है कि कापी खर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक प्रवन्ध का लाने 

तुरन्त नही प्राप्त होता । लागत मे कमी काफी समय तक योजना 

लायू रखने के बाद ही सम्भव होती है ॥ 

(२) प्रबन्धक्तो की स्वतन्वता बहुत कुछ छिन जाती है। वे ब्िशेपज्ञा 
के हाव में कठपुतली हो जाते है और वे जिधर घुमाते हे उधर 
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घूमना परता है इसलिए वहुत से प्रवन्वक्ता इसे लागू करने में 

हिचवते हैं । 

कारलाना एक प्रयोगनावा बन जाता है। दुद् समय के लिए सारी 

व्यवस्था चौपट हो जाती है ॥ खग्रातार परिवर्दन होते रहते हैं। 

इमसे स्थिरता समाप्त हो जाती है । 

टामसन महोदय (छ&70976 #07750%) ने २१२ ऐसी संस्थाओं 

की जिनमे वैज्ञानिक प्रवन्य लागू क्या गया था चार साल तक 

जाँच की । उनकी राय में जपिवाश प्रवन्पर रताजों ने वैज्ञानिक 

प्रवन्य का विरोध क्िया। उनके मतानुसार वैज्ञानिक प्रवन्ध में 

इतने विभिन्न तथा जटिल बादेश्य दिय जाते हैं कि अशुद्धता, सामान 

की वरवादी, शावस्यक कियपाओ तथा मशीन में देरी होने का 

खरा ओौर बट जाता हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रवन्ध मे उतनी 

हो औौर कभी-कमी तो उससे भी जधिक लागत लगतो है जितनी 

लम्ध पैमाने पर उत्पत्ति करत म लगती है ।* 

अन्य आलीचनाएँ 

श्रमिकों तथा प्रवन्वक्र्ताओं के निजी विरोध के बलावा दुछ विद्धाना ने 
जन््य आधार पर भी आलोचना की है । 

(१) दस प्रणाली का सबसे बद् दोप यह है कि यह श्रमिकों की तिजी 

याग्यता तथा ग्पो पर कोई विश्वास नहीं करती॥ प्रो० हैमन्ड 

का कहना है--'कति कौन सा काम जिसि तरह अधिक सुविधापूर्वक 

हो सकता है, इसकी जानकारी काम करने वाले को कसी अन्य 

व्यक्ति की अपक्षा अपिक्त हो सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक प्रवन्य 
चसी, सफ़ाम्ए, झा. लहर अआउत्ण है कि स्यमिक्त कएण, छाल, की, वीजा 

विधि स्वय नहीं निकाल सकते । 

3 बगञठ77४०॥ ३ 27000 क्ाब॑ क्िक्ला<2 ठ॒ 5टशाएऔीट 2ककव्३शाशा।[ 

4 /गाशाणाव & निशागाणाव. उिए ली डिश गवीकाा - 
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आलोचना की सत्यता 
उपर को अनेक आलोचनाओ मे कुछ में तो सत्यता अवश्य है अन्य 

आलोचनाएँ भ्रमपूर्ण है । टेलर ने स्वय ही इसका जवाब दिया है | 

(१) श्रमिको पर काम का बोझ बढ़ जाने की धारणा बडी अ्रमपूर्ण 
है । अधिक काम होने का तात्ययें यह नहीं है कि उसी मात्रा 
में अधिक परिश्रम भी करना ण्डेगा । टेलर के मतानुसार यदि 

काम करने की विधियों तथा औजारों मे सुबार कर लिया जाय तो 
उतने ही परिश्रम से अधिक काम हो सकेगा। एक श्रमिक से 

कितने काम कौ आशा करनी चाहिए इस सम्बन्ध में टेलर का यह् 

कथन घ्यान देने योग्य है | “प्रथम श्रेणी के कर्मचारी से क्या आशा 

की जा सकती है इस सम्बन्ध में यह बात साफ-साफ़ समझ लेनी 

चाहिए कि लेखक का तात्पर्य इतने अधिक काम से नहीं है जिसे 
करने मे कर्मचारी को अपनी शक्ति पर बहुत अधिक जोर देना 
पड़े ) इससे तात्पर्य स्िफे उतने काम से है जिसे एक अच्छा आदमी 

बिता अपने स्वास्थ्य को खराब किए लम्बे समय तक चालू 
रख सके (” 

(२) प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जाने से बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो 

जाते है यह धारणा श्रमिकों से काफी सीमा तक बद्धमूल है। देलर 

के मतानुसार काम में ढिलाई 5०]वाव्गएष्ठ) का यह एक प्रमुख 

कारण है । इस सम्बन्ध मे उसका तक इस प्रकार है--“ जिन्हे इस 

बात का डर है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाने से 

दूसरे कर्मचारी वेरोजगार हो जाय्रेंगे उन्हे इस बात को समझ 

लेवा चाहिए कि सम्य तथा असम्य, घन्री तथा निधन देशो का एक 

सबसे वड्ा अन्तर यही होता है कि पहले प्रकार के देशों में औसल 

कर्मचारी दूसरी थरेणी के देशो की अपेक्षा पाँच या छ गुना अधिक 
उत्पादन करता है ।”* 

(३) बढ़े हुए उत्पादन भे श्रमिक का अश्ञ क्या होना चाहिए इस सम्बन्ध 

में टेलर का निम्नलिखित मत है। उत्पादन से वृद्धि केवल श्रमिकों 

के अधिक परिश्षम के कारण ही नहीं होती बह बहुत कुछ उत्तम 

प्रवन्ध के कारण होती है, अतणव सारा का सारा लाभ श्रमिकों को 
/ देना न्यायपूर्ण न होगा । 



ह््४ बौधोगिक संगठन 

(४) प्रवन्धकों के मनमानी करने वा तक यथार्थ है, परन्तु टेलर ने 

आरम्भ मे ही कह दिया है कि अच्दी से अच्छी प्रणाली भी खराब 

प्रबन्धकर्ताओं के हाथ मे पडकर वेकार हो जाती है। सफलता के 

लिए उत्तम प्रणाली तथा उत्तम व्यक्ति दोदा समान रूप से 

आवश्यक है। 

उपयुक्त श्रमिकों का चुनाव करते समय वहुत से लोगो को निकाला जा 
सकता है। परस्तु इस सम्बन्ध में भी टेलर ने स्पष्ट लिखा है कि उसका प्रथम 

श्रेणी का कर्मचारी कोई साधारण व्यक्ति न होकर साधारण कारीगरो में ही 

ऐसा व्यक्ति होगा जो उस काम के उपयुक्त हो । इस प्रकार श्रभिको के चुनाव 

में सिर्फ इस बात का ध्यात रखना होता है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको 

उसी प्रकार का काम दिया जाय । 

टामसन ते काफी खोज के बाद लिखा है-कुछ क्षेत्रो मे जो व्यक्तिगत 
श्रमिकों मे पदने वाले बुरे प्रभाव के बारे मे आशका प्रकट की जा रही भी, 
वह वास्तविक होने के बजाय काल्पनिक ही अधिक निकली । व्यवहारिक' रूप 

में कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक परिश्रम करने के लिए कभी नहीं 
कहा गया । इस वात का डर भी मिथ्या साबित हुआ कि टेलर के प्रथम श्रेणी 

के मजदूर का बलत-सलत सतलव निकाल कर बहुत वडी सख्या में श्रमिकों 
को निकाल दिया जावेगा | काम वो विधियों के प्रमापीकरण से कर्मचारियों 
थी अन्वेषण शक्ति तथा परख पर कोई दुरा प्रभाव नही पडा और विशेषज्ञों 

में बदलाया कि बहुत से सुधारों की खोज कर्मचारियों द्वारा ही की गई ।* 

इस प्रतार हम देखते है कि औद्योगिक प्रबन्ध की प्रणाली के रूप में 

वैज्ञानिक ध्रवन्ध अत्यन्त सफल प्रणाली है परन्तु उसे सफलतापूर्वक धागरू करने 

के लिए उत्तम प्रवन्धनों का होना भी आवश्यक है। होक्सी (पतत्शा०) का 

यह कथन सर्वेथा सत्य है--“ठेलर का सिद्धान्त काफ़ी सीमा तक काम लेने में 

अज्ञान के स्थान पर ज्ञान का प्रचार करता है तथा मालिक और नौकर दोनो 
को अनुचित माँग करने से रोक सकता है परल्तु स्वार्थी लोगो द्वारा इसवा 

दुरुपयोग भी क्या जा सकता है ।'पृ 

+ गृजतञापफणाआ. 7॥९०5 दबे 2727९ रण $लशधहर >विा[[्सपलका 

त ०० व ३ 5डलशाफीरट उवकवटल्साल्मा का सदय॑ग 



दैज्ञानिक प्रवन्ध ६५ 
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अध्याय ३ 

विवेकीकरण' 
( रिबरधंगा्गीडव९ंता ) 

औद्योगिक प्रवन्ध मे विवेकीकरण का जन्म पहली बार जर्मनो में हुआ । 
प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी के सारे उद्योग धन्धे चौपट हो गए थे। श्रमिको 
की बेहद कमी होगई थी | पूँजी तथा अन्य साधनों की बडी न्यूनता थी और 

इस पर मित्र राप्ट्रो ने बहुत लम्बे युडध के कर्जे लाद दिए थे, जिनका भुगतान 
देश के लिए असम्भव हो रहा था । बढती हुई कीमतें लोगो की पहुँच के बाहर 

हो रही थी । ऐमी दशा भें जमंन उद्योगपतियों ने औद्योगिक संगठन के क्षेत्र 
में कान्तिकारी परिवर्तत किए । उन्होने इस परिवर्तत का नाम २४0०॥भाडझा८- 

708 दिया जिसका अर्थ जर्मन भाषा मे “नूतन औद्योगिक ऋन्ति” होता है! 
इस परिवर्तत के अनुसार देश के उत्पादक साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग 

किया गया तथा श्रम, पूंजी की हर सम्भव बरबादी को रोका गया । इसका 

फल यह हुआ कि जर्मन उद्योग उन्नति करने तये । इस प्रयोग की सफवता से 

आकर्षित होकर अन्य देशो ने भी इसका अनुकरण किया । 

सन् १९२५९ में उस महान आर्थिक सकढ का आरश्भ हुआ जिसने दस वर्ष 

तक समस्त ससार को गरीबी, देरोजगारी तथा मन्दी की चवक्की मे पीस डाला। 

म॒दी की भार के कारण उद्योग धन्धो ने विवेकीकरण की शरण लीं। उद्योगो 

का पुर्नेसेठत क्या यया। हर तरह की वरबादी को रोका ग्रया। आई हुईं 

विषत्ति का सामता करने के लिए श्रमिक तथा पूंजीपति एक हो गए। इस 

प्रकार औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्र मे विवेकीक्रण का स्थान बहुत ही मदृत्वपूर्ण 

बन गया है, तथा उसका निजी सिद्धान्त और प्रणाली बन गई है। 

# कुछ लेखकों ने इसके लिए “अभिनवीवरण', वैज्ञानीवरण” इत्यादि 

झब्दो का प्रयोग भी किया है । 



विवेकौकरण ह्छ 

परिभाषा 
विवेकीकरण 'विवेक' शब्द से बना हैं जिसका जय है किसी काम को बुद्धि 

द्वारा सोच समझ कर-करना। परन्तु वर्तमान समय मे औद्योगिक सगठन के क्षेत्र 
में उसका उपयोग एक विशेष अर्थ मे किया जाने लगा है, उसकी विभिन्न 

परिभाषाएँ इस प्रकार दी गई है -- 

१-जमेनी की राष्ट्रीय वचत तथा कार्यक्षमत्ता परिपद 
ऐश उि0कात॑ छा 20070779 8700 ४%्रशषए०४-- 

विवेकीकरण तातिक साधनों तथा व्यवस्थित योजनाजों के उपयोग को कहते ६ 

जो समस्त उद्योग को उन्नत बनाने, उत्पादन बटाने, लागत कम करने तथा 

किस्म में सुधार करने में सहायक हो ।* 

२-विश्व आर्थिक सम्मेलन, जिनेवा १९२७--बिवेकीकरण 
में श्रम के वैज्ञानिक सगठन, कच्चे माल तथा उत्पादित वस्तुजों के प्रमापीकरण- 

क़ियाओ के सरलीकरण तथा बाताबात जौर विती के साधनों में उन्नति को 

सम्मिलित किया जा सकता है ।| 

इस प्रकार पहली परिभाषा में विवेकीकरण के उद्देश्यों का वर्णन है जब 

कि दूसरी मे उन्हे प्राप्त करने के साधनों का । 

३--अन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन १९३७--जन्तर्राप्ट्रीय श्रम सग- 
उन की बैठक में विवेकीकरण के विषय मे पर्याप्त विचार विनिमय हुआ तथा 
उसकी विशेषज्ञ समिति ने विवेकीकरण की चार प्रमाणित परिभापाएँ दी जो 

निम्नलिखित हैँ 

(अ) साधारण अर्थ में-..विवेकीकरण किसी ऐसे सुधार को कहते 
हैं जिसके द्वारा पुरानी परम्परागत प्रणालियों के स्थान पर निब- 

मित तथा विवेकपूर्ण विधियों का उपयोग क्या जाना है । 
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श््ष 

(व) अत्यत सकुचित अर्थ मे--.विदे 

(द) 

औद्योगिक सगठत 

कीकरण से तात्पय॑ किसी 
संस्था शासन अथवा किसो सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवा में 

किए जाने वाले ऐसे सुधारों से है जिसके द्वारा पुरानी परम्परागत 

प्रणालियों के स्थान पर नियमित और विवेवपूर्ण विधियों का 

उपयोग विया जाता है । 

बिस्तृत अर्थ मे-.विवेकीकरण ऐसे सुधार को कहते है जिससे 

व्यापार रास्थाओ के किसी समूह को इकाई मान लिया जाता है 
त्तथा व्यवस्थित, विवेकपूर्ण एव सग्रित प्रयास द्वारा अनियत्रित 

प्रतिस्पर्दा से होने वाली बरवादी तथा हानियों को रोका 

जाता है । 

अति विस्तृत रूप मे-..विवेकीकरण से ताए्पर्य ऐसे सुधार से 
है जिसमें विश्ञाल आधिक तथा सामाजिक समूहों की सामूहिक 

क़ियाओ में नियमित तथा विवेकपूण विधियों का प्रयोग किया 
जाता है। 

इस प्रकार सकुचित अथे मे विवेक्षीकरण को एक विशेष कारखाने पर, 
विस्तृत अर्थ में एक विज्ञेप उद्योग एर तथा अत्यन्त विस्तृत अथ में समस्त 
समाज पर लागू किया गया है। 
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विवेकीकरण के उद्देश्य 

ऊपर की परिभाषाओं के अनुसार विवेकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएँ 

तथा उद्देश्य भी होते है ॥ 

(१) हर प्रकार के अपव्यय को रोकना--उद्योगो के सचालन मे 
यदि दैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण विधियों के स्थान पर पुरानी 
परम्परागत विधियों का उपयोग किया जाय तो उससे बहुत सा 

अपव्यय होता है । यह बरवादी श्रम, पूँजी, सभी की हो सकती है ) 

उद्योगो मे होने वाली बरवादी को हम निम्नलिखित भागों में बाद 

सकते है। 

(क) दोपपूरो)ंं सगठन से होने वाली वरवादी--यदि समन 
दोपपूर्ण है तो प्रबन्धनो तथा श्रमिकों को बहुत सा परिश्रम व्यर्थ 
ही करना पडता है| पूँजी भी आवश्यकता से अधिक लगती है ) 

इस प्रकार उत्पादन की हुई वस्तुओं की प्रति इकाई लागत बढ़ 
ज्ञाती है। 

(ख) प्रतिस्पर्दा से होने वाला अपव्यय--पारस्परिक प्रतिस्पर्डा 
बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी श्रम, पूजी तथा प्रयास की बहुत 
वरवादी होती है । प्रचार तथा विज्ञापनवाजी मे ब्यथें ही बहुत 

सा रुपया खचे करना पडता है, चहुत सी तरह का माल बनाना 
पडता है जो लाभप्रद नहीं होता, बहुत से कारखाने घादे पर 

चलते-चलते बन्द हो जाते हे जिसस उस पर लथी हुई पूँजी बेकार 
हो जाती हे । 

(ग) दोषपूर्ण उत्तादत विधियों के कारण होने वाला 
अपव्यय-.क॒भी-कभी उत्पादन की विधिया बडी हो दोपपूर्ण 

होती है । पुराकी तथा अग्रचलित गयीनों पर हाय करने से काम 

भी कम होगा और परिश्रम भी अधिक पडेगा। 

(घ) उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय की कमी 
से होने वाली बरवादी--उत्तादन के काम में जो भिन्न-भिन्न 
साधन सहायता करते है उनका एक निश्चित मात्रा म होना 

जावश्यक होता है। उससे न्यूनाधिक मात्रा मे होने पर अन्य साधनों 
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क्य अपव्यय होता है । उदाहरण के लिए पूँजी यदि आवश्यकता से 

अधिक है तो उसका बहुत सा भाग वेकार ही पडा रहेगा । उसी 

प्रकार काफों मजदूर लगा लिये जायें परन्तु उनके लिए कापी 

पूंजी-औजार तथा कच्चा माल न हो तो भी श्रम का बहुत वडा 

अपव्यय होगा । 

(२) प्राप्त साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग--पह कार्य 
भी अपभ्यय को रोकने के ही समान है । प्रत्येक देश तथा ध्रत्यक उद्योग के कुछ 

अपने सीमित साधन होते हैं। उनका प्रायः घढाया बढाया नहीं जा सकता, 

विवेकीकरण द्वारा इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि उन्हीं सावनों का 

उपयोग किस प्रकार क्या जाय कि उत्पादन अधिक से अधिऊ हो । 

(३) देश के उद्योग-धन्धों मे स्थिरता लाना--जिस समय 
किसी देश के उद्योग-धन्धे बहुत अवनत दश्शा म होते हैं, लगातार घाटा लावे 

से आ्थिक दशा अस्थिर हो जाती है तो विवेकीकरण द्वारा उद्योगा को लाभप्रद 

स्थिति पर लाया जाता है। विवेकीकरण का आरम्भ ही उद्योगों की ग्रिस्ती 

हुई हालत को सॉभालने के लिए किया गया। अव भी जब व्यापार और 

व्यवसाय में मदी आती है तो विवेकीकरण की अधिक घूमघाम रहती है। 

(४) जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा रखना--विवेकी- 
करण का एक उदहण्य लागत को कम करके भूल्या का स्तर गिराना होता है। 

सस्ती चीजें विकने पर लोग का जीवन अधिक सुखी तया समृद्ध होगा, उनका 

जीवन स्तर ऊँचा होगा । 

हु विवेकीकरण के अगर 

जैसा पहले बतलाया जा चुका है, विवेश्ञीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है 

हर प्रकार के अपयय को रोक कर उपस्थित साधनों वा अच्छे से अच्छा 

उपयोग करना । इस प्रकार विवेक्ीक्रण म वे समस्त क्ियाएँ सम्मिलित हैं 
जो उत्पोदन बटाने, लागत कम करने तथा हर प्रकार के अपव्यय को रोजने 

मे सहायक होती हैं। विवेज्षीक्रण के आग को ३ मुख्य भागा म॒ बाँटा 

जा सकता है -- 

(६१) पुनर्सीठत (86-छाडवण54७णा) 

(२) जभिनवीकरण (%४०४७४5३४०)) 

(३) वैज्ञानिक प्रवन्ध (56708 %028८०ए०॥) 



विवेकीक रण छ१ 

(१) पुर्नसंगठन (१९०788759 0) 

उद्योग की कार्यक्षमता को बढाने के लिए उसका वैज्ञानिक जाघार पर 

पुनर्सगठन नावश्यक हो जाता है। इस पुनर्समदन के द्वारा हर प्रकार स्ले होने 

बाला अपव्यय रोका जा सकता है। पुनंसगठन निम्नलिखित भ्रकार से किया 
जा सकता है। 

(भ) संयुक्तीकरण (00४90/शव0०7)--संयुक्तीकरण हारा अनेक 
छोटी-छोटी इकाइयो को एक में मिला दिया जाता है जिससे सम्बे पैमाने पर 

उत्पादन के लाभ प्राप्त हो सके । साघारणतया अनेक छोटी-बडी जौद्योगिक 

सस्थाएँ काम करती है । हर एक की उत्पादन विधि, उपकरण तथा लागत 

अलग-अलग होती है । मदी तथा मॉय की कमी होने पर प्रतिस्पर्दा वढ जाती 

है । अनाथिक इकाइुयाँ घाटे पर चलने लगती है। लयुक्तीकरण द्वारा अनेक 

छोटी-छोटी इकाइयबो को बडे समूहो मे फिर से सगठित किया जाता है । घीरे- 

धौरे समस्त उद्योग का एक चगठन वन जाता है। मवुक्तीकरण कई प्रकार से 

हो तक्जा है / बरन््तु इस डियब यर विस्वारपर्वक जयले अश्याव में लिझूए गद्य 
है। यहा पर हम सिर्फ उससे मिलने वाले लाभों पर ही विचार करेंगे | 

सयुत्तीकरण द्वारा अनावश्यक उत्पादव को रोका जा सकता है। इस 
प्रकार पूर्ति को मॉग के अनुसार सतुलित किया जा सकता है। प्रतिस्पर्डा कम 

हो जाती है तथा विज्ञापनवाजी और प्रचार पर किया जाने वाला खर्चा रोका 
जा सकता है । बडी-वडी इकाइयो के करण तम्बे पैमाने पर उत्पादन के लाभ 

प्राप्त हो सकते है। अनुसघान तथा अन्वेषण का प्रवन्ध भी किया जा सकता 

है । उद्योग का समठन मनभाता न होकर एक निश्चित तथा निर्धारित नीति 

के आधार पर होता है, क्योकि थोडी सी वडी-वडो इकाइयो को एक निश्चित 

नीति के अनुसार चलाना कही अधिक त्तरत होता है। प्राय. ही औद्योचिक 

संकट आने पर सयुक्तीकरण दारा उनमे स्थिरता लाई गई है। विश्व के सभी 

देशो मे भन्दी के समय हर प्रकार के औद्योगिक सयुक्तीकरण पर्काप्त सख्य ये 

होने लगते हैं । 

(आ) विज्वषिष्टीकरर (57९लंथ5०४०7)-इसका सम्बन्ध बहुत 
कुछ सयुक्तीकरण मे है । इसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों मे इस प्रकार का 
समझौता हो जाता है कि हर औद्योगिक इकाई हर किस्म का माल न तैयार 
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करे। इसके वजाय एक इकाई, एक ही किस्म अयवा केवल बुद्ध किस्मो का 

माल तैयार करे। इसका निर्णय कारखाने को प्राप्त विश्येप सुविधाओं के आधार 
पर किया जाता है । क्भी-क्मी इसका विभाजन भौग्रोलिक आधार पर भी 

क्या जाता है । 

विधिष्टोगरण से औद्योगिक सस्या का समस्त ध्यान एक विद्येप किस्म की 
गोर ही केन्द्रित हो जाता है, इससे वह उस वस्तु के उत्पादन में दक्षता त्राप्त 

कर लेती है। इस भ्रक्तार वस्तु की किस्म में सुधार होता है, उसकी लागत कम 

होती है तथा बहुत सी अनावश्यक वरवादी समाप्त हो जाती हैँ। एक संस्था 

के समस्त साधन एक विशेष वस्तु के उत्पादन में ही लग जतते हैं । 

(३) प्रमापीकररणा (8्वाताता$07)-प्रमापीकरण विभिवता 
द्वारा होते वाली हानि को रोकता है । उदाहरण के लिए यदि किसी कपडे की 
मिल को हर तरह की छीट वा एक-एक थान वनाना पड़े तो निश्चय हो 

उसकी लागत अधिक होगी । इसके वजाय यदि वह एक ही प्रकार वा माल 

बराबर बनाता रह तो लागत कम पडेगी। प्रमापीकरण कई प्रकार जय होता है 

जैसे क्स्मि का प्रमापीकरण, औजारो का प्रमापीकरण, उत्पादन विधि वा 

प्रमापीकरण इत्यादि । क्स्मि के प्रमापीकरण के द्वाद्य अनेक विस्मों के स्थान 

पर कुद्ध थोडी सी स्टैन्ड्े किस्मे रक्खी जाती हैं। उदाहरण के लिए टाइप 

राइटर वा स्टैन्डडे की-बोर्ड, रेलवे का स्टैन्डड गेज इत्यादि ॥ युद्ध काल में 

भारतवर्ष में उपयोगिता-वम्त्र (0079 00०५) के द्वारा कपडे की क्स्मि का 

प्रमापीकरण क्या गया था । 

किस्म के प्रमापीकरण के अलावा उत्पादन विधियों, औजारो, कारखानों 

तथा मशीता का भी प्रमापीकरण कया जा सकता है। प्रमापीकरण के द्वारा 

प्रत्येक काम मे स्थिरता वा जाती है। एक के वाद एक प्रयोग (छफलशाएथाए) 
नहीं करना पडता । तरह-तरह के माल के उत्पादन में कोई क्स्मि अच्छी 

निकलती है तो कोई बिल्कुल सशव जिससे उसकी विती नही हाती। इसके 

अलावा बार-बार परिवतंन होते रहने से वहुत मा खर्चा होता है॥ विशज्येषक्षर 

इजीनियरिंग तथा मशीनरी के उद्योग मे तो इसक्की बडी आवश्यकता हैं। 

सैन्डड माल बनते तथा स्टैन्डर्ड विधियों का उपयोग बरने के विभिन संस्थाओं 

को तागत में बहुत अन्तर नही रहता और ग्राउइक मी तरह-तरह के माल मे 

चुनाव करने की परेशानी से वच जाता है। 
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( २) अभिनवीकरण (](०0९7/5क्षाणा)- 

इस कार्य के द्वारा पुरानी वथा अयोग्य मशीनों के स्थान पर नई मशीनों 
का उपयोग किया जाता है। यह क्रिया इस सिद्धान्त पर आधारित है कि मान- 

वीय श्रम के बजाय मशीने अधिक कुशल होती है । सशीनों दवरा किया हुआ 
उत्पादन अधिक श्रेष्ठ, सस्ता तथा टिकाऊ होता है । मशीनों मे बराबर अतु« 

सघान होते रहते है । नई मज्नीने पुरानी मशीनो की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती 

है । नई मशीनो मे वरावर इस बात का प्रयत्त किया जा रहा है कि उनके लिए 

कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़े, वे श्रमिक से अधिक स्वय-चालित हो । 

ऐसी मशीने निश्चय द्वी उत्पादन मे काफी सुधार करती है । 

अभिनवीकरण की उपादेयता पर विद्वानों में काफी मतभेद है। पहले तो 
इसके लिए तुरन्त ही बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जिसे 

हु एक देश आसाजी से प्राप्त नही कर सकता पुरानी मशीने वेकार हो जाती 

हैं। नई मशीने स्वयं चालित होने के कारण बहुत से मजदूर बेरोजगार हो 

जाते है। उदाहरणार्थ साधारण करघो मे एक मजदूर अधिक से अधिक दो या 

तीन करधो पर एक साथ काम कर सकता है परन्तु स्वय-चालित करघो 
(8०४०7 ५४० 7.000389) मे एक मजदूर ४० करघो या अधिक को एक साथ 
देख सकता है । इसलिए जब तक उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि न हो तथा अन्य 

उद्योगों में निकाले हुए मजदूरों को खपाने का प्रवन्ध न हो बेरोजगारी बढने 
का डर रहता है | जमेनी या रूस जैसे देश मे जहाँ श्रम की कमी है अभिनवी- 

करण अधिक उपयोगी हो सकता है परन्तु भारतवर्ष जैसे देश मे यह वेरोजगारी 

की भयकर समस्या उत्पन्न कर सकता है। परन्तु विदेशों उत्पादको की 

तुलना में मूल्य घटाने के लिए आधघुनिकतम मश्ञीनों का उपयोग आवश्यक हो 

जाता है। 

(३) वैज्ञानिक प्रवन्ध (इलचक्आाक0 037098०००४॥) 

विवेकीकरण का तीसरा महत्वपूर्ण अग है वैज्ञानिक प्रवन्ध । इसके द्वारा 

दोपपूर्ण संगठन से होने वाली वरवादी को रोका जाता है। वैज्ञानिक भ्रवन्ध द्वारा 

उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके श्रति व्यक्ति उत्पादन ३ से ४ गुना तक 

बढाया जा सकता है। वँज्ञानिक प्रबन्ध के दिपय मे विस्तारपूर्वक पिछले अध्याय 

से बतलाया जा चुका है। यहाँ पर यह बात समझ लेने की है कि यद्यपि 
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वैज्ञानिक प्रबन्ध का आरम्भ विवेषीकरण से पहले हुआ था फ़िर भी विवेवी- 
करण वी आवश्यकता इसलिए पडी क्योकि वैज्ञानिक प्रवन्व के द्वारा बहुत सो 
औद्योगिक समस्याओं का समाधान नही हुआ था। 

विवेकीकरण के दोप-ग्रुण 

विवेकीकरण द्वारा होने वाले लाभो को चार भागों में बाँठा जा सकता 

है। (१) उत्पादको को लाभ (२) श्रमिक्रो को लाभ (३) उपभोक्ताओं को 
ताभ (४) देश को लाभ । 

उत्पादकों को लाभ 

(१) विवेकीकरण द्वारा उत्पादको का लाभ बढ जाता है। जो उद्योग 

घाटे पर चलते हो उनमे भी लाभ मिलने लगता है। इसका कारण 

यह है कि उनकी लागत कम हो जाती है। और यदि वे दाम न 

घटावें तो प्रति इकाई लाभ बढ जावेगा । यदि दाम कम कर दें तो 

मॉगर बढ जावेगी और इस प्रकार दोनों ही दशाओ मे उनको अधिक 

लाभ होगा। 

(२) उद्योग में स्थिरता आती है। विवेकीकरण मे प्रमाज्ित विधियों 
तथा प्रमापित्त किस्मो का निर्माण किया जाता है। सयुक्तीकरण के 

हारा पूर्ति को मॉग के हिसाव से संतुलित किया जा सकता है। 

इस प्रकार भावों में बडी भारी उधल-पुथल नही होती । स्थिरता 

के कारण दीघंकालीन योजनाएँ बनाई जा सकती है। 

(३) प्रतिस्पर्दा के स्थान पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। 

कठिन प्रतिस्पर्का के कारण होने वालो हानि से बचत होती है। 

ज्यर्त मे किज्लाएव इतग्रादिं मे खहुद याए खार्द्म ब्रत्त जाता है + 

श्रमिकों को लाभ 

[१] वेतन मे वृद्धि--उत्तम प्रबन्ध के द्वारा मजदूरों की कार्यक्षमता 
बढ जातो है। कारखाने को अधिक लाभ होने लगता है, लागत भी कम हो 

जाती है इसलिए वह आसानी से वेतन वढा सकता है। प्राय सभी उद्योगों 

में जहाँ विवेवीय रण लागू क्या गया मजदूरी में अवश्य वृद्धि हुई है । 
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[२] कार्यक्षमता में वृद्धि-उत्तम नौजार, उत्तम प्रवस्ध तथा 
उचित शिक्षण के कारण मजदूरो की कार्य-क्षसता में वृद्धि होती है। यह 

मजदूर की वहुत बड़ो पूँजी है क्योकि एक वार कार्य-क्षमता में वृद्धि हो जाते 
पर बहु कही भी जाय उसे पहले की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त होगा । 

[३] रोजगार की स्थिरता--जब उद्योग को प्राप्त होने वले लाम 
में स्थिरता होगी तो श्रमिक के रोजनार मे नी स्थिरता जावेगी । विवेकोकरण 

लागू होने पर तो कुछ लोगो के बेकार हो जाने की सम्भावना रहतो है परन्तु 

उसके लागू हो जाने के पश्चात जो लोग रह जाते है उन्हे वेतन भी अधिक 

मिलता है और वे आसानी से निकाले भी नही जाते । 

उपभोक्ताजों को लाभ 

[१] सस्ती दर का माल--विवेकोकरण से लागत मे जो कमी हो 
जाती है उसके कारण उत्पादक प्राय वस्तुओं की कीमत घटा देते ह। इस 

प्रकार उपभोक्ताओं को ततस्ती दर पर अच्छी किस्म का माल ग्प्त हो जाता है 
और वे अपनी जाय का अधिक अच्छा उपयोग कर राकते है । 

[२] चुताव की झंझट से मुक्ति-माल के प्रमाषित किस्म का 
होने के कारण चुनाव से छुट्टी मिस जाती है। इसके अलावा थोड़ी सी 

किस्मो की कीमते याद रखना आसान होता है । बहुत अधिक तरह की किस्मो 

के होने पर एक तो ड्रस बात का निर्णय करना अत्यत कठिन होता है कि कौन 

किस्म अच्छी है कौर खराब । दूसरे उसके दामों को भी बाद रखना कठित 

होता है और ठगे जाने की सम्भावना रहती है । 

[३] रहन-सहन के स्तर में उन्नति-सस्तो दर पर उत्तम 
किस्म की वस्तुएँ मिलने के कारण लोगो का भीवन-स्तर ऊँचा होता है क्योकि 

बे पहले की अदेक्षा अधिक वस्तुओ का उपयोग कर सकते है । 

देश को लाभ 

(१) देश की औद्योगिक उच्चति तथा आविक विकान होता है। राप्ट्रीय 
आय वट्तो है। ज्ाथिक सकट से छुटकारा मिलता है 
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(२) देश के आधिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है तथा हर 

प्रकार की बरवादी से रक्षा होती है । 

(३) विदेशी श्रतिस्पर्दधा से रक्षा होती है) देझा मे औद्योग्रिक स्थिरता 

आती है तथा दीघं॑कालीन योजनाओं का निर्माण किया जा 

सकता है । 

विवेकीकरण के दोप 

श्रमिकों द्वारा विरोध 

श्रमिको तथा श्रम सघो ने हमेझा ही विवेकीकरण का घोर विरोध किया 

है । कुछ ही समय पहले कानपुर में विवेकोकरण झे प्रश्न पर सबसे 

लम्बी हडताल हुई। श्रमिकों का विरोध निम्नलिखित आधार पर किया 

जाता है । 

[ १ ] वेरोजगारी में वृद्धि-विवेकीकरण का तात्कालिक प्रभाव 

यह होता है कि बहुत से मजदूर काम से निकाल दिए जाते है । इंससे श्रमिकों 

में बेरोजगारी, भुसमरी, गरीबी बढती है । 

[२] काम का बोझ बढना-.विवेकीकरण के फलस्वरूप निश्चय 
ही मजदूरों पर काम का बोझ बढ जाता है, विश्येपक्र यदि मशोने पुरानी हों 

तथा कारखाने का वातावरण स्वास्थ्यप्रद न हो तो काम का बाझ बढ़ने से 

मजदूरा का स्वास्थ्य विगडने का डर रहता है। 

[३] पूजी का श्रम पर आधिपत्य--विवेकीकरण में नई-नई 
स्वय चालित मशीनों के लगा देने से श्रमिकों का महत्व और भी गिर जाता 

है। उनको शक्ति कम हो जाती है ।॥ इस प्रकार श्रम पर पूंजी का आधिपत्य 

बढता' है । 

[४] श्रमिकों का झोपणा--प्राय विवेकीकरण के सास पर ऐसी 
योजनाएँ लागू की जाती हैं जिससे श्रमिकों से आवश्यकता से अधिक काम 
लिया जाता है। विवेवीकरण के कारण जो काम मे वृद्धि होती है उसकी 

तुलना में मजदूरी मे वृद्धि नही होती । उद्यहरण के लिए यदि एक मजदूर दो 

के बजाय चार करे देसने लगे तो उसका काम तो दूबा हो गया परन्तु उसका 
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वेतन कभी दुना नही क्रिया जायगा । इस प्रकार अधिकाश लाभ श्रमिको को 

मिलने के बजाय पूंजीपतियो को जेब मे जाता है। 

(५) श्रमिकों के विरोध का एक और भी कारण है। उनका कहना है 

कि पूंजीपति सगठन सम्बन्धी दोष को श्रमिकों के मत्थे मंढ़ता चाहते हैं और 

उन पर काम बढाकर अधिक जामदनी करना चाहते हैं। यदि प्रबन्ध मे 

यथोचित सुधार किया जाय तो बिना काम का बोझ बंढाएं हो घादा पूरा 
किया जा सकता है। 

श्षप्तिकों के विरोध की सत्यता 

श्षमिकों के इस विरोध मे कहाँ तक सत्यतए है इस बात पर विचार 
करना आवश्यक है। जहाँ तक सैद्धान्तिक सत्यता का प्रश्त है विवेकीकरण 

पूंजीपति तथा श्षमिक दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। कोई 
भी मजदूर इस वात को स्वीकार नही करेगा कि उसका कल्याण कम से कम 

उत्पादद करने तथा कारखाने के घाटे पर चलने में है। विवेकीकरण 
के दोष त्तभी उत्पन्न होते है जब पूँजीपति उसकी आड में अनुचित्न लाभ 
उठाने की चेप्टा करते है। उदाहरण के लिए यह कोई आवश्यक नहीं 

है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक परिश्रम भी करना पडे। औजारो, 

मशीनरी तथा काम की विधियों मे सुबार होने पर पहले की अपेक्षा कम 
परिश्रम करके भी अधिक उत्पादन क्रिया जा सकता है। अतएव काम के बोझ 
से मतलब अधिक उत्पादन से नहीं, अधिक परिश्रम से होता है। इसलिए यह 
समस्या वही उत्पन्न होती है जहाँ प्रबन्ध मे अन्य सुधार किए बिना केवल काम 
की मात्रा बढ़ा दी जाती है । 

श्रमिकों भे वेरोजगारी का डर कुछ घोमा तक सत्य है। परन्तु दीर्घकाल 
में यह वात भी उतनी सीमा वक भय का कारण नहीं बनती । कोसत कम 
हो जाने से माग बढ जाती है जौर बाकी लोगो को भी काम दिया जा सकता 
है। इसके अलावा अन्य उद्योग भी खोले जा सकते है जिनमे निकाले हुए 
मजदूरों को लगाया जा सके। एक दृष्टिकोण से विचार करता और भी 
आवश्यक है । यदि विवेकीकरण न लागू करने से अन्य देशो की तुलना में 
मूल्य बढा रहे तो माँग में कम्री होकर धीरे-धीरे कारसाने कद होने लगेंगे 
और फिर वेरोजयारो अनिवाय हो जावेगी [ 
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इस प्रकार सैंडान्तिक रूप से श्रमिको का विरोध ठीक मही जान पडता । 

परन्तु विवेकीकरण लागू करने के पहले कुछ सावधानियाँ अवश्य ध्यान में 

रखनी चाहिए । वे निम्नलिखित है । 

(१) जो भी योजना लागू की जाय वह श्रमिको तथा मालिकों की 
सम्मति से होनी चाहिए । ऐसी दण्या में श्रमिकों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त हो सकेगा । 

(२) विवेकीकरण घीरे-धीरे लायू किया जाथ जिससे एकदम बहुत से 
मजदूर बेरोजगार न हो जायें । वल्कि कोशिश इस बात की करनी 

चाहिए कि निकाले हुए मजदूरों को कोई दूरारा काम प्रदान 

किया जाय । 

(३) विवेकीकरण के लाभो में श्रमिक, पूँजीपति तथा उपभोक्ता सबको 
समान अवसर दिया जाय । मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो तथा 

बस्तुओ की कीमत भी कम की जाय । 

(४) विवेकीकरण के समस्त अज्भ एक साथ लागू किए जायें। जैसे 
मशीनों का नवीनीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध इत्यादि) कोशिश इस 
बात की करना चाहिए कि मजदूरों पर काम का' बोझ बढाये बिता 

ही उत्पादन मे वृद्धि की जाय । साथ ही साथ प्रवन्ध की वुराइयो 

को भी दूर करने का प्रमत्त करना चाहिए। 

(५) मजदूरों को भी प्रबन्ध मे हिस्सा देना चाहिए। कोई भी योजना 

लागू करने के पहिले श्रमिको मे उसका भली भांति प्रचार करना 

चाहिए ताकि उसके महत्व को श्रमिक अच्छी तरह समझ सके । 

(६) प्रवन्धकों मे सहानुभूति तथा सहयोग की भावना आवश्यक है। 

यदि प्रबन्धकर्ता श्रमिको के हित की भावना से प्रेरित होकर कोई 
काम करेगे तो उनका सहयोग अवश्य भ्राप्त होगा। 

अन्य दोष 

विवेकीक्रण के अन्य सम्भाविव दोष इस अकार हैं -- 

[१] मौलिकता तथा व्यक्तित्व का नाश--अत्यधिव प्रमापी- 

मरण के कारण भौलिक्ता तथा व्यक्तित्व का नाश हो जाता है । मजदूरों को 
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जैसा चलाया जाता है वैसा चलना पडता है इसलिए वे मशीन की भांति हो 

ज्यते हैं। कारीगरो की स्वृतत्र इच्छा के उचित विकास का अवसर ने मिलने से 

उतका व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है ॥ 

[२] एकाधिकार सम्बन्धी दोप--.सयुक्तीकरण के द्वारा औद्यो- 
गिक इकाइयाँ एकाथिकार कायम कर सकती है। इसका दुरुपयोग वे मूल्य 
बढ़ाकर तथा उत्पादन कम करके कर सकते हैं । 

[३] छोटी इकाइयों पर कुप्रभाव-विवेकीकरण दारा अधिक 
पूँजी वालो कम्पनियाँ नई मश्नीने लगाकर तथा अन्य योजनाएँ लागू करके 

ल्रागत बहुत घटा लेती है) छोटो इकाइयाँ पूँजी की कमी के कारण विवेकी- 

बरण की योजनाओ को लायू नहीं कर सकती और प्रतिस्पर्दा में समाप्त हो 
जाती है। ऐसी दशा में वे या तो कई इकाइबों का संगठन एक बडी 
इकाई के रुप में कर लेती हैँ अन्यथा बडी इकाइयों में उनका विलयन हो 
जाता है। 

[४] कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन बन्द होना--प्रमापी- 
करण के कारण केदल उपयोगिता सम्बन्धी बस्तुएँ ही वनती है जिनकी लागत 
कस तथा उपयोगिता अधिक होती है। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन 

बन्द हो जाता है॥ इसका सम्राज मे कला के विकास पर बहुत बुरा असर 

पडता है । 

[५] पुरानी मशीनों की बरबादी--तवीनीकरण के कारण तुरत 
बहुत बडी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड जाती है। पुरानी मश्ीते बेकार 
हो जाती है। कुछ लोगो का मत है कि यदि वही पूंजी नए उद्योयो के विकास 
में लगाई जाती तो अधिक लाभ होता । 

विवेकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रवन्ध में अन्तर 

वैज्ञानिक प्रवन्ध तथा विवेकीकरण दोनो ही औद्योगिक प्रवन्ध मे पुरानी 
परम्परागत विवियो के स्थान पर नयी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की कोशिश 
करते हैं। दोनो हो का उद्देश्य क्षमिकों को कार्य-लमता बटाना, बरबादी को 
रोकना तथा लागत को कम करना है ) दोनों ही प्रषालियाँ समुचित्त वैज्ञानिक 
प्रयोगो पर आधारित है तथा औद्योगिक सकट को डूर करके उद्योग्रे म् स्थिरता 
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प्रदान करने में सह्ायक होती है। परन्तु इस समानता के उपराब्त भी दोनो में 

कुछ मौलिक भेद है जो निम्नलिखित है । 

(१) विवेकीकरण का क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबन्ध से कही अधिक विस्तृत है। 

(२) 

(३) 

(४) 

(५ 

विवेकीकरण उद्योग के सभी अगो पर घ्यान देता है जबकि 

वैज्ञानिक प्रबन्ध केवत प्रवन्ध प्र । वैज्ञानिक प्रबन्ध स्वयं विवेश्ी- 

करण का एक अग है। 

वैज्ञानिक प्रवन्ध केवल श्रम संगठन, तथा उत्पादन विधियों में 
सुधार करता है जबकि विवेकीकरण में सयुक्तीकरण, तथा प्रमाषी- 

करण इत्यादि के द्वारा माल के वित्तरण सम्बन्धी खर्चो पर भी 

नियन्त्रण क्या जाता है । 

विवेकीकरण बहुधा आथिक सकट के समय लागू किया जाता है 
जबकि वैज्ञानिक प्रवन्ध लाभ देने वाले कारखानों मे भी लागू 

किया जाता है। ऐसा देखा गया है जब मन्दी के कारण, अथवा 

माय कम हो जाने के कारण देश के उद्योग आधिक सैकट में पड़ 

जाते हैं तो उसकी रक्षा व लिए विवेकीकरण का सहारा लिया 

जाता है, ठथा विवेकीकरण के द्वारा तत्कालिक उपचार किया 

जाता है। जैसे कार्टेल इत्यादि बनाकर प्रतिस्पर्डा से हाने वाली 

हामि को रोकना । इसी कारण विवेकोकरण का प्रभाव अधिक 

स्थायी नही' रहता जवकि वैज्ञानिक प्रवन्ध अधिव' स्थायी होता है। 

वैजञानिव' अबस्ध श्राय व्यक्तिगत कारखानों से लागू किया जाता 

है । यह समस्त उद्योग की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता जब क्ि 

विवेकौकरण प्राय समस्त उद्योग को एक इकाई मानकर सुधार 

की कोशिश करता है। इसलिए विवेक्ीकरण लागू करने के पहले 

उद्योग वी समस्त अभवा अधिकाश इवाइयो का संगठन होना 

आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रबन्ध कोई भी जौद्योगिक इकाई अकेले 

बिसी भो समय लागू कर सकती है। 

वैज्ञानिक प्रवन्ध एक निश्चित प्रणाली है, उसकी निश्चित विधियाँ 

है. जो उसके विद्वानों हारा उचित प्रयोगो के वाद निर्धारित की 

गई है। विडेकीवरण कोई निश्चित प्रणासी नही है उसम सुविधा ५ 
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नुसार बरवादी को रोकने, प्रतिस्पर्शा कम करने तथा लागत में 

कभी करने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है। 

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण 

भारतीय उद्योगो मे विवेक्रीकरण की प्रगति वहुत धीमी गति से हुई है। 

सन् १९२९ के आशिक सकट के पहले यहाँ पर विवेक्रीकरण की ओर कुछ भी 

ध्यान नही दिया दया । मनन््दी के कारण जब उद्योगो को घाटे पर घाटा लगना 

शुरू हो गया तो उन्होने सबोजन इत्यादि के द्वारा सीमित रूप में विवेकीकरण 

लागू किया । सीमेन्ट उद्योग तथा शवकर उद्योग इस दिशा में विशज्येप रूप से 

उल्लेखनीय है। भारत में विचेकीकरण की प्रगति व होने के निम्नलिखित 

कारण थे ॥ 

(१) अभिनवीकरण के लिए भारतीय उद्योगो के पास पर्याप्त पूंजी न 

(२) 

(३) 

(ड़ न 

थी । इसलिए मशीनों के पुरानो तथा वेकार होने पर भी उन्हें 

बदला नहीं जा सका । इसके अलावा भारत में नई मशीनरी के * 

उपयोग के लिए उचित कारीगरों तथा इजीनियरो की भी 
कमी थी ॥ 

भारतीय उद्योगपतियो में परस्पर मेल की भावना का पूर्ण अभाव 

था । व्यक्तियत स्वार्थों के कारण लोग किसी समझौते पर राजी दी 

न होते थे । जो कुछ समझौते हुए भी उनका जीवच अल्पकालीन 

रहा क्योकि समस्त उद्योग के हिदो की अपेक्षा व्यक्तिगत हितों का 

ही प्राधान्य रहा 

विदेशी सरकार होने के कारण सरकारों तौर पर भारतीय उद्योगों 

की उन्नति पर कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। भारत सरकार 

को भारतीय उद्योगो की अपेक्षा ब्रिटिश उद्योगो का अधिक ध्यान 

रहता भा ६ 

भारतीय पूँजीप्रतियो तथा श्रम समठनो के पारस्परिक असहयोग के 

कारण भी विवेकीकरण की प्रगति को वहुत बाघा पहुँची। भारतीय 
मिल मालिकों उत्त दृष्टिकोण श्रमिको के ज्त्ति बहुत बहुत ही सकीर्ण 

है, साथ ही साथ श्रमिको के संगठन भी दोपपूर्ण हैं और न््यायोचितत 

थयोजनाओ का भी विरोध करते है। इसी कारण भारतवर्ष मे कोई 

भी विवेकीफरण को योजना अधिक सफल न हो सकी । 
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(५) भारतीय उद्योगपति विश्वेप रूप से परम्पसावादी हैं। वे पुरानी 

परम्परागत विधियों को बदलने में बहुत हिचकिचाते हैं। इसका 

मुख्य कारण उनमे साधारण तथा विश्येप (टेक्निकल) शिक्षा की 

कमो है। भारतीय उद्योगपति सच्चे अथे में व्यापारी अधिक और 

उद्योगपति कमर हैं। औद्योगिक जनुमधानो के प्रति यहाँ के उद्योग- 

पतियों में बडी उदासीनता रहती है। 

(६) भारतीय श्रमिकों का निरक्षर तथा निर्धव होना भी विवेकीकरण 

के मार्ग मे बहुत बडी वाधा रहती है! निरक्ष रता के कारण वैज्ञानिक 

विधियों द्वारा उनसे काम लेवा अत्यत कठिन होता है। इसके 

अलावा भारतीय श्रमिकों म॒ स्थिरता का पूर्ण अभाव है। थोड़े 

दिन काम करने के वाद वे प्राय देहातो में चले जाते हैं। इन 

कारणों से उनके वैज्ञानिक सगठन तथा ट्रेनिंग में बडी बाधा उत्पन्न 

होती है । 

युद्धपूर्व काल में विवेकीकरण 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है भारतवर्ष मे विवेकीकरण वी 

आवश्यकता सन् १९२९ वी महात्र मन्दी के बाद से प्रतोत हुई । उद्योग्रो को 

लगातार धाटा होने लगा। इसलिए उद्योगपतियों ने विवेकीकरण के द्वारा 

अपव्यय रोकने तथा लागत कम करने का प्रयत्न क्या । सन् १९३० में 

सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पत्ती को स्थापना हुई जिसका मुख्य काम सदस्यों 
के उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचना था। प्रत्येक कारखाने में उत्पादन वा 

कोटा नियत कर दिया गया १ इस प्रकार पूि को माँग के हिसाब से संतुलित 

क्या गया । रेलवे से भाझो के लिए सामूहिक सौदा क्या गया ) सन् १९३६ 
में “एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज” के नाम से बहुत सी भ्रीमेन्ट कस्पतियों का 

सयुक्तीकरण कर दिया गया । 

शवकर उद्योग मे श्रतिस्पर्दा समाप्त करने के लिए सन् १९३२ मे 
झुयर साकेंटिंग बोर्ड' की स्थापना की गई ॥ परन्तु उससे काम ठीक-ठीक नही 

चला । इसलिए १९३७ में शुगर सिण्टीकेट की स्थापना हुई जो सदस्यो के माल 
को उचित मूल्य पर बेचने लगी । उत्तर-प्रदेश और विहार को ९२ मिलें इसमे 

शामिल हुई । सन् १९३८ में सरकार ने कानून पास करके सिण्डीकेट वी 
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सदस्यता को लाइसेन्स देने के लिए आवश्यक छात्ते बता दिया । इससे सिष्डीकेट 

का महत्व और भो वढ गया। आधिक सकट के समय सिष्डीकेट ने बहुत 

अच्छा काम किया तथा शव॒कर उद्योग को नव्ट होने से बचाया । 

लौह तथा स्पात उद्योग में भो विवेकीकरण लायू किया गया । 
इस उद्योग में ढाटठा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का करोंब-करीव एम्यधिकार 
था वयोकि वह कुल उत्पादन दा ७५% तैयार करती थी इसलिए विवेकीफऊरण 
का काम अधिक सुविधापूर्वक हो सका । टाटा कम्पनी मे श्रम की बचत करने 

वाले यब्त्रों का उपयोग बढा दिया गया। वैज्ञानिक प्रवन्थ लागू किया गया 
जिससे लागत काफो कमर हो गई। दूसरे इन्जीनियरिंग उद्योगो में भी श्रम 

चचाने वाले साधन प्रयोग किए गए। केविल के उद्योगों में उत्पादन 
करोव २५५६ बढ गया तथा कर्मचारिया की संख्या बट कर आधी 

रह गई। 

जूठ उद्योग में विवेकोकरण उत्पादन घटाने के रुप में लागू किया गया 
जूट को मॉँय में अचानक कमी आ जादे के कारण मिलो में काम के घण्टे 
घटाकर ४४ प्रति सप्ताह कर दिए । प्रतिस्पर्डा दूर करने तथा सहयोग 

स्थापित करने के लिये जूट मिल एसोसियेशन की स्थायना की यई । इसने 

प्रतिस्पढा दूर करने, कोटा निर्घारित करने तया पूर्ति को माँग के अनुसार 
सतुलित करने में अच्छा काम किया है | एसं'सियलन ने एक अनुसधान विभाग 

खोलकर जूट सम्बन्धी जनुसधान को सुविधाएँ प्रदान की है । 

इस प्रकार हम देखते है कि ठ्ितीव महायुद्ध से प्रहल्ले मन्दी के समय भारत 

के मुख्य उद्योगो मे विवेकीकरण न्यूनाधिक मात्रा मे लागू क्या गया । परन्तु 

विवेकीकरण की विद्येयता सयुक्तीकरण, सयोजन तथा पूर्ति यर नियत्रण करने 

तक ही सीमित रही । इस समय विवेकीकरण मन्दी की मार के कारण उत्पन्न 

हुआ था | इसलिए उद्योगों ने अपनी रक्षा के लिए अल्पकालीन योजनाएँ 

स्वीकार करते! थी । एक दूसरी विश्वेषता यह थी कि विवेक्रीकरण की योजना 

मे समन्वव का पूर्ण अभाव था। विवेवीकरण क्सिी निर्वारित योजना के 

अपुसार नहीं हुआ इसका फ्ल यह हुआ कि विवेकीकरण से औद्योगिक कार्व- 

क्षमता पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पडा और न कोई चिरस््थायी फ्ल 
ही प्राप्त हुआ। 
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युद्धकाल मे विवेकीकरण 

सन १९३९ मे द्वितीय महासमर छिड जाने के कारण उद्योगों को अबा- 
घन्ध मुनाफे होने लगे । विवेकीकरण का मसला कुछ समय के लिए समाप्त 

हो गया । फिर भी कच्चे माल की कमी तथा उत्पादन मे वृद्धि के लिए कुछ 

प्रयत्न इस दिशा मे किए गए। सन् १९४४ में भारत सरकार ने कपड़े की 

कठिनाई को दूर करने के लिए प्र९्ज्ञाल [8त0च्नाए (एकराएठाज्ीषंता ता 

१7००ए८४०४) 0/6«7 पास किया इसके अनुसार कुछ उपयोगिता सम्बन्धी 
किस्म मियत कर दी यई और मिलो को आज्ञा दी गई कि अपने कोटे वा ९० 

प्रतिशत उपयोगिता वस्त्रों के निर्माण मे लगावे। वितरण की व्यवत्त्या को भी 

सुधारने का प्रयत्न किया गया । 

युद्धोत्तराल में विवेकीकरण 
युद्ध समाप्त हो जाने पर कुछ समय तक तो उद्योगों पर कोई विशेष 

प्रभाव मही पडा । घरेलू बाजार में उपयोग की वस्तुओ की इतनी भयकर 

कमी युद्ध काल मे उत्पन्न हो गई थी कि काफ़ी समय तक उद्योगों के पाम्त 

पर्याप्त माँग बनी रही । परन्तु घीरे-धीरे युद्धवालीन ज्वार उतरने लगा। 

लाभ कम होने लगे। मॉँग गिरने लगी । मिलो को अपनी स्थिति बनाये 

रखने के लिये विवेकीकरण की शरण आना पडा । वर्तमान समय में विवेकी- 

करण भारतीय उद्योगों के धामने वहुत बडी समस्या बन गया है । 

चत्तमातकाल भे विवेकीकरण की आवश्यकता 

(१) भारतीय उद्योगों को चगातार घाट हो रहा है। कपड़े की मिलो 

मे समस्या और भी जटिल है। तमाम स्टाक इकट्ठा हो रहा है। 

अनेक मिले बन्द हो चुकी है और बहत सी आश्विक रूप से काम 

कर रही है। विवेवीकरण द्वारा उसकी लागन घढाना आवश्यक 

हो गया है / 

(२) विदेशी व्यापार में लगातार कमी होती जा रही है। युद्ध काल मे 

भारतोय उद्योगों ने काफी बडा बाजार तैयार कर लिया था परन्छु 

घीरे-धीरे वह समाप्त हो रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय 

माल महूँगा पता है तथा उत्तकी किस्म में कोई सुधार नही हुआ। 
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इस प्रकार विदेशी प्रतिस्पर्डा मे बारतीय उद्योग नही व्हर पा रहें 

है। उद्याहरण के लिए यूद्धकाल मे भारतीय कपडा मिश्र, ईरान, 

ईराक, धरबव, इन्डोनेशिया, वर्मा इत्यादि देशो मे जाता था परन्तु 

जापान की स्वतन्त्रता के पश्चात् ये दाजार काप्टी सीमा तक भारत 

से छिन गए हैं । 

(३) आल्थ देशो मे युद्धोत्तर काल से बहुत बडे परिवर्तन हुए है। जापान 

मे युद्ध के पश्चात् करीब-्करीव सभी करघों तथा तकुओं का 

नवीनीकरण कर लिया हे। सभी करघे आटोमेटिक है जिससे 

एक मजदूर ४० करघे तक एक खाथ देखता है। भारतीय मिलो 

की भसीवे बहुत पुरानी ढें इसलिए उनका नवीनीकरण जावश्यक्े 

है ) सन् १९४२ में सूती उद्योग की विंग कमेटी ने निम्नलिखित 

आकडे दिये थे। इसके अनुसार सूती बस्तर उद्योग में ६४५४ 
मशीनरी सन् १९२९ के पहले की है, उसमे ३०% तो सन् १९१० 
से भी पहले के है। वीविन विभाग में ७५४ करघे १९२५ से 

पहले के है, जिसमे ४९४ तो १९१० से भी पहले के है । इसलिए 

उतका नवीमीकरण अत्यन्त आवश्यक हो ग्रया है । 

(४) बुद्ध के प्रभाव समाप्त हो जाते के कारण आन्तरिक माँग में भी 
बहुत कमी आ गई है । एक जोर योजना की पूर्ति के लिये सरकार 

तरह-तरह के कर लगा रही है, दूनरी जोर खाद्य पदार्थों की 

कीमत बढलो ज रही है। इसलिए अन्य उपभोग की वस्तुओं 

की माँग स्वत कम हो रही है ।॥ जब तक उनकी कीसत कम नही 

की जावेगी माग में कोई विद्येप वृद्धि नही हो सकृतो + 

(५) देश के विभाजन के कारण जूद तथा ₹६ जैसे कन्चे मालो की बडी 
कमी उत्पन्न हो गई है। आवश्यकता इस बान की हू कि इनका 

अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाय सथा हर प्रक्तर की बरबादो 

झोकी जाय 3 

(६) योजना की सफलता के लिए बहुत वडो मात्रा मे विद्ेशी-विनिमय 

की आवश्यकता है। भारत में इंच उूमय विदेशी-विनिमय की 

४ अभ्रयकर कमी का ध्लुभ्व हो रहा है। सरकार निर्यात बढाने क्य 

हर यथासम्भव उपाय कर रही है । परन्तु इसके लिए दो आवश्यक 
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शर्तें है, पहले तो भारतीय माल अन्य देशो के मुवाबिले में सस्ता 

हो दूसरे उन्तको किस्म अच्छी हो । यह तभी सम्भव हो सकता है 

जब नवीन मशीनें लगाई जायें, हर प्रकार की बरबादी को रोका 

जाय तथा प्राप्त साधनो का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाये। 

विवेकीकरण के लिए किए हुए उपाय 

युद्भोत्तर काल मे राष्ट्रीय सरकार ने विवेकीकरण के लिए विश्वेप कदम 

उठाये जो निम्दलिखित है । 

(१) भारतीय श्रमाप सस््था ([ताक्षा. इह्कावेद्ात॑5 
507प2 ) --सन् १९४६ में औद्योगिक विकास योजना के अन्तगंत 

सरकार द्वारा दिल्ली में यह प्रमाप सस्था खोली गई। इसका प्रबस्प एक 

साधारण सभा द्वारा होता है जिसके सभापति भारत सरकार के उद्योग मत्री 

है इसमे पाँच विभाग है। 

(?) इजीजियारिंग, (२) विर्माण काये (एव008», (३) रसायनिक 
पदार्थ, (४) बुनाई उद्योग (७९७) वया (५) खाद्य और कृषि। प्रत्येक 
विभाग का प्रबन्ध एक विभागीय परिषद् द्वारा होता है। भारतीय श्माप 

सस्या का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर विभिन्न उचद्योगी के 

स्टैम्डड निश्चित करना है। इस सम्बन्ध मे वह विभित उद्योगों से आँकडे 

तथा आवश्यक सूचना प्राप्त करती है तथो उनका प्रकाशन भी करती है। 

इसके अलावा सरथा नए नए स्टैन्डर्ड निर्धारित करने के लिए अनेक प्रयोग कर 

रही है। सन् १९५२ में भारतीय प्रमाप अधिनियम बनाया ग्रया। इसके 
अनुसार सस्था को प्रमाप चिन्ह लगाने का अधिकार मिल गया है | जो कम्पनी 

सस्था की प्रमाषित विधियों तथा प्रमापित किस्म का माल तैयार करेगी उस 

पर सस्था की 'प्रमापित माल' की मोहर लगा दी जावेगी जो इस बात का 

प्रमाण होगा कि माल प्रमापित किस्म का है। 

विदेशों को निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म पर नियत्रण भो इस 
सथ्था के द्वारा रखा जाता है । इसका कारण यह है कि घटिया किस्म का 

माल विदेशों को भेजने से न केवल देश की बदनामी होती है बल्कि विदेशी 

व्यापार को बहुत बडा धक्का लगता है। इसलिए जो क्स्तुएँ विदेशों को 

भेजी जाती है प्रभाप सस्था उनमे से कुछ अनायास चुतकर उनका लिरीक्षण 
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क्रती है कि वे निर्धारित स्टैब्डड से वीचे तो नहीं है। आत्वरिक उपयोग क्र 

आने वाले माल के लिए भी इसी प्रकार की जाच होती है। इस प्रकार 

घीरे-धीरे वस्तुओं की विस्म में सुधार होगा । सरकारी सस्याएँ केवल वहीं 

माल खरीदती हैं जिस पर प्रमाप सस्था की मोहर हो ॥ 

(२) औद्योगिक अनुसंधान .-- स्वतत्नता के पश्चात् औद्योगिक 
अनुसंधान की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार वी 

ओर से एक काउन्सिल आफ साइटिफिंक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 

हुई है। इसके अतिरिक्त तीन बडी-बडी राष्ट्रीय अनुसधानशालाएँ खोली गई 

हैं जिनमे से नई दिल्ली में भौतिक अनुसधान, पूत्ता मे रासायनिक अनुसघान 

तथा जमशेदपुर में धात्विक अनसधान किए जावेंगे । ईन राष्ट्रीय अनुसधान- 

शालाओ के अतिरिक्त भी अनेक अनुसधानशानाएँ, प्रशिक्षण केन्द्र ।॒॥ण्राढ 

(धगा०) इत्पादि खोले गए है । इन जनुसपानों से आजाद की जाती है कि 

वस्तुओ की किस्म मे पर्याप्त सुधार होगा। 

(३) संयोजन :--- औद्योगिक अनुसुषानो के अतिरिक्त सुयोजन की 
दिद्वा मे भी कुछ प्रगति हुई है। लोह उद्योग में बचत के दृष्टिकोण से 
“इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” तथा ' स्टील कारपोरेशन आफ बग्राल'! 

को एक में सिला दिया सया। इसी प्रकार बैकिस के उद्योग मे भी रिजवे बैक 

की सिफारिश पर दो महत्वपूर्ण तयोजन हुए । एक के अनुसार बंगाल के चार 

बैंक आपस में मिला दिए गए और दूसरे के अनुसार भारत बैक का पजाब 
नेशनल बैक मे विलयन हो गया । 

(४) कपडा उद्योग में विवेकीकरण:-सृती वस्त्र उद्योग भारत 
का सबसे बड़ा उद्योग है। युद्धोत्र काठ मे इसमे भी झिथिलता आने लगी । 

युद्ध कान मे प्राप्त किए हुए विदेशी वाजार एक-एक करके हाथ से निकलने 

लगे । आतरिक मांग भी कम होने लगी ! एक एक करके मिल बन्द होने लगे । 

फलन अहमदाबाद में श्रमिकों और मिल मालिको में समझौता हुआ जिसके 

अनुसार यह तथ हुआ कि एक मजदूर स्पिनिय विभाग में चारो तरफ काम 
देखेगा तथा वीविग विभाग से एक व्यक्ति चार करघों की देखभाल करगा। 

वम्बई तथा मद्रास मे भी प्रति व्यक्ति चार करथे देखने की व्यवस्था लागू की 

गई। उत्तरी भारत में विवेवीकरण में विशेष प्रगति नहीं हुई। कानपुर के 
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तीन मिलो में विदेवीक रण लगगू किया गया, परन्तु बागी वितो में श्रमितों वे 
विरोध के वारण सफ्लता प्राप्त न हो सकी | 

बम्बई, अहमदाबाद तथा मद्रास में मशीनरी का भी जीर्णोद्धार किया गया 

तथा पुराने करधो को ज्गह आटेमेटिव करधे लगाए गए परन्तु उसकी प्रगति 

कापी धीमी रही। उत्तर प्रदेश गे रानीखेत मे 4पक्षोय सम्मेलन हुआ जिसमे 

सैद्धान्तिक रूप में विवेकोक्रण स्वीकार बर लिया ््या परन्तु उसके लागू 

करने की विधि पर धरमियों और सिद्र मालिकों में मतभेद हो गया। फ्लेत 

कानपुर की मिलो मे एक बहुत बड़ी हडताल हुई जो वई महीने चलती रही । 

अल्त में सरकार ने जस्टिस विध्यवासिनी प्रसाद की अध्यक्षता में एक कैमेटी 
बना दी जिसने घोडे ही रामय पहले अपनी रिण्पर्ट प्रस्तुष की है। विवेकीकरण 

का मसला अब भी खाई में पडा हुआ हैं और इस वीच सूती वस्त्र उद्योग-- 

विशेषकर उत्तरी भारत की मिलो की दरा विगडती ज्य रही है। कपड़े का 

स्टाक इक्ट्टा होता जा रहा है, दथा इस दिशा मे झ्षीज् ही कोई महत्वपूर्ण 

कृदम उठाये जाने की आवश्यकता है । 

भारत मे विवेकीक्रण १२ एक दृष्टि 

भारत में विवेकीकरण वी प्रगति पर दृष्टि डालने से हम निम्नलिसित 

निष्कर्ष पर पहुँचते हू । 

(१) भारतीय उद्योगों मे विवेकीद रण की प्रगति बहुत धीमी है । प्रगति- 

शीब औद्योगिक देगी वी तुलगा मे भारतीय उद्योग बहुत पिछड़े 

हुए है। मशीन अत्यन्त पुराती हैं। श्रमिको की उत्पादक शक्ति 

बहुत कम है । उत्पादन की विधियाँ अत्यन्त पुरानी है। इसीलिए 

उत्पादन व्यय भी अधिक है ॥ 

जो कुछ विवेकीकरण हुआ भी वह संयोजन तथा श्रमियों पर 

काम बढ़ाने तक ही सीमित है। भशीनो के नवीनीकरण, उत्पादन 

विधियों में सुधार, उत्पादित वस्तुओं के प्रमापीकरण इत्यादि की 

ओर ध्यान नहीं दिया गया ॥ इसीलिए श्रमिकों द्वारा विषेकीवे रण 

का विरोध क्या ग्रया है। 

(३) विवेक्तीदरण अलग अतग औद्योगिक इवाइयो पर बायू करते वीं 

वोहिय वी गई है? रामरत उद्योग पर राष्ट्रीय आधार पर 

(२ 
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विवेकीकरण लागू करने का कोई प्रयत्त नहीं किया ग्रया | इसीलिए 

भारत में विवेकीकरण सियोजित रूप में नही हो रहा है । 

भारत में विवेकीक्रण कैसे सफल हो ? 

भारत में विवेकीकरण की सफलता के लिए निम्बलिखित सुझाव दिये जा 

सकते है । 

(१) 

जीक (२ 

(३) 

(४) 

विवेकीकरण की जो भी योजना लागू की जाय उसे श्रमिको, मिल 
भ्रालिको तथा सरकार को सम्मति से निर्धारित किया जाना 

चाहिए । योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक मिल में एक 

विवेकीकरण समिति बनाई जाय जिसमे मिल मालिकों, श्रमिकों 
के प्रतिनिधि हो तथा सरकार के उद्योग अथवा श्रम विभाग के 
प्रतिनिधि हो । 

नई मशीनों के लिए पूँजी को समस्या हल करने के लिए प्रत्येक 

मिल में एक डेवलपमेन्ट फन्ड बताया जाना चाहिए । इस रकम पर 

सरकार को इनकम टैक्स की छूट देनी चाहिए । इस डेवलपमेम्ट 

फण्ड का उपयोग पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाने के 

लिए किया जाय | 

प्रत्येक उद्योग के लिए राष्ट्रीय आधार पर एक समिति की स्थापना 

की जाय जो उस उद्योग से सम्बन्धित अनुसधान का काम करे। 

समिति द्वारा हर प्रकार के स्टैन्डड निकाले जाय जैसे फैक्ट्री 

स्टैन्डडे डिजाइन, काम की स्टैन्डडे विधियाँ, प्रति व्यक्ति सटैन्डर्ड 
उत्पादन इत्यादि । 

विवेकीकरण को अपने समस्त स्वरूपो में लागू किया जाय। 
कारीगरो पर काम बढाने के साथ इस बात का भी घ्यात रकक््खा 
जाय कि काम केरने की दशाजो से सुधार हो, नई मशझौीतने प्रयोग 

की जायें तथा प्रबन्ध का भी विवेकीकरण हो ६ 

(५) मिल मालिकों तथा श्षमिको के बीच सहयोग तथा एकता की 
भावना उत्पन करने के लिए श्रमिको को भी प्रबन्ध में हिस्सा 
दिया जाथ । बहुत से मामलों मे दोनो पक्षो में क्र का वातावरण 
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इस कारण से भी उत्पन हो जाता है क्योकि श्रमिको को आन्तरिक 
प्रबन्ध के बारे मे कुछ बताया नही जाता । 

(६) विवेक्रीकरण से मिलने वाले लाभ को मिल मालिको, श्रमिको तथा 
उपभोक्ताओं में समान रूप से बाँदा जाय। अर्थात् श्रमिको की 

मजदूरी बढाई जाय तथा वस्तु के दाम भी कमर किए जायें । 

(७) किसी भी विवेकीकरण की योजना में इस वात की चेप्टा की जाय 

कि बेरोजगारी कम से कम फैले। इसके लिए विवेकीकरण 

झते श्ने लागू क्या जाना चाहिए। इसकी योजना इस प्रकार 

हो सकती है -- 

(क) प्रति वर्ष जो लोग वृद्धावस्था, मृत्यु अथवा अन्य कारणों 
से काम छोड देते है उनकी जगह नए आदमी न नियुक्त किए 

जायें और उनका काम दूसरो को बाट दिया जाय । 

(ख) जिन लोगो को अलग किया जाय उनके लिए मिन्न से किसी 

दूसरे काम की व्यवस्था की जाय । इस बात का ध्यान 

रहना चाहिए कि उसके वेतन मे क्रिसी प्रकार की कमी 

नहों। 

(ग) यदि कुछ श्रमिकों को अलय करना आवश्यक हो तो ऐसे 

सभी भजदूरों की एक सूची बना लेना चाहिए, तथा जिस 

व्यक्ति की जितनो पुरानी नौकरी हो उसे उसी हिसाब से 

प्राथमिकता देना चाहिए। 

(घ) बदली में उपयोग किए जाने वाले श्रम में णएहले उत्त लोगो 

को मौका दिया जाय जो इस प्रकार बेरोजगार हो गए हैं। 

इसके लिए श्रमिकों को लाइसेंस देने की प्रणाली लागू की 

जानी चाहिए तथा उनकी भरती एम्पलायमेट एक्सचेज द्वारा 

होनी चाहिए ) 

अतिम सुझाव यह है कि पूंजीपतियो तथा श्रमिकों के दृष्िकोण में 
परिवर्तन आवश्यक है । उसके बिना विवेकीकरण की कोई भी योजना सफल 

नही हो सकती / उद्योगों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक 

बल्याण होना चाहिए । मिले मालिक, श्रसिक, जनता तथा सरकार तभी के 

सहयोग एवं नियन्त्रण के द्वारा ही विवेकीकरण सफत हो सकता है । 
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अध्याय ४ 

> 
( €०णााण्ञारधंत्ा ) 

प्रारम्भ में पूंजीवाद “स्वतस्तर प्रतिस्पर्धा” व “मुफ्त व्यापार (7.05862 

थथां8 ) के सिद्धान्त पर आधारित था। ये ही सिद्धान्त निर्वाध रूप से 
अठारहवी शताब्दी तथा १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध त्तक चलते रहे। इन 
सिद्धान्तो के आधार पर व्यवसाय तथा उद्योगो मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप 

पसन्द नहीं किया जाता था । ए्पर्घा प्रत्येक व्यवसायी व उद्योगपति के लिए 

पूर्णतया स्वृतन्त्र व खुली हुई थी। ऐसा विचार बिया जाता था कि प्रतिस्पर्धा 

की प्रवृत्ति प्रतियोगी व्यवसायियों को उत्पादन में अधिक से अधिक मितव्ययिता 

लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी । परन्तु इस आशा के प्रतिकूल शीघ्र ही मुक्त 
ब्यापार के दोप प्रतीत होने लगे और गला काठ प्रतिस्पर्धा भी साकार रूप से 

दृष्टिगोचर होने लगी। १९वीं अताब्दी के उत्तराद्ध में उत्पादकों व 

व्यवसायियो ने अनेक योजनाएँ बनाई । व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन में 

अनेक महत्वपूर्ण परिवत्तन हुए जिसके फलस्वरूप व्यापारिक एवं औद्योगिक 

सयोजन का विकास हुआ | श्रीयुत हैने ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “व्यवसायी 

संगठन! में ईस कथन की प्रुप्टि करते हुए लिखा है कि “प्रतिस्पर्शा से सयोजन 

को जन्म मिलता है।/* 

सयोजन आन्दोलन के कारण 
सयोजन आन्दोलन के कारण अत्यन्त जटिल एव मिश्चित है। विभिनर 

कारण आपस में इतने मिलते-जुलते हैं कि उनका स्पष्ठोकरण सहज झप से 
सम्भव वही ।* किर भी सयोजन के सुख्य कारणों को तीन भागों मे विभाजित 

कर सकते है--प्रतिस्पर्धा की हानि को दूर करना, वृद्ृत्परिमाण (8९ 5८४6) 

+ *टलाएशपप्नंणा 9०8९६ (०ााउप्मणा -- नैंभा ०२. सका॥९5 

(8कराउद/फ, 
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संगठन के लाभ तथा व्यापार चक्र (प्राब७ ०3००) ।॥ इसके अविरिक्त कुछ 

सहायक कारण भी है जैसे राष्ट्रीय सरक्षण नीति, अधिक पूँजी की जावश्यकता 
- अधिक लाभ कमाने की इच्छा, आवागमन के साधनों मे वृद्धि एवं सुधार, 

औद्योगिक एवं तान्त्रिक परिस्थिति, सयुक्त स्कन्ध व्यवसाय का विकास, 
सरकारी नीति इत्यादि | 

(१) अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धों-स्वतन्त प्रतिस्पर्दा जब सीमा का 
अतिन्सण करने सगती है तो गला काठ स्पर्डा का रूप धारण कर नेती 

है । प्रास्परिक होड के कारण व्यापारी वितरण सम्बन्धी बहुत से अनावश्यक 
खर्चे करने लगते है, मूल्यों का गिराना आरम्भ हो जाता है। यहाँ तक कि 

सभी व्यापारियों को हानि होने लयतरे है । ऐसी परिस्थिति अधिक समय तक 

नही चल सकती है ) तथा श्षीघ्र ही प्रतिस्पर्दा करने वाले व्यवसायी आपस में 

कोई न कोई समज्ञौता करने को मजबूर हो जाते हूँ । 

(२) व्यापार चक्कों का आरम्भ--व्यापार चक्क तथा व्यापारिक 
मन्दी (8797) के कारण भी सयोजन को प्रोत्साहन मिलता है। व्यवसाथिक 

उज्रति के समय जब कि सभी व्यवसाइयों को खूब लाभ होता है लोगो का 

ध्यान इस अकार के सयठन की ओर नही जाता है परन्तु जब मनन््दी का रामय 

आरम्भ होता है मॉग कम हो जाती है भाव गिरने लगते हैँ तो 

सयोजन' को बल मिलता है। संयोजन दो प्रकार से होता है एक तो छोटो 

छोटी अनाथिक तथा कम कार्यक्षमता वानी इकाइयों समाप्त हो जाती है । 

और वडो बडो इकाइयॉ उनको खरीद लेती है) दूसरे बचे हुए व्यवसायी 

आपस में सगठत करके पूर्ति को कम करते है और इस प्रकार गिरते हुए भावों 
को रोकते हैं । 

(३) बृहत् परिमाण सगठन के लाभ--उद्योगो में प्राय 
उत्पादन बढ़ने का नियम लागू होता है इसलिए उद्योग का आकार तथो 

उत्पादन का पैमाना जितना ही बढ्ता जायगा इतनो ही लायत कम होती 

जायगयी इसोलिए कभी कभी दो या अधिक छेग्ट छोटे उद्योय परस्पर मिल जाते 

हैं जिससे कि वे अपने उद्योग का विस्तार अधिक सुविधापूर्वक कर सके इस 

प्रकार के सबोजन से न केवल उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी खर्चे कम हो 

जाते है बल्कि उनकी साल पूँजी तथा अन्य साधन भी पर्याप्त विन्दृत हो जाते 
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है। तथा अन्य इकाइयो की तुलना मे उनको प्रतिस्पद्धां बस्ने की शक्ति भी 
बढ जाती है । 

( ढ़ ) संरक्षण नीति--कभी कभी सरक्षण सीति भी सयोजन का 
कारण बन जाती है जब ओद्योगिक सरक्षण के द्वारा सरकार विदेशी माल को 
देश मे आने से रोक देती है दो देश के उत्पादको को भी इरा बात का बल 
मिलता है कि देश के अन्दर भी प्रतिस्पर्डा समाप्त कर दें । भारतवर्ष का शुगर 
सिन्डीकेट इसका उत्तम उदाहरण है । जब भारत सरकार ने शक्कर उद्योग को 

संरक्षण अदान करके विदेशी शक्कर के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो देश 

के अन्दर भी शकर व्यवसाइयो में भी अपना संगठन बना लिया। परन्तु कुछ 
विद्वानों के मतानुभार रारक्षण सयोजन का एक प्रमुख कारण नही है। बेमेरिका 
के औद्योगिक कमीशन ने लिखा है कि--”इस देश तथा यूरोप के अनुभव के 

आधार पर यह बात सही नही जान पड्ठती कि सरक्षण संयोजन का प्रमुख 

कारण है। हमारे देश में बहत से एकाधिकारी सयोजन ऐसे * उद्योगो में हैं 
जिनको सरक्षण प्राप्त नहीं तथा इग्लैंप्ड मे भी जहाँ किसी प्रकार का सरक्षण 

नही है कुछ काफी बडे तथा सफल सयोजन है।” 

(५) यातायात तथा सदेशवाहन के साधनों में सुधार- 
यातायात तथा सवेशवाहनों में सुधरर होते से प्रतिस्पर्दा बढ जाती है । बाजार 

का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है इसलिए लोगो को प्रतिस्पर्द्धा से होने वाली 

हानि को रोकने के लिए सयोजन करना पडता है। इसके अतिरिक्त इन भाधनों 

के विकास के द्वारा व्यवसाइयों को पररपर मिलने तथा अपनी कठिनाइयों पर 

विचार करने का मौका मिलता है इससे भी परारस्परिक समझौते द्वारा समोजन 

को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 

(६) संयुक्त पूँजी की कम्पनियों का विकास-तायुक्त पूँजी 
की कम्पनियों ने भी इसके विकास मे काफी वडी सहायता की है। इस प्रकार 

की कम्पनियाँ अपने अशो को दूसरी कम्पनियों के अशों मे लगाती है जिससे 

सयोजन उत्पन्न होता है इसके अतिरिक्त जब किसी एक कम्पनी का डाइरेक्टर 
दूसरी अन्य कम्पनियों का भी डाइरेक्टर हो जाता है तो उससे भी उनमे 

परस्पर एक्ता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कई क्म्पतियाँ 

मिल कर एक नई कम्पनी के हाथ में सारी सत्ता सोप देती है और इस प्रकार 
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उनमे परस्पर तयोजन हो जाता है। कम्पनियों के द्वारा ही यह सम्भव है कि 
बहुत बडी सख्या मे लोय प्रबन्ध में भाग ले सके अतएवं इसके ह्वारा परस्पर 

सयोजन को बल मिलता है 

(७) सरकारी नीति--प्रायः सरकारी नौति भी सयोजन के विकास 
में सहायक अथवा वाघक बनती है कभी कभी सरकार संयोजन को प्रोत्साहित 

करती है तो उसे बल प्राप्त होता है भारतवर्ष ये सरकार ने लाइसेन्स देने के 

लिए झुगर सिन््डीकेट की सदस्यता अनिवार्य कर दी थी इसोलिए इसे बहुत 
प्रोत्साहन मिला । जर्मनी में उत्पादक सघो का विकास सरकारी प्रोत्साहन के 

कारण ही हुआ तथा सरकारी नीति ही अमेरिका में शक्तिशाली ट्रस्टों के 

विनाश का कारण बनी । इसके भतिरिक्त सरकार कभी कभी दो या अधिक 

औद्योगिक इक्नाइयो को परस्पर मिलने को वाघ्य कर देती है जैसे रिजर्व 

बैक के आदेश पर पंजाब नेशनल बैक तथा भारत बँक का संयोजन । सरकार 

शाष्ट्रीयकरण के द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से संयोजन की स्थिति उत्पन्न कर 

देती है । 

(८) आवश्यक कच्चे माल की कमी-कभी कभो युद्धकालीन 
परिस्थितियो अथवा भनन्य कारणों से आवश्यक कच्चे माल का मिलना बन्द हो 

जाता है ऐसी दशा में मॉग की अपेक्षा गूति के कम होने के कारण भाव 

अन्धाघुत्थ बढ़ने लगते है जिससे अल्प साधत वाली इकाइयो को वडी हानि 

होती है । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी कभी कभी व्यवसायिक इकाइयाँ 

पाररपरिक समठन बनाकर उसके उचित वितरण की व्यवस्था स्वयं कर 

लेती है ॥ 

(९) एकाधिकार की अभिलापा--जब राष्ट्रीय क्यवा अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पादन का कार्य कुछ थोडी सी ज्ञक्तिश्ञाली इकाइयों के हाथ 

भें होता है तो भी उनमे परस्पर मिलकर एकाधिकार कायम करने की इच्छा 

उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परम्परा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी देखने को 

मिलती है तथा तेल, रासायनिक पदायें इत्यादि क्षेत्रों मे जहाँ उत्पादन कार्य 

अधिकतर थोडी सी ब्क्तिश्ाली कम्पनियों के हाथ में है इस प्रकार के सगठन 
अक्सर देखने को मिलते हैं | 

(१०) व्यापारिक संगठन की प्रणाली--किसी देश से व्या- 
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प्रारिक संगठन की प्रणाती भी संयोजन में सहायक होती है उद्यहरण के विए 

भारतवर्ष वी प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली न संयोजन की दिद्या में बहुत बडी 

सहायता की है। एक प्रवन्ध अभिवर्ता के अधीन बहुत सी कम्पनियाँ हो 
जाती हैं तथा उनमें परस्पर सयोजन प्रम्बन्धी एकता उत्पन हो जाती है। इसी 

प्रकार पाररपरिक आधार पर डायरेक्टरो की तियुक्त करने की श्रणातरी ने भी 

इस दिल्ञा में भी बहुत बडा योग दिया है । 

सयोजनों के प्रकार 

श्री 'हैने! के अनुसार सयोजित होने का अर्थ है समूह का एक अग बच 

जाना तथा सयोजन का अर्थ है--किसी सामान्य सयोजन की पूर्ति के लिए 

संघ बनाने के लिए व्यक्तियों का ऐक्य । अत दी या अधिक सस्थाओ के 

साहचर्य अथवा परस्पर एकीकरण को सबोजन कहते है। यह सयोजन अनेक 

प्रकार से किया जाता है परन्तु प्रकृति के अतुतार उसे एम गिम्त चार भागों में 

बाँठ सकते है -- 

(१) क्षैतिज या समतल (प्रणाड००ण) 

(२) ज्ञीप॑ या उदग्र (७४0०७) 

(३) बृत्तीय या चत्ित (टाशांशि) 

(४) विकणणिय (077ड०म०) 

क्षेत्तिज या समतल संयोजन (छ्र०्संरभाध्याँ (०7007973(0०7) 

जब एक ही प्रकार का काम करने वाली दो या अधिक व्यापारिक अथवा 

औद्योगिक इकाइयाँ परस्पर मिल जाती हैं. तो उसे क्षेतिज, समतल+ अनुप्रस्थ 

अथवा व्यापारिक सयोजन कहते हैं। ऐसे सयोजनो का निर्माण प्राय पारस्परिक- 

स्पर्दा को कम करने के लिए किया जाता है। चीनी उद्योग वा झुगर सिल्डीकेट, 

सीमन्द का एशोसिएटेड सौमेम्ट कम्पयी लिमिटेड तथा जूड का जूट मिल 

एसोसियेशन इस श्रकार के सयोजन के उदाहरण है। इसके अलावा व्यापारिक 

क्षेत्र गे भी इक्कर व्यवसायी सध तथा अन्य व्यापारियों के सगठत इसके 

उदाहरण कहे ज्य सबते है । 
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उद्देश्य-..नतिज नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य होते है - : 

(१) पारस्परिव प्रतिस्पर्दा को कम करना । 

(२) तम्वे पैमाने पर उत्पत्ति के लाभ प्राप्त करना ) 

(३) उत्पादन की विधियों मे एकरूपता उत्पन्न करना तथा उत्पादन 

सम्बन्धी सूचना का आदान प्रदान । 

(४) सरकार अथवा अन्य सस्थाओ के सामने उद्योग का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए स्थायी सग्रठत का निर्माण करना ] 

(५) कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल की वित्री की सामुहिक्त 

व्यवस्था करना 

(६) प्रूति पर नियन्त्रण करके माँग जौर पूर्ति का सतुलन स्थापित करना 
तथा व्यापार चतो को रोबना । 

लाभ 

(१) अनुचित प्रतिस्पर्दा का अच्त-सयोजनो हारा पारस्परिक 
गला काट प्रतिस्पर्दा समाप्त हो जाती है । जब श्रतिस्पर्दा इस सीमा तक पहुँच 

जाती है कि एक दूसरे की होड में लोग लगातार भावो की गिराने लगते हैं । 

अचार तथा वितरण सम्बन्धी कार्यो मे बहुत सा घन व्यय करता पडता है तो 

समस्त इकाइयाँ मिल कर एक स्रगठन बना लेतो है जिससे इस अनावश्यक 

व्यय को रोका जा सके । इस प्रकार सयोजन के हारा प्रतिस्पर्दा कम करके 

उससे होने वाली हानि को रोका जा सकता है । 
5 

(२) लम्बे पैमाने प्र उत्पत्ति को लाभ--त्योजन हो जाने 
से उत्पादन का पैमाना बढ जाता है इससे सम्मिलित होने वाले उद्योगो को 

बहुत से लाभ होते हैं। वे किफायत से माल खरीद सकते है । उत्पोदव का लर्चा 

भी कम हो जाता है 4 दफ्तर के ख्चे तथा विज्ञापन मे भी बहुत सी बचत हो 

जाती है। इसके अतिरिक्त उसकी प्रतिस्पर्डा करने को शक्ति दाजार की साख 

तथा आधिक स्थिति भी अधिक दृढ़ हो जाती है। इससे वह अधिक उत्तम 

साधनों का प्रयोग करके उत्पादन तथा विक्य की क्षमता में वृद्धि कर 
सकता है । 
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(३) माँग और थूति का संतुलच--यदि सयोजन मे सम्मिलित 
होने वाली इक्ाइयो की सल्या पर्याप्त है तो उसके ढवारा पूर्ति पर नियन्त्रण भो 

खा जा सकता है। इकाइ्यो क्ा सामूहिक सगठन बाजार की स्थिति का 

अध्ययन करता रहता है॥ तथा उसी के आधार प्रर उत्पादन की मात्रा 

निर्धारित करता है इस प्रकार आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा उसके 

समस्त कुप्रभावों से रक्षा हो जाती है. तथा औद्योगिक विकास मे पर्याप्त 
दृढता उत्पन्न होती है ॥ 

(४) व्यापारिक सूचना का प्रसार--उस्त प्रकार के सयोजनो 
द्वारा ब्याणरी प्राय अपनी समस्यायें आपस में विचार के लिए रखते हैं इस 

प्रकार उत्पादन तथा व्यापार की सूचना का प्रसार होता है तथा उन विधियों 
में एकछपता उत्पन्न होती है औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र मे व्यक्तिवाद 

समाप्त हो कर सामूहिक रूप से काम करने की भावना को बल भाप्त 
होता है । 

(५) औद्योगिक अनुसधान में सहायता-.एक हो प्रकार की 
औद्योगिक इकाइयो का सगठन बन जाने पर वे सम्मिलित रूप से अनुसंधान 

की व्यवस्था भी कर सकते है कलकत्ते के जूट मिल एसोसियेशन तथा 

अहमदाबाद के सूती मिलो के एसोसियेशन ने अपने अपने क्षेत्र मे अनुसधान 
सम्बन्धी सराहनीय काम क्या है। इस प्रकार के अनुसधान से समस्त उद्योग 
को स्थायी लाभ प्राप्त हो सक्तता है । 

(६) माल की किस्म मे सुधार-..क्षेत्िज सथोजम प्राय माल मे 
सुधार करने मे वडी सहायता करता है। यह दो प्रकार से हो सकता है एक 

तो परस्पर उत्पादन सम्बन्धी सूचना के प्रसार तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य 

से क्स्मि के सुधार मे सहायता मिलती है। कभी कभी क्षैंतिज सगठन स्वयं 

माल को प्रमापीकरण कर देता है वया इकाइयो को एक निश्चित स्तर से 
खराब माल बनाने पर प्रतिवन््ध लगा दिया जाता है। इस प्रकार प्राय ही 

दस त्तरह के समठन माल की क्स्मि को सुधारने मे सफल हुए है । 

(७) सरकारी नियन्नण मे सुविधा-.वर्तमान समय मे आँद्यो- 
दिव क्षेत्र म सरकारी श्रतिवन्ध वढता जा रहा है सयोजन द्वारा अनेक बिखरी 
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हुई इकाइयों थोडी सो इकाइयो के रूप में समठित हो जाती है इसलिए 
सरकार को उन पर नियम्त्रण रखने तथा अपनी नीति को लायू करने में सुविध। 

होती है । यद्यपि कुछ शक्तिशाली सगठन कभी कभी सरकारी नियमों की 

अवहेलना भी करने लगते है परन्तु यदि उचित रीति से वे सहयोग करने को 
तैयार हो जायें तो बहुत सी इकाइवो की तुलना मे उत्त पर निमन्लण निश्चय 

ही अधिक सरल होगा । 

दोप 

क्षैत्िज सबोजनों के निम्नलिखित दोप है :-- 

(१) सामूहिक शक्ति का दुरुपयोग-जब अनेक छोटो-छोटी 
इकाइ्याँ परस्पर सामठित होकर शक्तियाली बन जाती है तो वे प्राय” अपनी 

शक्ति का दुरुपयोग करने सयती है । वे उत्सादव मे सुधार करने के वजाय पूर्ति 

को कम करके मनमानी कीमते वसूल करते है। इसके अतिरिक्त वे कभी 

अन्तर्राप्द्रीय आधार पर समदन करके पिछड़े हुए देशों का शोषण आरम्म कर 
देते हैं और इस प्रकार वहाँ के जौद्योगिक विकास में बाधक बन जाते है। कभी 

कभी ऐसे शक्तिशाली सगठन राजन॑तिक क्षेत्र मे भी हस्तक्षेप करने लग जाते हू 

और इस प्रकार राज्य को अपनी इच्छा और नोति के अनुसार चलन को 

विवश कर देते है। 

(२) कच्चे माल के उत्पादकों का शोपणु--जब अऔौद्यागिक 
निर्माता इस प्रकार का समठन कर लेते है तो प्राय वे मनमाने भाव पर कच्चे 

माल की खरीद करते है जिससे उत्पादको को वडी हानि होती है एसे उत्पादक 

प्राय असगठ्ति और दूर दूर तक विखरे होते हैं इसलिए वे सहज ही इन 

शक्तिशाली सयोजनो के शिकार बन जाते हू । 

(३) छोटे उद्योगपतियों का विनाश--जब औद्योगिक इकाइयो 
के इस प्रकार के शक्तिशाली सगठन बन जाते हैं, तो छोटे उद्योगपतियों को 

बडी कठिनाई का सामना करना पडता है । प्राय ये संगठन उनसे प्रतिस्पर्दा 

करने लगते हैं जिससे उन््ह नप्ट होते देर नहीं लगठी है। इसके अतिरिक्त 

माल की पूर्ति तथा मूल्यों पर इन सगठनों का करीब करोब एकाबिकार होता 

है भौर छोटे उद्योगप॑दियो को जपनी नीति उन्ही के अनुसार चलानी पड़तो 
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है । इस प्रकार की प्रवृति समाजवादी समाज की रचता तथा प्रजादल्तर के 

विकास में बहुत बडी बाघा उपस्थित करती है । 

(४ ) औद्योगिक जडता--सयोजनो के हारा जब प्रतिस्पर्धा विल्कुल 

ही ममाप्त हो जाती है तो उद्योग मे प्रगति के स्थान पर जडवा उत्पन्न हे जाती 

है उत्पादन विधियों मे सुधार करने का प्रोत्साहव समाप्त हो जाता है तेषा 

उत्पादत कम करके अधिक लाभ कमाने की ,धारणा मे कप्ती आ जाती है 

सीमित गतिस्पर्डा ज्लौद्योगिक विकाय की जीवनी शक्ति है। अतएवं इसछा 

समाप्त हो जाना औद्योगिक प्रगति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ! 

ज्षीर्प अथवा उदग्र सपोजन (५७/पृ८॥४ 02०काछा।बध०) 

जब एक दूसरे का पूरक कार्य करने वाली दो या अधिक इकाईयाँ आपस 
में मिल जाती है जिससे समस्त अथवा एक से अधिक क्रियाओ का एकीकरण 

हो जाता है तो उसे उदग्र, शीप॑, लम्बरूप, उद्योग, विधि अथवा नमिक सयोगद 

कहते है । इस प्रकार के समोजन में विभिन्न इकाइयों का कार्य प्रतिस्पर्दात्मक 
ने होकर पूरक होता है। अर्थात् एक का निर्मित माल दूसरे का कच्चा 
भाल बन भाता है। इस प्रकार का सयोजन तभी सम्भव है जब समस्त 

उत्पादन कार्य अनेक विधियों मे विभक्त हो तथा प्रत्येक विधि का उत्पादन 

अलग अलग होता हो । 

उद्देश्य. शीर्ष सयोजन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं -- 

(१) समस्त उत्पादन क्रियाओं का सूनीकरण करना । 
(२) कच्चे माह की खरीद अपवा तैयार माल फी वित्री की अनिश्चिता 

समाप्त करता । 

(३) मध्यस्थो को दिए जाने वाले लाभ को समाप्त करना | 

(४) माल वी किस्म पर नियन्त्रण करना ॥ 

लाभ 

[१] बिक्री की निशचयात्मकता-हिचनली सीदी पर स्थित उद्योगों 
को बिल्ली की चिल्ता नहीं रहती क्योकि ऊपर के उद्योग उनका समस्त अथवा 
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अधिकाश माल खरोद लेते है । इस प्रकार यदि सूत बनाने वाले तथा कंपडा 

बुनने वाले दो मिनो का सयोजन हो जाय ठो सूत बनाने वाले मिल को इस 
बात की चिन्ता नही रहेगी कि सूत कैसे और कहाँ बेचा जाय । 

(२] कच्चे साल की निश्चयात्मकता- ऊपरी सोढी पर स्थित 
उद्योग को भी लाभ होता है । उसे इस बात की चिन्ता नही रहतो कि कच्चा 

माल कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त होगा । इसके अलावा वह निचली सोढी 

के उद्योग को माल की किस्म इत्यादि के सम्बन्ध मे भी आदेश दे सकता है। 
ऊपर के उदाहरण मे बुनाई के मिल को इस वाद की चिन्ता चही करनो पडेगी 
कि कृपडा बुनने के लिए सूत कैसे जौर कहाँ से भाप्त होगा । 

[३] उत्पादन विधि का सूत्रीकरण-समस्त उत्पादव विधि का 
सूत्रीकरण हो जाता है। जब विभिन्न क़ियाएँ ज्षलग अलग सस्याजो द्वारा 

की जाती है तथा उनमे परस्पर कोई समन्वय नहीं होता तो उत्पादन 

में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नही हो प्राता। इसके लिए आवश्यक 

है विभिन्न विधियों के निर्माता परस्पर मिल कर उत्पादन विधियों तथा किस्म 

इत्यादि का निर्णेय करे । यह तभी सम्भव है जब श्षीर्प समोजन किया जाये । 

[४] मध्यस्थों का लाभ समाप्त--उत्पादव विधि का यूतीकरण 
हो जाने से बीच के मध्यस्थो का लाभ समाप्त हो जाता है। इस प्रणालो मे 

विभिन्न विधियों के निर्माताणों के बीच सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाता है 

तथा उनको परस्पर मिलाने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता समाप्त 
हो जाती है । 

[५] बिक्री सम्बन्धी व्यय मे बचत-..विश्नज्न विधि के निर्मा- 
ताओ मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाने मे बिक्री सम्बन्धी व्यय में पर्याप्त बचत हो 
जाती है। निचली सीढी के उद्योगो को विज्ञापन तथा विती के लिए अन्य 
खर्चे नही करने पड़ते । 

[६] माल की किस्म में सुधार--हर अगली सीढी के उत्पादक 
को पिछली सीढी के उद्योग पर पर्याप्त नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
माल की किस्म में खुधर किया जा सकता है। जहाँ माल कई विधिया से 
लिमित होता है वहाँ एक विधि मे भी खराबी होने पर आग्रे तक माल को 
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किस्म खराब हो जाती है । उसे सुधारने के लिए आवश्यक है कि हर अगती 

विधि के निर्माता को पिछली विधि पर नियन्त्रण प्राप्त हो । यह तभी सम्भव 
है जब उद्योग में शीर्ष सयोजन हो ॥ 

दोप-- 

[१] पारस्परिक प्रतिस्पर्डा का चालू रहना--इस प्रकार के 
सयोजन द्वारा विभिन्न विधियों का एकीकरण तो हो जाता है परन्तु पारस्परिक 

प्रतिस्पर्दा बरावर चालू रहतो है । मन्दी के सम्रय उद्योगों के समक्ष सृत्रीकरण 

की समस्या उतनी नहीं रहती जितनी प्रतिस्पर्दधा को रोकने तथा उससे उत्पन्न 

हानियो को कम करने की होती है । 

[२] विश्विप्टीकरण का अभाव-दइक्त्रे आत्म विस की 
भावता को पोषण मिलता है। प्रत्येक उद्योग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 

पिछली विधि के उद्योगों से करना चाहता है। इत प्रकार प्राय एक ही 

उद्योग को अनेक प्रकार की वस्तुएँ तैयार करनी पडती है जिससे विशिष्टीकरण 

नही हो पाता । दूसरे ऊपर की सीढी के उद्योगो को खुले बाजार में अच्छे से 

अच्छा माल खरीदने को नहीं मिलता। यदि निचली सीढी की इकाई 
ठीक नही है. तो उसका प्रभाव ऊपरी सीढी के उद्योथ्र की कार्यक्षमता पर 

भी पड़ेगा । 

[३] सीमित क्षेत्र में उपयोग-.इस प्रकार के समोजन का उप- 

योग बडे हो सीमित क्षेत्र में होता है। तथा बहुत बडी सख्या में औद्योगिक 

इकाइयो का सयोजन सम्भव नही होता । इससे व्यक्तिगत इकाइयो को वो 

थोडा सा लाभ हो भी सकता है परन्तु समस्त उद्योग को कोई विशेष लाभ 

नही पहुँचता । इसीलिए इस प्रकार के सयोजम प्राय बिध्तार द्वारा ही होते है 

परस्पर समझौते के आधार पर कम । जब किसी एक उद्योग का लाभ बढता 

है तो वह इस बात का प्रयत्न करता है कि कच्ना माज देने वाले अथवा माल 

खरीदने वाले उद्योग पर अधिकार करके अपना विस्तार किया जाय । 

[३] दृत्तीय या चक्रित संयोजन (छ/८णंआ' €०शणेंग४००) 

वक्त, 'मिथ्वितः या 'पुरक (0#लाशि, भीाएशव 67 (०गरफञगाशा- 

६७739) झयोजत वे होते है. डितक़ा निर्माण उपरोक्त सयोजनो के उद्देश्यों कौ 
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भांति नही होता है। इस प्रकार के चकित संयोजनों की विद्येपता उनका 

आकस्मिक सिर्माण है, क्योकि सदस्य उद्योगो का सम्मिलन केवल उन पर 

तिपत्थण व प्रबन्ध प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है। उदाहरणार्थ, यदि 

सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग तथा कागज उद्योग आपस में 

मिल जायें तो यह चक्रित संयोजन कहलावेगा । भारतवर्ष मे इस प्रकार के 

सथोजनो के उदाहरण वडी-वडी प्रन्न्ध अभिकर्ता कम्पनियों में मिस्रते है, 

जैंने मार्दिन बने एण्ड कम्पती, एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी तथा जे० के० ग्रुप 
आफ भिल्स इत्यादि । 

[५] विकर्णीय संयोजन (08००० ८०ताछा॥३६००) 

यदि किसी मुल्य उद्योग के साथ मे सहायक उद्योग भी मिल जाते है तो 
ऐसे संयोजन विकर्ण सयोजन कहलाते हैं । उदाहरणार्थ लौह एवं स्पात उद्योग 

रेथा मरम्मत उद्योग । कभी-कभी सहायक उद्योग के अभाव मे मुख्य उद्योग को 
काफो हानि व तकलीफ उठानी पड़ती है। मशीनों की टूट-फूठ व घिसावद 
होती रहती है, यदि उनकी उचित समय पर मरम्मत न हो तो उत्पादन बन्द 
हो सकता है, श्रमिक लोग वेकार बैठे रहेगे । इस प्रकार यह व्यक्तिगत ह्वानि 

ही नही बरन् सामाजिक हानि भी है। 

संयोजनों के प्ररूप ( हएताड णी "गाव ) 

सयोजनो के विभिन्न प्रकारो का अध्ययन करने के परश्चातू सयोजनों के 
हपो का अध्ययत भी वाछनीय है क्योकि औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र मे 
सयोजनो का विकास विभिन्न देशो मे विभिन्न प्रकार से हुआ है। एक लेखक 
के अनुध्नार प्रतिस्पर्डा को कम करने व बड़े पैमाने के उत्यादन का लाभ प्राप्त 
करने के उद्देश्य से सयोजन के अनेक रूप अपनाये गये जो अपने विकास 
क्रमातुसार निम्नलिखित है -- 

१-अनीपचारिक समझौते (9 0७8] सै&7थणथा0प 
२--औपचारिक समृच्चयन समझौते (छणरण॥ 7०००8 4 ह९०००९४४8); 
रै>उत्पादन संघ (एश्ावज) 

४->ड्ुस्ट (प्०४७); 

५-सामूहिक हिंदो की विधि (एगणाएफ ता 70८5); 
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६-धारक कस्पनी विधि (छ688 00909990: 

७-मघनन ((6950॥908709); 

८-ब्यापार राघ [५996 855०२80079). 

श्रीयुत हैने (8॥९9) महोदय ने सयोजनो को मुख्य दो वर्गों में विभाजित 
क्या है--सरल सयोजन तथा सयुक्त सयोजन)। सरत सयोजन प्राकृतिक 

व्यक्तियों (४४७) फल$०७७) का सयोजन है। सयुक्त सयोजन के अन्तगंत 
उपरोक्त आठो सघ आ जाते है । अध्ययन की सुविधानुसार इतको निम्न प्रवार 
व्यक्त किया जा सकता है -- 

संयोजन के प्ररूप हु 

१-साधारण पार्षद ( झगएा० 855००॑ंक्रांणा5 ) 

१--व्यापारिक पाषंद ([7906 /५550७8/079) 

ए--श्रमिक सघ (7468 एग्राणा5) 

३--घैम्बर आफ कामर्स (ए॥शा्ठश एस (070९०) 

४--अनौपचारिक समझौते ([7क्07778] /882॥678) 

२--सयुक्त पार्षद ( (009०णात 4550ल्0ं960॥5 ) 

१-सघान (छ९त0क्वा075) 

(अ) मूल्य सघ (ए०० ७) 

(ब) उत्पादन सघ (एशाशओ 

२-सघनन ((०॥50०ीॉ620095$) 

(अ) पूर्ण सघनन (00फफ्ञॉनण) 

(१) समिश्रण (8984०) 

(२) मिश्रण (जशलह॒व) 
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(वी) अपूर्ण सघनन (00एए ले 
(१) द्ूल्द धाण्प७) 

सामुदायिक हित (000प्राणाए ० [पाध€॥) (२) सामुद्रा 

(३) होल्डिा कम्पनी नी (पछर०00६ ए०एए००५) 
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[१] साधारण पापंद (झकफ़ा० ॥5$४०८०ध०७) 

इस प्रकार के पार्षद अधिकतर व्यापारिक क्षेत्र मे होते हैं। जब विभिन्न 

प्रकार वी कम्पनियाँ या सार्थ, साधारण व्यापारिक सुविधाओं वे लिए अपना 
कोई सघ बना लेती है तो वे साधारण पार्षद कहलाते हैं। किसी उद्योग के 

कर्मघारीगण यदि अपने कोई सघ बना लेते है तो वह भी उसी वर्ग मे आते 

है । इस प्रकार साधारण प्रार्पद चार प्रकार के होते है -- 

(अ) व्यापार पार्षद (प808 550८0) 

(व) ट्रेड यूनियन या व्यवसायी सघ 

(स) चैम्बर आँव कामसे 

(द) अनौपचारिक समझौते ([#िशवा 38६श॥०य७) 
हू 

व्यापार पार्षद 

प्रत्येश”ः उद्योग या व्यापार मे कुछ सामान्य समस्याएँ होती हैं। इन 

सामान्य समस्याओ को सुलझाने के लिए उद्योगपति व्यापारी इत्यादि मिल कर 
सघ या पापषेद बनाते हैं, इन पार्षद या सधो को व्यापार सघ या व्यापारिक 

पार्षद कहते है। ये सघ उद्योग या स्थान के आधार पर बनाए जाते हैं तथा 

व्यक्तिगत विश्वास तथा वचनवद्धता पर आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए 

हम बम्बई मिल मालिक सघ (छ0फ्र0839 था] 0जाला5 2४50९०४॥00, 

अहमदाबाद प्रूती वस्त्र मित्र मालिक संघ (##ए०8४७०० 7६४7० 257]) 

0ए7श5 85500४॥07), . ईस्ट इंडिया सूती सघ (885 [॥0॥8 (०(07 

8550००क्षांणा), सिल्क त्था आर्ट मिल मालिक संघ (6 6 67 'थं।। 

0ए0९३$ 8550९०४४०४) तथा कलकत्ता व्यापार सघ (80-७४ 77846 

ै55004070) इत्यादि ले सकते है । 

श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन ) 

ट्रेड यूनियन से तात्पयें मजदूरों के सघ से है । मजदूर लोग अपने हितो के 

रक्षार्थ तथा अपनी समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने के लिए इन सघो 
का निर्माण करते है। मजदूरों का सघ उननी आय वल्यमे के हेतु तथा आय 
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को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकीय नियम बनाता है । इसके जतिरिक्त 

उनकी अन्य समस्याओ से सम्बन्धित नियम भी बनाता है । 

चैम्बर आँव कामसे 

चैम्बर आफ कामर्स व्यापारिक वर्ग के साघ होते ह॑ जो अपने सदस्यों के 

लाभ के लिए कार्य करते है। चंम्दर आव कामर्स स्थानीय, राष्ट्रीय तथा 

अन्तर्राप्ट्रीय होते है । ये सघ या ठो व्यापारी वर्ग द्वारा" निभित किए जाते हैं 

या सरकार व निजी व्यापारियों द्वारा सम्मिलित रूप में निमित किए जाते हे । 

भारत और इस्लैड मे ये सघ निजी व्यापारियो द्वारा निर्मित किए जाते है 

और जब कि फ्रास में व्यापारिक समाज तथा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा 

इनका निर्माण होता है। 

स्थान के आधार पर वाम्वे चैम्वर आफ कामर्स, वगाल चैम्बर जॉँव 

कामर्स, मद्रास चैम्बर आफ कामर्स आदि | राष्ट्रीयता के आधार ण्र 
इंडियन चैम्बर जाँव कामसे, लद॒न चैम्बर जाव कामर्स तथा अन्तर्राष्ट्रीयता 

के आधार पर इन्टर नेशनल चैम्वर आफ कामर्स (फ्रॉस) इत्यादि । इन सघों 
की स्थापना जातीयता के ज्ञाधार पर भी होती है, जैसे मारवाडी चंम्वर 

आँव काम जिसकी स्थापना भारतदर्प मे १५२० म॑ हुई थी । 

अनौपचारिक समझौते (7एणे #&छा४६7९०7(8) 

अनौपचारिक समज्नौते आपस मे कोमतो को प्रत्यक्ष रूप से नियत्रित करने 

के लिए किए जाते है। इन ममझौतो को “भद्र पुरुषो के समज्ौते” (66णा3- 

प्राढ7१5 2 87०५:०७) “कार्यवाहक समसौते”” तथा “खुला कीमत संघ” 

इत्यादि नामों से भो पुकारते हैं। इन समज्नौतो मे भाग लेने वाले सब व्यक्ति 

या इकाइयां ((7॥08) अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए अपने वचनों का पालन 

करने के लिए वाध्य होते है और कास करते है । 

२-साघ (#€व३&7४८४०॥७५) 

व्यापारिक समसौते शिविल तथा ऊपरी होने से प्राय निप्फत हो जाया 

करते हैं। अत इस दोप को दूर करने के लिए राघ था फ़ैडरेघन्स का निर्माण 

किया गया है। इस प्रकार के साघो में सदस्य सार्थों को अपने आन्तरिक मामलों 
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में पूर्ण स्वतन्तता रहती है, परन्तु वाह्म समम्याओों मे से कुछ अथबा समस्त 
सामलो के सम्बन्ध में पारस्परिक समझौता कर लेते हैं । 

सधो का निर्माण दो रूप में हो सकता है, जैसे -- 

(१) मुल्य सघ (९609) तथा (२) उत्पादन साघ (८थआधओ 

मुल्य सघ (०००७) 

महोदय हैने के अनुसार, “साध व्यापारिक सागठन” का वह स्वरूप है जो 

व्यापारिक इकाइयो के साघान से बताया जाता है, इसके सदस्य मुल्य के ऊपर 

नियस्तण प्राप्त करने के लिए एक साम्ृहिक निधि में मुल्य निर्धारण करने 

वाले साधनों (8८०४9) का कुछ अश्ञ सम्मिलित करते है और उस सामुहिक 
निधि को इकाइयों मे विभाजित कर लेते हैं ।”* 

सधो के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्दधा को दूर कर कीमतों को स्थायी 
रखने का प्रयत्त होता है। इस उद्देश्य को प्रूति के लिए माँग एवं पूर्ति 

(060/भ१6 800 50979) में सन्तुलन बनाए रखने की कोशिश की जातो है। 

इसका प्रभाव यह होता है कि सब सदस्य इकाइयों वो समात रूप से बराबर 

बराबर लाभ प्राप्त हों जाता है। सघ को विभिन सदस्य इकाइयों कौ 

आसन्तरिक मामला म पूरी स्वतन्त्रता होती है, परन्तु सामान्य मामलो मे केन्द्रीय 

मस्था हस्क्षेप करती है । समयौते वी दर्तो के अनुसार सघो के विभिन रूप 

हो सकते है, जिनम से निम्नाकित मुल्य है -- 

(१) गरूल्य सघ (02 7००७) 

(२) बाजार या प्रादेशिक संघ (१्वाटष ण वद्यगाण्य्र्श 20०७) 

(३) उत्पादन संघ (07० ९००७) 

के ("/॥ व रण 80॥655 ०हआइवाणा ९४६८३७॥४॥४५ धीः००_ी। 

[तैंएा३00 ता 50७50९55 एता5,. #शी056 तशउशाड 5९९६३ वंध्टार० रण 

गाए 9५० 7८९४ ४) <्णाजिताह 506 ग्टिणक व छा८९ना्ंताह 

77०८९5३ ॥ 4 €ठव्वाग्राणा बहहार्टूबव:६. भाव 39700णागाह परोज६ उहह7९हुग॒पड 

207078 १98 ७०755 ** 

>-[7भ०) 4 *माउाहशऊ 09/हककएद्र।क द्यवे (छहैडद/एक है 
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(४) भाव अभवा लाभ सघ ([8०070० 228 ऐ.ग 2००१७) 

(५) पेटेन्ट संघ (?४(20 ९००७) 

(६) निर्यात सघ (£:फुणा ?०गजे 

(७) कृषि संघ (&87०ण(ए४ ?००७) 

(5) व्यवसायिक संघ (79० ए०णंशे 

[१] मूल्य संघ 
इस प्रकार के सघ केव्त मुल्य सम्बन्धी बातों पर विशेष ध्यान देते है । 

थे सघ सदस्य निर्माणी साथों का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते है जौर समय 

समय पर इसमे जावश्यक परिवर्तन करते रहते है ॥ झ्ुगमता के लिए एक 

आदर्श सार्थ चुन लेते हैं। इस सार्थ का जो उत्पादन व्यय होता है वही अन्य 

सार्थों का उत्पादन व्यय मान लिया जाता है) इस उत्पादन व्यय में विभिन्न 
स्थानों को साथों का यातायात व्यय और सम्मिलित कर लिया जाता है। इस 

प्रकार किसी भी सार्थ का विक्रय मूल्य सघ द्वारा निर्धारित मूल्य तथा उस 
क्षेत्र का यातायात व्यय होगा । उदाहरणार्थ अमेरिका में एक समय पिट्सबर्ग 

(शाफ/फट्टाएे रपात उद्योग के लिए आधार स्थान (छ8808 ?०७४७0 था । 

जब पिट्सबर्ग में स्पात का मूल्य ३० डालर प्रति टन था और पिद्सबर्ग से 
डुलूथ (00000) तक का यातायात व्यय १३१२० डालर प्रति टन था तब 
मिन्नेसोटा स्पात कम्पनी (४॥07८5०१७ 5/८८ ८०) अपने डूलूथ के ग्राहको से 

४३९२० डालर प्रति टन मूल्य लेती थी ।* 

[२] बाजार या प्रादेशिक सघ 

जब बाजारों का विभाजन संघ सदस्य सा्थों में स्पष्ट रुप से कर देता है 

तो वह बाजार या प्रादेशिक सथ कहलाता हे। सदस्य सार्थ अपनी निर्मित 

बस्तुओ को केवल अपने निर्धारित क्षेत्र मे ही बेच सकता है अन्यत्र नहीं । 

बाजारों का विभाजव तीन प्रकार से हो सकता है -- 

+ (2एशाढह६ * *8580055 0:239थ्वधठा डात॑ (07 0व40670, *पैस 

४०८ ((१46) 9- 280. ए४०प९व 99 06थी शाप छा- 00 शिव ३ 

मफ्रत॑ग्& कब 272घाए ता कश्य्रकापवों 2इदाए्राशा, 9 २७7. 
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(१) ग्राहकों का विभाजन करके , 

(२) निमित वस्तुओ का विक्रय क्षेत्र निर्धारित करके तथा 
(३) भादेशिक विभाजन करके। 

ग्राहको का विभाजन करके यदि सघ का निर्माण किया जाता है तो उस 

अवस्था में उत्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण आदेश सथ के पास आते है और सप 
इसका विभाजन सदस्य कम्पनियों मे कर देता है। दूसरी रीति के अनुसार 
सघ यह निश्चित करता है कि विभिन्न सदस्य कम्पनियाँ कित-किन वस्तुओं 

का उत्पादन करेंगे । तीसरी रीति के अनुसार सघ विभिन्न सदस्य कम्पनियों 

द्वारा निर्मित वस्तुओ के लिए प्रादेशिक बाजार निश्चित कर देता है | 

[३] उत्पादन सघ 

इस प्रकार के सघ का निर्माण वस्तुओं की माँग और उत्णदन मे सन्ठुलन 
बनाएं रखने के उद्देश्य रो किया जाता है। इस उद्ृश्य की पृरत्ति के हेतु सघ 

निर्माण की जाने वाली वस्तु का अनुमान सगाशा है। इसके पश्चात् सथ 
विभिन्न सदस्य कम्पनियों से एक निश्चित समय पर किए गए उत्पादन तथा 

उसकी विनी की सूचना प्राप्त कर लेता है। इसी भूचना के अनुसार सथ 

अत्येक सदस्य कम्पनी के उत्पादन का कोटा (09०/9) निश्चित कर देता है। 

इस निश्चित अभ्यश या कोटा से अधिक उत्पादन कोई सदस्य नहीं कर सकता 

है । यदि कोई सदस्य सघके इस ठियम का उल्लधन करता है तो वह रूघ द्वारा 
निर्धारित दड का भागी होता है । इस योजना के अनुसार सघ उत्पादनाधिक्य 

(0५67 #7००0९४०७) पर नियन्त्रण रखता है । 

[४] आय अथवा लाभ सघ 

इस प्रकार के सघ का उद्देश्य सदस्य कम्पन्नियों की आय अथवा लाभ का 

वितरण सदस्यो मे निश्चित अतुपात अथवा समान रूप से करना होता है। 

विभिन्न सदस्य अपनी कुल आय सध में जमा कर देते है। सघ इस सम्पूण 
आय में से संघ के व्ययो को घटाकर शोष राशि को सदस्य कम्पनियों में 

समझौते की झर्तों के अनुसार वितरित कर देता है । 

[५] पेटेन्ट या एकस्व सथ 
इस प्रकार के सध अमेरिका मे अधिक प्रचलित है । इनका उद्देश्य किसी 
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एक वस्तु के उत्पादन का एकस्वाधिकार (2४८7६ 888) प्राप्त करना होता 

है। सथ किसी निश्चित वस्तु के बहुत से पेठेन्ट अधिकार प्राप्त करके तथा 
उनके अनुसार वस्तुओ का निर्माण करके देश जथवा विदेशों म वेचते है । 
अमरिका मे सर्वप्रथम १९१९ मे रेडियो उद्योग से इस प्रकार का सगठन प्रारभ 

हुआ । सुप्रसिद्ध जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (ठलयथत्व हाल्णा८ 2०) के 
एकस्वाधिकार प्राप्त करने के लिए “दी रेडियो कार्पोरेशन आव अमेरिका” का 

निर्माण हुआ, जिसने शनै शान. विभिन्न कब्पनियों से ४००० से भी अधिक 

पेटेन्ट अधिकार प्राप्त किए ) 

[६] निर्यात संघ 
इस प्रकार के सघ का निर्माण विदेशी बाजारों भे विदेशी निर्माताओं से 

प्रतियोगिता करने एवं देश का निर्यात बढाने के उद्देश्य स किया जाता है। 
अमेरिका मे सर्वप्रथम १५१८-१९ के लगभग इस प्रकार के सघो का निर्माण 

हुआ और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इन सथो ने जमेरिका के निर्यात व्यापार 

को पर्याप्त प्रोत्साहत दिया । ये सघ विभिन्न सदस्यों से आपसी समझौता करके 

निर्यात के जिए एक ही ट्रेड मार्क निर्धारित कर लेते है | 

[७] कृषि सघ 

इस प्रकार के सघो का उद्देश्य कृषि उत्पादन के विक्रय से सम्बन्धित 
प्रतियोगिता को दूर करना होता है। इससे कृपकों को अप्नी उपज का उचित 

मूल्य मिल जाता है. और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ हो जाती है । इस 

प्रकार के सघ अमेरिका में सर्वप्रथम १९२० मे कृषि उत्पादन के गिरते हुए 
मूल्य को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। भारतीय कृपको की 
आशिक दशा सुधारने के लिए ऐसे सधो का निर्माण वाछुनीय है। 

[5] व्यावसायिक सघ-.(77४8० ९००) 

व्यावसायिक सघ वहुधा जहाजो कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाते है । 

आपसी भ्रतियागिता को दूर करने के उद्देश्य से जहाजी कम्पतियाँ शिपिंग 
काज्फरेन्स” बनाती है जो निश्चित वर्गों की प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रखती 
हैं। ये सघ निश्चित मार्यो के लिए कियया निर्धारित कर देते है तथा नवोन 
कम्पनियों को क्षेत्र से हुढाने के लिए छूट प्रणाली! (0६७४६) को अपनाते 
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हैं । यह 'छूट' (७७६६७) उन व्यापारिक सस्थाओं को दी जाती है जो अपना 
स्रामान सघ के सदस्यों द्वारा विदेशों में भेजते है अथवा मेंगाते हैं । 

उत्पादक संघ तथा विक्रय सघ 

अथवा 

कार्टेल तथा सिडीकेट (९०४7६९६ & 5979८3(९$) 

कार्टेल या उत्पादक सध मुल्य सघ ( 9०० ) का ही एक रूप है। परन्तु 
अव्य मूल्य रुघो की अपेक्षा इसका प्रचार इतना अधिक हुआ कि इसका असा 
से वर्णत करना आवश्यक है । मूल्य सघो के समान ही कार्टेल भी प्रारस्पर्रिक 

प्रतिस्पर्डा के निवारण के लिए बनाए जाते है। तथा इनका भी उद्देश्य 
भी स्वतस्त प्रतिस्पर्दां को समाप्त करके पू्ति वर एकाधिकार प्राप्त करता 
तथा इस प्रकार मृत्यो को गिरने से रोकना होता है। साधारण मूल्य सधो 

तथा कार्टल में केवल इतना अन्तर होता है कि मूल्य सघो मे केन्द्रीय बिक्री की 

व्यवस्था नही होती जबकि कार्टेल मे केन्द्रीय बित्री का सगठन भी होता है। 

यद्यपि इस प्रकार के उत्पादक स्धो का भी वर्णन मिलता है जहाँ इस प्रकार 

की बिनी कीं व्यवस्था नहीं थी ! 

परिभाषा--डा० ईसा के शब्दो मे--कार्टेल स्वतस्त्र व्यवसायों का एक 
सघ है जो सदस्य इकाइयों के उत्पदन, ऋय, गूल्य निर्धारण या व्यवसायिक 

दार्तों से सम्बन्धित दायित्वों को क्रियात्मक रूप देता है तथा स्वतन्त्र 

प्रतियामिता के विरुद्ध वाजार को प्रभावित करता है । 

डा० ईसा की परिभाषा के अनुसार कार्टेल के निम्वलिखित लक्षण है -“< 

(१) यह सव॒तन्त्र व्यवसायों का सघ होता है । 

(२) सध का उद्देश्य स्वतन्त्र प्रतिस्पर्दा को समाष्त करके मूल्यों को 

इच्छानुसार प्रभावित करना होता है प्रायः इनका उद्देश्य गिरते 

हुए भावो को रोकना होता है! 

(३) भावों को रोकने के लिए तथा प्रतिस्पर्शा को कम करने के लिए 
एक ही प्रकार का काम करने वाले कई औद्योगिक ईकाइयाँ आपस 

में मित्र जाती है और वे उत्पादन उय अथवा व्यापार सम्बन्धी 
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शर्ते” बना लेती हैं । कार्ेल का सुर्य कार्य इन शर्तो' को कार्य 
रूप में परिणित करने का होता है, ताकि विभिन्न इकाइयाँ उन 
शर्तों का पालन करती रहे । 

संगठन--कौटल प्राथ एक सथ जयवा एक सयुक्त पूँजी की कम्पनी के 

रूप में होता है। जो भी कम्पनियाँ इसमे सम्मिलित होती हे उन्हे कुछ शर्ते 
माननी पड़ती है । ये झर्ते निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है । 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर दी जाय तथा जो भी सदस्य 

उससे अधिक उत्णदन करें उसे सघ ट्ारा दडित किया जाय) 

यह दड प्राय प्रीमियम के रूप में होता है जो कि इस कार्टेल को 

देना पडता है। इस प्रकार पूर्ति को माय के अनुसार समुलित 

किया जा सकता है। 

माल की किस्म पर नियन्त्रण कर दिया जाय इसके लिये या तो 

कार्टल इस बात का निर्देश कर देती है कि कोई भी इकाई निश्चित 

किस्म से नीचा माल न बनावें अथवा कुछ विज्लेप प्रकार का ही 

माल वनावे। कभी कभी बविशिष्टीकरण के आधार पर यह 

भी तय कर दिया जाता है कि कौच सा फारणाना फिस किस्म का 

माल बनायेगा। 

कृभी कभी सघ विभिन्न वस्तुओ के लिये न्यूनतम मुल्य निर्धारित 
कर देती है जिससे अनावश्यक रूप ने मूल्यों की कमी पर निबनण 

रखा जा सके। मूल्यो को निर्धारित करने मे माल की किस्म 

उत्पादन व्यय, वितरण सम्बन्धी खर्चे सभी का ध्यान रक््खा 

जाता है । 

कभी कभी संघ क्षेत्रीय आधार पर वाजार का विभाजन कर देती 

है जिससे कि दूसरी इकाइयाँ उस क्षेत्र मे अपना माल नहीं बेच 

सकती है, ऐसा प्राय अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक भघों मे होता है। 

जहा काम करने वाली इकाइयो को सख्या बहुत थोडी होती है। 

हर एक इकाई का विज का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है 

तथा दूसरी इकाइयाँ वहाँ अपना माल नही वेचती है बौर यदि 

बेचना ही हो तो वहां काम करने वाली इकाई के द्वाय ही 
बेचती हैं 
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(५) संध प्रायः व्यापारिक झर्तों को भी निश्चित कर देता हैं। इसमे 

साख की सीसा तथा अवधि, छूट की दर, माल की सुपुर्दगी 
इत्यादि द्वार्ते सम्मिल्रित होती है। व्यापारिक शर्तों मे एकरूपता 

होने पर भी प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है। 

(६) सो द्वारा केन्द्रीय बिक्री का भी प्रबन्ध क्या जाता है। इस 
विधि के अनुसार सम्मिलित इकाइयो को उत्पादन का पूरा 

हिस्सा अथवा एक निश्चित प्रतिशत यूव॑ निर्धारित मूल्यों पर संघ 

को देना पडता है और सघ केन्द्रीय रूप से उसकी बित्री की 
व्यवस्था करता है। भारतीय शुगर सिन्डीकेट मे ऐसी ही व्यवस्था 

थी। यह दछार्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योकि इसके द्वारा 

उत्पादन की मात्रा तथा भावों पर पूरा तियस्त्रण रखा जा सकता 

है, साथ ही साथ केन्द्रीय बिन्नी होने से बिवी सम्बन्धी ख््चों में 

भी कमी हो जाती है । 

एक या अधिक दर्ते एक साथ लगाई जा सकती है। शर्तों मे आवश्य- 

कतानुसार परिवर्तन भी होता रहता है। अधिकाश निर्णय बहुमत से किये 

जाते हैं । 

साधारण रूप से कार्टेल तथा सिडीकेट भे कोई विशेष अन्तर नही है फिर 

भी कुछ जर्मन लेखको ने इन दोनो मे अन्तर दशने की चेप्टा को है। इन 
लोगो के अनुसार 'कार्टेल' एक ऐसा सघ है जिसका कार्ये मूल्य निर्धारिण 

बारना, उत्पादन पर नियन्त्रण रखना तथा बाजारों का वितरण करना 

है, जब कि सिंडीकेद” सकुचित दृष्टिवोण से वस्तुओ के विनय का एक 
सघ है। 

उत्पादक संघों का विकास 

जमंनी मे प्रारम्भिक 'कार्टेल” केवल मूल्य निर्धारण समझौते (फ़्ांटट 

वीडात2 शष्टाट८क्९/५ ) होते थे । इनका जन्म सर्वप्रथम १८६० मे लोहे, 
नमक तथा टीन के क्ारखानों मे हुआ था । १८७० में केवल ६ कार्टेल थे । 

१८७० के फ्रेन्को प्रसियन (उय७700 अंक ) युद्ध तवा १७७९ मे 
विरमावं द्वारा चालित टैरिफ ( पर७7 ) नीति से वार्टेल पद्धति को बहुत 
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बढ़ावा मिला और १८८५ से १८९० के मध्य लगभग १२० बार्टेल वन गये। 
सुप्रत्तिद्ध 'रंनिश वैस्ट फैलियन कोल सिडोकेट ( एक़व्णंण श्च श्राहव 

(068 5979008/8 ) के विर्माण १८९३ में हुआ। 

धपोरे-धीरे जर्मनी के प्रत्येक उद्योगों में कार्देल था उत्पादद संघ बने गथे, 

जिनकी स्थिति १९२६ में निम्न प्रकार थी -- 

कार्टेल द्वारा नियन्वित 

उद्योग उत्पादन: 
द भ्ुल उत्पादन का प्रतिशत) 

कोयला तथा बवशेष 

(0०० & ०५ 77०0००४७) 

लिग्नाइट ((98॥०) 

पोटाज् (80॥859) 

लोहा तथा स्पात (कच्चा) 

लोहा तथा स्पात (सामान) 

इन्जीनि्यारिंग 

कैमीकल्स 

हर हिटलर (प्रध्या प्राशध) के हाथो में मत्ता जा जाने के पश्चात् 

उत्पादन सघो को और भी बढावा मिला | वजाय उत्पादन कम करने के 

इनको उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिली। युद्ध सम्बन्धी सामग्रियों के उत्पादन 

की आज्ञा के साथ-साथ, उत्पादन भ्रघो को कुझ और कार्य भी सांपे गए 

विदेशी ड्योगो को ठप करना, जमंती के उद्योगो भे अनुसन्धान [285६४7०७) 
करना तथा युद्ध सम्बन्धी एकत्रित माल के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करना 
इत्पादि । द्वितीय महायुद्ध काल भे महासतक्तिशाजो उरतादन सबो की स्वापना 



श्श्र् ऑद्योगिक समठन 

हुई जैसे आई० जी० फरवन ([ 6. फ़ल्लएथा) जर्मन उत्पादन सघ | अमेरिकन 
युद्ध तथा कोपालय विभाग (ए. 8 एच ग्राव प्रोष्यइण५ ऐच्शशापटा।) 

के अनुमान के अनुसार उपरोक्त कार्टेल के नियन्नण में ३८७ जर्मत साथ थे । 
इसके अतिरिक्त इसके सम्पूर्ण ससार के सगठन में ९३ देज्लो की ५०० कपनियाँ 
थी | परन्तु हिटलर के पतन के पश्चात इस उत्पादन सघो कया पतन भी हुआ 

है ।॥ जुलाई १९४५ में हुई पोट्सडाम कान्क्रोन्स (2008047 0०प्रद्चिक्षाए्ट के 
समझौते के अनुसार बजाय केन्द्रीयकरण के विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई 
गई है | 

अन्तर्राष्ट्रीय संघ (॥#६७70०६०ब। ८4६०) 

उत्पादक सघो का कार्य क्षेत्र केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं 

रहता । अच्तर्राष्ट्रोय आधार पर भी अनेक सघो का सागठन हुआ है। सबसे 

पहला अस््तर्राष्ट्रीय कार्टेल सन् १९३३ में स्वीडन तथा अमेरिका के बीच 

दियासलाई के व उत्पादन तथा वित्नी के लिए हुआ । इसके लिए इन्टरमेशनल 
मैच कारपोरेशन की स्थापना की गई । कारपोरेशन ने दक्षिणी अमेरिका, चीन, 

भारतवर्ष, हालेड, वेलजियम तथा स्वीज़रलैंड इत्यादि अनेक देझों में कई फर्मो 

को खरीद लिया है तथा समस्त ससार में अपनी शासाएँ खोली हैं । 

सन् १९२६ मे फ्रास तथा जमंनी के बीच पोटास के वितरण के लिए सम 

झौता हुआ । समस्त विदझी व्यापार का ७० &£ जमेनी को तथा ३० ५४% 

कोटा क्रास को मिला | परेलू बाजार मे अत्येक देश को पूरी छूठ थी । इसी 

वर्ष यूरोपियन रा स्टील कार्टेल (छण0एछाध0 ०७ 56० टथाश) का निर्माण 

हुआ । इसके अनुसार जमची, फ्रास, वेलजियम, लवजेमबर्ग तथा सार के बीच 
में तीन तीन महीने के लिए उत्णादन का बोटा निर्धारित कर दिया गया। 

यह कोटा विभिन देशो के १९२४ के उत्पादन के आधार पर निर्धारत किया 

गया था | यदि किसी देझ् का उत्पादन निर्धारित कोट से अधिक हो तो उसे 

कार्टेल को ४ डालर प्रति टन अधिक देना पडता था। यदि उत्पादन कोटे से 

कम हो तो उसे २ डासर प्रति टन के हिंसाव से मिलता था। कार्टेल के खर्चे 

के लिए प्रत्येक देश को १ डालर प्रति टन*के हिसाव से देना पडता था। 

सन् १९२६ मे हो ब्रिटिश, फ्रझ्च तथा जर्मन उत्पांदकों ने मिल कर 

अल्यूमिनिय्रम कार्टेल का निर्माण किया । समझौता आरम्भ में दो वर्ष के लिए 
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किया गया । उत्पादन का कोई कोदा नही था । परल्तु कोई देश दूसरे के घरेलू 

बाजार से प्रतिस्पर्दा सही कर सकता था । उनमे आपस में और भी कई शर्तें 

तय हुई जँसे पेटेल्ट का विनिमय तथा तात्रिक ज्ञान का प्रचार। इसी बीच में 
लिमोलियम की विन्री के लिए ग्रेट ब्रिटेन, जमंनो, द्वालैंड, फ्रास, इटली के बीच 

लिनोलियम कार्टेल का निर्माण हुआ । मूल्यों का निर्धारण, घरेलू बाजार की 
स्वतन्व॒ता तथा निर्यात पर नियनण इसकी खास खास शर्तें थी। इसी प्रकार 

इसलैंड तथा जर्मनी की दो प्रमुख फर्मों के बीच नकली रेशम से सम्बन्धित 
समझौता हुआ। दोनो फर्मो ने सम्मिलित रूप से कोलोन (००४०८) में 
एक नए कारखाने का निर्माण किया । 

उत्पादक संघों के गुणु-- 

(१) इनका निर्माण अत्यन्त सरल होता है इसीलिए इनका प्रचतन सबसे 

अंधिक है। इनके निर्माण में सबसे वडी आसानी यह है कि व्यक्ति- 

गत इकाइयों को अपनी स्वतम्तता का त्याग नहीं करना पड़ता है ] 

(२) स्षगठुन की दर्तें आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है | अपने 

अत्यन्त साधारण रूप में उत्पादक सघ एक साधारण सयठन मान 
होते है | परन्तु आवश्यकता पडने पर माल की किस्म, मात्रा तथा 
मूल्य इत्यादि से सम्बन्धित दूसरे नियम भी बनाये जा सकते है । 

इससे उत्पादक सघो में बडी लोच रहती है । 

(३) कोई भी सदस्य कसी भी समय इसकी संदस्यता स्वीकार कर 

सकता है अथवा त्याग सकता है। इससे भी सधो के निर्माण में 

सहायता मिलवी है । 

(४) सधघो का प्रबन्ध बहुत ही प्रज्यतन्तात्मक होता है सभी सदस्यों को 

जपनी बात कहने का अधिकार रहता है। तथा निर्णय बहुमत से 

ही लिए जाते है ! इसमे इस बात की सम्मवना नहीं रहती कि 

कोई विज्ञेप वर्ग दूसरो का अहित कर सके | 

(५) उत्पादक संघ प्रतिस्पर्दों को कम करने भे काफी सफल हुए है इनके 

द्वारा बित्री तथा वितरण के कार्य में बडी आसानी होती है तथा 

विज्ञापन और वित्नी सम्बन्धी बहुत से ख्चों की बचत हो 

जाती है । 
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(६) उत्पादक सघ सास की किस्म के सुधार में भी सहायता देते है वे 

(०) 

(०) 

आय खराब किस्म के माल पर रोक लगा देते है। तथा सामूहिक 
रूप से ओद्योगिक अनुसधान की व्यवस्था भी करते है। इसके 
अतिरिक्त अनेक उत्पादको को एक साथ मिलने का अवसर प्राप्त 

होता है जिससे परस्पर उत्पादन सम्बन्धी सूचना वा विनिमय 

होता हैं। तथा लोग एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव से लाभ 

उठा सकते है । 

उत्पादक सघ व्यवसाइयों और सरकार के बीच में मध्यस्थ का 

काम भी देते हैं । इससे सरकार को अपनी नोति के अमल करने मं 

सह लियत होती है क्योकि बहुत से स्वत॒न्त्र उत्पादको की अपेक्षा 
एक संघ से व्यवहार करने में हमेशा अधिक सुविधा होती है । 

उत्पादक सघ पूति पर नियन्त्रण रख कर मृल्यों के अनावश्यक 
उच्चावचन को रोक सकते है तया भावों में स्थिरता लाते है इस 

प्रकार बाजार की अनिश्चितता समाप्त होती है। 

उत्पादक सधो के दोप-- 

(१) उत्पादक सघों का निर्माण जितनी आसानी से होता है उनका 

(२) 

(३ धन 

विघटन भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। बे विपत्ति की सन््ताव 

(एक्राधाध० ० 0780०55) कहे जाते है, क्योकि आथिक सकट में 
प्राय ही उनका निर्माण हो जाता है । परन्तु सकट समाप्त होते ही 

वे विधटित हो जाते हैं । 

उत्पादक सघो का सगठन अत्यत ढीला होने के कारण उत्पादन 
विधियों में कोई सुधार नही हो पाता है। प्राय सघो का मुख्य कार्य॑ 

उत्पादन घटा कर भाव ऊँच करना तथा इस प्रकार अपनी इका 

इयो को हानि से बचाना होता ह। इसीलिए उत्पादक सधो से 

उद्योगों को कोई स्थायो लाभ नही होता है । 

उत्पादक रुधो का संगठन सुदृढ़ न होने के कारण बहुत से सदस्य 

मनमानी करने लगते हैं तथा सप के नियमा का उल्लंघन करने 
लगते है। सघ का अधिकार उनके ब्यत्तिगत प्रबन्ध मे बिलुंस 
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नही रहता है। इसलिए वे पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्र रहते हैं। 
उत्पादक सघो की यह एवं बहुत बेडी कमजोरी है जो उनते 

स्थायित्व म वाधक होती है । 

सुघ प्राय हो दलवदो के अड्डे बन जाते हैं कुछ बड और शक्ति- 

झाली सदस्य उस पर जपता अ्रधिकार जमा लेते है तथा ऐसे 

नियमो व शर्ता का निर्माण करते ह जो उनके हित में हो। इससे 

छोटो छाटी स्काइयो को बडी हानि होती है। तथा उनकी स्व 

तजता छिन जाती है । उत्पादक मघ जन्तरप्टीय थाघार पर 

पिछड हुए देशा का शोपण करते हैं। वे प्राय अपनी ज्ञक्ति बंप 

दुस्पयोग मूल्य वृद्धि के रूप मे करत है। छोटी छोटी नई इकाइया 
के पनपन की आज्ञा समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता इन शाक्ति- 

शाली सघो के हाथ की कठपुतती वन जाता है। 

३>"सेघनन (एमाइणापंबधणा) 

आन्तरिक तथा वाह्य (960० ४00 ६5४०७) मितव्ययिताओं को 

प्राप्त करने के उद्ृश्य से उद्योग की विभिन्न इकाइया (00/8) म॑ मिल 
कर एक सघ बनाती हैं हिस सघनन (2075०॥०8॥09) कटे है। जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है सघनन दो प्रकार के होत है -- 

(१) अप्वण सघनन (800०७ 007507090००) 

(२) इण सघनन (0०ऋफ़ाल० (९००5०॥ह६०॥) 

अपूण संघनन म उद्योग की विश्ित्न इक्ाइबा (708) का निजी 
अस्तित्व बना रहता है परन्तु पृूण सघनन म जग्रभग सभी इकाइया (एणा७) 
या एक आध को द्योड कर अय सनी का अस्तित्व सत्म हवा जाता है । अपूण 
व प्रूप सघनना का विस्तार पुवक विवचन अगल पृष्ठा मे किया गद्य दै। 

अपूर्ण सघनन (06०739।९४६९ (००५०॥४४६०5७) 

जपूण सघनन तीन न म हो सकते है -- 

(१) इस्ल या प्रन्यास (7ण्ण्छे 

(२) समुदाय हित सयाजन (एग्राशणगड ० ॥ल्फट्च) 
(३) हाल्चि वा सपारी कम्पनी (घठ०ाड एण्फ़्पज) 
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(९) ट्रस्ट या प्रन्यास 

अंग्रेजी शब्द 'ट्रस्ट' का शाब्दिक अर्थ विश्वास होता है। जब किसी 

सम्पत्ति को कुछ व्यक्तियों को इस उद्देश्य से सौप जाता है कि वे उसे दूधरो 
के हित अथवा विसो विश्ञेप उद्देश्य जैसे घामिक (०॥झ००७) अथवा 
दान देने” (८७४99) इत्यादि के प्रयोग मे लावेंगे तो कहा जाता है कि 

अभुक सम्पत्ति 'टूस्ट' में दे दी गई है। इस प्रकार के 'ट्रस्ट” मन्दिरों अस्पदालो 

(प्र०घता»5) तथा शिक्षा सरथाओ में पाए जाते है। परूतु इस अध्याय मे 
हमारा सम्बन्ध केवल 'सयोजत ट्रुस्ट्सा (20फ्रछात॥॥०४ पएलंछ से है। 
जिमका निर्माण अमेरिका मे उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में एकाधिकार 

के शप मे हुआ था । 

श्री राबटंसन ने अपनी पुस्तक “दी कन्ट्रोल आव इल्डस्ट्री” मे दृस्ट! की 

व्याख्या इस प्रकार की है -- 

“इस प्रहप मे, जो कि अब समाप्त हो गया है. विशिन्न कम्पनियों के 

अशधारी (806 प्रणात०३8) कुछ 'ट्रस्टी! लोगो ([7एश९६) को अपवा 
राम्पूर्ण स्टाक हस्तातरित कर देते है, जिनको उनका उपयोग करने का 

अधिकार प्राप्त था, तथा वे (ग708/0७७) उसके (8॥976-8/0०0 बदले मे 
दृस्ड सार्टीफिकेट देते है, जिसरे उनको होने वाला लाभाद (0|९0604) 
मिलता रहे ।”* 

जिन विश्वासपात्र व्यक्तियों को मग्पत्ति भौपी जाती उन्हे 'ट्ृस्टो 

(777866) कहते है। और जो सम्पत्ति दी जाती है उसे “ट्रस्ट प्रीपर्टी 
(ए7प5४ /ध09०५) कहते है। ट्रस्ट द्वारा प्राप्ता ट्रस्ट सार्दीफियेद अधि- 

कारियो को 'वेनीफिसियरीज” (8०४78/»7०0) कहते है । 

+ “[खावा घी लिए, कीती ]६ ॥99 00068, फ्रीट औआ- 
#०667$ री 08 $९७भ३६७ <०ग्राएत९५, ग़ाइ८७ ०शवक थी चीलात 50०६ 

प्ठ 3 गरणा0श ० (7७5८९९६, श्शी० ॥९८९४४९ ए0श९# ० ३६०7७) (६० 

चल शांत ॥35 धार) फ०ए2॥६ हि, जतव सरी0 5४0९4 ॥5:696 7: 
पाप४८ दश एगीद१६९६५, स्व) 8 एग्का। (० घी एग़्ाशा: ता वीशापंशाक 

ए० धाढ 6शशार्श शीउ5९-नाठवं९१5 

नापिकिलाउज्ा * *'य॥6 एक हा काका], 9986 78. 
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टुस्ठ के अन्तर्गत सम्पूर्ण सदस्य साथों को अपना आन्तरिक तथा बाह्य 

([प्राद्ए्ञजे आएं एंडादगओ) नियन््तण ट्रस्ट के आधीन दे देना होता है। 

दूसरे शब्दों मे सम्पूर्ण सदस्यों के माल उत्पादन की विधियों (श00फरश्लाएड 
970०८६४६८$) से लेकर विपणि नीति (१487 ८ध78 १०४०५) कक के अधिकार 
केवल एक नियन्त्रण में होते है | 

संगठन 

साधारण रुप प्ले ट्स्टो का निर्माण इस प्रकार होता है। विभिन्न कम्पनियों 

के अशधारी अपने सम्पूर्ण स्टाक ट्रस्ट को हस्तावरित कर देते है और इसके 

बदले में उन्हें टृस्ट सार्टीफिकेट मिल जाते हे । ट्ूस्टो का प्रवन्ध कुछ विशिष्ट 

लोगो द्वारा होता है जिन्हे ट्रस्टी वहा जाता है। ये वास्तव में सम्मिलित 

इक्पइयो के प्रतिनिधि होते है। इस प्रकार एक बार ट्रस्टियो के चुन जाने पर 

सम्मिलित होने वाली इकाइयो के आान्तरिक तथा वाह प्रबन्ध पर ट्रग्टियो का 

अधिकार हो जाता है । इस प्रकार उनके समस्त कार्य का एवीकरण हो जाता 

है । ट्रस्ट तथा उत्पादक भघों में यही सबसे वड़ा अन्तर है, कि उत्पादक 

संघ केवल ऊपरी एकता स्थापित करते है जब कि ट्स्टो के द्वारा सम्मिलित 

इकाइयो का पूरे तौर पर एकीकरण हो जाता है। 

ट्ुस्टों के स्वरूप 

(१) साधारण ट्रस्ट-..इस प्रकार के ट्रस्टो का वर्णेन ऊपर किया जा 
चुका है । इनका आरम्भ अमेरिका के मेसाचुसेट्स नामक राज्य में हुआ था 

इसलिए इनको 'भेसाचुसेट्स' ट्रम्ट भी कहते है । इनमे सम्मिलित होने बाली 

इफाइयो के जशधारी अपने अन ट्रस्वियों को सौप देते हे भर ट्रस्टी उनके 

बदले समस्त कम्पनियों का प्रबन्ध करते है । 

(२) मताधिकारी ट्रस्ट--इस प्रकार के टृस्टो का निर्माण इसलिए 
होता है जिसमे कम्पनी के प्रबन्ध से किसी प्रकार का परिवर्तत न हो । जब कोई 
अश्धारी जपने अश्यो को दूसरे के हाथ वेच देता है तो प्राय. प्रवन्ध भी बदल 
जाता है। नई प्रचन्धक् समिति नई नीति चलाती हे और इस प्रकार उसमे 
बराबर परिवर्तेन होता रहता है। इसलिए कभी कमी कम्पनी अपने उपनियम 
के अनुसार इस वात की व्यवस्था करती है कि कम से कम ५१ प्रतिगत अछ 
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किसी टुस््ट में दे दिये जायें | ऐसे अश ट्रस्ट के अश कहलाते हैं तवा उनका 

हस्तातरण नही हो सकता । इस सम्बन्ध मे अमेरिका की एफ 00 (0. 

की यह उपघारा विशेष रप से उल्लेखनीय है । 'समस्त अश्ञों का बहुमत अश- 
धारियो द्वारा स्वीकृत स्थायी ट्रस्ट के प्रास रहेगा जिससे कम्पनी प्र नियस्त्ण 

तथा समस्त सम्बन्धित लोगो की रक्षा तथा हित की पूर्ति के लिए जो नीति 
अपनाई गई है, उसकी थुरक्षा हो सके ।”” इन्हे मताधिकारी द्रल्द इसलिए 

कहते है क्योंकि ट्रस्ट को कंवल बहुमत मताधिकार समवित किया जाता है। 

(३) विनियोग ट्रस्ट या प्रबन्ध ट्रस्ट--ऐसे द्रस्टो का निर्माण 
सब निर्मित कम्पनियों को सुग्मता से पूंजी प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करते 

के उद्देश्य से होता है। इन द्वर्टो के अशो (508०5) तथा ऋण पत्रों 

([0०0०४/ए१०५) को जनता भें अधिक से अधिक मात्रा में बेचा जाता है। इन 
अशो और ऋण पत्रो से एकत्रित राशि अन्य कम्पनियों के अश ( $9क६४ ) 

खरीदने में व्यय की जाती है। कभी-कभी राजकीय प्रतिभूतियाँ (60ए०7- 
प्रा) $९०0प0९४) भी खरीदी जाती है । किन किन प्रतिभतियों व अशो में 
ट्रस्ट के धन का बिनियोग करता चाहिए, इस विपय क्य अन्विमर निर्णय 

सचालको की सभा (80070 ० 0॥7९007७) निश्चित रूप से वरती है। 

विभिन्न कम्पनियों मे विनियोजित राशि पर ब्याज ( 0०8 ) मिलता 
है। इस सम्पूर्ण लाभाश (000:09) और ब्याज को एकत्रित करके, रचचालक 
ग्रण अपने ट्रस्ट की उस वर्ष की उन्नति का अनुमान लगाते है | समयानुकूल वे 

अपने अशधारियो को लाभादझ देते हैं। कभी-कभी “ट्रस्ट” का विनियोजन 

कार्य इतना फैला होता है कि सचालक गणों की छोटी छोटी समितिया सुचारु 

रूप से प्रबन्ध नही कर पाती । ऐसी दशा में सामूहिक प्रबन्ध ( 6०0 

१/ब748६४०॥३ ) वा आक्षय सिया जाता है और फरसे या मैनेशिय एजेड को 

सुपुर्द कर दिया जाता है। 

इस भ्रकार के ट्रस्टो के निर्माण में यह सुविधा रहती है कि वे सयुक्त 

स्वन्ध अमनन््डल ( उठाए 500८६ (०एए्ब्वाट5 ) अधिनियम के अन्तर्गत ही 

चडी सरलता से बनाये जा सकते है | 

(४) स्थायी या इकाई ट्रस्ट--जिस समय सारे व्यवसायिक जगत 
मे अवसाद ( 0&काटध्रणा ) फैल रहा था और चारों ओर कम्पनियों वै 
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असफल होने के समाचार प्राप्त हो रहे थे उस समय विनियोग ट्रस्ट 

(॥॥८६४घ४८०६ ध४४8) वी विश्ञेप निरंलता का प्रथम बार आभास मिला। 

लगभग प्रत्येक प्रकार को प्रतिभूतियों का मूल्य उस समय तक गिर चुका या । 
कम्पनियों के लाभाश्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे थे। बहुत सती साधारण 

कम्पनियाँ तो स्देव के लिए समाप्त हो यई । उनमे विनियोश्ति ट्रस्ट का 

सब धन्त भप्ट हो गया ) ऐसी दश्शा मे अच्य प्रकार के ट्रस्टो वा उदय हुजा, 

जिनमे स्थायो ट्रस्ट (पाह८० 77७७७) क्टते है। कुछ अन्य लेखकों ने इसी 
प्रकार के ट्रस्टो को इकाई ट्रस्ट (097 ग7ए७७) की सन्ना दी है । 

ऐसे टस्टो का जन्म अमेरिका में १९३१-३२ के लगभग हुआ। वाल 

स्ट्रीय भवसाद' (५४०) 56८४ 70८97८5509) जो कि व्यवसायिक जगत मे, 

भारतवर्ष के प्लासी के युद्ध के समान प्रसिद्ध है, सबसे अविक स्थामी द्ुस्टो 

के निर्माण मे सहायक्त हुआ । अमेरिका में लगभग ९० करोड़ टाबर वी पूँजी 
के स्थायो ट्रस्ट स्थापित किये गये । इनमे सचालबो द्वारा विनियोग निश्चित 

कर दिए जाने थे, अर्थात् प्रत्येक स्थायी ट्रस्ट केवल कुछ निश्चित कम्पनियों के 

अशो मे ही रुपया लगा सकता था| दूसरे इनवी अवधि भी निश्चित सी 

रहती है लगभग 2१० वर्ष या २० वर्ष । इस जबधि के पश्चात् ये स्थायी 
दृस्ट अपना व्यवसाय किसी अन्य नए ट्रस्ट को वंच दसे हु। विक्रय करते 

समय, मूल्य निर्धारण के लिए अधिकतर उस ट्रस्ट द्वारा विनियोजित अथो, 

प्रतिभूतियों और ऋणपत्रा का मूल्याकन कर लिया जाता है, और उसो मूल्य 

पर व्यवसाय बेच दिया जाता है । 

इस प्रकार के स्थायो ट्रस्ट स्दय स्थायी भही होते, इन्हे स्थायी केवल एस 

पर्थ में कहा जाता है कि जो कुछ स्पया विनियोजित किया जाता है वह कुछ 

निश्चित कम्पनियों मे क्या जाता है नौर जब तक वह ट्रस्ट अपना व्यवसाय 

करता है, उप्त समय तक फिर विनियोजन में कोई रूपान्तर नहीं किया 

जाता है । 

ट्रस्ट तथा उत्पादक सघो में अन्तर 

उत्पादक सघ ठथा ट्रस्ट दोना ही सयोजन की प्रमुख प्रणालियाँ ह परन्तु 

दोनो मे पर्याप्त अन्तर है, यह अन्तर इस प्रकार है -- 

[१] कार्टेल का इकाइयो पर बहुत सीमित अधिकार रहता है जो 
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[६] 
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विश्नेषकर मूल्य निर्भारेण उत्पादन पर मिय्तण तथा वितरण 

इत्यादि तक ही सीमित रहता है परल्तु ट्रस्टो को आतन्तरिक प्रबन्ध 

तक में बड़े ही व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाते है। इस 

प्रकार टूरट जहाँ एक प्रकार का सघवन है वार्टेल केवल उनका 

सण्ठन भाग है । 

कार्टेल प्राय अल्पकालीन तथा बरचायी होते है, उनका निर्माण 

जितनी जरदी होता है उत्तनी ही जन्दी वे रामाप्त हो जाते हैं। 

परन्तु ?स्ट अधिक स्थायी होते हैं और एक बार बन जाते पर 

बासावी से सम्रप्त नहों होते है । 

कार्टेल का उद्देश्य प्राय पू्ति प्र तियस्तण करके भूल्यों को बढ़ाना 

होता है जब वि ट्रस्टों का उद्देश्य प्रबन्ध के एकीकरण द्वारा लम्बे 

दैमाने के उत्पादन के लाभ ब्राप्त करना होता है। 

कार्देंव मे सम्मिलित होने वाली इकाइयों का व्यक्तिगत रवामित्व 

कायम रहता है परन्तु टूग्ट मे यह अधिकार समाप्त हो जावा है 

इसीलिए टुस्टों की अपेक्षा कार्टेल अधिक भासानी के बने 

जाते है । 

कार्टेल का क्षेत्र अधिक व्यापक हो सरता है। उसके सदस्यों की 

संख्या अधिक होती है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर भी 
अनेक उत्पादक सघो का निर्माण हा है। परत्तु टूस्टों से 

सम्पिलित इकाइयों की सस्या प्राय स्रीमित होती है, क्योकि 

सम्मिलित हानें बाली इकाइयों को अपनी स्वतस्तता का परित्याप 

करना पडता हे । 

कार्टेन के सागठन में काफी लोच होती है। उसवी शर्ते आवश्य- 

कतानुसार शिथिल अथवा दृढ की ज्ये सकती हैँ । कभी-केमी तो 
यह एक साधारण मान्यताओं के #प में ही होती है। परन्तु अन्य 

अवसरो पर उन्हे केन्द्रीय विती के रूप में दृढ़ किया जा राकता है। 

दृस्टों भें इस प्रकार वी लोच नहीं है । 

ट्स्टों का विकास 

'टरस्टो” का निर्माण सर्व प्रथम अमेरिका में हेन्डई आयल 

दृष्डा! के नाम से १८७६ में हुआ और जिसका पुनर्से गठन (8९-०६॥॥520०४) 
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१८८२ में हुआ। 'दी काटने आयल ट्रस्ट! तथा 'लिनसीड' जायज्ष ट्रस्ट! का 

निर्माण क्रमश १८८४ तथा १८८४५ में हुआ। १८८७ में हिस्कों ट्रस्ट! 

(फ्र्ना#:४ परा0५७),. लीड दुस्ट' ([,९80 प्राघ्चश) तथा शुगर टुस्द'ं का 

निर्माण हुआ । इन्होंने बहुत काल तक ऊँचे मूल्यों को बनाए रखा । 

परन्तु अधिक दक्तिश्षाली होने पर इन ट्रस्टो ने जमेरिका के बाजारों पर 

एकाधिकार प्राप्त कर लिया ओर जनता का चोषण (>फञाण॑ध्धत्००0)) करने 

लगे । फलत जनता इस प्रकार के सयोजनों का पिरोध करने लगी जौर बहाँ 

की राज्य सरकार को ऐसे सयोजनो के विरुद्ध कानून पास करने के लिए 
वाघ्य कर दिया । सन् १५९० में 'शरमँन एन््टी ट्रस्ट एक्ट! (5ल्0॥9॥ हैशपर 
प्रप०४ ८0) पास किया गया जिसके अनुसार किसी मी प्रकार का सबोजम 

अवैध (॥]629)) घोषित कर दिया गया। फलस्वरूफ 'जुगर ट्रस्ट” तथा 
स्टैस्डड आयल ट्रस्ट, क्मश १८९० तथा १८९२ में समाप्त हो गए। 

इसके अतिरिक्त ऐसे वहत से ट्रस्ट तथा सहायक कम्पनियाँ भी समाप्त 

हो गई ) 

१९१४ में 'कलेयटन एक्ट' (009907 8७) तथा फेडरल ट्रेंड कमीशन 
एक्ट” बनाए गए। “क्लेयटन एक्ट” के अनुसार वे सभी ज़िसाएँ राज्य द्वारा 

दण्डनीय थी जो वाजार की प्रतिस्पर्दा (209८७४०४) को जिसी प्रकार 
भी कस करने को चेप्टा से की जाती थी । १९१८ म वेब एक्ट” पास किया 

गया जिसके अनुसार ऐसे सयोजन था पार्पद (&55००४०७॥०४) वनाए जा सकते 

थे जिनका घ्येय निर्यात व्यापार को बढाना होना था । 

टूस्टो के लाभ--सयोजन की प्रणाली के रूप मे ट्रस्टो के निम्नलिखित 
गुण होते है -- 

(१) इनका संगठ़न अधिक स्क्तिशालो तथा स्थायी होता है | इस प्रकार 

दीघंकालीन योजनाएँ बनाई जा सकती है, तथा उन्हे प्रभावपूर्ण 

ढेग से लागू भी क्या जा सकता है। 

(२) इसके द्वारा लम्बे पैमाने की उत्पत्ति के समम्त लाभ प्राप्त हो जाते 
है। उत्पादन, प्रवन्ध इत्यादि में काफी बचत हा जाती है। केन्द्रीय 

वित्री के द्वारा बिल्ली सम्बन्धी व्यय दया विज्ञायन व्यव में भी 

कापी बचत हा जाती है । 



१२६ 

(३) 

(५) 

(६) 

दोष-- 

(१) 

(२) 

औद्योगिक संग्रदन 

टुस्ट छोटी-छोटी, अनाधिक अथवा अनुपयुक्त स्थान पर स्थित 

कारखानों को वत्द कर सकता है तथा उनकी पूँजी का उपयोग 
ऐसे घासखादो के विकात भे कर सकता है जितकी सियत तथा 
अन्य सुविधाएँ अधिक उपयुक्त हो । 

उत्पादन की श्रमापित विधियों का उपयोग किया जा सकता है। 

तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की लागव वी पुलता करने के 

लिए तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का उपयोग किया जा सकता 

हैं। साथ ही साथ विभिन्न इकाइयों के बोच (र्थ सहयोग तथा 

समन्वय स्थापित किया जा सकता है। 

साधनों के विकास के साथ साथ ड्रल्ड अधिक हत्तम मशीनों की 

स्थापता कर सकता है । अलुमधान कार्य भी अधिव्र सुविधापूर्वक 
किया जा सकता है। यद्यपि कार्टेल से भी यह सब सम्भव है परल्तु 

टुस्ट में यह सब अधिक प्रभावपूर्ण ढग से किया जा सवता है। 

ट्रस्टों में प्रबन्ध का एकीकरण हो जाने से इकाइयों के व्यक्तिगत 

ताभ की समस्या समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि लाभ का विभाजन 

सामूहिक रूप मे होता है उत्पादक सपो की भाँति उतमे दलबन्दी 

तथा राघ के नियमों का अतिकमण करके विश्येष ताभ प्राप्त करते 

की प्रवृत्ति नही पाई जाती ] 

गील्ड्स के अनुसार ट्ुस्दों का सबसे बडा दोप यह है हि सत्थाण्क 
अथवा ट्ररटी मिथ्या दर्णन तथा तथ्यो का छिपराकर विनियोत्ताओं 

का शोपण करते है तथा अपने अन्य मित्रों के लिए विशेष लाम 
ग्प्त करते है 0! ऐसा हो दोष भारतीय अवस्थ अभिकर्वानों मर 

भी देखा गया है । 

इसमे अति-पूंजीकरण का वडा डर रहता है। अनेक कारखादा 
को कारण उनकी सामूहिक दीमत का पका लगाना व्यक्त वर्ित 
होता है तथा प्राय समस्त टवाइयों को कोमत से कही अधिवा 

मूल्य के अन्न निकाल दिए जाते हैं। सयुक्त रोष्ट्र अमेरिका में 
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ओऔद्योगिक स्योजन तथा ट्रस्टो के कमोशन के समक्ष गवाही देते 

हुए एक डिस्टिलरी (0॥ल्#69) के स्वामी ने वतलाया कि प्रत्यक 

डिस्टिलरी को वास्तविक वोमत से चौमुने मूल्य के ट्रस्ट सार्टीफिकेट 
निकाले यए बे। 

(३) ट्रस्ट प्रायः अपनी सामूहिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे 
अनुचित रूप से उत्पादन घटा कर मूल्यो मे वृद्धि कर देते हैं। 
प्राय" वे विदेशों में प्रतिस्पर्दा करने के लिए देश के अन्दर अधिक 

मूल्य लेते है। अत्यधिक शतक्तियाती ट्रस्ट राजनैतिक क्षेत्र मे भी 

हस्तक्षेत्र करने लगते है तवा सरकार के निर्माण मे बडा ही प्रभाव- 

पूर्ण भाग लेते है । 

(४) इनके द्वारा ट्रस्ट के बाहर छोटी छोटी इकाइयों का श्षोपण होने 
लगता है ट्रस्ट ऐसी इकाइयों से अनुचित प्रतिस्पर्दा आरम्भ कर 

देते हैं। वे प्राय बेक, बीमा कम्पनियों तथा यातायात कम्पनियों 

पर काफी प्रभाव रखते है तथा अपने प्रतियोगियों के खिलाफ 

विज्ेष मुविधाये ही नही प्राप्त करते वल्कि गुप्त समलौतो द्वारा 
उनके मार्ग में रोडे भी उत्पन्न वर देते है। प्रो० कामन्स 

((0०7४०72005) के मतानुसार वे प्रतियोगी सम्धान को साख में 

कमी करके, ब्याज की दर वढा कर अथवा दिए हुए ऋणों को 

वापस लेकर नप्ठ कर देते हैं वघा बाद मे उसे बडी सस्ती दर पर 

खरीद लेते है । 

प्रोफेमर वलाक (॥ छ ८3) ने तो यहाँ तक लिखा है कि ट्रस्ट कभी 
कभी उत्तम कार्यक्षमत्ता वाली औद्योगिक इकाइयो को भी समाप्त करने मे 

सफल हो जाते है। उन्होंने इसकी तौन वि्ियों का वर्णन किया है। पहला, 
वे ऐसे लोगो को विशेष कमीशन देते है जो केवल ट्रस्ट का ही माल बेचते है । 

इस प्रकार प्रतियोगियों के माल की विक्री कम कर देते है। दूसरा, जहाँ पर 
प्रतियोगियों का मात्र विकता हो उस क्षेत्र मे लागत से भी कम मूल्य पर माल 
बेचते हैं तथा हानि को जस्च क्षेत्रों से पूरा करते हैं। तीसरा, यदि प्रतियोगी 
किसी एक किस्म का ही भाज बनाता है तो उस किस्म की कीमत गिरा कर 
हानि को अन्य किस्मों से पूरा करते जिनमे प्रतियोगिता की कमी है ।* 

+ 0गब्ब है उफलोंए. हरठाए्तत वा ॥॥665फर्चि 07850, 
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इसी प्रकार सयुक्त राष्ट्र के फ़ैडरल ट्रेड कमिश्वर ने अपनी सन् १११४ 
वी रिपोर्ट में गोझत पैक करने वी कपनियो के श्षक्तियाली सयोजन के सम्बन्ध मे 
लिखा था-पे अपती श्वक्ति का दुस्पयोग प्रशुओ के बाजार को अनुचित तथा 
अवैध ढंग से प्रभावित करने, अन्तर-राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
नियत्रित करन, वन्द गोशत तथा अन्य खाद्य सामग्री भावो को नियत्रित करने, 
उल्तादक तथा उपभोक्ता दोनो को हो घोखा देखे, प्रभावपुणे प्रतिस्पर्दा को मष्ट 
करने, रेल्रो, स्थाक यादें कम्पनियों तथा नयर पालिकाओं ते विश्षेप सुक्रिषा 
प्राप्त करने, तदा अनुचित लाभ कमाने मे करती है । 0 

इन्ही दोषों के कारण अमेरिका में सन् १८९०७ मे डर्मंत्र एण्टी ट्स्ट नियम 

(5॥60ए00 #४0 ॥705 [.89७) पास करके टूरटो को अवैध घोषित कर दिया 

गया। सुप्रीम कोर्ट ते अपने फैसले में ट्रस्टो को अवैध ठहराया। इसके 
पश्नातू ही ट्रस्टो का विक्ञास रुक ग्रया । बनेक ट्रम्टों को सघारी प्रमण्डलो 

(घिगताह (०७०७०॥०») में ?रिकीतित कर दिया गया अथवा अन्य प्रकार 
से सघनित कर दिया गया । 

२--समुदाय हित सयोजन ( एशशशतराए जे [कव९४5 
(०आणाओाए ) 

सन् १८९० में अमेरिका में शरमैन एलटी ट्रस्ट एक्ट' द्वारा ड्स्टो का 
निर्माण अवैध (ध्ूआ) घोषित कर दिया गया था। अत उद्योगों को 

विनाश से बचाने के लिए एक नवीन प्रकार के सयोजन का भिर्माण किया गया 
जिसका नाम 'समुदाय हिंद! सयोजन पद्धा 

भोवत्स ( 0:८४ ) ने समुदाय हिल को परिभाषा इस प्रकार की है - 

“जब एक ही व्यक्ति के हाथ मे कई कम्पनियों के अश आ जाते हैं तो 

उन कम्पतियों के बीच एकता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ।'* 

ऐसे सयोग तिमो (00/फ0आ०णछ) के पारिवारिक दल या आविक 

3 2एकार्व 89 * 80950 (०77%४६९९ ७ तए0/६ 

# (“है कवाधा0005 #टप्रगराओए ९४६३ ०5श३व #श७३श ६४०० 

का606 द्शाएभा<$ 3६ 3 7606 ्र ह€ उच्दा्ओऔए थी पशर उधठव८ कि 

पड 5392 9९75005 '/) 
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दल में भी हो सकते हैं। १९३५ मे भो रॉक फैलर दल (०८६ एलालः 
(6०0०) के अन्तर्गत अमेरिका में एक बैक व छे आयल कम्पनियाँ थी। उसी 
बर्ष मैलन (०॥०॥) फेमिली यूप के अन्तर्गत 'सैलन नेशनल बैक', दी 
गरूनियत ट्रस्ट कम्पनी” दो गैस तथा विद्युत कम्पनियाँ तथा नौ औद्योगिक 

कम्पतियाँ थी । झत्तिशाली आथिक ग्रूप 'जे०पी० मौरगन्स” (,ए. ]४०४४४०५) 

का काफी प्रभाव व नियन्त्रण बा । इनके नियन्त्रण से ८९ कम्पनियों में १२६ 

सचालक पद ([00९००४४७७ थे, जिनके आविक साथन बीस मिलियन 

डालर से भी अधिक थे । इतना ही नहीं मौरगन्स का आथिक सम्बन्ध ब्रिटेन 

की प्रसिद्ध भ्रक्तिशाली कम्पनी 'लॉर्ड काटो' (070 ०४४०) रो नो था, 
जिसका हित भारत को भ्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकर्त्ता साथ 'एण्ड्यू यूल एण्ड 

कम्पनी! में था। 

इन सथोजनो मे केन्द्रीय नियस्नण अथवा प्रवस्ध नहीं होता है, यल्कि 

विभिन्न कम्पनियों के सचालक व्यवसायिक तथा औद्योगिक नीति की भहत्वपूर्ण 

बातो पर विचार करने के पश्चात् एक निर्णय करते है। यह निर्णय उद्योग के 
विभिन्न सदस्यो के हित के लिए होता है। इस प्रकार के सयोजन में एक 
कम्पनी के सचालक अथवा अन्य पदाधिकारी अन्य कम्पनियों की सचालक सभा 

(8०५० ०६ 9॥0000:) में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इस प्रणाली को 
/इटरलौकिय जवरेक्टोरेट' (छालाटापराष्ट 0एल्ट८०णबव] भी कहते है। 
प्रबन्ध भभिकर्ता प्रणाली तथा समुद्राय हित सयोजन! भें क्रफी समानता प़रई 

जातो है। बत ये भारतवपे में भी बहुत सख्या में पाए जाते हैं ) 

३-होल्डिग या संघारी कम्पनी (सणकाए 0०0णएथाए) 
अपूर्ण सघनत का तीस प्ररूप सघारी या मूतधारी कम्पती है । सथारी 

कम्पनियों का निर्माण सदसे पहले अमेरिका मे १९वीं द्ताध्दी के अन्त से जब 
कि वहाँ ट्रस्टो को अवैध (88७) घोषित कर दिया गया था, हुआ। भारत- 
ब्ष से इनका निर्माण १९१३ से इन्डियन कम्पनीज एक्ट बनने के बाद 
हुआ। 

विभिन्न कम्पनियों में हितो का एकोकरण करने के उद्देश्य से कभी-कभी 
एक पृथक कम्पनी का निर्माण क्या जाता है जो विभिन्न कम्पनियों (जिन पर 
बह नियत्रण रखना चाहेती है) के बहुमत देने वाले अश्यो को खरीद लेती हें। 



4३० ओद्योगिर सगठव 

ऐसी कम्पती को सधारी या सूत्रधारी कम्पनी (स्र०ावातट्ठ 20छ0409) बहते 
है । कम्पनियाँ, जिन पर नियन्त्रण क्या जाता है यद्यपि वे अपना अस्तित्व 

पृथक ही रखती हैं फिर भी 'होत्डिग कम्पनी” के इश्लारों पर ही नाचती है । 

'होल्डिग कम्पनी” की लियन्त्रित कम्पनियों को 'सहायक कृम्प्तियाँ' (8909- 

हाठा॥79 (०ग्राएबाणा८३$) कहते है । 

इन्डियन कम्पतीज़ एक्ट १९५६ के अनुसार कोई भी कम्पनी जो अत्य 
कम्पनियों के अशो ($॥७०$) को क्री मनोनीत व्यक्त के माध्यम से धारण 

क्रती है, तथा 

(?) ऐसे तय किए हुए अश कुल निर्मेमित ([$:06) अज्»ो के ५०३ ते 
अधिक हो, 

(२) क्रय किये हुए अशो पर ५० %( से अधिक मताधिकार प्राप्त हो, 

(३) इस कम्पनी को अन्य कम्पनियों की सचालक सभा (80970 एन 

])८८०४) में बहुसस्य (५४०]०४४ए) सचालको को नियुक्त करने का अधिकार 

प्राप्त हो तो ऐसी कम्पनी को 'होल्डिग या सूत्रधारी” कम्पनी कहते हैं। 

श्री ए० डी० क्लाउड ने होल्डिय कम्पनी को व्याख्या इस अकार की है - 

सच्चे अर्थ मे होल्डिग कम्पती उन कम्पनियों को वहते है जो दूसरी 

कम्पनियों को अपने हाथ मे लिए बिना केवल उनके अशो का स्थामित्व 

ख़रीद भेती है। उबका काम बुद्ध रूप में प्रशासकीय होता है तथा इसकी 

अनुमति उन्ही राज्यों मे दी जाती है. जहाँ कम्पनियों द्वारा दूसरी कस्एनियों 

के अशो को खरीदते पर प्रतिबध नही होता । स्थामित्व के अधिकार एक विशेष 

अधिकारी द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। साधारण रूप से जिन कम्पनियों के 

अश वे खरीदती हैं उनमे उद्देश्य की अधिक विभिन्नता की अनुमत्रि वहीं दी 

जाती है ।* 

+ “ठांथाहू ०णाएगाशाह, उतादाएत 598४8 27७ 705९ छाती 
6 छितगालवें ० गाव 5६०4. वा पीर ००7ए०7बटाकाड भ्कगाँढ पधवेशन 
ई208 09 ०9९730097$ #श75७ ५९5... ॥86)/ 278 |) 349॥5[7- 
प५३ ॥ एशल्तंगा आव॑ बढ एशा।ह€0व॥ 5:87९5 #"रीश्ा& (७7907005 
श€ ॥00 ए65#70६९व ॥90 ॥ढ4ा8 509०८ 0. ०पीश ८०७70०7400॥$ 
शिक्षीत रण 5छआाशाशाए गा 0रछत्टडश्त 9/3 6०) 377ए०व7८६व पीदिश' 
हा घार वीगाकाह व्ववाएगाड़,. का हशाहाय पोरज भर गहठाए सशाप्रॉपल्व 
$०0 हाथम४ 9 0/भहआ7) ॥7 ईश९ 9ए72०565 ० ४0९ धक्यागएआा€क. शशी058 
अक्लड पोल# जा! #. 0. एा०ए०८ (0०००९०४ 9५ (ाफशी शव 
#त्राएजी -ाछरटफ्रॉशछ ली वकेपञाबों 0एक्राउबाएा 4६९ 8 
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होल्डिग कम्पनी के उद्देश्य 

(१) विभिन्न कम्पनियों का अस्तित्व पृथक होते हुए भी उनके प्रबन्ध 
एवं औद्योगिक नीति मे केन्द्रीयकरण लाना, 

(२) जापसी प्रतियोगिता को दूर करता, तथा 

(३) अपनी पूजी के लाभ का विनियोग अन्य साधनों मे करना । 

संघारी कम्पनियों के प्ररूप 

सघारी कम्पतियाँ अनेक प्रकार की होती है परन्तु सुत्रिया के लिए हम 

उनके निम्नलिसित वर्मीकरण कर सकते है :-- 

[१] प्रमुख तथा मध्यस्थ संघारी कम्पनी (एप्रशाक्षज 
क70 5ए79ं979 700772 ०००7७०७799५)-ऊकभी कभी एक सघारी 

कम्पनी के मातदत कई कम्पनियाँ होती हू तथा उने कम्पनियों के अधीन भी 

कई कम्पनियाँ होती है । इस प्रक्तार कम्पनियों की भबीनता की तीत सीढियाँ 

होती है। सबसे ऊपर कौ सीढी पर स्थित कम्पनी जो स्वयं किसी को 

अधीन नही होती प्रमुख मसघारी कम्पनी कहलाती है, ब्रीच की सीढी पर 

स्थित कम्ण्नी जे! स्वयं ऊपर की कम्पनी की अधीनस्थ शाखा होती है तथा 
नीचे की कम्पनियों की प्रमुख होती है, मध्वस्थ सघारी कम्पनो कहलाती है । 
नीचे के चार्ट मे विघ्तृत विवरण देखिए :-- 

प्रमुख सघारी कम्पनी 

॥| 
एए ऋचा, 

क्व (मध्यस्थ सघारी कम्पनियाँ) 

| | | 
द् यब प् फ 

सहायक क्रम्पनिया सहायक कम्पनियां 

“-+4 5 

[२] जनक तथा परिणाम संघारी कम्पनियाँ (एशाला: 
णात (०50][9्वाट्ठ छा णक्यायाड ॥7ण70 8 €णाएशाए)-- 
जव सघारी कम्पनी को स्थापना पहले होती है तथा बाद में वह अन्य कम्पनियों 



श्ड्र औद्योगिक सगठन 

को खरीदती है तो उसे जनक संघारी कम्पनी कहते है। जब अनेक कम्पतिया 

जापस मे मिलकर अपने अधिकार किसी नई कम्पनी को सौप देती है तो यह 

नई संघारी कम्पनी, परिणाम सघारी कम्पनी कहलातो है, क्योक्रि यह 

अधीनस्थ कम्पनियों द्वारा उत्पन्न होती है । 

(२) अर्थ तथा स्वामित्व संघारी कम्पनी (गगरआ॥०08 
क्षत 770एगांधगए 7रठ॑काह (०णाएक्वाएंटअ8 )--जब कोई कम्पनी 

अपने अधीन कम्पनियों पर नियन्त्रण नहीं रखना चाहती बल्कि उतकी आर्थिक 

आवश्यकताओ को पूरा करके ही लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे अर्थ 

सघारी कम्पनी कहते है। ऐसी कम्पनियाँ मन्दी के समय किसी कम्पनी के 

भश्ञ खरीद लेती है वथा इस प्रकार उस पर अधिकार जमा लेती है! परन्तु 

शीघक्ष ही उचित मुल्य प्राप्त होने पर ये अश्यो को बेच भी देती है इसोलिए 

इन्हे अर्थ सघारी कम्पनी कहते है । जब अंश खरीदने का उद्देश्य कम्पनी पर 

अधिकार करना होता है तो उसे स्वामित्व सधारी कम्पनी कहते हैं। 

इनका स्वामित्व अधिक स्थायी होता है । 

(४) शुद्ध तथा संचालक संघारी कम्पनी (एए/6 श74 
(0फ्लाकंगाह 709778 ९07रएशाऋ ) -- कभी-कभी बहुमत अश पर 

स्वामित्व होते हुए भी सघारी कम्पतती अधीनस्थ कम्पनी के आन्तरिक मामला 

में हस्तक्षेप नही करती । वह उस पर केवल अपना स्वामित्व मात्र रपती है। 

ऐसी कम्पती को शुद्ध सघारी कम्पनी अथवा अव्यवसायिक सघारी कम्पनी 

कहा जा सकता है। परन्तु जब वह अधीनस्थ कम्पनी के कामों में सक्रिय भाग 

लेती है तो उसे सचालक सघारी कम्पनी कहते है । 

टूस्ट तथा संघारी प्रमण्डलों में अन्तर-- दृस्ट तथा सघारी 
प्रमण्डल बहुत सी बातो मे एक दूसरे से मिलते जुलते है। परन्तु किए भी 

उनमे निम्नलिखित अन्तर पाया जाता है .-- 



भयोजन 

द्र्स्ट 

श्३३ 

सघारी प्रमण्डल 

इनकी उत्पत्ति पारस्परिक सम- 

झौते द्वारा होती हूँ 

इकाइयो को अलग होने का 

अधिकार होता है। उनकी स्थिति 

स्वृतन्त्र रहती है । 

यह एक अपूर्ण सघनन है क्योकि 

सम्मिलित इकाइयो की स्व- 

तब्जता कायम रहती है। 

सम्मिलित होने वाली इकाइयों 

का पद समानता का होता है । 

सदस्य इकाइयो वी सख्या 

अपेक्षाकृत अधिक होती है। 

प्रवन्धक टुस्ट को वही जधिकार 

प्राप्त होते है जो स्रमझौते द्वारा 

दिये जाते है । 

मद 

इनकी उत्पत्ति अद्यो के कब के 

द्वारा होती हैं। एक कम्पनी 

दूसरे के बहुमत अग्यो को खरीद 

कर उसका स्वामित्व प्राप्त कर 

लेती है 

भानहत कम्पनी की स्वतस्त्रता 

समाप्त हो जाती है। उसे अलग 

होने का तब तक अधिकार नही 

होता जब तक संघारी कम्पनी 

उसके जश बेच न दे । 

यह पूर्ण सघनन हैं. क्योकि 

सम्मिलित इकाइयों की स्वतस्तता 

समाप्त हो जाती है तथा समस्त 

अधिकार सघारी कम्पनी के हाथ 

में चले जाते हे । 

माचहत इकाइया, प्रधान कम्पनी 

के अधीन हो जाती है 

सदस्य इकाइयों की सख्या अपे- 

क्षाकृत कम होती है तथा वह 

प्रधान कम्पनी के साधनों पर 

निर्मेर रहती है । 

प्रधान कम्पनी को मातहत 

कम्पती के अच्तनियमों के अनु- 

सार समस्त अविकार मित्र जाते 

हैं। वे उसमे आवश्यक्वानुत्तार 

परिवर्तन भी कर सकते है । 



श्श्ट जौद्यागिक समठन 

होल्डिग कम्पनी के लाभ 

( १ ) चैधानिक अस्तित्व-होल्डिग कम्पनियों का निर्माण कम्पनीड़ 

एक्ट के अन्तगंध होने के कारण इनका अस्तित्व स्थायी एवं वैधातिक होता 

है। यह लाभ अन्य सयोजनो में उपलब्ध नहीं होता । क्योकि इनका विर्माण 

कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत न होते हुए अनुबन्ध (0078८) के अनुसार 
होता है ॥ 

(२) मितव्ययिता--सहायक कम्पनियों (इएऐ७ताआ9 0०.) के 
प्रबन्ध एवं सचालन सम्बन्धी व्यय होल्डिग कम्पनी द्वारा सामूहिक रुप से 

किये जाते हैं । इस प्रकार आन्तरिक व्ययों मे मितब्ययिता आ जाती है और 

निरथथंक व्यय नही करने पडते । 

(३) प्रतियोगिता का अन्त-होल्डिग कम्पनी अपनी सहायक 
कम्पत्िियों में सहकारिता एवं सहचर्य की भावना उत्पन कर लेते है। इससे 

आपसी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है । 

(४) पूँजी जमा करने में सुविधा-होल्डिग कम्पनियों के प्रव्तक 
तथा निर्माणर्क्ता बडे घनवान व्यक्ति होते हैं ॥ उनका सम्बन्ध देश के वडे-वडे 

पूंजीपतियो से होता है ॥ अत वे बडी सुगमता से अद्यों (587९8) वे ऋण-पत्रों 

(.0८0०0/०४०७) का निर्गमन करके पूँजो श्राप्त कर सकते है । 

(५) स्थायी अस्तित्व-.होल्डिग कम्पनियों का निर्माण सदस्यों 
की स्वेच्छा से नही होता, अत इनका समापन भी सदस्यों की स्वेच्छा पर 

निर्भेर नही होता। इस प्रकार इसका (०१४४४ (०.) अस्तित्व अपेज्षाइत 

स्थायी होता है । 

(६) तात्रिक एवं औद्योगिक लाभ-होल्डिग कम्पनी के अतगंत 

अनेक सहायक वम्पनियाँ होने के कारण तान्विक एवं कौद्योगिक विशेषज्ञों दी 

सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है और इन सेवाओं का लाभ सभी सहायक 

कम्पनियों को श्राप्त हो सकता है। होल्डिग कम्पनी अपनी सहायक कम्पतिया 

का कुछ घत चन्दे के रूप में ले सबती है जो कि तान्त्रिक एवं औद्योगिक 
अनुसन्धान कोप म जमा क्या जा सकता है और जिसमे से तान्त्रिक एवं 

लौद्योगिक अनुसघान सम्दन्धी ब्यग्ो को धूरा क्या जा सतबरता है। 



संयोजन १३५ 

(७) सहायक कम्पनियों का पृथक अस्त्ित्व--होल्डिग 
कम्पनी के अम्तर्गत अनेक सहायक कम्पनियाँ होते हुए भी सहायक कम्पनियों 

का अस्तित्व पृथक ही रहता है। यदि किसी एक कम्पनी वी ख्याति गिर भी 

जाती है तो उसका धब्वा अन्ये कम्पनियों पर नहीं लगता । 

होल्डिग कम्पनियों की हानियाँ 

(१) केन्द्रीय नियन्त्रण--होल्डिग कम्पनी की व्यवस्था के अन्तर्गत 
नियन्त्रण का केन्द्रीयकरण हो जाता है । इसके अनेक लाभ होते हुए भी कुछ 

हानियाँ भी है जो राष्ट्रोय हित के सर्वथा विरुद्ध है। 

(२) देश की आ्थिक नीति पर नियन्वण--होल्डिग कम्प- 
नियो के निर्माण से देश का आधिक कलेवर कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथ में 

चता जाता है । ये व्यक्ति अपनी अस्ीमित शक्ति के कारण देश की आधिक 

नीति को भी प्रभावित करने मे सफल होते है । 

(३) विनियोक्ताओं को हानि-होह्डिग कम्पदी के प्रवन्धकगण 
बिनियोक्ताओ या अशधारियों को कम्पनी की क्रियाओं से अनभिज्ञ रखते है । 

ये लोग सहायक कम्पनियों से होने वाले लाभ का एक बहुत बडा भाग 

स्वयं लेते है। इससे विनियोक्ताओं को हानि होती है । 

बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन के अनुसवान के अनुसार शुद्ध लाभ का 

वितरण इस प्रकार होता है -- 

कंपनियों प्रचन्वकर्त्ताओनो | अशधारियो 
की उद्योग का का 
सख्या लाभाझ लाभाश 

२९ । सूती वल़्त उद्योय. अहमदाबाद छह रह 

३९ | भुती वस्त उद्योग, वम्वई श्ेपापक्ू ४६*२७%/ 

श्द्द ) जूट उद्योग ३६*९% सी] 

१४ ) | कलकत्ता प्डारड छ३ रे 

न 
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(४) प्रतिस्पर्धा का अन्त--होल्डिग कम्पनियाँ अधिक प्रभावशाली 
होठी पर अपने उद्योग बी अन्य कम्पतियों का जड़ से उन्मूलन करते मे सफल 

होते हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता का बिल्कुल अन्त हो सकता है। परन्तु 

ओद्योगिक उन्नति के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का होना आवश्यक है । 

(५) अति पूँजीकरण (0एश (बज़ोशीडकवा07)-होहिडय 
कम्पनियों मे साधारण रुप से पूँजी की अधिकता रहती है। इससे विवि- 

योक्ताओं को लाभाँश कम दर से मिल पाता है इससे विनियोक्ताओ को हानि 

होती है । 

पूर्ण संघनन (८०७७9।९६० ८०४०॥89४०॥) 

जब समान व्यवसाय करने वाले दो या दो से अधिक कम्पनियाँ एक दुसरे 

के साथ पूर्णरूपेण विलीन हो जाती है तो उसे प्रूणं सघनन कहते है। पूर्ण 
सघनन विभिन्न प्रकार से व्यवसायिक जगत में होता है। मुस्यतया भारतवर्ष 

में दो प्रकार के पूर्ण सघनन' पाए जाते है। प्रथम सम्मिश्रण (&छ्बाइ॒क्ााशध०7) 

और द्वितीय सविलयन (8७50फ४00) । 

(१) सम्मिश्रण (रक्षा णा) 

जब समान व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक कम्पनियाँ एक साथ 

मिल जाये और उतके मिलने से एक नवीन कम्पनी का निर्माण हो, तो ऐसे 
सघनेत की सम्मिशण (45४908००४०४०४) कहते हैं ॥ इस प्रकार की सघनित 

(&7722408९0) कंपनी के निर्माण करने में जो कपनी भाग लेती है, उनता 

निस््तार (पृष्ठ 040०7) करके नवीन, (बनने वाली) कम्पनी को बेच दिया 

जाता है । नबीत कम्पनी, मिश्वित होने वाली सम्पूर्ण कम्पनियों की परिसम्पत 

(#5४६०४४) और देयता ([/809॥89) को पूरा-पूरा भार लेती है। उनकी 

मिश्चित पूँजी नवीत सम्मिश्चित कम्पती की आधार शिला बनाती है। निस्तारण 

होने वाली कपनियो ([#कृणव8078 00फरफथांध्) के अद्यघारियों (5॥8० 

#०/696४७) को नवीन कपनी के पूर्णतया प्परिदत्त अश (7099 फ़॒अंव 88965) 

प्राप्त हो जाते हैं । 
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सम्मिश्रण के लाभ 

(१) सम्मिश्रण द्वारा प्रबन्ध व्यय व कार्यालय व्ययो में काफी बचत होने 

की आशा रहती है। 

(२) गला काद स्पर्धा (20 फ्रा०४ 0०एए७व४०४) का भय नहीं 
रहता । इसलिए उचित लाभ कमाने की आश्या रहती है। 

(३) उस व्यवसाय विशेष मे, विपणि नियन्नण (४७७ 0०॥४०) 

करने का बहुत कुछ अवसर मिल जाता है जो सम्मिश्रण बम्पनी 

जितनी अधिक जझतक्तिशाली होगी, उतना ही अधिक प्रभाव उसकी 

विपणि मूल्य (१4886 श॥7०४) पर पडेगा । झत्तिश्ाली सम्मिश्रण 
क्म्पतियों के लिए सीमित क्षेत्र में एकाधिकार ((०४०/०९) 

आप्त करने में विशेय सुविधा रहती है । 

(२) संविलयन (408०७00०) 

जब कोई प्रमन््डल अच्छी प्रकार से चलता होता है, और कोई अन्य 

प्रमन्डल आर्थिक व व्यवस्तायिक सुविधाओ में फेसा होने के कारण उस अच्छे 

प्रमच्डल मे विलीन होने का ध्रस्ताव करे या वह स्वय किन्ही शर्तों पर दुविधा 

ग्रस्त प्रम्डल का कारोबार अपने मे मिला ले तो ऐसी दक्शा को सबविलयन 

(8४७५०7७४०॥) वहते है। इस प्रकार के सविलयन साधारणतया प्रत्येक देश 
में होते है। उद्देश्य इस स्थान पर भी ब्यय कम करमा और जधिक से अधिक 

लाभ कमाना होता है। दोनो प्रमन््डलो के विलीन कर लेने से व्यवसाय के 

प्रवन्ध मे बहुत बचत हो जाती है । बड़े-बड़े स्थानों की पूर्ति के लिए दो-दो 

आदंभियो के स्थान पर एक-एक बादमी नियुक्त किया जाता है। जैसे इन्जी- 

नियर का उदाहरण ले लीजिये । दोनो कम्पनी जब तक अलग-अलग थी, उस 

समय उन्हें अलग-अलग इल्जीनियर लगाने पडते थे। किन्तु व्यवसाय सविलयन 

कर लेने के उपरान्त एक ही इंजीनियर से काम चला लिया जाता है । 

आवश्यकतानुसार छोटे पद के कर्मचारी बढाकर एक ही इन्जीनियर से काम 

चल जाता है। 

भारतवर्ष में सम्मिश्रण और सविलयन की उतनी “जावश्यकता' अनुभव नही 

की जाती जितनी कि और देज्ञो में की जाती है ॥ इसका एक मुख्य कारण यह् 



(८ औद्योगिक सगठन 

है कि हमारे देश में अधिकतर वडी-बडी सयुक्त स्कथ प्रम्डलो का अबस्य कुछ 
गिने चुने व्यवसाइयो के हाथ में है। जिन्होंने मुग्यतया अपनो प्राइवेट लिमिटेड 
कम्पनियाँ (7708० उक्ताव्ठ (०्म्रठ्थ्याटठ) बना रखी है। ये अपनी 

इन निजी कम्पनियों की आ्िक शक्ति और व्यक्तिगत ख्याति के आधार पर 

अनैकानैक सावेजनिक कपनियो (008॥ [.॥07060 0०० ए॥68) को व्यवसाय 
अपने नियन्त्रण में ले लेते है ये निजी कम्पनियाँ अपने आपको प्रबन्ध अभि 
वर्ताओं के रूप में व्यावसायिक जगत के समक्ष प्रस्तुत करते है। उन्हें जब 

क्सी एक दो वम्पनियो का प्रबन्ध प्राप्त हो जाता है तो वे अन्य सार्वजनिक 

कम्पत्रियों अन्य क्षेत्रों में स्थापित करना प्रारम्भ कर देते है । 

भारतवर्ष के व्यवसायिक व औद्योगिक विकास के इतिहस का अध्ययन करने 

से बडो सरलतापूरवंक पता लग जाता है कि किस प्रकार उन प्रारम्भिक औद्योगिक 
विकास के दिनों मे जब कि जनता (?४७॥८) की उद्योगों मे कोई दिलचस्पी 
नहीं थी और नए-नए धन्धे चलाने के बडे-बडे मित्स (७5) वे निर्माणी 
इबइयाँ स्थापित करने के लिए जनता रपया देने को तत्पर नही थी, उस समय 

इने-गिने व्यवसाइयो ने ही सहायता पहुँचाई थी। उस समय की अनेका- 
मेक सुविधाओं का आज स्वप्न मे भी सही-सही नक्शा नहीं खीचा जा सकता 

तब ही प्रथम बार भारतवर्ष मे प्रवन्ध अभिरत्ताओं (]४४०88708 28धा5) 

का जन्म हुआ और उन तोगो के निरन्तर परिश्रम व अक्थनीय प्रयास ने उन्हें 
भारतवर्ष के औद्योगिक जगत में स्थायी स्थान दिला दिया, जिस कोई भी 

दस--पाँच साल मे नही कर सक्ती॥ उने सस्थाओ के नप्ट होने में समय 

लगेगा। 
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अध्याय ५ 

भारत में संयोजन आन्दोलन 
( (०ाए॥णाडधंठता ैंठपशगाशा: ॥ 09 ) 

भारतवर्ष के उद्योग घन्धों मे सयोजन आन्दोलन उतना प्रचलित नहीं 

हुआ है जितना विदेशों मे । सयोजन आन्दोलन सर्वप्रथम अमेरिका के उद्योगो 

में उन्नोसवी छताब्दी से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि प्रारम्भिक काल में इसका 
विरोध जनता व सरकार दोवो के ही द्वारा किया गया परन्तु फिर भी किसी ने 
किसी रूप मे इसका विकास होता गया और बीसवी झताब्दी तक उसका 

विकास पूर्णतया हो गया | सयोजन का विकास केवल अमेरिका तक ही सीमित 

में रहा, वल्कि अन्य पश्चिमी देशों म भी हुआ और र२०वी ज्षताब्दी के प्रथम 

शरण से भारतीय उद्योगो में भी यह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। परन्तु यह 
आन्दोलन बहुत ही मन्द गति से विकसित हुआ और आज भी इसका पूर्ण 
विकास नही हो पाया है। इसके कुछ विश्येष कारण है जिसका विवेचन अगले 

पृष्ठो म किया गया है| * 

सयोजन आन्दोलन के मन्दगति के कारण 

(१) अविकसित औद्योगिक ढाँचा 
औद्योगिक क्षेत्र मे भारत अन्य देझ्यों से अपेक्षाइतत बहुत पिछुडा हुआ 

है। यहाँ पर बडे बडे कारखानों व त़िर्माणियों की मात्रा भी अधिक नहीं है 
क्योकि बडे बड़े तथा सगठित उद्योगा का विकास ही १९वीं इताब्दी के 

उत्तराध (.8/0 पर» ) से आरम्भ हुआ, जब कि अन्य देशों में सयोजन 

आन्दालन विकसित हो रहा था । 

(२) गला काट प्रतियोगिता का अभाव 
हमारे देश का क्षेत्न््त्त विद्याल तथा उसकी आबादी धनी होने के कारण 

उद्योगो को अपने निमित माल के वित्रय के लिए सघर्ष एवम् प्रतियोगिता 
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नहीं करनी पडती है। अभी तक ऐसे वर्ष बहुत कम आएं हू जिन वर्षों से 

वस्तु उत्पादकों व निर्माताओं ने अपने माल के विषय में कठिनाई जनुभव की 
हो अथवा विभिन्न उत्पादको को णरस्परिक गला काट स्पर्धा का सामहा करना 
पडा हो । वास्तव में देखा जाय तो हमारे देश का औद्योगिक सगठन इतना 

सुदृढ़ चही हो सका है जिससे वे हमारे देश वासियों की माँगो को पूर्णत्रया 

पूरा कर सके | 

(३) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण 

भारतवर्ष में कुछ विदेशी व अन्य देसी प्रवन्ध अभिकर्त्ताओो की कम्परनिया 

है जिनके नियन्त्रण व प्रवन्ध मे भारतवर्ष को अधिकतर सीमित कपनियाँ है । 

संयोजन निर्माण मे वे (प्रबन्ध अभिकर्ता) अपनी व्यक्तियत ख्याति ब प्रतिप्ठा 

को घक्दा ज़गता हुआ समझते हे। इसलिए उन्होने इस प्रकार की भ्रवृत्तियो 

को अधिक प्रोन्साहन नही दिया है । 

प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन व्यवसायिक कम्पनियों का प्रबन्ध करते हैं तथा 

कम्पनियों का पृथक अस्तित्व रहते हुए भी व्यवस्था का नियन्त्रण केवल कुछ 

इने मिने व्यक्तियों के हाथ मेही रहता है। इस प्रकार भारत मे एक ही 

अ्रवस्ध जभिरता जनेक प्रमन््डलो का नियन्नण करता है, जिसे हम सामूहिक 

प्रबन्ध (07009 ,]र्ध8022००८४/) कह सकते ह। इस प्रकार से प्रमन्दलो 

का सघनन (0००$०॥७५७४००७ )) तो नहीं होता, परन्तु सघनन के लाभ 
पूर्णतया कपनियों को प्राप्त हो जाते है। अत भारत म॑ सयोजन आन्दोलन 

को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता ॥ 

निल््न तालिका से ज्ञात होगा कि कितनी कम्पनियों का सामूहिक प्रवन्ध 

हमारे देश्य में प्रवन्ध अमिकर्त्ताओ दारा होता है -- 

प्रबन्ध अभिकत्ता नियन्त्रित कम्पयों की सख्या 

(१) एन्ड्रयू यूल एन्ड कपनी छ््य 

(२) गिलेंडर्स अवर्थन्राद एन्ड कपनी ० 

(३) टाटा इस्डस्ट्रीज ५१ 

(४) डालमिया जैन एण्ड कम्पनो २५ 
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(५) बिरला ब्रदर्स १७ 
(६) वालचन्द एण्ड कम्पनी श्र 

(७) जे० के० इन्टस्ट्रीज़ ४ श्ड 
(5) जेम्स फ़िनले एण्ड कम्पनी है 

(५) भारतीय उद्योगपतियों की प्रवृत्ति 
भारतीय उद्योगपति सयोजनो का निर्माण करके अपना नियस्नण खोना 

नही चाहते, अत वे सर्देव सयोजन आन्दोलन के विपक्ष में रहते है । 

(४) सरकार की सहायता का अभाव 
संयोजन के निर्माण मे अन्य देशों मे सरकार का भी हाथ होता है। जमंनी 

में सयोजन निर्माण के लिए सबसे अधिक सहायता सरकार की ओर से मिली 

थी । दुछ उदाहरण ऐसे भी पाये जाते हैं, छब केवल सरकार के दबाव के 

कारण ही सयोजन निर्माण करना पडा। अमेरिका में कारपोरेशनों और 
दुस््ट के निर्माण में बहुत कुछ सहायता दी जाती है, किन्तु कार्टे्स और पूल्स के 

निर्माण के लिए अमेरिका की क्तिनी ही रियासते (89०8) विदद्ध रही है 
और समय समय पर सयोजन न बनने देने के लिए, इनके विरुद्र अधिनियम 

(2707-0०0ण्रशाणय 48८) बताए गए है। ब्रिटेन मे भी संयोजन निर्माण 
काय में कोई बाधा नही डाली गई और न जाजकल ही डादी जाती है। 
भारतवर्प में सरकार की ओर स ऐसी कोई सहायता इस दिशा में नहीं 

मिलो है । 

इन सब उपरोक्त कारणों से सयोजन आन्दोलन का भारत में अधिक 

सफ्लता नही मिली है, परन्तु फ़िर भी कुछ उद्योगों जैंसे सीमेन्ट, झवकर, सूती 
बस्त्र, जूट, कागज, तेल एवं पेट्रोल, लोहा एवं इस्पात, कोयलग, देकिय तथा 

बीमा इत्यादि मे सयोजन आन्दोलन ने स्थान पाया है। इन सयोजनों वा 

वास्तविक स्वरूप औद्योगिक सबोजन न होत हुए आधिक स्वरूप है कक््योडि 

इनका संगठन प्रवच्ध अभिकर्ताओं द्वारा आथिक सुविधा की दृष्टि से हजा है। 
जो कुछ भी सयोजन हुए हैं वे विश्व युद्ध के बाद विदेश्षियों की तीब्र प्रतिस्पर्वा 

एक देशी उत्पादको की प्रतिस्पर्धा के कारण हुए है 

सीमेट उद्योग 

भारतवर्ष में समोजन विर्माण की ओर सर्वप्रथम सीमेट उद्योग में सगे 
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१९२५ में कदम उदाया गया था। टैरिफ बोर्ड से सरक्षण प्राप्त न कर सकने 
के वारण तथा विदेशी सीसेट निर्माताजो तथा विक्रेताओ की गलाकाट प्रतिस्पर्धा 

(एफ पक्र०गध 0०४/५॥४००७) के कारण बहुत से भारतोय सीमेट निर्माता 
मध्द हो गये और शेय नप्ट होने की दशा को भ्राप्त होते जा रहे थे। अतः 

उन्होंने १९२६ में एक एसोसियेशन बताया, जिसका मोम “इन्डियन सीमेंट 
मैनुफव्चरस एसोसियेशन' था। सन् १९३० में अपने माल की एक ही भस्था 

के द्वारा वित्य करने के उद्देश्य से 'सीमेट मार्केटिय कम्पनी' का निर्माण किया 

गया, जिसको हम 'कोर्टेल' या 'सिन््डीकेट” कह सकते है, क्योकि इसका ध्येय 

सीमेंट फी वित्री व वित्तरण पर तियम्त्रण रखना था, परन्तु इसको अधिक 

सफलता न मिल सकी । अत १९३७ भे एक पूर्ण सविलयन ((०राएश० 

(०7६०॥५४॥००) की योजना तैयार करनी पडी। एक नई कम्पनी पदी 

एसोसियेटेड सोमेट कम्पनी" (7३० 8550८ क्वध्व एथ्याथा: एणाए०79) का 
निर्माण किया गया । इस कम्पनी मे तत्कालीन सीमेट उत्पादनकर्ताओ में से 
११ कम्पनियों, जसे कटनी, वुन्दी, पजाब, पोर्टलेंड, इन्डियन सीमेट कम्पनी 
इत्यादि को विलीन (१/८४४९०) कर लिया। 

कालान्तर मे 'दी एसोसियेटेड सीमेट कम्पनी' (8. 0. 0) ने जनेक 
सीमेट कम्पनियों का निर्माण कर लिया है। “दी पटियाला सीमेट कम्पनी 

लिमिटेड', 'दी एसोसियेटेड सीमेट कम्पनी! की सहायक कम्पनी है। इसके 

अतिरिक्त 'दी एसोसियेटेड सीमेट कम्पनी” का 'सीमेट मार्केटिंग कम्पनी भाफ 

इण्डिया प्राइवेट लिमिठेड” की पूंजी भे काफी भाग है, जिससे उत्ते उसको 

क्रियाओं पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त है। “वर्मा सीमेट कम्पनी' को 

पूंजी में भी इसका कापी भाग है! 

बाद में झालमिर्या ग्रूप (02०72 07099) की कम्पनियों का निर्माण 

हुआ और यला काट मतिस्पर्धा (00६ प7०४६ 2०एाए८मं०ा०) फिर से होने 

लगोे / डासमियाँ से समझौवर करके शाखयरों के क्षेत्र निश्चित कर दिए गए । 

छिततीय' महाबुद्ध ने सीमेंट उद्योग को स्थिति को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया | 

अति उत्पादन के स्थान पर सीमेद की निर्तांत कमी (#८०७ 5॥0798०) हो 
गईं । युद्धोपरात ठेजी (205६-फ़था 2009) के चार वर्ष पश्चात् अति उत्पादन 
की समस्या आए खडी हुई । देश को विविव यंग्जनायों को सफ्ल बनाने के लिए 

प्रथम व द्वितीय पचवर्षीव योजनाओं में अधिक सीमेट निर्माण करने के लक्ष्य 

मिर्धारित क्ए गए है। प्रथम पचवर्पोय योजना का लक्ष्य २७ लाख टन सीमेट 
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से बढा कर ४० लाख टन सौमेद तक कर देना था जब कि हितीय पचवर्यीय 

का लक्ष्य ४० लाख टन से बढ़ा कर १०० लाक्ष टन कर देना है । 

चीनी मिल उद्योग (5०8०7 0५5४१) 

भारतव्े का चीनी मिल उद्योग विज्येप कर उत्तर प्रदेश और बिहार दो 

प्रदेशों वक ही सीमित ((.०८8४७८१) है। इन दो परेशों के अतिरिक्त दक्षिण 
मे मद्रास व बम्बई प्रदेशों म इसको विकसित करने के प्रयत्व किए जा रहें हैं। 

इन दोनों प्रदेशों मे अभी विशेष सख्या में मिले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार दाना की सीमाएँ मिली होने के कारण बहुत समय तक दोनो प्रदेशों 
की मिलों ने सम्मिलित वित्रय सघ (इ08 5,906/09/0) का विर्माण कर 
खजा था । 

चीनी उद्योग मे किसी सीमा तक उदग्र (एशात्या) सर्योजन भी पाया 
जाता है । बहुत सी भिलें जैसे रामपुर की वुलन्द तथा “राजा शुगर वक्से! के 

पा अपनी दुकाने (प्रद्मा) हैं। छुछ सिले शराब बनाने तथा मिठाइयाँ 
बनाने का काम भी करती है । 

सन १०३० तथा उसके वाद भिलो को सख्या में एक दम वृद्धि हो जाने से 
चीनी के उत्पादन पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता श्रत्तीत होने लगी । 

१९२९ से १९३७ तक भारतवय से कैवल २७ चीनी मिलें थी। १९३४ से 
१९३५ तक इनकी ससख्या १३० हो गई । इस वृद्धि का मु्य कारण १९३१ में 
सात वर्ष के लिए दिया गया सरकारी सरक्षण (?706८४०० था। इमें 

सरक्षण के फलस्वरूप उत्पादन मे भी काफो वृद्धि हुई । १९२९ से १९३० तक 
भारतवर्ष मे एक लाख टन से भी कम चीनी का उत्पादन होता था जो कि 

१९३७ में बढ कर १२ ३ लाख टत हो गया । 

अति उत्पादन (0987 97000०20०४७) तथा तीक्ष्ण प्रतियोगिता कै कारथ 

चीनी के दाम गिरने लगे । इतनी मात्रा में उत्पादन करके उसे उचित मूल्य पर 

विज्वय करने की समस्या उद्योगपत्रियो के समझ जटित बनी हुई थी। इठ 

समस्या को हस वरये के लिए “झुयर मिल ओनसे एसोसियेशन! ने वेखीय 

विक्रय की एक योजना बनाई और जुलाई १९३७ में 'दुगर सिष्टीकेट' वा 

लिर्माण किया । इस 'सिष्टीवेट' के प्रथलस्वल्व मूल्यों मे कापी बृद्धि हुई । 

१९३८ से १९३६ तवा सिश्टीकेट' ने सफदतापूर्वेक काये किया, परन्तु १९५३ 
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से १९४० तक अति-उत्पादन (0;0-7०४ए०४०४) फिर से हो जाने के कारण 
विण्डीकैद को कठिनाई का सामना करता पडा ! सिण्डीकेट ने चीनी के मूल्य 

इह॒द ऊँचे निर्षारित कर दिए ये जो कि व्रत धत् १९४० में सिष्डकरेद को 
बाध्य होकर गिरादे पडे । जून १९४० में उतर प्रदेश और विहार को सरकारों 
ते इसकी मान्यता (६८८००६०७४०७) वापिस ले लें, यद्धपि वही (मान्यता) 

कगस्त १९४० में फिर दे दो गईं। 

किस्तु समस्त भारतवर्ष की चीनी मिलो को मिलाने के प्रयलल निरन्तर 

चलते रहे । १९४२ में देश के सम्पूर्ण उद्योगो को संगदित करे का अबल 
किया गया जौर इस सम्बन्ध भे 'सेन्द्रल झुगर एडवाइडरी बोर्ड! की सभा नी 
हुईं। मुद्धकालीन परिस्थितियों ने दीनी की माँग बडा दी | दीनी के उचित 

वितरण इत्यादि की व्यवस्था करने, युल्य के नियन्त्रण करने तया अन्य अनेक 

कार्यों के लिए सरकार ने 'कल्ट्रोल' की व्यवस्था की। 'बन्द्रोल' के समय में 

'शुगर सिष्डीकेट' की आवश्यकता नही रही) कन्ट्रोल हटते ही नवम्बर १९४७ 

से दिसम्बर १९, १९४९ तक फ़िर उसने चीनी के भृत्य निर्धारण वे विश्वरण 
इत्यादि में काफी भाग लिया, उसके उपरान्त सिष्डीकेट में विभाजन हो गया । 

विहार थाली कम्पनियों ते अपना अलग संग्रोजन निर्माण करने का विश्यय 
किया। भारत्व को कम्पूर्ण मिलो ने मिलकर 'भाल इंडिया शूगर एसोसियेशन 
का निर्माण किया है ) 

ज़ूद उद्योग ([०८९ मरतंप५४)) 

जूट उद्योग हमारे देश का सदसे स्गठित उद्योग है और इसके द्रभी 
कारबातों ने अधिकतम सहकारिता से कार्य किया है॥ 'इडियन जूट मिल्स 
एस्रोसिमेयन की स्थापना जुदाई सन् १८८६ में हो गई थी, उस समय इसका 
काम 'बूट मैन्यूफैक्दर् एसोसियेशन” था । सन् १९०२ में इसका वाम बदल 
कर चर्तेमान नाम रला ग्धा। इसका कार्य जपने सदस्य कारसखानों के 
उत्पादन, मुल्य एवं बित्री पर तथा कच्चे साल की खधीद पर नियन्त्रण रसना 
है। अत. इसको का्ठेल (02न७) या उत्पादत सघ भी कहते है। इसके मुख्य 
उद्देश्य निम्नाकित हैं - 

(१) थूट सम्बन्दी वस्तुओ के मूल्य निर्धारित करना 
(२) परास्स्परिक समतौतो के जाधार पर उल्लादत नियन्धित करता व 

सीमित रखना 
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(३) समयानुसार कार्य करते के घस्टों को घटा कर विदेशी माँग के 
अनुकूल पूर्ति (579) बनाए रखना । 

(४) अनुसधान (ए८5८था०७) के हेतु अन्वेषणशालाएँ (ए&६८ककणा 
7.8607200८5) खोलना तथा प्रायोगिक शिक्षा का उचित प्रवन्ध 

करता । इस एसोसियेशनत की रसायनशाला में उच्च श्रेणी के 

वैज्ञानिक कार्य कर रहे है। इसका सम्बन्ध 'बयाल भैम्बर आव 

कामर्स! से भी है ॥ इसके दो सदस्य बंगाल की धारा सभा में भी 

जाते है तथा "रेलवे फ्रंट एडवाइज़री कमेटी” में भी इसके सदस्य 

लिए जाते हैं । 

इस भ्रकार इस एसोमियेशन ने अनुसधान तथा ततास्त्रिक शिक्षा को काफी 

प्रोत्माहन तथा आधिक सहायता दी है। यह सम्पूर्ण उद्योग की उत्पादन क्षमता 

(ए7०्वएलाए8 ८493०६५) का लगभग ९५५ भाग नियग्त्रिव करता है । 

मुश्किल से दस-बारह मिल्स इसके नियन्त्रण से बाहर है, परन्ठु उन्होंने भी 

इसकी ज़ियाओ के साथ अपना सहयोग प्रदान किया है । 

सूती वस्त्र उद्योग (६०० 7्रकत्ता०) 

भारतवर्ष में सूती कपडो की मिलो की सख्या ४०० से अधिक होने के 

कारण सयोजन पूर्णतया सम्भव नहीं हो सका है | यत्र-तत्र छोटे-छोटे सयोजन 

व सविलयन (३/८ह2०८४७) व समिश्रण (॥४०/8809॥00) अवश्य दृष्टिगोचर 

हो जाते है । मदुरा मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने  क्रश सन् १९२४ १९२७ 
एबं १९२९ में 'कोरस मिल्स', 'टेनेहेली सिल्स' तथा “पाडयन मिल्स' का 

राबिलयन (८४४८४) किया । “बैंगलोर बूलय काटन एण्ड सिल्क भिल्स' ने 

'कंसरेहिन्दू बूलन एण्ड काटन मिल्स' का क्षय किया। “बकिघिम कर्नाटक मिल्स' 

तीन मिलो का सविलयन हैं । 

सन् १९३० में कुछ मिल मालिकों द्वारा 'लकाशायर काटन कारपोरेशन' 

के आधार पर ३४ सूती मिलो के सयोजव की एक योजना तैयार की गई थी। 

किन्तु वह कार्यात्विव न की जा सकी, सूती कपडो की मिलो के हिंदो के रक्षार्थ 

छुछ 'ट्रेड एसोसियेशन' आवश्यकतानुसार अवश्य स्थापित किए गए हैं, जँगे 

नाम्बे मिल ओनर्स एसोसियेशब” तथा “अहमदाबाद मिल रटोर्स एसोसियेशन' 

इत्यादि । 
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इसी प्रकार “ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन” एक चक्रित सयोजन (ाणगः 
#885०शंथा००) है जिसके नियस्त्रण मे निम्न कम्पनियाँ हैं :-- 

(१) फालपुर फाठन मिल्स लिमिटेड, 

(२) कानपुर ऊलन मिल्स लिमिटेड, 

(३) कूपर एलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 

(४) नाथ वैस्टने ठेनरी कम्पनी लिमिटेड, 

(५) एम्पायर इन्जीनि्यारिंग कम्पती लिमिटेड, तथा 

(६) न्यू ईगर्टन वूलन मिल्स लिमिटेड | 

इसो भाँति बिरला ब्रादर्त लिमिटेड, जे० के० इण्डस्ट्रोज लिमिटेड, 
डासमियाँ जैन एण्ड कम्पनी के नियन्त्रण में देक, बीमा कम्पनी, कपंडा उद्योग, 

कागज उद्योग इत्यादि अनेक उद्योगो के कारखाने है। भत इन्हे भो चक्रित 

या क्षेतिज ((॥०ए») सयोजन कहते हैं। 

कागज उद्योग (?39€# वात0507५9] 

कागज उद्योग में 'दण्डिय्रन पेपर गरेकर्स एसोसिएशन के अन्तर्गत बहुत 

सी मिल्स सम्मिलित हैं। यह “एसोसिएशन” कागज की कीमतो को निर्धारित 

करता तथा कागज सम्बन्धी अनुबन्धो (007५3०७) को केद्ीय तथा 
राज्य (50७८) सरकारों से तय करता है। यह एसोसिएशन “कीमत संघ! 

(?मं०४ ९००)) का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 

दियासलाई उद्योग (4३६८४ ॥8005७३) 

दियासलाई बताने वाली कम्पनियों मे 'वैस्टर्ने इण्डियन मैंच कम्पनी! 

(फ्ध्शधया प्ाता50 ४४४८॥ ८०) जो छि विमको (प्रा/20) के नाम से 

प्रसिद्ध है, एक राक्तिशाली स्विडिय (5फ८०१/७) सयोग है । यह लगभग एक 
दर्जेव कारखानों पर नियन्त्रण करती है। इसके अतिरिक्त यह अप्रत्यक्ष रूप 

से बहुत सी भारतीय कम्पनियों मे भाग लेकर उत्त पर नियल्तण रखती है | 

लोहा एवं स्पात उद्योग (6०० & 5६ढ० ८०.) 

इस उद्योग मे सयोजन के लिये जधिक छेत (६००७०) नहीं है क्योकि 
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कारखानो की संख्या सीमित हैं। परस्तु फिर भी अक्टूबर २९, १९५२ को 
राष्ट्रपति द्वारा परिचालित (.0%रशॉ82०2) बाडिवेंग (070797०6) के 

अनुसार १ जनवरी १९५३ से “हटील कारपोरेशन आव बयाल! (5008) तया 
“इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी” ([. ], 5. 20.) का सयोजन हो गया । 

स्टील कारपोरेशन आव बंयाल ($ ०. 0. 8.) 

तथा 

“इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी' (.॥. $. 0०) 

के संयोजन के कारण 

इन दो प्रमुख कम्पनियों का सयोजन “कम्पनीज एक्ट के अन्तगेत नहीं 

हुआ है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा र८ अक्टूबर १९५२ को अकाशित आर्डविंस 

(0:887८९) के अनुसार १ जनवरी १९५३ से हुआ | इस संयोजन कै 

कार्यान्वित होने का इतिहास इस प्रकार है। “इण्डियत आइरन एण्ड स्टील 

कम्पनी लिमिटेड ने दिसम्बर १९३६ में 'बगाल आइरत करम्पती' को खरीद 

लिया । इस विनयन (४0४०) मे 'बगाल आइरन कम्पनी” को अपनी पूँञी 
का ३|४ भाग तथा 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड' को अपनों 

पूँजी! का १/४ भाग समाप्त (५०9/० 08) कर देता प्रढा । 

अगले वर्ष 'सटील विभाग! (500७ 5०८०४) खोलने के लिए ५ करोड़ 

रुपये से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ने वर “इण्डियन आइरन झण्ड 

स्टील कम्पनी! के अद्यघारियों से इस पूँजी को प्राप्त करना, उचित नहीं 

समझा गया । अत १९३७ मे एक नवीन स्टील बर्क्स' (3/6० एणा७) की 

स्थापवा एक प्रथक इकाई के रूप मे “'इण्डियन आइरन एण्ड स्टीव कम्पवी' के 

साथ की गई। इसके पास “स्टील कारपोरेशन आव बगाल” की सांमात्य पूँजी 

(एवणाए 0०फघ) का लगभग आधा भाग था। इसी समय से इन दोनो 

कम्पनियों को मिला देने की योजना थी । 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जब युद्ध नियत्रित मुल्य (9/७# ?॥08 (०07- 

708) हटा लिए गए और “टैरिफ बोर्ड” के हारा नए मूल्य निर्धारित किए 

गए, तब 'दी स्टील कारपारेशन ज्ञाव बगाल” तथा ददी इन्डियन आइरस एर्ह 

स्टील कापनी लिमिटेड! ने अनुभव किया कि यदि ये दोनो कम्पनियाँ मिला दी 
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जायें तो दोनो को हो लाभ होगा । उस समय से प्रत्येक “टैरिफ बोर्ड” 

(7भर्णी 8000) इन दोनो कम्पनियों के स्योजन के लिये सिफारिश करदा 

रहा है। १९५० से सरकार ने भी इन दोनो कम्पनियों के संयोजन प्रश्न पर 

विचार करने के लिये कहा है । 

इस दोनो कस्फनियों के सवोजन के अश्य को "टैरिफ कमीसन” को २९ 
अन्त १९४२ की रिपोर्ट मे वहुत वल् मिला ) लोहा एवं स्पव के उत्तलादन 

को बढाने के उद्देश्य से सरकार ने “अन्तर्राप्ट्रीय बेक” ([7धरथणा् 

छथ्लाह ॥07 हेर्ट07६80०० 200 96ए20/श€ण) से सलाह ली ॥ 

अतर्रापष्ट्रीय बैक! ने देध की औद्योगिक उत्पादन शक्ति तथा विशेष रूप से 

लोहा एवं स्पात उद्योग के विस्तार के सवध में “टेक््नीकल मिशन” (वृल्लाश॑- 
८9) 8॥3$8079$+ भेजे ॥ 'देक्नीकल मिशन! ने दोनो सार्थों का निरीक्षण 

करते ही, लोहा एवं स्पात् उत्पादन की वृद्धि के हित में दोवो कम्पनियों के 

मिल जाने का मुझाव दिया । 

सन् १९५२ के प्रारम्भ में ही भारतीय सरकार ने इन दोनो कम्पनियों के 

प्रबन्ध अभिकर्ता ([803808 #/2थ705)  'माटिन व्ने लिमिटेड” (#४707 
807 [.700) से नौह एवं स्पात् के उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में बात- 
खीत की ) इसी वर्ष 'अन्तर्राप्ट्रीय बैंक! ने मि० जाज डी० बुड्स (८ 
056078४ 0. ४०००६) की अध्यक्षता मे एक “टैक्लीकल मिश्वन! इस सम्बन्ध 
में भारत भेजा । इस मिशन को रिपोर्ट के आधार पर “बंक'” ने भारतोय 

सरकार को सूचित किया कि वह १५ करोड र० का ऋण देने को तैयार है 

यदि दोनो कम्पनियाँ जापस में मिल जायें । 

साधारण रूप मे दोतो कपनियो के अश्नथारियों को इस प्रकार के सबोजन 

की शततों पर विचार करने के लिये पूंछना चाहिये था। परन्तु इस तरह की 
व्यवस्था से काफ़ी समय लग जाने की सम्भावना थी जो कि आवश्यक पूँजी 

प्राप्त करने मे बाधक हो सकती थी / इन सब कठिनाइयो तथा देश के लौह 
एव उप्रात्त उत्पादन को तुरन्त वृद्धि की आवश्चक्ता को दृष्टिकोण मे रखे कर 

यही उचित समज्ञा गया कि दोनो कम्पनियो का संयोजन सझीथघातनिश्लीक्ष कर 

दिया जाय । फ्कस्वस्प राष्ट्रपति ने ऐला करने के लिए जपना आध्यादेश 

(070॥097८०) जारी कर दिया । 

इस दोनो कम्पनियों के सयोजन से छर्चो मे कमी होने की सम्नावना है । 
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इसका सबसे उत्तम उदाहरण यही है कि 'दी स्टील कारपोरेशन आव बगाल! 
के ग्रबन्ध अभिकर्ता (/कवा8ढा०४ 82९४७) 'मार्टिन बर्न लिमिटेड' को 
१५०००) ० मासिक दिया जाने वाला कोर्यालय व्यय (08०6 4॥0एक7८०) 
बन्द कर दिया गया | मार्टिन बनें लिमिटेड 'दि इण्डियन आइरन एण्ड स्टील 
कम्पनी लिमिटेड! के प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में उसी बेतत पर कार्य करेंगे 

और “दी स्टील कारपोरेशन आाव वगाल लि०* के पद से हटाए जाने की क्षति 
पूत्षि नही माँगेगे । 

सयोजित 'दी इप्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड' का उत्पादन 

लक्ष्य ७ लाख टन रपात (580) प्रतिवर्ष तथा ४ लाख टन कच्चा लोहा 
(९8 700) बित्री के लिए उत्पन्न करना है। 

विस्तार कार्यक्रम का व्यय (00% ० फुक्ाभणा- 
शि0्ट्टाश्ए78 ) 

१९५३ |५७ के विस्तार कार्यक्म का व्यय ३१ करोड़ २० होगा और 

उसके अन्तर्गत निम्तलिखित निर्माण कार्य (959॥॥87095) होंगे -- 

कौक ओविन्स (00०८ 090७) 

बडी भट्टियाँ (8॥980 एचा08०6०) 

रालिंग मिल््स (विस्तार) (8०0०३ )धा।ह छछदात्रण७) 

मेल्टिंग झ्ाप (९७४8 5809) 

३१ करोड रुपये का लगभग आधा भाग अस्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा 

पुनविकास बैच” (ाधतबाणान् छक्ा। ि. ह९०छाशाएलाएए गात॑ 

0०४७०७ए्थआ) ने देने वा वचन दिया है। इस घन का उपयोग विदेशों 
से आवश्यक सामान के आयात में किया जावेगा। शेप धन (लगभग १५ 

करोड़ ₹०) कम्पनी को अपने निजी साधनों तथा भारतीय सरकार से ऋणों 
के रूप में प्राप्त करता होगा । सन् १९४० मे सरकार ते इस दोनो कम्पनियों 

को ५ करोड रु० का ऋण दिया था। सयोजन के पश्चात् १॥ करोड का 

ऋण दिया । इसके अतिरिक्त सरकार ने १० करोड़ २० का एक विशेष ऋण 

देने का निश्चय क्या जो अरक्षित (ए78९८णा८०) होगा तथा अतिश्वित 

कात हथा बिना ब्याज के दिया जावेगा । 
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कोयला उद्योग 

कायला उद्योग में बहुत से सम्मिश्रण हुए है । सन् १९१९ में जाठ कपनिवा 
का विलियन करके “बराक़ार कोल कम्पनी (छण्छाबाध्छ 0०४ ८०.) का 

निर्माण हुआ था । १९३७ में स्थापित कोयला जाँच समित्ति (208॥ छावुपा-५ 

(०पाामं/०९) भी सम्मिश्रण के पक्ष मे थी। 'दी न्यू वीरभूमि कोल कम्पनी 

ते अनेक कोयला खान उद्योगो का सम्मिश्रण क्या है। अभी हाल में 

ही थी बलवन्तराय मेहता वी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी, 

जिसने कोयले वी लानो के एकीकरण के सम्वन्ध मे सुझाव दिए हैं | 

बेक एवं बीमा उद्योग 

बैंकिंग एवं बोमा क्षेत्र मे बैंको की अपेक्षा बीमा कम्पनियों मे सपोजन 

अधिक प्रचलित है। फ्री इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० कामपुर, आयन 

इन्श्योरेग्स कम्पती लि० कलकत्ता तेथा फ़ेडरल इण्डिया इन्श्योरेस्स कम्पनी लि० 

देहली के नाम उल्लेखनीय थे परन्तु अब इनका सयोजन सरकारी तौर पर 
"लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आँब इण्डिया” के नाम से हो गया है । 

बैंकिंग क्षेत्र मे कलकत्ता की चार बैंको कोमिल्ला दैकिंग कारपोरेशन, 

बगाल सेन््ट्रल बेक, हुगली वेक तथा कोमिल्ला बेंक्गि यूनियन इत्यादि के 
संबिलियन से "दी युनाइटेड वैक आव इन्डिया लिमिटेड” का निर्माण हुआ ) 

इसी प्रकार भारत बैक का सम्मिथ्रण दी पजाव नशझ्ननल बैक से हो गया है । 

सविलियन की एक और योजना चल रही है। इसके अनुसार “दी राजस्थान 

बैक! 'जोधपुर बेंक” एवं “जयपुर बेंक' का एकीकरण ही जावेगा ६ 

चाम्तव में देखा जाय यो वैक्यि व्यवसाय मे एकीकरण के लिए जभी 

पर्याप्त क्षेत्र है रिजवे बैंक आव इन्टिया” इस ओर काफ़ी प्रयत्नशील है । 
इस उद्देश्य की प्रति करने के हेतु "भारतीय बैंकिंग अधिनियम” [[8080 
फथ्छाएंण्ड 80) में भी आवश्यक सशोधव कर दिए गए हैं । 

जझिपिग रिग्स एवं कॉन्फरेंसेज 
(5॥#एएएड चिगह5 गा एजरादितशा१८९५) 

लिपिग उचयोगर म नौवहन चकछ ($%फफ़ण्ड 7०४७) सम्मेलनो (एकार- 

एधध८०९४) तथा समझौतों (88इथ7६०७) के आधार पर व्यापार का कोटा 
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अथवा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है | इस प्रकार का समझौता “ब्रिटिश 
इन्डिया स्टील नेवीग्ेशन कम्पनी” तथा सिंधिया स्टीम वेवीग्रेशन कम्पनी! मे 
हुआ है । इन समझौतों के जनुधषार विभिन्न जहाजी कम्पतियाँ जूठ को देश के 
आन्तरिक भागों से जूड के तटवर्तीय बाजारों तक पहुँचाते है। 

तेल एवं पैट्रोल उद्योग ./ 

वर्मा पेट्रोलियम कम्पती' “रौयल एण्ड शैल ध्रूप', 'बर्मा शागल कम्पनी 

तथा “भासाम आयत कम्पनी' ने मिल कर तेल एवं पैट्रोल के क्रय एवं विकेय 

मूल्यों पर नियल्भण रखने के लिए 'कौमत सघ' (एह० ९००) का निर्माण 
किया है । 

भारतीय संयोजन आन्दोलन की विशेषताएँ 23/22/4740 4, 89:0//6-.40:%04 86 08 (00 4 

[१] गे आन्दोलन का उद्योगों के विस्तार के द्वारा 
होना 

भारतीय सयोजन आन्दोलन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी 
उत्पत्ति सम्मिश्रण (4:8&६७772६०॥) या सविद्ययन (805४०७४०४) के द्वारा 

न होकर विस्तार (8:590५०7) के द्वारा हुई है । भारतीय उद्योगी में समीजन 
की उन्नति (50०7007) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के उग्रम व विस्तार से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती है, अर्थात् प्रव्ध अभिकर्ता प्रणाली के विक्रास के साथ-साथ 
संयोजन आदोलन का विकास भी हुआ । चास्तय में इस प्रकार के औद्योगिक 
सग्र्व के विकास से एक ही प्रबन्ध अभिकत्ता के अन्तर्गव उद्योगों के आधिक 

(पशाशश) अवन्धकीय (॥/0:४.००७) वेधा शासकीय (6 ठ्ाशाइपब- 
0४९), भनुकूलन ([9९2790००) को बल मिलता है | प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं 
द्वारा प्रबतित (07070/60) सा्थों (0०ए८८८७) के सफल हो जाते पर उन्हें 
(अभिकर्त्ताओं को) नवीन सार्थों को स्थापना तथा उनका विस्तार करने के 
लिए प्रोस्राहत मिला ! फलस्वरूप जूट, कायज्ष, सीमेट तथा चाय कम्पनियों के 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने कोयले की आवश्यवताओ की पूर्ति के लिए अपनी तिजी 

'कोलरीज' ((०]८7०७) की रथापना की तथा कच्चे माल के आयात व 

निर्मित माल के वितरण के हेतु अपनी आस्तरिक स्टीमर कम्पनियाँ ([पाद्यय्ा 
इाह्बाप्रध (०0759) को निर्माण किया | इस अकार से प्रबन्ध अभि 
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कर्ताओं की वियन्त्रित कम्पनियों को उद्ग्र (एल8०७) तथा क्षैतिज (पठा- 
2०7४) सयोजनों के लाभ प्राप्त हो जाते हें । 

इस प्रकार हमारे देश में जो भी क्षेत्रिन (छणडरणा#) पेथा उद्गम 

(एकषप्त८्») उोजन है उन्हे ज्ौद्योगिक उयोजन की अपेक्षा जाथरिक सयोजन 
(छएआलं0 7790870009) कहे तो जधिक उचित होगा, बयोकि जाधिक 

व्यवस्था को दुष्ट से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने सयोजनों को अपनाया है । प्रमुख 
अवस्ध अभिकर्ताओं के नियन्त्रण से कितनी कम्प्रतिया है इसका अनुम्यत इस 
तालिका से लगेगा । 

प्रबस्ध अभिकर्ता का नाम ढ आ 

१ एन्ड्रीयूल छ्ष 

२ वर्ड एण्ड कम्पनी ३१ 

३. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन १६ 

४. मार्दिन बर्ने र० 

५ जारडाइन हैन्डरसन २६ 

६ गिलैन्डर्स अबू थनाट ७० 

७ मैक लायड २५ 

८. आव्टीवस स्टील ५७ 

९ करमघन्द घापर श्र 

१० जे७ के० श्ष 

११ पेरसी लेसली एण्ड कम्पनी डर 

[२] आधिक सत्ता (80०7०गं० 90७०) का कुछ भ्रवन््ध 

अभिकर्ताओ के हाथ मे सचयन (0070०६७ध8807) 

भारतीय सयोजन आन्दोलन की इूसरी विद्येपता यह है कि इसके कारण 

कुछ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में आथिक सत्ता एकत्रित हो गई है। 
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टाटा, विरला, डालमिया, सिधानिया तथा थापर लोग देश के औद्योगिक 

उत्पादन के एक बहुत बडे भाग प्र नियन्त्रण करके अपने को बडे-बडे अन्यासो 

(770७8) के रूप में विकसित कर रहे हैं। युद्धोपयान््त काल से बडे प्रन्यायो 

(77088) के द्वारा छोटे भ्रव्यासों के सम्मिश्रण व सबिलयन (#॥्डक्या4- 

पं०४ 2०6 #550909) की प्रथा प्रचलित हो गई है। इस प्रथा के प्रच- 

लित होने के दो मुख्य कारण है। प्रथम तो स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर विदेशियों 

हारा अपने व्यवसायों को बेचना तथा द्वितीय कुछ बडे व्यातारियो (छ0श0655 

779272/25) छोरा अपने व्यवसायों को ऊँचे मूल्य पर बेचना । 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने इन व्यवसायों को खरीद कर उनका पुनर्गठन व 

विस्तार किया । उदाहरणाथे 'ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड' ने १९४६ 

में कानपुर की सुप्रसिद्ध बैग सदरनंड एण्ड कम्पनी (8९४४ $0फाथाकाव & 

(०) को खरीदा । १९४७ मे सुप्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकर्त्ता फर्म मंकलाईड एण्ड 

कम्पनी लि० (१८2०० ८८ 0०. 7.03.) ने 'बैग डनत्नप एण्ड कप्ती लिमिटेड 

(8८९४ 007०० & (०. ./0.) को ख़रीदा। डातमिया ने 'गोवन ब्रदर्स 

लिमिटेड' (600४8 80065 7.ल्0) के आथिक तथा प्रबन्धकीय हिंतो 

(0८९5७) को खरीदा। डालमिया (एवाफ्रां3 ) ये 'बैनैंट कोल्गन एण्ड 

कपनी लिमिटेड' (छ८ए९६ (०त्यावा & ८0. ल्/6) के समाचार पत्रों के 

एक समृह (57009) के आधिक हितों. (फ97/९० ]0(6०59) तथा कुर्थ 

बडी जूठ कपनियो तथा पजाब नेशनल बेंक लिमिटेड के अज्यो को खरीद कर 

उनमे नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त किए । 

श्री अज्योक मेहता ने अपनो पुस्तक “(०४० 075 [087 में यह 

दशाने की चेप्टा की है कि देश के समस्त उद्योगों के सचासन को बागशोर 

वास्तव में चोटी के २० व्यक्तियों के हाथो में है। ऐसा अनुमान है कि भारत 

की ४५०० प्रमुख औद्योगिक इकाइयो पर २००० सचालको का प्रबन्ध है, 

किन्तु इन २००० सचालको के पद पर केवल ८५० व्यक्ति कार्य कर रहे 

है। इससे से १००० पदो पर वेवल ७० व्यक्ति कार्य कर रहे है और शैय 

१० पर ७८० व्यक्ति । चोडी पर केवल ३० व्यक्ति है, जो ३०० सचालक 
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पदों का भार अपने उपर बिए हुए है। इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका 
करती हे *-* 

र्ब्यक्ति संचालक पंदा को संख्या आसत 

दश० र्००० २३३ 
७० ९००० १४'रक् 

१० ३०० ।__३० 
ऐसे भी उदाहरण पाए जाते है, जहाँ एक ही व्यक्ति ३०-४० कम्पनियों 

का संचालन करता हे । उदाहरणार्द श्री पुरुषोत्तमदास दाकुरदास ५१ विभिन्न 

कम्पनियों के सचालक है | 

युद्धोपरान््त व विज्येप रूप से स्वतन्मता के पश्चात् भारतवर्ष में उद्योग- 
पतियों ने विदेशी सस्थाओं तथा हितों (॥क८६४७) के। क्य भी जोरो से 
किया है, जैता कि हम पहले दता चुके है। १९५१ में बैक आाव इंगलैंड द्वारा 

प्रकाशित पुस्तक (804५ ० 0ए६:5९४५ [792800०70) में दर्शाया है कि 

भारत तथा पाकिरतान मे ब्रिटिश विदेशी विनियोग 5५२५ के लगभग गिर 

गया है। इसके साथ-साथ भारतीय उद्योगो मे योरोपियन सचालको की संख्या 
भी कम हो गई है । निम्न तालिका इस कथन की पुष्टि करती है न 

नि १९३९ के सचालकों | १९४९ में सचालकों 
कम्पनियों की संख्या की सख्या की सख्या 

तथा प्रकार 
आरतीय | योरोपियन | भारतीय | योरोपियन 

१० कोल कपनीज़ 5 8 ॥ १3 श्फ 

११ क#. » १६ रद इ्र श्र 
१३ जूट कपनीज 5 ४९ १९ ड़ 

शेर कर. # ३५ भ३े घ्३ ३6 

३ इजीनिर्यारग कपनीज़ | -- हु ३ श्श 

डे #ऋ के ढ़ ११ श्र हि 

१४ अन्य वपनियाँ कक भर रे३ ३७ 

िड्छ &. £+] 46] श्र 

+ (४४0 0एशआ5$ किराब 29 चर: कलाएव 
+ (2 जग, #वााएओं चिद्या 0९, 06९७0967, [949.. 
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विदेशी सम्बन्ध तथा बड़े व्यापार की प्रवृत्ति 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि धीरे-घोरे भारतीय उद्योगों का 

भारतीयकरण होता जा रहा है। इसके विपरीत ऐसा भी देखते 

मे आता है भारतीय तथा विदेशी उद्योगपतियों मे सक्रिय साक्षेदारियाँ 

( ए/०त6०४ 7257९ ७का98 ) होती जा रही है, सन् १९४३-४४ मे ही केवल, 

लगभग १०४ भारतीय कम्पनियों (8 ॥4फ//८05) का रजिस्ट्रेशन हुआ। 
१९४४ में "भारतीय उद्योगपतियों का एक मडल' (]श5आ००) जिसमे टाटा 

तथा बिरला जैसे लोग भी सम्मिलित थे, ब्रिटेन अमणार्थ गया । इस “मिशन 

के फलस्वरूप भारतीय तथा ब्रिटिश साझेदारी की नौय पट्टी । भारतीय 

उद्योगपतियो, पूंजीगत सामान ( (8 00005 9. पान्त्रिक कुशलता 

(वब्गाए॑ंत्श 80॥ ) एकस्व तथा निमार्णी एकाधिकारों (746०६ ७०० 

48007708 धिं875) की माग की । 

“नफील्ड-बिरला मोटर डील” (र्णीलत-फऋातब ४०७0 
प70८0/)-अप्रैल १९४५ मे सर्वप्रथम, भारत तथा जिब्शि का व्यवसायिक 

समझौता “नफील्ड-बिरला” मोटर डील के रूप में हुआ। “'नफील्ड एके 

झक्तिशाली दल (67009) है जिसके अन्तर्गत मौरिस मोटस, वूल्जने मोदर्रो, 
रिले मोटसे, एम० जी० कार कस्पती, सैकेनाइजेशन, सफ्ील्ड टूल्स एण्ड ग्रेजेज 

इत्यादि साथ है। नप्तीत्ड के सहयोग से प्रथम भारतीय कारो के निर्माण के है 

“हिन्दुस्तान मोटसे” की स्थापता की गई जिसके प्रथम अध्यक्ष श्रीबी० एम० 

बिरला थे। प्रमुख आधिक प्रतिका 'ईस्ट्ने इकोनामिस्ट' (४ जनवरी, १९४६) 
ने तफील्ड-बिरला साझेदारी को “वित्तीय सयोजन” (उफ्एलंगो कझैल8थ ) 
की सज्ञा दी है। 

अन्य मोटर सम्बन्धी साझेदारियाँ--विछले कुछ वर्षों में कुक 

मोटर साप्नेदारियाँ देश की भोटर कम्पनियों ने विदेशी मोटर कम्पनियों से की 

है। कार तथा ट्रकी के निर्माण के हेतु अशोक मोदर्स लि०* ने 'बआसटिन 

मोटर्स! के साथ सम्पर्क स्थापित किया । 'आसटित मोटर्स के 'अग्योक् मोटे 

ललि०! में आथिक हित है तथा सचालक सभा मे अपने सचालको को सनोगीते 

(प०णश०) हसे का अधिकार है। इसी प्रकार की दूसरी कम्पनी 

हैम्डर्दे मोटर प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया लिमिटेड* है इसको प्रदर्तेक यूनियन 

कम्पनी मद्रास! है। सितम्बर १९४९ में ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटर वम्पती 
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के प्रमुख सर विलियम रूदूस (57 एशाशशा ००६५४) तथा भारतीय कर्पाययो 

के बीच समझौता हुआ । 

साइकिल उद्योग--साइकिल उद्योग मे भी विदेशी वितियोगो फो 
खुला क्षेत्र मिला है। बी० एस» ए० साइकिल कम्पनी ने अपनी फैक्ट्री 

भारतवर्ष भे २५ लाख रु० की पूँजी लगाकर स्थापित की है। इसमे विदेशी 

विनियोग लगभग १ लाख पौड के है। हरकुलिस साइकिल तथा सैम-रेले 

कम्पनी ने भी इसी प्रकार की योजनायें प्रारम्भ की हैं । 

केमिकल उद्योग (00४८० ]900579)--केमिकल उद्योग 
में 'इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज' तथा 'ठाठा” के मध्य हुए समझौते उल्लेख- 
नोय हैं। “इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज' (, 0. ]) एक बहुत शक्तिशाली 

ब्रिटिश एवाधिकृत (१४०४०9०॥5४४०) सस््या है। युद्ध के पूर्व यह कपनी मुख्य 
क्रेमीकल्स ९५% ब्रिटिश उत्पादन पर नियन्त्रण रखती थी । १९४३ में इसकी 
आय १४८ करोड़ रु० थी । इस कपनी के सम्पर्क ससार की अक्तिशाली 
एकघिकारी साथ आई० जी० फरबन ( 06 फ्रञफ&09) तथा डू पौट 
(00 ९०7), (जिनका निर्माण जर्मनी मे हुआ था) से हैं। युद्धोपरान््त इस 

कपती ( 0 7. ) ने अपने व्यवसाय को इगलैड, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 

कनाडा तथा भारत में फैलाया है। भारतवर्प में इसके दो कारखाने है। एक 

कारखाना 'खेदरा” (8७७४७) में तथा दूसरा कलकत्ता में है। इसकी 

निर्मित पूंजी ३१ करोड रु० है । 

आई० सी० आई० तथा टाटा समझौते (] ८ [--09 0८2) के 
अतर्गंत आई० सी० आई० भारतोयो को तान्त्रिक छिक्षा देगी, अपने एकस्वो 

(०४४॥5) का लाभ प्रदान करेगी तथा विभिन्न निर्माण की जाने वाली 

कपनियों की पूणी में भ्राग लगी । आईं० सी० आई० तथा टाटा साथ की 

चुकता पूँजी ५ करोड रु० है | 

रेयन उद्योग (ए४परणा ॥07979)--रेवन उद्योग मे 'इन्डो- 
ब्रिटिश! शाहेदारी हुई है। सिर सिल्के लिमिठेड मे अगस्त १९४६ में 

“लैन्सिल्स! (.3090$) की ब्रिटिश्ष फर्म से समझौता किया। इसके प्रवन्ध 

अभिकर्त्ता हैदराबाद कनन््सट्रक्शन क॒०” है। प्रवन्धकर्त्ताओं को अपने कमीशन 

का २५४ भाग २० वर्ष तक 'लैन्सिल्स' भेजना होगा । 
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इल्जीनियरिंग उद्योग--बादई की किरलोस्कर्स नामक इल्जीनिय- 
रिग्र फर्म ने 'ज्रिटिश आयल इत्जिन्स लि०'* ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इन्जीनिय्यारिग 

कम्पनी लि० तथा परी एण्ड कम्पनी से गठबन्धन किया है। दो फर्म 

किरलोस्कर आयल इन्जिन्स लि०, तथा किरलोस्कर इलेक्ट्रिक कपनी, जिनके 

प्रमुख सचालक क्रमश श्री श्रीराम तथा श्री सी० आर० सुरजवारायण है, की 
स्थापना आयछन इसम्जिन्स तथा इलेबिट्रव' मोटसं निर्माण के हेतु की गई है| 

बिरला ब्रदर्स तथा ब्रिटिश फर्म वेबकाक एण्ड विल्काक्स ने 'स्मोवद्यूब 

बायलस' के निर्माण के हेतु एक समझौता किया है इसी प्रकार मश्ीत निर्माण 
उधोग के सबन्ध में भी श्री कृष्ण राजू ठेकरसे तथा दैक्सटाइल मशीनरी मेकरां 

लि० (7. )/., 9 ) के अध्यक्ष श्री कैनेयप्रेस्टन के वीच समझौता हुआ है। 
समझौते की शर्तों के अनुसार (7. ४ |( ) पूँडी का २६७ भाग लेगी तथा 

सचालक सभा में २५५ सीढे सुरक्षित रखने का अधिकार है। 'दि नेशवल 
मशीनरी मैंन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड' बम्बई के पास “थाना” घामक स्थात पर 

“स्पिनिंग मशीनरी फैक्ट्री' २५ फरवरी १९५२ को खोली है। कपनी की 

अधिकृत (&06४०म६८१) पूँजी ५ करोड रु० है।.. 

भारत और अमेरिका के बीच समझौते 

युद्वोपरान््त भारत और अमेरिका के बीच कुछ समझौते हुए हैं। १९४५ में 

बालचन्द होराचन्द ने क्रिसलर कारपोरेशन के साथ समझौता करके 'श्रीमियर 
आटोमोबाइल्स वर्क्स' की स्थापना की । इसी प्रकार सर प्रुष्पोत्तमदास ठाकुर 

दास ता ए० डी० श्राफ जैसे उद्योगपतियों द्वारा स्थापित 'नेशवल रेयत 
कारपोरेशन लिमिटेड” के सबन्ध अमेरिका के 'स्वेनेल्डू रेयय कारपोरेशना 
तथा 'लोकउड प्रौव एण्ड कम्पनो से हैं। इसके अतिरिक्त “टुडवेकर-विरला' 

नामक समझौता भी हुआ है । 'दो मोटर हाउस (गुजरात) लि०”, अमेरिकन 

(केसर) तथा प्रिटिश्न (जावैट) बारो का सयोजन किया करेगी । 

इसके अतिरिक्त कुछ “परघ००७ 5ए७डताव76४” भी स्थापित की गई है। 

ऊदाहरणार्य 'गुडइयर ठायर एण्ड रबर कम्पनी (इन्डिया) लि०” ३ करोड़ रू० 

की लागत से, 'एसोसिएटेड बैटरी मैक्स (ईस्टर्त) लि०” १ करोड रु० वी पूजी 

मे तथा 'ब्रिटिश डूग हाउस (इन्डिया) लि०” १५ लाख रु० की पूँजी से स्थापित 

की गई है। 
तु 



भारत में सबोजन आन्नोलन १५९ 

नवम्बर १९५१ मे भारतीय सरकार, ब्रिटिश तथा दो अमरीकी कम्पनियों 

के बीच ६० करोड र० की लायत से तीन 'आयल रिफाइनरीज' स्थापित करने 

के सम्बन्ध में समनौते हुए हैं। यह समझौते इस ब्रकार है -- 

१---अमेरिका की 'दि स्टैन्ड्ड वैद्युम आयल कंपनी” वम्बई में ३५ मि० 

डालर की लागत से दस लाख टव की क्षमता (24) वी 

'आयल रिफाइनरी” स्थापित करेयी ) 

२--वर्मा शैल (ब्रिटिश) १५ मि० पड की लागत से १५ लाख दत की 
क्षमता (0592८७४) की आयल रिफाइनरी स्थापित करेगी । 

३--क्षमेरिका की कालटेक्स क० तीसरी कायल रिफाइनरी कलकत्ता में 

खोलेगी | 

जनवरी १९५२ मे सरकारी स्तर (66एशाणला( .ल्ण्ल) पर एक 

दूसरा इन्डो-अमेरिकन समझौता हुआ है जिसके अनुसार दोनो देक्ो मे पाँच-पाच 
करोड डालर देकर “इन्डो-अमेरिका टैक््नीकल कोआपरेशन फन््ड” की स्थापना 

क्ीहै। 

इस प्रकार अमेरिका का व्यापारिक प्रभाव भारतवर्ष पर दिन भ्रतिदिव 
बढता जा रहा है। 

भारतवर्ष में आथिक शक्ति का केन्द्रीयकरण ((00॥०थ॥08- 
गण ए ए९०एा०फकाए 90एश 7 79079) 

उपरोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि भारत के उधोगो भे प्रबन्ध अभिकर्त्तानो 

ने शक्ति का बहुत बडी सीमा तक केन्द्रीयकक्रण कर लिया है। इसका एक 

प्रमुख कारण सचानको का अधिक्धिक स्वामित्व भी है। अन्य देक्नो से तुलना 

करने पर यता चलता है कि भारतवर्य में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक 

सचालकीय वेन्द्रीयकरण पाया जाता है। इस कथन की पुष्टि निम्न तालिकाओं 

से हो जावेगी । प्रो० सा्जेट फ्लोरेंस के अनुसार सयुक्त राज्य (छ&,) मे 

२१५७ सचालको का वितरण निम्व प्रकार था -- 

सचालको की सख्या कुल का प्रतिशत सचालकोय सख्या 

११० डर छः 

भ्रदछ रद श्यादे 
हो] ड़ ड्या५ 

र्५८ श्र इसे १० 
श्शेप हद १० से ऊपर 

गण णाण्छ्छछकछष््् भा आया 



१६० औद्योगिक संगठन 

राष्ट्रीय साधन समिति ( [उरह00४ 680ए९४४ (00एर/०७ ) के 
अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका (0,5 ४. ) मे युद्ध से पहले 

२५० कम्पनियों मे सचालकीय विभाजन इस प्रकार था -- 

सचालको की सख्या सचालित कम्पनियों की सस्या 

१ रू 
ड द्घ 

६ ७ 

६ यु 

4३ ४ 

डप डे 

१०२ इे 

३०३ र् 
किन न पा 

यद्यणि भारतवर्ष मे इस प्रकार की अक गणना नहीं की गई है, 

परन्तु १९३२ मे तटकर समिति (४४5र्ण 8000) के समक्ष जो साक्षी 

दी गई थी उनके आधार पर बम्बई मे ६ सचालक क्रमश ६४५, ४२ 

३४, २९, २६ और २९ कम्पनियों के सचालक थे। १९४७ तक 
भारतवर्ष मे ५०० उद्योगों का सचालन २००० सचालको द्वारा किया 

जाता था, किन्तु सघालकीय कार्य केवल ८५० व्यक्तियों के हाथ में था और 

इनमे से १००० केबल ७० व्यक्तियों के आधीन था। १० व्यक्तियों के 

पास्त ३०० सचालकीय कार्यालय थे। “कम्पनी ला कमेटी जो कि भाभा 

समिति के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, मे बताया गया है कि १९५३ में भी 
एक व्यक्ति के पास १५ से २० सचालकीय कार्यालय ये और कुछ दझ्लाओ में 
तो ३० सचालकीय कार्यालय तक भी थे। 

प्रश्न 

.. रियर एल धटाते 40ए405 30 बॉडगाबा0ाड भाप प्रदा 88 

8 709, भात ठाइला$ड ॥6 ९४७5९5 0 50९0 ९०गराणंप्र॥075 

(ह6ैड्डाग मे टंण्क, ? 952) 
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० +ृणछ ह०0 ए०० शज्ॉगा 06 आएस उछएथदा4008 एी ९०पएा0ण॥3- 

॥00 ॥0 ]ए0त97 पञ00ल्ए ? 

3... एाए४ 8 प्ग्थ8 ९]9$५9०३॥709 ०/ 9980659 ९०7 ग्रागभॉव075 

ग7507806 ए0फ7 ॥॥5फ6% 80% रैएक80 600700075 

(8879, 8. (०7, 4948) 

4. ]908 छालशीए फ6 छा0जण़ा3 ए ९००एशग्रैएथ005$ ॥ गरउावा 

प्रत050ए.. एवई 3० ॥०ए ई90ए ब7००४ (8 छा8 2ए50255 0645 

ह्छुणैबार्त जाती णिटाएव प्रवप्रडाताबडई॑ंड बकिटल [945 7 

(6॥464930, 8, (0079,, 7952) 



अध्याय ६ 

ओय्योगिक अ्थ-प्रवन्धन 
( 06पघशांगे धाशगा८8 ) 

औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन किसी भी देश के औद्योगीकरण मे महत्वपूर्ण स्थान 

रखता है। कोई भी व्यवसाय चाहे वह बडे पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर 

हो बिना अर्थ-प्रवन्धन के सफ्ल नही हो सकता । अर्थ-प्रबन्धन सम्पूर्ण औद्योगिक 

व्यवसायो का प्राण या जीवन है। अर्थ-प्रवन्धन को उचित व्यवस्था न होने 

के कारण अनेक औद्योगिक विकास की योजनाये असफल तथा बेकार हो जाती 
है। भारत की भी औद्योग्रिक उन्नति न होने का मुख्य कारण उचित अर्थ-प्रवन्धव 

का न होना ही है । विदेशी सरकार की इस ओर कोई विशेप रुचि न थी। 

इसमें उमका स्वार्थ छिपा हुआ था जो सर्व विदित है। भारत उस समय इगलैंड 

के निर्मित माल की खपत का मुख्य केन्र बना हुआ था । अत विदेशी सरकार 
की उपेक्षित नीति से भारत के औद्योगीकरण को बडा आधात पहुँचा। आज 

हमारा देश जब कि सर्वोन्मुखी उन्नति के द्वारा पर खड़ा है और ओऔद्योगिक 

बिकारा को सभी योजनाभों गे प्रथम रथान दिया जा रहा है, यह प्रस्मावश्यक 

है कि औद्योग्रिक अर्थ प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था की जाय ! 

पूँजी की आवश्यकता ४ 

व्यवसायिक सस्थाएँ दो प्रकार की होती है-- (१) औद्योगिक और 
(२) व्यापारिक । भ्रत्येक जौद्योगिक सस््था को दो प्रकार की पूंजी की 

आवश्यकता हांता हौ-- (९)' स्थायीया अचल पूजी एगिहट्त'एड्रआफ// नए 

(२) कार्यशोल या चल पूजी (ट/०परॉबााड़ ण शणााणड एग्जॉओ) 

स्थायी पूंजी (शत (बफाश) 
स्थायी पूजी की आवश्यकता स्थायी सम्पत्ति के त््य करने के लिए होती 

है। इसका आशय भूमि, भवन, सश्ीवरी तेथा आरम्भिक ब्ययो से है) 



औद्योगिक अथ॑-प्रवन्धन १६३ 

कम्पनी के निर्माण के पूर्व बहुत से प्रार्रभ्मक व्यय प्रदर्दको को करने पड़ते हें 

इनका विश्लेषण निम्न प्रकार है :-- 

१-वास्तबिक सम्पत्ति (]88896 7090७) 

(भ] स्थायी सम्पत्ति ( छडध् 85७5 ) 

[१] भूमि तथा भवता 
[२] '्लाठ तथा मझोनरी, फरनीचर तथा सज्जा 

[३] विविध स्थायी सम्पत्ति 

(ब) चालू सम्पत्ति [ (छाल्य #5६४8 ) 

[१] घन ( 0३४ एछ०470० ) 

[२] स्टाक 

[३3) देनदार तथा विनिमय विपत्र 
[४] बविविष चालू सम्पत्ति 

२--अवास्तविक सम्पत्ति ( गराधाढक्ै)९ [॥ए४५७ा९०(६ ) 

[अ] प्रवर्तन व्यय ( ए0्ा0४0॥ 85७४॥58 ) 
(ब] ब्यवस्थापन व्यय [ 0729772900॥ एंए०05६७8 ) 

[स] प्रारम्मिक हानि ( 09८०४४४98 7.05565 ) 

[द] अर्थ प्रबन्धन का व्यय ( 005६ ०६ झपा97ग०8 ) 

[य] ख्याति तथा पेटेन्ट्स ((50०0ज॥॥ & ९४६7७ ) 

स्थायी पूजी प्राप्त करने के साधन--जसा कि उपरोक्त कपन 
से स्पष्ट है कि स्थायी पूजी दोधंकालीन आधिक व्यवस्था के काम ज्ञाती हे। 

अत. स्थायी पूजी प्राप्त करने के लिये दीर्घक्ालीन अर्थ प्रबन्धन की जावश्यकता 
होती है ) मुख्यरूप से स्थायी पूजी निम्नरूप में एकत्र की जाती हे :-- 

[अ] बश पत्ों का निर्ममन करके, 

[ब] ऋण पत्रो का निर्गमन करके, 
[स] सम्पत्ति की प्रतिनूति पर ऋण ले करके, 

[द) व्यापारिक अधिकोपो से ऋण ले करके, 

[व] विज्विप्ट अर्थ प्रवन्धत सस्थाओ से ऋण ले करके | 

इन सब साधनों का अध्ययन विस्तार में अगले पृष्ठो में किया गया है। 



श्ष्ड औद्योगिक सगठन 

२-कार्यशील पूजी या चल पूजी (टास्पॉगेगाड ण 
ए०णाफाए ९97४४] )--कम्पनी को अपने व्याप्यर के चलाने में प्रतिदिव 

कुछ व्यय करना होता है जो कायंश्ञील पूजी मे से किया जाता है। कार्यशील 
पूजी की परिभाषा के सम्बन्ध म दो भिन्न मत पाये जाते है। प्रथम मत के 
अनुसार 'कार्यशील पजी का आद्यय चालू सम्पत्ति (एणावल्यां 0550७) 

और चालू देनदारियो (टणा८०॥ 709977059) से है जौर इसका समर्थन 

लिकोलन (78८०7 ) सेतियर्म (8०, स्टैविंस (ड40805) जैसे अर्थ- 

प्रबन्धन विशेषज्ञों ने किया है । 

दूसरे मत के अनुसार 'कार्यशील पूंजी का अर्थ केवल चालू सम्पत्ति से 

माना जाता है और इस मत के समर्थक फील्ड (४७2), वेबर (89:87) 

मैलोट ॥ध७॥0६ ) तथा मीड ( (६४१) है। इन मतान्वरों के होते हुए भी 
कार्यशील पृ जी का तात्पयं उस पू जी से लगाया जाता है जिससे कच्चा भाल 

व अन्य सम्बन्धित वस्तुये क्षय की जाती हैं, पारिधमिक दिया जाता है तथा 

विक्रय व विज्ञापन सम्बन्धी व्यय इत्यादि किये जाते है। 

कार्यशील पू जी इतनी माता में होनी चाहिये छिससे कम्ण्नी के दैनिक 

व्यय माल के निर्माण होने के पूर्व के व्यय तथा उसकी बिक्री होने तक के सब 

व्यय, सुचारु रूप से होते रहे, पू जी की तनिक भी कमी होने पर औद्योगिक 

या व्यापारिक सस्थाओ का पतन अवश्यम्भावी है) सक्षेप मे कायशील पर जी 

व्यापारिक सस्थाओ का जीवन रक्त है। 

कार्यंशील पूजी के रूप ( छठ्यगा$ ० जगतंपाए 0० ) 
कार्यशील पृ जी को उसकी आवश्यक्षता के अनुसार दो भागों में विभाजित 

किया जा सकठा है । 

(अ) स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूजी--चाबू 
सम्पत्ति में विनियोजित (2४०७४१७४) धन का एक भाग उठना ही स्थायी होता 

है. जितना स्थायी सम्पत्ति (रत 08) का है। उदाहरणार्थ प्रत्येवः 

औद्योगिक प्रभन््ठल को कच्ने माल का न्यूनतम स्टाक रखने के लिए अपूर्ण 
कार्यों के लिए निमित माल, यत तथा साज सज्जा (एवुणफ्णथ्ण) के लिए 

नियमित रुप से धन की जावश्यक्ता होती है । 

(ब) मौसमी या विश्वेप कार्यशील पूजी--बहुत सी कपनियो 
ध 
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को मौसमी परिवर्तनों के अनुसार कार्यमील पूजी की आवश्यकता भी होती 
रहती है। कुछ पूजी की आवश्यकता असाधारण परिस्थितियों के कारण भी हो 
सकती है। उदाहरणार्थ भविष्य में ऊंचे होने वाले मूल्यों का लाभ उठामे के 

लिए कच्चे माल का स्टाक बढाने के लिए गला काट प्रत्तिस्पर्धा (20६ 870४८ 

(0०7ए०ध४०७) दूर करने के लिए, हडताल तथा लाक आउट्स सम्बन्धी 
समस्थाएँ सुलझाने के लिए, तथा विशेष विज्ञापन करने के लिए अतिरिक्त 
कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है । 

नियमित तथा मौसमी कार्य्रील पूंजी का अन्तर एक व्यवसायी के लिए 

विशेष महत्व की वस्तु है। केनीय फील्ड (टृद्मल्थ॥ प्रांदाठ) के अनुसार 

नियमित कार्यंजश्ञील पूजी को लघुकालीन आधार पर प्राप्त नही करना चाहिए 

अस्यथा व्यापार के कसी भी समय वन्द हो जाने की आशका बनी रहती है | 

इसी कारण साधारण कार्यशोल पूंजी को स्थायी पूंजी से अधिक महत्व दिया 
जाता है। भारतोय २९ श्रमुख उद्योगों मे की गई गवेषणा के अनुसार कार्यश्ील 
पूँजी का अनुपात स्थायी सम्पत्ति में अधिक है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका 
से स्पष्ट है :-- 

स्वायी सम्पत्ति कार्यशील पूँजी 

वर्ष द्म्पूणेपूँजी। घन राशि. | सम्पूर्ण पूजी |... घत राध्ि 
का प्रतिशत | (करोड रुपयो मे) | का प्रतिलत | (करोड रुपयो मे) 

१९४७ | ४३५९ १७७२ श्ष्टर २२६३ 

शभदडप । ४१६ १२५६ भर २८६५४ 

१९४९ | ४४७ रहे७ ५ श्श्रे है८२क 

१९५० | डेरा० रश८ा१ रुदधा० रे५६४ड 

१९४५१ । शे५प६ इेज्शर ड्श््ड डर७ा८ 

१९५२ | घ्हर | ३००९ श्पा८ ४डर<८ 

कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के साधन (5०छा०० ० फ़त्ट 
उक़ा8 ए०एांप्डं) 

कार्यद्ञील पूँजी के दो रूप होने के कारण उसे प्राप्त करने के साधन भी 

दो प्रकार के होते हैं -- 
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(१) स्थाई सायव तथा 

(२) चालू या मौसमी साधन । 

(् १ ) स्थाई साधन- नियमित कार्यशील पूजी, अश्य-पत्रो तथा कण- 
पन्नों का निर्ममन करके तथा अजित लाभ का पुनविनियोग (9[008॥78 93०६ 
० 970०08) करके ध्राप्त की जाती है । 

(२) चालू था मौसमी साधन--भौसभी या विशेष कार्यशील 
पूंजी भान््तरिक और बाह्य साधनों द्वारा प्राप्त की जातो है । आन्तरिक साधनों 
से पूंजी प्राप्त करने को साना कम्पती के लाभोपाजन की क्षमता, सचित कोपो 

तथा हांस (06फ57०८७४००) कोषों की नीति पर निर्भर होती है। वाद्य 
साधनों के अन्तगंत बैक, प्रबन्ध अभिकर्त्ता, जननिक्षेप, देशी बैंकर तथा महाजन, 

विशिष्ट अर्थ-प्रवन्धन ससथाएँ तथा कम्पनी की बचतें सम्मिलित है 

पूँजीकरण या अथै-प्रवन्धन योजना * 
(८कफ्राधबरबधंगा ०7 शिववारांगं शिवा) 

कसी भी कम्पनी की सफलता अथवा असफतता उसकी अर्थ-प्रबन्धन 
भ्रोजना पर निर्भर होती है। यदि यह कहा जाय कि अर्थे-प्रबन्धन योजवा 

व्यापारिक त्रियाओं की सफलता की कुछ्जी है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 

एक नव भिमित कम्पनो की अर्थ-प्रवन्धव योजना कुछ प्रमुख आर्थिक सिद्धान्तो 
पर आधारित होती है। प्रारम्भ मे पूंजीकृरण (८४काभाटभ00) घन के 

मूल्याकत (५७७०४७०७) वथा मात्रा (&छा०००७ के अर्थ में प्रयोग किया 

जाता था। परन्तु आजकत पूँजीकरण तथा अर्थ-प्रबन्धन योजना एक ही अर्थ 

मे प्रयुक्त किए जाते है । 

पूंजीकरण पूंजी तथा पूजी स्कच (८4 ४७० ९०्काछा 8७०0 

से भिन्न है। पूजी स्कथ मे केवल वह पूजी सम्मिलित होती है, जिस पर कि 
कम्पनी का स्वामित्व होता है। पूजीकरण में स्वामित्व वाली पूँजी तथा ऋण 

द्वारा प्राप्त पूजी, दोनों ही सम्मिलित होती है। स्वामित्व वाली पूजी अशो 

को दथा ऋण द्वारा प्राप्त पूजी ऋण-पत्रो [065०760708) तथा बध-पत्रो 
(80705) को इगित करती है। यदि कम्पनी के पास वुछ अतिरेक (5घ्व« 

एए७) या अविभाजित लाभ (एप्रताशातंब्त !:०वी) है तो वह पूजीबरण के 

अमस्तर्गेत नही आता हैं। 
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पूंजीकरण में पहले कुंल सम्पत्ति निश्चित कर लो जाती है तल्मश्चात् 
इस पूंजी को विभिन्न साधनों ($0घा०८४) में वितरित किया जाता है। पूजी 
की मात्रा तथा उसके एकत्रित करने के साधनों का उचित जनुमान कम्पनी का 
प्रवतेंक (00770(67) लगाता है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है । 

इसका निर्धारण कम्पनी की प्रद्ृति और मुद्रा वाजार की अवस्था के अनुसार 

किया जाता है। इस प्रकार पूंजीकरण या जथ-प्रवस्थत योजना का अध्ययन 

तीन रूपो मे किया जाता है -- 

(१) पूँजी की मात्रा (8900६ ० 03ए/शे) 

(२) पूँजी का परूष (हकगाफ ०7 007ए०अतगा जी 0487) 

(३) पूँजी का प्रबन्ध (8॥9णााइध4ा०॥ ० 0०७) 

अर्थ-प्रबन्धन योजना की विश्ञेपताएँ 

_ किसी भी कम्पनी की अर्थ-प्रबन्धन योजना वनताते समय अथवा पूँजीकरण 
करते समय निम्न बातो पर ध्यान देना चाहिए -- 

(१) सरलता (8॥7/॥८[9)--जहाँ तक हो सके किसी भी कपनी 
का आर्थिक ढाँचा सरलतम होना चाहिए जिससे उसका भ्रबन्ध सरलता से हो 

सके । दूसरे शब्दा में पूँनी एकत्रित करने के साधन सरल तथा कम से कम 
होने चाहिए । 

(२) योजसनांत्मक पूर्वे ज्ञान ( ९87ंगह8 छए०८४ं8॥ )-- 
अ्थे-प्रबन्धन योजना बनाने से पहले कपनी के क्षेत्र तथा उसके कार्यों के बारे मे 

पू्वे ज्ञान तथा ठोक अनुमान जांवश्यक है। क्योकि इन बातो के उचित' निर्धारण 
पर ही अर्थे-प्रवन्धन योजना की कार्यक्षमता आधारित होती है। कभी-कभी 

आधिक सशझ्ोघन (एापब्क्णर्श &6]०४छथा७) करता भो आवश्यक हो जाता 

है। अत अर्थ-प्रवन्धन योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे उससे आवश्यक 

सशोधन सरलतायुवक हो सके / 

(३) आधिक साधनों का अधिकतम प्रयोग (र/ल्राभंए 
च६९ णी एंटणाणार 7250008९५)--एक अच्छी अर्थे-प्रवन्धन योजना में 

सभी उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त 

स्थायी तथा कार्यशील पूंजी मे उचित सम्तुलन होना चाहिए। जिससे पूंजी 

का उत्तम प्रयोग हो सके | स्थायी पूँजी का अतिरेक (इच्फाए७) कार्यशील 
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पूँजी के अभाव को दूर करने के लिए तथा कार्यश्ोल पूँजो का अतिरेक स्थायी 
पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए न करना चाहिए, क्योकि इससे कम्पनी 

के आधिक सकक्ट में फ्स जाने का भय रहता है । 

(४) लोच (8958 05)-एक वैज्ञानिक अर्थ-प्रवस्थन योजना मे 
पर्याप्त लोच होनी चाहिए । योजना मे लोच से तात्ययें यह है कि आवश्यकता 

के समय कपनी अपनी विस्तार सम्बन्धी योजनाओं को सफ्लतापूर्वक धन 

प्रदान कर सके ॥ लोच के अभाव में कपनी की व्याप्रारिक क्रियाओ तथा 

विस्तार सम्बन्धी योजनाओं में बाघा पड सकती है । 

(५) आकस्मिक घटनाओ के लिए व्यवस्था-कपनी की अर्थ- 
प्रबन्धन योजना वेनान वालो को भावी आकृस्मिक्र घटनाओ के लिए कुछ प्राव- 

घान (?70शह्घ००) करना चाहिए। इसका तात्पयें यह है कि पूँजी का 
कुछ भाग ऐसी अदृश्य घटवाओ के लिए सुरक्षित अवश्य कर देना 
चाहिए। 

#/ (६) तरलता (॥वणाताए)-कम्पनी को अपनी सम्पत्ति का एक 
निश्चित प्रतिशत नकद (0४७७) रखना चाहिए। इस “निश्चित प्रतिशत” का 

निर्धारण कम्पनी की साइज, अवधि, साख, व्यापारिक चक्र की अवस्था तथा 

व्यवसाय की प्रह्नति के आधार पर होता है। 

अति पूँजीकरण (0घ6/- ८३ ६गीरब07) 

“अति पूँजीकरण” का अर्थ साधारण रुप से लोग पूंजी के आधिक्य या 
अधिकता से लगाते हैं। परन्तु “अति पूजीकरण” का यह अर्थ बिल्कुल गलत 

है । “अति पूंजीकरण” उस समय हो सकता है जब कि कम्पनी मे पूँजी का 
अभाव भी हो। “अति पूँजीकरण” का वास्तविक बर्य यह है कि कम्पनी 

इतना भी लाभोपार्जन नहीं करती है, जिससे इसकी प्रतिमूतियाँ (5«८एगाा८्शे 

सम मुल्य वर (8६०0 जिंक सकें (!# दूबरे यब्दों गे आदि बच्चों (28682 

ह गु॥छ प्शागा 9शशा व्यए/प्यरकालत व्राठा८20४४ पीव ६णा?भाज़ 8 

9६ ९४॥088 शा०एह्टो। ६० गि्ड(€ (5 इ९८कटाह्ाल5 इसी 2६ कुथ 

ठाकओं भाव णि 07 विगेखनजी.. काफाल्फॉल का उग्शेशार था. 

वेश्या (इ्राफदाशा 
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का निर्गेमन वास्तविक आवश्यकताओं से कही अधिक कर दिया गया 

हो जिससे लाभाँश की दर इतनी कम हो गई हो, जो अज्ञो का वितय उनके 

सम मूल्य (8६ 92) पर न होने दें तो उसे “अति पूँजीकरण” कहते है। 
अति पूंजीकरण वाली कम्मनी भे विनियोजित धन का प्रयोग भी उचित रूप 

से नही होता है । 

अति पूंजीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न दकाभो में हो 

सकता है .-- 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

इतनी अधिक पूंजी का निर्गेमन जिसका कम्पनी मे सद् उपयोग न 
हो सके । 

यदि घिसावट (0897६००॥००७) अवशेष (055067०॥०७) तथा 
अन्य आकस्मिक घटनाओं के लिए बपर्याप्त प्रावधान (श०शंभ्रंणा) 

किया गया हो जिससे सम्पत्ति (85६८७) की कार्येक्षमता कम हो 
गई हो । ऐसी दक्षा मे कम्पनी की लाभोपार्जन की क्षमता गिर 

जाती है और अशधारी लोग भी समज्न जाते है कि उनके अशो का 

वह मूल्य नही रहा है जिस पर उन्होने स्वव कय किया था । 

यदि बाहर से अति ऊँचो ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त किए गए 

हो जिससे कम्पनी के लाभी का एक बहुत वडा भाग व्याज के रुप 

में चलः जाता हो और अशधारियों के लिये बहुत कम लाभाश रह 
जाता हो ॥ 

यदि कम्पनी का निर्माण समृद्धिकाल (80०७ 0१०0) में हुआ 
हो । समृद्धिकाल मे वस्तुओ के मूल्य ऊँचे होने के कौरण कम्पनी 
की सम्पत्ति इत्यादि भी अधिक मूल्य पर खरीदी जाती है, जिसके 
फलस्वरूप पूँजी की मात्रा भी अधिक होती है। अवसाद काल 

(0८97८5ञ०४ ए्वा०0) जाने पर भो सम्पत्ति का वही मूल्य 
रखा जाता है जेब कि यथार्थ मे उसका मूल्य गिर जाता है। इस 
(अदसाद) काल में सावेजनिक भनन््दी होने के कारण कम्पनी के 
लाभ भी कम हो जाते है । ऐसी अवस्था में लाभाश की दर बहुत 
कम या नाम मात्र को रह जाती है, परिणाम स्वरूप जश्ञो के मूल्यों 
का स्तर भी गिरने छूगता है। 

कुछ औद्योगिक कम्पनियाँ कम उत्पादन करते हुए भी अपनी 
स्थापना, मशीनरी, साज सज्जा इत्यादि पर बहुत अधिक पूंजीगत 
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व्यय कर देते हैं। इससे उनके निर्माण सम्बन्धी व्यय (0908« 

"  (णात्रो 0089) वढ जाते है और अशधारियों के लिए लाभाश 

कम रह जाते है। 

इस प्रकार 'भति पूंजीकरण' (0४8 एश॥्मारक्षा०0) आय, अधिक 
अंशी के निर्गमन, अचल सम्पत्ति के अगुद्ध मृल्याकन, बाहर से अधिक ऋण 

लेने, समृद्धिकाल भे व्यवसाय प्रारश्भ वरते, अधिक व्यवस्था व्यय करने तथा 

घिसावद तथा आकस्मिक घटनाओं आदि के लिए कम आवशान करते से 

होता है । 

द्रबित पूँजी (ए्वालालत (ब्रा) 

यदि किसी कम्पनी मे उसकी सम्पत्ति वास्तविक मूल्य से अधिक दिखाई 

जाती है तो उस अधिक धन के वराबर वाली पूँजी को द्रवित पूंजी कहते हैं 
हुसरे शब्दी मे सदि कोई कम्पनी सम्पत्ति (8६४७४) को उसके दा्तविक मूल्य 

से अधिक मूल्य पर खरीदती है तो कहा जाता है कि उस कम्पनी की पूजी 

'द्रवित' (९/४६7९०] है। डाक्टर हसबँंड तथा डावटर डाकरे के अवुस्ताए 

“'दव्रित रकघ (५/३(७९० 97०८0 होने की प्रभुख पहचान प्रधर्तको की इच्छा 

वर निभेर होती है, जो कि रकध का विक्रय करते है । यदि जान बूझ कर 

अश्षधारियों के शोषण दे उद्देश्य रो. सम्पत्ति का मूल्य बढा दिया जाता है तो 

'द्रवित दक्षा' का होता निश्चित है ।”*ै 

उदाहरणा-दस कथन का स्पष्टीकरण एक नवनिर्भित कंपनी के उदा* 

हरण से सरलतापूर्वक हो जावेगा -- 

* गर।8 ज़ागाढा। पट ए ै/इधढा०व 50050 ॥8 ढिएा4 ॥ पी 

पाएशा( जे पीर छए/एव०0४०६ ७० बची ७७ 50०९८... धीश8 ]53 4ंशौ+ 

छा रण पो8 
8०३८७ ३(६कषाए६ (० धर. धीढ औ३०04९४४ 09 पार 80: 

पगेएल रा छह. 88605, 28 ७0९24 सणापातण $ घी 6 आराध्शप्री 8 

765५! | 

97, #0ऋ%शार्द भ्रार्व 07. 0०68०) 2. सबंध (कफुगशाणा 

वधाद्रात्ल 9 
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जाथिक चिट्ठा (89क्मा०8 57८८) 

दि धनराशि | लेन दारियाँ (8६७८७) | घवराशि 
(ब्ध्राएप49) 

रुए 

अज्न पूँजी ४,७०,००० भवन ३,००,००० 

हक मशोनरोी ३,००,०००५ 

डा अन्य सम्पत्ति ३,००,००० 

5,००,००० ८5,००,००० 

इस उदाहरण में यदि भवन का यथार्थ मूल्य ३,००,००० रु० तथा मशीनरी 

का यथार्य मूल्य २,००,००० ० हो तो कहा जावेगा कि भवन तथा मशीनरी 

दोनो में एक-एक लाख रुपए का द्रव्य (7४४27) है। इस प्रकार पूंजी दो लाख 

रुपए की मात्रा तक द्रवित ((ए६६८८८४) है । 

'द्रवित पूजी' तथा 'अति पूजीकरण' ( फज़्शण्त ए्फ़ाओं 
खाएं 0एश7 ('४[॥828#707 ) 

द्रबित पूजी” और “अति पूजोकरण” का प्रयोग एक ही अर्थ गे नही किया 

जाता है ) इन दोनों मे काफ़ी अन्तर है ॥ 'द्रवित पूजी” का श्रश्त कम्पनी के 

प्रवरतेन के समय उठता है । जितनो भी सम्पत्ति खरोदी जाय वहू उसके यथाथे 

मूल्य पर ही खरीदी जानी चाहिए | यदि वह (सम्पत्ति) यथार्थ पूल्य से अधिक 

पर खरीदी जाती है अयवा खरीदने के पश्चात्त बेकार साबित होती है तो बह 

द्रवित (५४७९7४४) कही जावेग्ो ) "अति पूजीकरण” इसके विरुद्ध कम्पनी के 

तिर्माण के कुछ ब्ये पश्चालू दृष्टिगोचर होता है । हक 

कम्पनी से द्रवित स्कथ (६०४८:८० 50००० होने पर भो “अति पूंजीकरण! 

नही हो सकता है, यदि कपनी को लाभोपाजन क्षमता इतनी अधिक है जिससे 

उसके अद्यो का विक्रय प्रव्याज (प्य0छाण) पर होता है । 

अव पूजीकरण (७76९ (3एञपगीसब(0०7) 

जब किसी कपनी में आवश्यकता से कम अर्थात् अपर्याष्ल पूजी होती है तो 

उसे 'अब पूजीकरण' (रत्तश ८8फक्ापटणा०७) कहते हैं। 'अब पूजीकरण” 
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अति पूजीकरण' (060६ (2छांभाटक्षाणा) का बिल्कुल विलोम होता है। 
“अति पूजीक्रण” की दश्शा मे पूजी की बहुतायत होती हैं जबकि “अब पूजीकरण' 
में प्रारम्भ से ही पूजी का नितात अभाव होता है। ऐसी अवस्था मे कपनियाँ 

अपनी आधिक आवश्यकता की पू्ि अल्पकालीन ऋणो तथा निक्षेप्रों (0690- 
89) से करते है । इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलो 

में मिलता है। ये मिलें अधिकतर अल्पकालीन जन निश्षेपों (॥णा शा 

एपणा० 0690०»0) एणर निर्भर रहती है । जन निश्षैप प्राय ६ माह से १ वर्ष 

तक की अवधि के होते है । 

अब पूजीकरण की दशा मे क्पनी का वास्तविक मूल्य (१९७) ५४७९), 

पुस्तक मूल्य (800॥: ५७]७४८) से कही अधिक होता है जो निम्ब दशाओ मे 
सम्भव होता है -- 

[१] भावी आय का निम्न अनुमान (एमवश ज्ाताव- 
क्207 0] [7ए76 6३77॥785)--भर्थ प्रबन्धन योजना बनाते समय कभी- 
कभी आय कम आकी जाती है और इसी अनुमान पर कंपनी का पूजीकरण 
आधारित कर दिया जाता है। यदि भविष्य गे लाभ अनुमान से अधिक होते 

है तो उस अवस्था मे कपनी का “अब पूजीकरण” हो जाता है। भावी आय का 

निम्न अनुमान जान बूझकर नहीं वल्कि सयोगवद्व हो जाता है ) 

[२] आय मे अदृश्य चुद्धि--बहुत सी कम्पनियाँ जिनका निर्माण 
अवसाद काल ([00970$9०० 7८:४००) मे हावा है, ऐसे समय में विनियोजित 

पूजी पर अपेक्षाकृत अधिक लाभ होने लगता है । 

[३] निश्चित लाभाश नीति--कुछ कम्पनियाँ लाभाश के सबंध 
में एक निश्चित नीति का प्रालन करती है । वे (कम्पनियाँ) घिसावट तवोनी- 

करण (२९४०४४।४) तेथा पुनस् स्थापन (९७७(७८८७६०७) के लिए सचित 

कोौप स्थापित करके तथा अजित आय का पुनविनियोग (?[008॥78 99०८ 

० €थ०९१ ॥0006) करके पर्योप्त धन एकत्रित कर लेते हैं। इसका फल 
यह होता है. कि कम्पनी को लाभ अधिक होने लगते है और उसके अश्ों का 

वास्तविक मूल्य (ए८४! एश००) प्रस्तक मुल्य (छ००८ एशए८) से वेढ 

जाता हैं । 

[४] उच्च कार्यक्षमता बनी रहती हे-- उन्पनियाँ अपनी 

पवछती मचतो वे द्वारा उत्पादन वे आधुनिय्तम साधनों दथा अभितवीकरण 
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(१४६०ाब्रा540०४) की योजनाओं का प्रलच करके अपनी कार्यक्षमता 

को बढा सकते है। चूँकि लाभ कम्पनी की कार्यक्षमता पर मिर्मर होते 

है, बढ जाते है तथा तदनुमार कम्पनी का वास्तविक मूल्य, पुस्तक मूल्य से 

बढ़ जाता है। 

पूजी मिलान (८०ए६४ 5०४४०४) 

उद्योग में पूजी की अत्यधिकता तथा अभाव दोनो ही हानिकारक होते हू। 

अत किसी भी उद्योग की पूजी को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि 
उसका मिलान (0०97ष्ट) हो सके । पूजी का मिलान कम्पनी की समस्त 
पूजी में विभिन्न प्रकार के जो तथा प्रतिभूतियों (६८८एाएा८४) के अनुपात से 
निश्चित किया जाता है । यदि सम्पूर्ण पूजी के अनुपात से साधारण अञ्ञा का 

निर्ममन किया गया हो और उधार ली गई पूजी (96&«०ए९5 ७7 ]0875) 
का अनुप्रात अधिक हो तो उसको अज्यो का अधिक मिलान (पछरा80 02४9778 

० ८०फ्ा८३) कहा जाता है। इसके विपरीत साधारण पूजी का ननुपात 
ऋणात्मक पूजी से जधिक हो तो उसको तिम्ब मिलान ([.0७ (८छागर8) 

कहते है । 

उदाहरण के लिए थदि किसी औद्योगिक साथ को कुल पूजी ५० लाख 

₹० है) इसमे से यदि ३० लाख हप्ये ऋण-प्रत्रों (2०8९४१०८८७) का निर्गमन 

करके तथा २० लाख रुफ्य अश्यो क्या निर्यममत करके प्राप्त किए गए हो तो इस 

अनुपात को 'अधिक-मिलान' (पा&॥ 58779) कहा जावेगा। इसके विपरीत 
यदि ३० लाख रुपये अशों का निर्गंमनन करके तथा २० लाख रुपय ऋण-पन्नो 

का निर्गेमन करके प्राप्त किए गए हो तो उस अनुपात को 'निम्न-मिलान/ 

(409५-06»778) कहा जावेगा । 

औद्योगिक सार्थ की सफलता एवं साख स्थिति बनाए रखने के लिए 
आवश्यक है कि पूजी का उचित मिलान (एाकफुछ-06थगा2) हो । 

प्रश्न 

4, जब प्रद्005 ए०एंत॑ इ0प 8409६ लि 79978 (०) शह९७ 

छफ़ांरश गाव (8) छणओाआड़ स्काओें णि 3. [गा शाश 0756 ३0 

उंग्रशा& 2? 
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€०छ्ञप्श 0 ३ ॥0ए ६0०९८ दाए्षएा56 ॥ [004 ? 

(8६9, 8, (09., 958) 
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_मस्तें पूँजीआप्त करे के साधन | में पूँजी आप्त करने के साधन 

भारतवर्ष मे उद्योग घन्धों को वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ दो प्रमुख 

साधनों से पूरी होती है। प्रथम तो उद्योगों के आन्तरिक साधनों से तथा 
द्वितीय उद्योगो के वाह्म साधनों से। आतन्तरिक और वाह्म साधनों के 

अन्तर्गत आने वाले उप साधनों का विवरण इस प्रकार है .-- 

आन्तरिक साधन 
(१) अझ पत्रों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन , 
(२) धारित (७७7८०) लाभ अथवा जाय की पुनविनयोग , तथा 

(३) ढ्वात्त कोप (96क7४४87०४ #900) । 

वबाहा साधन 
(४) व्यापारिक बेक , 
(५) देशी ब॑ंक, 
(६) सार्वजनिक निश्लेप (९७७॥० 9679०७७७) + 
(७) प्रवन्ध जभिकर्त्ता , 

(८) विशिष्ट सस्थाएँ, तथा 
(९) विदेशी पूजी । 

[१] अंश पत्रों का निर्गममन (॥55०७ ण 90876) 
औद्योगिक पूजी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन अज्व प्रो का निर्गमन 

है । अधिक से अधिक पूनी प्राप्त करमे के लिए सेथा प्रत्येक रुचि के 

विनियोक्ता को सुविधा श्रदाव करने के लिए विभिन्न प्रकार के अद्य प्तो का 

निर्ममन किया जाता हैं। सन् १९४५६ के पूर्व भारतवर्ष में प्रमण्डल द्वारा प्रायः 

तीन प्रकार के अशो (साधारण, पूर्वाधिकार तथा स्थगित) का निर्गममन होता 

था परन्तु नवीन कम्दगो जधिनियम १९५६ के अनुसार केवल दो प्रकार के 

अश पत्-हर्वाधिकार (9न्र्शक्ष४०४३)) तथा सामान्य (एकणाऊ) को हो निर्गे- 
मित किया जा सकता है । 
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साधारण भश्व पत्र (0:6पञाक्षा> 5#ववा८8) 

सम्पूर्ण अश्यो मे साधारण अंश्ञों का हो मुख्य स्थान है। यदि साधारण 

अशो को औद्योगिक वित्त व्यवस्था को आधार शिला कहा जाय तो कोई 

अतिशयोक्ति न होगी। साधारण अझो की प्रमुखता उनके कुछ लाभो के 
कारण है जो कि निम्नलिखित हैं -- 

(१) प्रमनन््दल्ल को पूजी स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है और उसके' 

पुन भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है । 

(२) साधारण अछाय प्रगो के निर्गेमग करने से का्पती की सम्पत्ति 

को प्राधि (5०८०४४७) नही दी जाती है। अत इस सम्पत्ति को 

आवश्यकता के समय अतिरिक्त ऋण लेने के हेतु प्रयोग में लाया 
जा सकता है। 

(३) यदि किसी वर्ष प्रमन्डल को अपर्याप्त लाभ होता है या हानि हो 
जाती है तो उस अवस्था में अद्धारियों को लाभाश नहीं दिया 

जाता है । 

इन लार्भो के होते हुए भी भाधारण अश्य पत्रो के कुछ दोष हैं। प्रथम वो 
अशधारियो का अधिकार प्रमडल पर हो जाता है और उनकी तनिक भी 
धृष्ट्ता से साधारण व्यापारिक कायों मे वाघा पड़ सकती है) द्वितीय, 
अत्यधिक साधारण अश पत्रों के निर्मेमन से सामान्य अश पत्रों (4ण७- 

50८७) को वैधानिक नियन्त्रण के कारण या अन्य किसी कारण से सस्थायत 

विनियोक्तागण तथा निजी विनियोगीगण क्रय नही कर सकते और इस प्रकार 
सामान्य पूजी का लाभ भी नही उठाया जा सकता। तृतीय, अत्यधिक 

मिर्गमन का प्रभाव अति पूजीयन (0:७७ एशथ्शाशि/यक्षा0णा) हो 

सकता है । ; 

यूबामिकार जग (श१रशिशार6 50) 

पूर्वाधिकार स्कघ या पूर्वाधिकार वाले अजय, अन्य पूजी के भाग है जिन 

वर कुछ विशेष पूर्वाधितर अश-धारियों को प्राप्त होते है। यह इस प्रकार 

की प्रतिभूति होती है जिनमे ऋण पत्रों ।0व७८ए/णर८0) वे सावार्य अर 

पत्रों की विशेषताएँ दिसी सीमा तक मिश्रित होती है। पूर्वाधिकार अग्ा 

दुगम सर्व प्रधम इंगलैड में हुआ और आरम्भ में यह जेश पत्र 
का ड़ 



भारत मे पूंजी प्राप्त करने के साधन १७७ 

अक्रियाशील' (९०, लाभदायक (शर्गीण्रणथे स्वदेशी 
(0००णा)) के नामों से तथा साधारण अज्ज पत्र क्रियाशील' (8९०४० 
जोखिम वाले! (&0एव:एपसथ्ड तथा 'स्वदेशाभिमानी' (९॥मंगंणे 

के नामो से प्रचलित ये । सर्वप्रथम १८२६ में पूर्वाधिकार अश्य पत्र लाभाग्य 

प्राप्त करने के पूर्वाधिकार ( [फरलदावयप्व वाशठेध्ाव गाढ9७) सहित 
निर्मित किए गए। उस समय कुछ पूर्वाधिकार अश्ो पर लाजाँय प्राप्त 
करने का अधिकार ऋष-द्ाताओं के भी ऊपर होता था। सन् १८५७ 

में पूर्वाधिकारी अश्ष पत्र एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार सचबी 

(0०प्रप्ाण॑आा९०) बना दिए गए । इन जद्म पत्रों को बौर अधिक आकर्षित 

तथा लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अधिकार 

दिए गए है जो कि निम्म प्रकार है -- 

(१) आय सम्बन्धी पूर्वाधिकार-पूर्वाधिकार वाले अशो में 
अज्लघारियों को कम्पनी द्वारा उपाजित आय के वितरण मे प्राधमिकता की जाती 

है। साधारण अशघारियों को उस समय तक लाभाश नहीं दिया जाता है 

जब तक पूर्वाधिकारी अशधारियों को॥ इस प्रकार लाभाश्ञ प्राप्त करने की 

प्राथमिकता का अधिकार मचची (0०फ्ाएएण/आए०) या जसचयी ([रणा- 

(0०फप्मणे४0७५०) हो सकता है। यदि लाभाश प्राप्त करने का अधिकार 
सचयी है तो उस झवस्था में भी जशघारी का लाभाव प्राप्त करने का 

अधिकार समाप्त नहीं होता जबकि कम्पनी ने उस वर्य कोई भी लाभाश 

घोषित न किया हो । अर्थात् अनधारी अपना लानाझ अगले वर्ष वा वर्षो में 

जंवकि कम्पनी को लाभ हो, प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके 

विपरीत यदि पूर्दाधिकार असचयी है ता उस जवस्था मे अशधारोीं लाभाश 

केवल उद्ती वर्ष प्राप्त कर सकेगा जबकि ल्यभ हुआ हो जनन््वधा नही । 

(२) सम्पत्ति सम्बन्धी पूर्वाधिकार--ताथारणतवा पूर्वाधिकारी 
अद्धारियो का पूर्वाधिकार लाभाज् प्राप्त करने का होता है और कम्पनी को 

सम्पत्ति पर पूर्वाधिकारी व साधारण अय्थारियो दोनों ही का समोनः 

अधिकार होता है। हाँ पूर्वाधिकारी अश्नघारियो को पूजी वापस देने में 

भुथमिकता दी जाती है और इसी कारण कुछ लोग यह समज्ने लगते है कि 

पूर्वाधिकारी अशधारियों को कम्पनी को सम्पत्ति देचने या लेने का अधिकार 
होता है। परन्तु ऐसी वात नही है ) पूजी को वापिस्ी किलो दूसरे रूप या 
चाधनों के द्वारा भो की जार सक्षती है । 
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( - ) नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्वाधिकार-आधिक्वर मतदान का 
अधिकार साधारप अन्नघारियों को होगा है । यद्यपि पूर्वाधिक्षरोी अश्यघारों 
कपनी के हिस्सेशार समसे जाते हैं, परन्तु फिर मी मतदान के अधिकार से उन्हें 
वचित रक़्वा जाता हैं। हाँ इन लोगो को झाकस्मिक अधिकार (एगापहव्तां 
शक्ल विनेषतया ऋष प्राप्त करने के सम्दन्प मे, तथा पूर्वाधिकार अश्य- 

पता पर थेष (७7९७७ लाभाझ्य प्राप्त करने के सम्दस्ध में दिए जाते है। 

(४) परिवर्तन सम्बन्धी पूर्वाधिकार--कम्पनी के प्रारम्भित 
जीवन ने पूर्वाधित्वारी सञ्ञधारियों कौ सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवर्तन 

सम्बन्धी सुविधा (97(॥९08०) दी जाती है। इस प्रदार से पूर्वाधिक्तारी अन- 
घारी उपने अन्षो क्वो साधारण जद्यो से परिवर्तित करके साधारण अगधारी वन 

सकते हैं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता छाठा है परिवर्तन सम्दन्दी शर्ते 

अनाकर्षक होमी झानी हैं और बुद्ध वर्ष पश्चात् यह सुडिया सदैव के जिए 
बन्द कर दी जाती है । 

(५) भुगतान सम्बन्धी पूर्वाधिकार-.तवीन कम्पदी अधितियम 
१९५६ की घारा ८० के अनुसार सीमित दारिव बाली कम्पनी, यदि उसे 
पाषंद अल्वनियमों द्वारा अविक्ञार प्राप्त है ता वह शोड़ धूर्वाधिकार अय 
(8९०१६८८४०४४७।४ ए८, 50072) वा निर्यमने कर सन्तों है। इसी अधि- 

नियम के अनुसार कम्पनी क्तो इस बार्य के लिय 'पूँजीसोद्ध त्पय विधि! 

(९४क9॥ ए९१०क्फ़ा०॥ रे९९एए९७ एणत) स्थायित घरना आवश्यक है। 

शोद्ध पूर्वाधित्षार अझ्मा का कम्पनी वित्त व्यवस्था में विशेष स्थान है। 

यह बर्ष-स्थाई (5४७:-धम्राक्नाट) पूँगी प्राप्त करने का एक अच्छा 
साथन है | 

पूर्वाधिकार अच्चो के लाभ 

पूर्वाधिक्षार बश्ञो के निर्यमन के अनेक्त साझर हैं जिनसे से प्रमुख निम्न- 

लिखित हैं -- 

(१) एवघिकार अश् एस वर्ग के दिनवोक्ताओ को आवश्यकता वी 
पू्वि करता है जो आय की निश्चित्र॒ता एवं निर्यामतता पर अधिक 

घ्यान देने हैं । 

(२) पूर्वांधिवार अभो दा दिर्मंमन उस अवस्था में जावश्यकत्त हो जाता 
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है जब कपनी के पास ऋण पत्रों का निर्गनत करने के लिए पर्याप्त 

प्रतिभूति नही होती है । 

(३) ऐसी अवस्पा में जब बपनी के प्रदन्धकर्या-यण कपती की सम्पति 

को रहन (जतरा890०) ने रखना चाहते हो और उसे 
भविष्य को आकस्मिक घटवाओं के लिए सुरक्षित रजना 
चाहते हो । 

(४) पूर्वाविकार क््ों पर केबल एक निश्चित दर से लाभारशा दिया 

+ जाता है और च्ेेप लाभाश साधारण अश्यधारियों मे विवरित कर 

दिया जाता है । इस प्रकार से त्ताघारण अम्रधारियों को एक ऊँ 

दर से नाभाग प्राप्त हो जाता है। 

(५) पूर्वाधिकार अधधारियों को मतदाब का अधिकार बहुत ही सीमित 
होता हैं बत कितने भी पूर्वाविकार अशो के निर्ममन से कम्पनी 

की तीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है । 

(६) पूर्वाधिकार अश्नो को बोनस के रुप मे देकर कपती के बचो (80205 

तथा सामान्य स्कध ( (०छा7०7 50००४ ) को विपणि मुल्य 

बडाया जा खऊत्ता है । 

पूर्वाधिकार अशो की हानियाँ :-- 

पूर्वाधिकार अतधारियों को उपरोक्त लागो के होते हुए भी विम्न हातियाँ 
अथवा असुविधाएँ उठानी पठती है -- 

(१) पूर्वोधिकार अत्रधारियों को मतदान का अधिकार बहुत ही सोमित 

मात्रा में प्राप्त होता है 

(२) अधिकतर पूर्वाधिकार अश्षवारियो को कम्पनी की पतिरेक 
एप ८७) जाय में श्राथ लेते का अधिकार नही 
होता है । 

(३) पूर्वाधिरार अथ्यो का निर्गमन करने वाली कम्पनो अपने पार्षद 
चीमा (६0०६४ ० 8$४०८०4॥०7) मे इस प्रक्वर को व्यवस्था 
करके था झोड्ध पूर्वाबिकार अशीे का विर्गभन करके यूर्वाविकार 

जनों का भुगतान किसी समय भी या एक निश्चित तिथि के बाद 
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कर सकती है। इस अकार पूर्वाधिकार अश्ञघारी कपनी दे उस 

लाभ को प्राप्त करने से वचित रह जाते हैं जो कम्पनी सुदृढ़ व 

सुयवस्थित होकर प्राप्त करती है। 

[३] स्थगित अंश पत्र (080०४ शाध्षा८ढ) 

इन अश्यो पर लाभाश, साधारण अश्मथारियों वो एक विश्चित दर से 
लाभाश देने के पश्चात दिया जाता हैं! इन अशो को सम्यापक अद्य 

फि०ए006 ९5 59८9 या प्रवर्तवों वे अचश्च ए:०ाणाश$ शिभध्छ 
कहते हैं वयोकि ये अधिकतर स्थापको (500062३७9) या प्रवर्तकों के द्वारा 

क़य किये जाते हैं। इज अज्यो के विर्गेगनन क्या प्स्य ध्येय इनके स्वामियों 

(सणवतथ) को फम्पती के प्रवन्ब में प्रमुख हाथ (एणागणाधाह प्म्ढे 

देना है। ये अश कम मूल्य के होने पर भी, अपेक्षाइत अधिक मतदान वा 
अधिवार रखते है। इम प्रकार कम मूल्य ((.०७ 0000ए090०॥) के मेंशों 
का निर्गमनन एक ब्रैधानिक चाजबाजी 06व प्रा) है जिराका गुप्त 
अभिप्राय बुछ व्यक्तियो के हाथ मे सत्ता उत्तत करना है। इस विशेषाधिकार 

(शाए'शठ70) का लाभ उठाने के लिए पिद्धब कुछ वर्षों से प्रवस्ध 
अभिफ्तताओ को प्रवृत्ति स्थगित अयो (0८व्पव्ठ 50868) को अधिक में 
अधिक तिगंमित करन की हो गई है। 

परन्तु इस अकार के तिर्गमत मे सबसे अधिक हानि साधारण अगधारियों 
को उठानी पड़ती है और उन्होने भारत सरकार को प्रस्तुत करिए गए स्मारक 

(शला०णभारपायो में कहा भी था कि यह प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है 

कि इस पर प्रतिबन्ध वैधानिक रूप से अवश्य लगना चाहिए |” * भाभा समिति 

(8080७088 00प7णा।(६6) जो. 'कम्प्नी अधिनियम समिति! (एण्राएआफ़ 
.99 0०907॥2७) के नाम से प्रसिद्ध है, का क्थव भी उपरोक्त अशधारियों 
के सुझाव से मिलता-जुलता है। समिति के विचार में *नियमत विभिन्न 

मतदान का अधिकार रखने वाले स्थगित अश्यो वी नामसात को ग्रशसा की 

जा सकती है और बुछ विश्लेप द्माओं को छोड़कर यह वेवल एक वैधानिर 

+ ए्#6 छग्ला८€ $ 50 गिला॥0७8 ४०६ ॥६ शापडघ 096 ताश्टंताउप्ध्व 

8) ह6भा5 ० ध्क्ञपंकराणा।ँ ह 



भास्त मे पूँजी प्राप्त करने के साधन रद 

चाल है जिससे कम पूंजी के स्वामित्व द्रा किसी उपनम शाप्रपधाधवाएंग्टो 

पर नियन्त्रण प्राप्त किया जाता है 

ऋण पत्र (069थ7६५7९$४) 

[२] वध तथा ऋण पत्रों का निर्गेमन 
लौद्योगिक पूँजी प्राप्त करने का दूसरा साधन ऋण पत्रों तथा बघो 

(89०09) का निर्यमेमन है॥ ऊंण पत्र (0«फ5कछा9८5) रक्षित (50९७॥६०) 

ब जरक्षित ((75८०८ए०४८०) दोनों ही प्रकार के हो सफकत्ते हैे। जमेरिफा में 

बरक्षित वधो (80789) को ही ऋण पत्र (0997७) कहते है । परन्तु 
भारतवर्ष ने इस सम्बन्ध मे इगलैंड की तकल की है जहाँ इस प्रकार का भेद 

नही क्या जाता । यहाँ वन््दो (80005) और ऋण पत्रा (00छ्आप्ा८७) 
का प्रयोग एक ही जे मे किया जाता है) भारतीय कम्पनी जधिनियम 

(१९५६) ऊंण पत्र को फरिभाषित नहीं करता, केवल इतना बताता है कि 

इसके भन्तगत ऋण-पत्र स्कघ (0०9०7/श० 570८८) म्रम्मिलित होतत हैं । 
[छारा २ (१२)] ऋण-पत्र साधारणत उस पलेख को कहते है जो ऋण 

की स्वीटति होती है अथवा जिसके द्वारा ऋण प्राप्त क्या जाता है। 

ऋण प्र (020७९४/एश2) की उत्पत्ति लटिन दाच्द *पगी८७ा७” से हुई हे 

जिसका जर्थ केबल कण मात से द्वाता है चाहे वह रक्षित (3८८०७720) हो 

या अरक्षित (एम७४८००४८०) ! कण प्रो का निर्गमेमन कम्पनी के परार्पद सीमा 
नियमा के जनुततार हो हो सकेता है अन्यया नही | 

ऋषरा पत्नो के रूप ((॥08 ०60९0०७॥॥07८७)- 

ऋण पत्र विलिजन ग्रकार के होते है ( अध्ययन को सरलता के दृष्टिकोण 

से उन््हू जगले पृष्ठ पर दिए गए चारे के रूप म व्यक्त किया जा सकता है -- 

वें का 5छ7 ठड्ताएगा, वशहितएएं झीवाढ$ पराधी व59090घठ406 

१०प्ाए8 एड ४३४९, ३5 4 7००, (पघ४ ६०. <ठच्नाग्रक्षापे घीशदाउशर ९2३, आप 
६#29६ ॥9 भला एग& ५१४६५ वाल वाह 3 ९६३) 6९॥7ए छि 5३८ए७।॥8 
(णापणे दस गा छाएंशप्ादाए, शाप 3 एणणज्बाउप्ररटज आओ #09008 
6 भीगढ धज़ाप्य $ 

(8९००६ एा पी४ ण्राएगाड३़ (उच्च "०्ात0६९९, 7?९« 35-36) ४ 
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ऋण पत्र (7260.॥6ए785 ) 
२; 

| हि ध 
(5९८०० च १) (एल्कूुबशणथ्या ० (०.47) (7727४) 

सुरक्षा के दृष्टिकोण भूलधन के शोध्य दृष्टिकोण हस्तातरण के दृष्टिकोण 

से से से 

हम | है 
रु है] हु है] र्ड है 

अरक्षित या नय्य॒ रक्षित शोधघ्य अशोध्य. वाहक पजीकृत 
(ए7४९८णाटए.. (8९एण९०) (६९१९९-.. (67४०६ (छ्याष्य). (हिक्885 

67 73८॥:९०) | प्राध06).... ण०) ॥060) 

है 
चल सम्पत्ति पर स्थायी सम्पत्ति पर 

(छ०2४०१ <४७78०) (सफव्त नाधाएणे 

(१) रक्षित तथा अरक्षित ऋण पत्र--मुरक्षा के दृष्टिकोण 
से ऋण पत्र दो प्रकार के हो सफत्ते हैं--रक्षित तथा अरक्षित । यदि ऋण-पत्रो 
का निर्गमन कपनी की सम्पत्ति को रहन अथवा बत्थक के रूप में रख कर क्या 

गया है तो ऐसे ऋण पत्र रक्षित ऋण पत्र कहलाते है और यदि ऋण पत्रों का 

निर्गमन बिना किसी ऐसी प्रतिभूति के किया गया है तो वे अरक्षित या नत्न 

(7४४८४९१) ऋण पत्र कहलाते है । अमेरिका मे, जैसा दि ऊपर वहा जा चुका 

है, प्रथम प्रकार के ऋण-पन्र वेंध' (80295) और द्वितीय प्रकार के ऋणपत्र 
ऋणा-पतन्र' (060७कण्य०७) कहलाते है । 

रक्षित ऋण पत्र भी दो प्रकार के होते है। जिन ऋण पत्रों का निर्यमत 

स्थायी सम्पत्ति के वन््धक (]४०723६6) पर होता है उन्हें स्थायी ऋण पत्र 
(श#वत 060७८ए९७) कहते है । बन्चक के रूप से दी गई स्थायी सम्पत्ति 

का वितय नहीं हो सकता और न उसे पुन बन्वक के रूप मे दिया जा सका 

है। जिन ऋण पत्रो का निर्गमन चल सम्पत्ति की प्रतिभूति के आधार पर 

कया जाता है उन्ह चल ऋण पत्र (छ0०प्०8 02020/0०:९७) कहते है। 

आल जदृण पत्रों की सम्पत्ति का प्रयोग कम्पनी अण्ने दैनिक्र कार्यों के लिए 
पुरबंबनू कर सकती हे परन्तु समापत (ए/॥00०5 ए.9) ने समय ऋण पत्र- 

घारियो को ऐसी सम्पत्ति से भुगतान लेने का अधिकार है । 



भारत मे पूंजी द्राप्त करने के छाघन श्ज्३े 

(२) शोध्य एवं जशोव्य ऋण पच्र-ब्योव (ह४०४५फ००४ के 
दृष्टिकोण से ऋण पत्र दो प्रकार के हो सकत ह-नझोप्य तथा जद्याब्य। 

चोध्य ऋण पत्रों से हमारा जायवय उन ऋण प्रो स है जिनका भुगतान किसी 

निश्चित समय के वाद कर दिया जाता है। परन्तु कुछ एंत ऋण पत्र हाव हू 

जिनका नुगतान केवन समापन के समय ही होता है । समापन के पूव एसे 

ऋण परतघारी नुगतान मात्र भी नहीं सकते है। हा इन ऋण प्रा पर एक 

जिश्चित दर से कम्पनी के आजीवनराल तय व्याज दिया जाता है। 

(३) वाहक तथा पंजीकृत ऋण पत्र ( ए&छाढा 4. 
२८९४४०ए९० ॥0600॥0765 )--हस्तातरण के दृष्टिकोण से ऋण पत्र 

वाहक तथा पंजीकृत हो सकत हैं। वाहक करण पत्र वे ऋण पत्र होत हैं 

जिनका हस्तातरण किसी भी समय हो सकता है और उसका कोई नी घारक 

079 ३००) ऋण पत्रा का ब्याज अघवा भुततान प्राप्त कर सकता हू । परल्तु 

पजीकृत या रीस्टड ऋष पत्रा भ ऐसा नहीं होता है । यह व ऋण पत्र हाते 

है जिनके धारिया (पतठातहा0) के नाम ऋण पत्र रजिस्टर म लिखे जाते 
है. इन्ही रजिस्टड धारियों को ऋण पत्रा का भुगतान ता ब्याज लेने का 

अधिकार होता है । 

बंध (8०775) 

बंब कम्पती और धारिवा के मध्य हुए चमयोते (886९॥%0) को इंगित 

करते है । वव बताते हू कि बध धारिया क कुछ अधिकार व स्वत्व (2875) 

निगमन करन वाली क्म्पतों के प्रति है। बेब धारिया (8000 ॥०0९ए७) 

के पूण अधिकार तथा केम्पनी के नियम (00४०॥३०५४ एक प्रलेख मे जिखे होते 

है जिह प्रतिज्ञा पपर ([एत८7४एा० बहते है। पनेरित्ता म बंध घारक 

(8070 ॥00८:७) अपने अधिक्तारा की सुरक्षा के लिए त« कम्पनी द्वारा 

प्रतिता पत्र॒की झर्तो का पलन करन के लिए एक पल वि को चुनते ह 

जिसे प्रन्यासी (]795०६, कहत है । भनन््यासी अपने वब-4रिया के हितो की 

रक्षा के लिए भरमसक प्रवत करते है । 

बधो का वर्गीकरण ((]95शगी८०७०79 रण 09 45) 

बघो का स्पप्ट एवं सतोपजनत वॉकिरा ता वास्तव मे असम्भव हे ) 

अमेरिका मे एक ही प्रकार के बधा का घिल-मिन्न नामो के पुकादा जाता है । 



श्घ्ड औद्योगिक संगठन 

अत, भिन्न-भिन्न नाम लेते हुए भी कुछ बध ऐसे है जिनकी विश्येपताएँ लगभग 

एक सी हैं। फिर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के बन्धों को निम्न प्रकार विभाजित 

किया जा सकता है :-- 

बन्ध ( 805 ) 

रईः 
हर हू रे के हु र 
(१) (२) (३) (४) (५) (8) 

निर्गेमन करने वाली सुरक्षा के तिर्गमन करने आय के अवधि. शोध्य 

सस्था की प्रक्ति जनुस्ार के उद्देश्वके अनुसार के के 
के अनृरार | अनुसार अनुसार अनुयार 

हि 
रा $ई॑ ई है 

(क)सरकारी (ख)कम्पनी (१) रक्षित (ब) भरक्षित 

बंध बंध बंध बंध 
र्+ 

(क) वास्तविक सम्पत्ति द्वारा 
(ख) व्यक्तिगत सम्पत्ति द्वारा 

(ग) असम्पत्ति द्वारा 

(१) सस्था की प्रकृति के अनुसार 

निर्गंगन करने बाली सस्था या तो सरकार स्वय हो सकती है या कोई 

कारपोरेशन के रूप में सस्था जैसे रेलवे कपनी, सार्वजनिक कल्याणकारी सरथा, 
औद्योगिक सस्था इत्यादि। सरकार द्वारा निंभित बन्धों को राज्य बच 

(00९६४ 80005 & $098० 8070) कहते है । रेलवे क०, सार्वजनिक कल्याण- 
कारी सस्था तथा औद्योगिक सस्थाओ द्वारा निर्मेमत बधो को क्रमश रेलवे 

सार्बंजनिक वध (7१७७॥० 8०905) तथा औद्योगिक बध कहते है । 

(२) सुरक्षा के अनुसार 

सुरक्षा की दृष्टि से बधो को दो वर्थो मे विभाजित किया जा सकता है :- 

(१) रक्षित बच (8९०७८०८० छ0705) 

(२) भरक्षित वध (ए05४८ए7९१ छणा0$) 



भारत मे पूंजी प्राप्त करने के साधन श्पप 

(अ) रक्षित बंध 
यदि बन्धों का तिर्ममन सम्पर्ति को रहत रख कर किया गया है तोवे 

रक्षित वध कहनाते है । यदि बन्धों का निर्ममन वास्तविक पूंजी को रहने रख 

कर किया है ती वे रहन वध ((०(४०९९७ 8070) कहलाते है। बदि बन्चा 

का निर्भमन वैयक्तिक (9८४४०7०७॥) सम्पत्ति को रहन रखकर किया गया है तो 

बे वैयक्तिक सम्पत्ति ढ़ारा रक्षित वन्ध (56०एा€र्व 59 ?िह:४0एव शा6एथाड्) 

कहलाते है । जँसे 'कौलेटरल टुस्ट वीड” तथा “इक्यूपमेंट ट्रस्ट बौड” इत्यादि । 

इसी प्रकार यदि वन्धो का निर्ममन सम्पत्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार की 

प्रतिभूत देकर किए जाते है तो बे “'असम्पत्ति द्वारा रक्षित बन्धा (६९८०ए८१ 

४७५ १०४०-७7०ए८/५) कहलाते हैं जैसे 'कल्पित वनन््ध! (8६५७०९१० 8079) 

पारन्टीड बत्थ! ध्या संयुक्त बत्ध (0०४ 8०००) इत्परदि / 

(व) अरक्षित बध 
इसमे चिपरीत यदि वन्ध बिना किसी प्रतिभूति के निर्गमित किए जाते है 

तो वे अरक्षित बन्च या ऋण पत्र कहलाते हैं । 

(३) निर्गमन करने के उद्देश्य के अनुसार 

बधो का वर्गीकरण उनके निर्गमन के उद्देश्य के जनुसार भी किया जा 

सकता हे जैसे 'क्य मूल्य बध' (एणा०॥७५९८ १६००८० 8०७७७) “विस्तार 

एवं उन्नति बध' (छद्राधपज्ञणा थाएँ [0970एथप6ए६ 30705), संधनन वन्ध 

(९०४४०॥७०७॥०४ छ०७०5) तथा निस्तार बन्ध (एप्०५॥8 07 ऐेशणाधा? 

80909) इत्यादि । जब कभी सम्पत्ति के विक्ताओं को कय मूत्य के रूप 

में बस्ध दिए जाते है तो वे 'क्य मूल्य बन्ध' कहलाते है। कभी-कभी व्यदसाय 

के 'विस्तार एवं उन्नति के लिग्रे बन्ध' कहते है। इसी प्रकार यदि कम्पनी ने 

विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे निर्गमन किए हैं तो अपनो आर्थिक व्यवस्था 

को सरल करने के हेतु 'सघनन बंध” निर्गमित कर सकती है। यदि कोई 

कम्पनी वतंमान बन्धों का झोध्य करने के लिए नवीन वन्धो का निर्ममन 

करती है तो इल प्रकार के वन््च “निस्तार बन्ध! (8४॥०७१78 80705) 
कहलाते हू 

(४) आय के अनुसार 
आय के अनुसार बन्धो का वर्गीकरण निम्न प्रकार हो सकता है -- 

(१) स्थायी ब्याज वाले वन (छ]560 इक 8०४09) 
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(२) आय के अनुपात वाले बन्ध (0णा6 ण ह0]0४णथा। छिणाएंशे 

(३) भागिता सथा लाभ भाजन बन्ध (एथाएएएगाएड शाव एक०णी६ 
50९६ 30709) 

(४) स्थायी वन्ध (585॥5९6 80005) 

(५) रजिस्टई बन्च (+१९९52८726 80705) 

(६) कूपन या वाहक वन्ध (00099०४ 97 &श०४ 80745) 

(१) स्थायी व्याज वाले वन्ध--वे इस प्रकार के बन्ध होते है 
जिन पर ब्याज सर्देव एक ही दर से दी जाती है चाहे करपनी की आय बढ 

गई हो, या कम हो गई हो । 

(२) आय के अनुपात वाले वन्ध--.इस प्रकार के बध उस्त 
समय निर्गमित किए जाते हे जब कम्पनी की आय पर्याप्त तथा स्थायी होती 
है । कमी-कमभो आशिक पुनर्गठन होने पर “समाघान बन्ध' (40]05प्राक्षाए 

8०००७) निगंमित किए जाते है और ये उस वर्ग के लोगों को दिए जाते है 
जो कम लाभदायक स्थिति म होते है । 

(३) भागिता तथा लाभ भाजक वन्ध--इस प्रकार के बत्प- 
घारियो को एक सिश्चित दर से ब्याज लेने के अतिरिक्त कम्पनी के लाभ में 

भाग लेने का अधिकार भी होता हे। इस प्रकार के बन्ध उन सस्थाओं के 

द्वारा निर्गभिद क्ए जाते हैं जिनकी जाथिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, 

अथवा उस समय निर्गमित किए जाते है जब मुद्रा बाजार ऊँचा (50876) 

होता है । 

(४) स्थायी बन्ध-इस प्रत्वार के वन्य सर्वश्रवम १९२४ मे “रैंड 

बारडैक्स कम्पनी” (7890 ०70९5 (७ ) ने निर्गंमित किए ये । इस प्रकार 
वे बधों पर ब्याज की दर जीवन निर्वाह निर्देशाकों (0०% ० [.शए8 ॥00065 
फ०5) के अनुसार निश्चित की जाती है। यदि जीवन निर्वाह निर्देशाक 

ऊँचा हो जाता है तो ब्याज की दर भी ऊँची कर दी जाती है, और यदि 

जीवन निर्वाह निर्देशाक नीचा हो जाता है अर्थात् वस्तुओं के मूल्य गिर जाते 

हैं तो उसी अनुपात मे ब्याज की दर भी कम कर दी जाती है। यही तियम 

मूलघन के सम्बन्ध मे भी लगता है। यह वन्ध अधिक प्रचलित नही हैं। 

(५) पजीक्ृषत वन्ध-थे वे वन्य होते हैं जिनकी अवृष्टि (5789) 
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कम्पनी के रजिस्टर में होतो है। इन वधो का ब्याज केवल रजिस्टर्ड घारियों 

को ही सिल सकता है । 

(६) कूपन या वाहक वन्ध-.छूपन बन्धों के साथ में व्याज के 

कूपन लगे रहते ह जौर प्रत्येक ब्याज की किश्त के मुगतान के लिए एक कूपन 

होता है । कूपनधारी या कूपत वाहक को ब्याज प्राप्त हो सकता है | इन बन्धो 

को वाहक बन्ध भी कहते है । इनका हस्तातरण केवल दे देने (ए0थार्थर) 

मात्र से ही होता है 

[५] अवधि के अनुसार 
अवधि के अनुसार वर्गीकरण करने पर बन्ध नोट्स (]7025), लधुकालीत, 

मध्यक्नलीन तभा _दीरघेकालोन, स्थायी या अश्योद्ध बन्धों के नाम से 

पुकारे जाते है । _गेद्त एक कर्य से लेकर पाँच वर्ष तक को जवधि के होते 

है और कम्पनी की जाय पर अधिकार रखते हैं । इनको यथार्थ रूप में बन््ध 

नहीं कहा जा सकता है । यदि बन्ध लधुकाल, दीघंकाल या मध्वकाल के लिए 

निर्गमेमित किए जाते है तो वे लधुकालीन, दीघंकालीन तथा मध्यकालीन 

चन््ध कहलाते हे। जिन बन्धों का भुगतान कम्पनी के जीवन में नही 

किया जाता दे अद्योध्य (ग्रा८6८८०४४४७) बेन्ध कहे जाते हैं। इस प्रकार 

के वन्धों पर ब्याज एक निश्चित दर से दिया जाता है चाहे कम्पनी को लाभ 
हो अथवा नहीं। 

[६] जोध्य के अनुसार 

शोध्य के जनुसार बन्धो का वर्मोकरण इस प्रकार किया जा सकता है -- 

(१) ज्मानुसारो बन्ध (5थ्यांठं 80709) 

(२) 'सिकिंग फड” बन््च (इफ़ांधाड़ एिएठ छेणात) 

(३) परिवत्तनशील वन्ध ((0००9:क्घाए०१७ 8०825) 

(5) चापस लिए जा सकने वाले बन््च (८॥908 80905) 

(१) कमानुसारी वन्ध--क्भी-कृ॒मी कम्पनियों के द्वारा एक साय 
बहुत से बन्चो का निर्येमत किया जाता है परन्तु उनके भुगतान की तिथि भिन्न- 

भिन्न होती है । इस प्रकार के निर्ममत को “हुम्मानुत्ारी वन््च' (शघंठा 80708) 

क्द्वते हू । इन बन्यो का मुख्य उ्ेश्य विभिन्न प्रकृति व साधत वाले विनि- 
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थोक्ताओ की आवश्यकताओ की पूर्ति तथा अधिक से अधिक घन प्राप्त करना 
है। जिन बन्धों का भुगतान जितना ही जल्दी किया जाता है, उत पर ब्याज 

की दर भी अपेक्षाकृत कम होती है । 

(२) सिंकिंग फड' वन्ध-.जिन वस्घो के झोध्य के लिए 'विकिए 
फण्ड' पद्धति अपनायी जाती है वे 'सिकिंग फरड बन्ध' कटे जाते है। इस 

पद्धति के अनुसार भुगतान की तिथि तक पर्याप्त धन एकत्रित हो जाता है। 

इस प्रकार बन्धधारियों को कम्पनी में विश्वास रहता है और कम्पनी को भी 

भुगतान के बारे में निश्चिन्तता रहती है | फलस्वरूप, इस प्रकार के बस्चों का 

मूल्य बाजार में बढ जाता है। 

(३) परिवततेनशील बन्ध--वे बन्ध होते है जिनका परिवर्तन अ्य 
प्रकार की अतिभूतियों से एक निश्चित मूल्य पर हो सकता है। इस प्रकार 

के विशेष अधिकार (ए7शा८626) का ध्येष बन््धघारियों को कम्पती की भावी 
समृद्धि मे भागो होने का अधिकपर देता है ! 

(४) वापस लिए जा सकने वाले बन्ध ( टश्ाक्का० 
छ80709)--कभी-कभी बन्धो का निर्गेमन करने वाली कपतियाँ बन्धों को 

शोध्य के लिए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित (९८६८४८) रखती हैं। इन 

बन्धो का शोध्य या तो प्रब्याज (श्षणाण्या) पर किया जा सकता है, वा 

समान मूल्य (#॥ 77) पर। इस प्रकार के बन्धो के निर्गेमन से कम्पनी की 
आशिक व्यवस्था में लोच रहती है। 

ऋषा पत्नो से लाभ 

(१) विनियोक्ताओ को लाभ--रूण पत्रो में विनियोग करने से 
विनियोक्ताग्रण सुरक्षित लेतदार के रूप मे रहते हे क्योकि साधारणत ऋणपतरा 

का निर्गेमव कम्पनी की सम्पत्ति के विरुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त ऋण पत्र 

घारियों को एक निश्चित दर से ब्याज मिलता रहता है चाहे कम्पनी को लाभ 

हो अथवा हानि। 

[२] निर्गमक कम्पनी को लाभ--ऋूण पत्रों के निर्यभन से 
निर्गेमक कम्पनी को अनेझ लाभ होते हैं जिनमे से निम्न लाभ उल्लेखनीय है-+ 

अ-निश्चित समय के लिए ऋण मिल जाता है--ऋण पत्रो 
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के तिर्मेमन से कम्पनी को निश्चित समय व निश्चित रूप में ऋण प्राप्त 

हो जाता है और वह निश्चितता से अपना वार्य लुचार रूपए से चला 

चबतो है। 

व-अधिक से अधिक विनियोक्ताओ से धन प्राप्त हो 
जाता है-विनियोत्ताओ में ऐसे लोगो की मख्या अधिक होती है जो अपने 

घन को सुरक्षित विनियोग मे लगाना चाहते है। फलस्वरूप ऐसे विनियोक्ता- 

गण झपने घन को ऋण पत्रों मे विनियोग करते है) कम्पनी को लाभ यह होता 

है कि वह अधिक से अधिक धन ऋण पत्तों के द्वारा प्राप्त कर 

लेती है । 

रा-कम्पनी की अर्थ व्यवस्था में लोच रहती है-हुछ ऋण 
पर ऐसे होते हैं जिनके भुगतान का अधिकार कम्पनी अपने हाथ में रखती है । 

इस प्रकार कम्पनी की अर्थ-व्यवस्था मे लोच रहती है। जावश्यकता से अधिक 

पूँजी होने पर कुछ ऋण पत्रों का भुगतान किया जा सकता है। 

द-अशधा रियों को लाभाश अधिक मिल जाता है--यदि कपनी 
ने ऋण पत्रों का निर्ममन पर्याप्त मात्रा मे किया है और पूँजी कम माजा मे है तो 

अक्षधारियों को लाभाश अधिक मिल सकता है । क्योकि ऋणपत्रघारियो को 

ब्याज केवल एक निश्चित दर से ही दिया जाता है। परन्तु ऐसा उसी समय 

हो सकता है, जब कम्पनी को पर्याप्त लान होता हो । 

ऋण पत्रो से हानियाँ--ऋण पत्रो के इतने लाभ होते हुए भी 
कुछ हानियाँ अथवा दोय है जिनके कारण ऋण पत्र अपने देश में अधिक 

प्रचलित नही है । ऋण पत्रो पर अत्वधिक निर्भरता अच्छी व्यापारिक नीति के 

विरुद्ध है। इस कथन की पृश्टि हमे अमेरिका के १९२९ तथा इसके पश्चात् 

के औद्योगिक सकट से होतो है जवक्ति अनेफ ऋणपत्रों का निर्गमन करने वाली 

कृम्पनियौँ समाप्त हो गई । सक्षेप में ऋण पत्रों के निर्येमन से निम्न 

हानियाँ है .-- 

(१) सकट के समय ऋषरा प्राप्त करना असम्भव-- 
कम्पनी के सकट ग्रस्त होने पर अथवा अप्रगतिद्नील होने पर ऋण पत्रो के 

निर्गमन द्वास ऋण प्राप्त करना दुप्कर हो जाता है क्योकि ऐसी जवस्था से 
जनता का विश्वास वम्पनी से हट जाता है । 
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(२) ऋण पत्रों के निर्गंमन से कम्पनी की साख कम 
हो जाती है--ऋण पत्नो के निर्शमन से कम्पनी की सास विनियोक्ता माँ 
की दृष्टि मे कम हो जाती है । भारतीय बैंक तो ऐसी कम्पनियों को साख 

सुविधाएँ भी प्रदात नही करती है । 

(३) कम्पनी को निश्चित ब्याज दर देना होता है- 
ऋषणपत्रों पर ब्याज कम्पती को अनिवार्य रूप ते देवी पड़ती है भाहे कायनी 

* को लाभ हो अथवा हानि । हानि होने की अवस्था में ब्याज देता, कम्पनी के 

अस्तित्व को ज़तरे मे डाल देना है । समय पर ऋणपत धारियो को व्याज का 

भुगठाव न होने पर, यदि वे ज्ञाहे दो न्यायालय में आवेदत पत्र देकर कम्पनो 

वी समाप्ति करा सजते है। 

(४) विनियोक्ताओं को हानि--ऋणपत्र घारियो को केवल 
एक निश्चित दर से व्याज मिलता है। ब्याज की दर साधारणत कम ही 
होती है । इस प्रकार ऋणपत्र धारियों को कम्पनी के लाभो में भाग लेने का 

अधिकार नही होता जैसा कि अशवारियों को होता है। इसके अभिरिक्त 
ऋणपत्न घारियो को अश्यधारियों की भाँति कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का 

अधिकार नहीं मिलता और न वे कम्पनी की नीति पर ही कोई प्रभाव डाल 

सकते है, क्योक्ति उन्हे मत देने का अधिकार नही होता है । 

भारतवर्ष में ऋणा-पत्र एवं अंश-पत्र 

भारतवर्ष से ऋणपत्रो का प्रचलन अन्य देशों की तुलदा में बहुत कम है! 

एक अनुमान के अनुसार इगलैड की सम्पूर्ण औद्योगिक पूजी का २०: ऋणपत्रो 

से प्राप्त होता है जबकि भारतवर्ष मे सम्पूर्ण औद्योगिक प्रैंजी वा ९६ ऋण 
पत्रो के हाय प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षो रो लो इनका प्रचलन और भी 

कम हो गया है। सन् १९५७ मे तो ऋणपत्रों के द्वारा कुलशुजी का ३४४ 

(१ करोड़ रु०) ही प्राप्त हुआ, जबकि सन् १९४६ में यह प्रतिशत ५४४ 
(९४३५ करोड रुपये) था। उद्योगवार देखने से ज्ञात होता है कि ऋणपतर 

सूती वस्त्र, इन्जीविर्यारिय (अलोह थातुएँ), सीमेट, झक्कर तथा चाय बायातो 

में अ्षिक प्रचलित थे । 

१९५७ में १००१ कम्पनियों हारा निर्मम्रित किए घए अश तथा ऋणपत 

१९५६ की अपेक्षा में वधिक थे । १९१६ में इनके निर्मेमन से २३४८६ बरोड 
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४० प्राप्त हुए थे परन्तु १९५७ में इनसे २८५*८ करोड़ रु० प्राप्त हुए। १९५७ 

के कुल नये निर्ममनों ( 550८$ ) में साधारण अञो का सबने जधिक भाग 
था । इस वर्य (१९५७) साधारण अथो हारा कुत पूंजी का 5४ ५३ प्राप्त 
हुआ, झब कि फिछिले व (१९५३) गह अ्रठिात ७३०७ था। यह वृद्धि 
पूर्वाधिकार अज्न पत्रों की लागत पर हुई है। १९५७ मे पुर्वाधिकार अश्यों से 

कुल पू'जी का केवल ११-८$ प्राप्त हुआ, जबकि १९५६ मे यह प्रतियत १८०७ 

था। ऋण पत्र ग्रेप घन के लिए उत्तरदायी है, जर्थात् ३१५५ सन १९५७ में 

जौर ५ ७७३ सन् १९५७ में और ५८ सन् १९५६ में । 

ऋषणपत्रों पर दी जादे वालो ब्याज की दर ६ और ७ प्रतिशत के मध्य 

रही, जबकि पूर्वाघिकार अश्ञ पत्रो पर दिये जाने वाले लाभाश वी दर ५ और 

& प्रतिश्ञत (अधिकाझ्य कर-मुक्त) के मध्य रही। 

ऋणषा पत्रों के लोकप्रिय न होने के कारण | 

भारतवर्ष में रूण पत्नो के प्रचलित न होने के कारणों को हम तीन भागों 

में विभाजित कर सकते हैं .-- 

१-निर्गेमक कम्पनियों की धारणा (॥ (४६७७९ ० [5४छ॥४ (00०४एथ्मं०) 

२-वितयोक्ता वर्ग की मानसिक प्रवृत्ति (९५४८७७००४५ ण॑ [२९४०७) 

ई-सामान्य कारण (ठब्ःछाश (2०५६६) 

१--निर्गंमक कम्पनियों की धारणा 

(१) अत्यधिक मुद्धांक कर--ऋण पत्रो के निर्मेमद करने वी 
लागत अधिक होने के कारण कम्पनियाँ अधिकतर छूण पयों का निर्गममन नहों 
करती हैं। उदाहरणाथें रजिश्टड ऋण पत्रो पर मुद्राक कर (80४७७ 009) 
७॥ ₹० प्रति १०००) रु० और १५) २० प्रति १००० ० देने पते हैं जिसने 
पूंजी प्राप्त करने का व्यय बढ जाता है । 

(२ ) बेकों की घारसखा--#म्पनियो द्वारा ऋण पन्रो क्या निर्गममन 
ने करने क्य क्यरणबद् है कि जो केम्पनियाँ ऋप पयो का निर्वमत वरती हैं 
उनको भ्रतिष्टा बैंको की दृष्टि मे कम हो जाती है जौर वे (बैक) ऐवी 
बंम्पनियों को साख नुविवा प्रदान करने मे ८दासीन रहती हैं। विदेशों मे 
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ऐसी बाव नही है। वहाँ बैंक ऋण प्रो को प्रतिभूति (5609॥9) के रुप 
में लेकर औद्योगिक कम्पनियों को घन उधार देती ह्दै। 

(३ ) प्रबन्ध अभिकर्तताओं की नीति--भारतवर्य मे अधिरवर 
भौद्योगिक कम्पनियाँ प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नियस्त्रण में हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता- 
ग्रण इस क्रम्पतियों की अर्थ-व्यवर्था कम्पतियों के धर के अन्तविधियोग के 
डाटा करते रहते है और वे ऋण पत्रों के निर्ममत को उत्साहित ही करते । 
उन्हे भय रहता है कि स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था होने पर कम्पतियाँ उनके वियवण 

से निकल जावेंगी। 

२३--विनियोक्ताओ की मानसिक प्रवृत्ति 

(१) ऋण पत्रों का ऊँचे अधिमात को होवा-- भारतवर्ष 
मे निर्गेमन किए आने वाले ऋणपत्र अधिकतर ऊँचे अधिमान (7ध४०७॥॥8॥07) 
के हाते है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ये साघारणत ५००) से नेकर 
१०००) ९० तक के होते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों को केवल धनी वर्ग 
ही क्रय कर सकता है, साधारण विनियोक्तागण नहीं। अमेरिका से भी 
प्रारम्भ में ऊँची अधिभान (१०० डावर) के करण पत्नो का तिर्गेमन हुआ 

करते था परल्तु पिछले कुछ वर्षों स छोटी अधिमान (५० डालर) के ऋण 
पत्नी का निर्ममन होने लगा है । 

(२) विशेष विनियोक्ता वर्ग की ऋण पत्र क्रय करने 
में असमर्थता--कुछ विज्वेप विनियोक्ता वर्ग जैसे बीमा कम्पनियों तथा बैंक 
इत्यादि के ऊपर वैधानिक प्रतियन्ध है कि वे अपने घन का विवियोग ऋण 

पत्रों तथा इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों मे नही कर सकती हैं। इसके 

अतिरिक्त कुछ वर्ग के विनियोक्ताओ की प्रवृत्ति सरकारी श्रत्तिभूतियों में ही 

धन विनियोग वरने की बत गई है | 

(३) ऋणा पत्रों के निर्ममन की अनावश्यक शर्तें- 
आरतवर्प मे ऋण पत्रों के नि्यमने करने की शर्ते ऐसी गही है जिससे कि 
जनता इनका क्रय करने के लिए आकृषित हो सके। अमेरिका भें बंध 

(8०769) का तिर्गमन अत्यधिक आकर्षक झर्तो के साथ होता है । बत्वधारियों 
(पणाव प्रगातद्ध8 ) वो विभिन कार को सुविधायें व अधिकार दिये जाते 

| 
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है। कभी-कभी उन्हें अपने वस्धों (8०705) को अश पत्रो में परिणित कराने 
वी स्वेच्छा (090०7) भी दी जाती है। 

३>-सामान्य कारण 

(१) स्वतन्त्र व सुसंगठित पूँजी वाजार का अभाव-- 
भारतवर्ष में ऋण पत्रों के निर्ममन के लिए कोई स्वतन्त्र तथा सुसगठित वार 

नहीं है। फलस्वरूप ऋण पत्रों के लिए नियमित तथा तत्काल माँग नहीं 

रहती है । इसके अतिरिक्त सरकार को जस्थिर औद्योगिक तथा प्रशुल्क नीति 

(एा5०४॥ ९०८५) विनियोक्ता वर्ग में विश्वास उत्पन्न करने में असमर्थ 
रहती है । 

(२) पूर्ण औद्योगीकरण का अभाव--अन्व देशो की जपेक्षा- 
छत भारतवर्ष अब भी औद्योगीकरण मे काफी पिछडा हुआ है । इसका मुल 

कारण हमारे देन की सदियो की दासता है । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् 

इस ओर प्रयत्व अवश्य किए जा रहे है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 

थलौद्योगीकरण पर विनेष बल दिया गया है। अत अभो तक औद्योगिक 

कम्पनियों के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन भी सीमित मात्रा में होता था। 

इसके अतिरिक्त हमारे देश में विनियोक्ताओं की सख्या तथा उनके साधन भी 
सीमित है। 

(३) निर्गमक गृहो तथा अभिगोपत्त गृहों का अभाव-- 
भारतवपं में अन्य देशो की भाति निर्ममक गृह (550९ घछ०एृ८5८४७) तथा अमि- 

भोपन गृह ((96६:-छाएाढ़ प्र०ए5८७) इत्यादि नहीं है जिससे ऋण पत्रों 
का निर्गमन करने वाली कम्पनियों को काफी अनुविधा होती है। विदेशों में 

इस प्रकार की सस्थाये आर्थिक सलाह, पूजी बाजार क्षे बारे में सूचना इत्यादि 

वितियोक्ता वर्ग को देती रहती हैं जिससे उन लोगों में उत्साह बना 
रहता है । 

(४) प्रन्यासी वर्ग (79००9 की सेवाओं का अभाव-- 
ऋण पत्रों को लोकप्रिय बनाने मे प्रन्यासियो का विशेष महत्व है। वे ऋण 
पन्नों के धारियों (060०0:प्रा४ छ्०0०08) की ओर से उनके हितों की सुरक्षा 
के लिए सभी कार्य कर सकते है और गडबडी या वेईमानी की अवस्था में 
उचित कार्यवाही कर सकते है। इसके अतिरिक्त वे ऋण-परधारियो 
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(0क८४/ए7८ क्ृ०7८:8) को विर्यंमत करते वाली कम्पनी की कार्य विधि के 
बारे मे समय-समय पर सूचना देते रहते है । 

ऋण पत्रों को लोकप्रिय बनाने के सुझाव 
ऋण पत्रो को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा 

सकते है :--- 

१] ऋण पत्री का निर्गमन आकर्षक झर्तों तथा ऋण पदाधिकारियों के 
अधिकारों की समुचित सुरक्षा सहित करना चाहिए। 

[२] ऋण पत्र मिम्न अधिमाव ([0छछा 70शात्राधा8607) के होवे 

चाहिए जिससे साधारण विनियोक्तागण भी खरीद सर । 

[३] ऋण पन्नों के निकास॒ की दर कम करने के लिए मुद्राक कर 
(88999 0009) तथा हस्तातरण कर (ाद्मा्शधटा 0900) कमे 

कर देनी चाहिए। 

[४] बैंकों की ऋण पत्रों के निर्गेमनन करते वाली कम्पनियों के प्रति 
गलत धारणा को दूर करना चाहिए । 

[५] सस्थागत विनियोक्ताओं जैसे बीमा कम्पनियों पर ऋण पत्नों मे 

विनियोग सम्बन्धी वैधानिक अ्रतिबन्धो को दूर करना चाहिए । 

[६] ऋण-पत्राधिकारियों को प्रन्यासियो की सेवाये उपलब्ध केरानी 
चाहिए। 

[७] सुसगठित तथा वियमित पूँजी बाजार का बिकारा करा 

चाहिए 

[5] निकास गृहों तथा अभिगोपन गृहों की सुविधाएँ प्रवात करता 

चाहिए । 

२₹-नर्जित जश्वा कर बुना किनियरेग 
(ए०प2स्पिंतड्ठ एशटां८ छा ००००९वै 7०55) 

कम्पनियाँ बहुधा अपनी आय का एक भाग बचाकर सचय कोप में रख 

लेती हैं और इस सचित कोष का प्रयोग वे कम्पनी की भावी विकास 

योजनाओं मे करती है। कम्पनी वी इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था को 

“आन्तरिव जर्थ-व्यवस्था”' (गा0०] पशाशाणणट्) इहते हैं। इसी पद्धति 
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को ताम्बिक हप से “आय का प्रृष्ठ विनियोग” (छ०एर४माग8 फैब०: ०९ 
एा०१७) भी कहते हैं। यह पद्धति कम्पनी की आथिक मुदृढता की दृष्दि 
से बहुत हितकर है, क्योकि ऋणों से विकास योजनाओ की पूर्ति करना अक्सर 
खतरनाक होता है। ऋणों के ब्याज से कम्पनी पर आथिक भार बढ़ता है 

और यदि उत ऋणो का भुगतान एकाएक माँगा गया तो कम्पनियों की 

आधिक स्थिति भी कमजोर हो जादी है। भरत जहाँ तक हो सके कम्पनियों 

को इस पद्धति को अपनाना चाहिए। 

इस पद्धति में लानो का अध्ययत वोन दृष्टिकोण से कर सकते है - 

[१] कम्पनी की दुष्ठि से, 

[२] अच्धारियों की दृष्टि से, 

[३] सामाजिक दृष्टि से । 

[१] कम्पनी की दृष्टि से लाभ 

(१) सचित आय के द्वारा कम्पनी मौकमी तथा व्यापारिक उतार चढाओ 

(छाएशए३४०७१५) को सहन कर सकते है । यह कम्पनी की सहन 

शक्ति को व्यापारिक अवसादो ( 067659005 ) का सामना 
करने के लिए सुदृढ़ करती है । 

(२) बृहत सचित लाभ कम्पनी की लाभाद्य नीति तथा साख स्थिति को 
सुविधाजनक बनाने में सहायक होती है । 

(३) अवितरित लाभ कम्पनी को विस्तार सम्बन्धी, विवेकीकरण तथा 
अन्य उन्नति की योजनाओं को सफ़्ल बनाने में सहायक होते हैं । 

(४) घिसावट (एथम्ञाध्थ४७०४) दूठ फूट तथा मरम्मत इत्वादि के 

व्ययों को भी इन सचित लानो से पूरा किया जा सकता है । 

(४) अन्त में अवितरित जाय को ऋण पत्रो तथा वन्धो के पुनर्भगताव 

मे प्रयुक्त किया जा सकता है। 

[२| अशधारियों को लाभ 
(१) अश्ृधारियों के अझ्ष पत्रों का मुल्य (००) वाजार में बड़ 

जाता है । 

(६) अद्यघारियों के विनियोग व्यापारिक उच्चावसनो (सृणलएबाणव) 
के विरुद्ध सुरक्षित रहते हैं । 
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(३) अश्वधारियों को कम्पनी की बढी हुई साख स्थिति से लाभ होता 
है | उनकी प्रतिभूतियों का मृत्य वाजार में बढ़ जाटा है और 

उनको उचित समय पर बेच कर लाभ प्राप्त वर सकते हैं । 

[३] सम्राज को लाभ 

(१) समाज को कपनियो द्वारा निर्मित वस्तुएँ तथा सेवाएँ कम मूल्य 

एर प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार समाज के लोगों के रहन सहन 

का स्तर ऊँचा हो जाता है । 

(२) केम्पनी की सचित बचतें ( 8९८एप्राणाआ९त 88५॥85 ) समाज 

प्री आर्थिक सग्पत्तता बढाती है। यवि पूंजी का अभाव रहे तो 

विविध औद्योगिक तथा अन्य निर्माणी व्यवसाय (7०००७) 

“बेकार पड़े रहे। 

(३) पुराने तथा नवीन व्यवसायों के सुचारु तथा निरन्तर रूप से चलते 

रहने मे समाज का हित रहता है। कम्पनी की बचतो से व्यवसायों 

भें आर्थिक सुदृढ़ता तथा लोच रहती है। 

आन्तरिक अर्थ व्यवस्था का महत्व 
आन्तरिक अर्थ व्यवस्था अथवा आय के पृष्ठ विनियोग का महत्व औद्योगिक 

अर्थ प्रबन्धन में विशिप्ठ स्थान रतता है । इसकी महत्ता को योजना आयोग 

(शब्रणणफ8 0०णाइआ०॥) में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अस्तर्गत 

औद्योगिक उन्नति की योजना बनाते समय स्वीकार की थी। प्रथम योजना के 

निजी क्षेत्र (070०४ 5९०४०) एर होने वाले सम्पूण व्यय (६१३ करोड २०) 
में से २०० करोड रू० (लगभग १२ ६ 9) रूम्पनी की बचतो (84०४७) से 

प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था । 

आन्तरिक अथ थ्यवस्था का महत्व ससार के आय औद्योगिक देझो में भी 

कम नहीं है । इगलैड मे १९१४ तक अधिकतर आद्योगिक व्यवसाय अपनी (नी 

आतरिक अर्थ व्यवस्था से ही प्राप्त करते थे । अमेरिका मे इसका महत्व और 

भी अधिक है। इसका सर्वेधेष्ठ उदाहरण सुप्रसिद्ध फोर्ड मोटर कपती से प्राप्त 

होता है । फोर्ड मोटर कपनी २५,००० डालर के विनियोग से स्थापित की भाई 

थी जिसकी पूँजी इस समय १ अख डालर से अधिक है। यह सम्पूण पूँजी 

आन्तरिक अर्थ व्यवस्था के द्वारा ही जुटाई गई है । 

५ 
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इस प्रकार हम देखते हे कि आल्तरिक लय व्यवस्था का महत्व हमारे 

औद्योगिक जर्थ प्रबन्धन में बहुत उधिक है । 

रिजर्व बैक आफ इण्डिया की खोज के अनुसार पिछले कुछ वर्षो से जान्त- 

रिक साधनों का महत्व कम हो यया है। १९१७ में जास्तारिक चाचनों हारा 

६४ ९ करोड रुपये प्राप्त किए गए जो कुल प्राप्त घन के २७'६४ ये । १९५६ 

तथा १९५५ म यह प्रतियत क्रमश ३७ तथा श६ था। 

आन्तरिक अथं व्यवस्था के दोप 

(१) 

(२) 

५ (३) 

(४) 

भान्तरिक अर्थ व्यवस्था के कारण कपनियाँ एकाधिकारी (॥(०08०0- 

ए०५) का रूप धारण कर लेती है जिससे मवीन उपक्रम 

(&०५थए्रा5९४). क्षेत्र में प्रतिस्पर्दा के रूप म आने में अस्मर्य 

रहते हैं । 

सचित आय कम्पर्ने के प्रवन्धकों को जेश पत्रों के मूल्य में गडबड़ 
करने का अवसर प्रदान करती है। प्रवन्धकंगण, आजित लाभ को 

अधिक सचित करके तथा लाभाश की दर कम करके, अश पत्रो 

का मूल्य वाजार म गिरा देते ह और इस प्रकार कम मूल्य पर 

अश्म पत्रा को स्वय खरीद लेते ह इसके विपरीत उबर वे जश पनरो 

को वचना चाहते है तो जजित लाभ मे से लाभान अधिक वितरित 

क्वरके अस् पत्र छा मूल्य बाजार मे अधिक कर द्ते है! इस प्रकार 

वे ऊँची दर पर अश पत्रों को बेच कर लाभ उठाते हे । अत 

अनजिज्ञ अजशवारियो कंस ठगने का यह एक उत्तम साधन है। 

लाभ के एक वड नाग को सचित कोप म डाल कर जाय कर 

बचाया जा सकता है। भारतोय जाय कर अधिनियम की 

धारा ०३ अ! इस प्रकार की प्रथा पर रोक लगाती है । 

कम्पनो द्वारा सचित लाभ का उप्योग जद्यधारियों के अहित मे 

प्रयुक्त क्या जा सकता है। प्रवन्धक लोग इस घन को अपनी 

क्सी एसी कपनी म॒ विद्वियाग कर सकते हैं जिसम अश्ववारिया का 

हिंत बहुत ही कम हो । 

सचित काप (8८एगाए३:६० ए८४८ए८७) किसी कम्पनी का 

नति पूजी करण (0ए८८ (० ए़ाशाटबव07) कर सकत हैँ । क्योकि 
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उस कम्पनी के प्रवन्धक उस कोप को बोनस शेयर (छणताड़ 

इ0श8७) जारी करके पूँजी से परिवर्तित कर सकते है। 

इस्र दोषो के कारण ब्रिटिश्ष प्रेस, ब्रिटिश उद्योगों द्वास “आय के पृष्ठ 

विनियोग” के विरुद्ध आन्दोलन चला रहा है । 

छ्वास कोप (००ए"०लंड(०ा 7०॥0) 

औद्योगिक कम्पनियाँ आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए 
हास कोष की व्यवस्था करती है। इस कोष में से मशीनों एव रुबल्ो बी 

मरम्मत तथा पुनर्स्थापन की व्यवस्था को जाती है। हास कोप की व्यवस्था 

के अनुसार कम्पनी को किसी एक वर्ष में अत्यधिक आथिक साधव वही जुटाने 

पदते । दूसरे शब्दो मे विकास एव पुनरोद्धार का कार्य सामान्य गति से चलता 
रहता है । 

'रिजव बैक आफ इन्डिया' को खोज के अनुसार पिछले दुछ वर्षी मे हाप 
कोप द्वारा अर्थ-प्रवत्थधन वा महत्व बढता जा रहा है। उदाहरणार्थ १९५७ मे 

इस खोत के द्वारा ४६*२ करोड रुपये प्राप्त हुए जो कि कुल धव का १९:६४ 
था। इसके विपरीत १९५६ में यह प्रतिशत केवल १५ था। उद्योगवार 

अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ह्ास कोप हारा अर्थ-प्रवन्धन सूती वस्त्र, 

लौह एवं स्पात, इजीनियरिय (बलौह बातुएँ) चीनी, सीमेठ, खनिज तेत, 
जहाज निर्माण, कागज तथा विद्युत उद्योग मे अधिक प्रचलित था | 

वाद्य साधन (६-€(छवर्बा 5007८65) 

रिजदे बैंक की खाज के अनुसार सन् १९१७ में भारतवर्ष में उच्ोगों के 

अधे-प्रबन्धन मे बाह्य राधनो का अधिक महत्वपूर्ण स्थाग रहा | आलोच्य वर्ष 
में कुल ३३५ २ करोड़ रुपये की पूंडी प्राप्त हुई थी जिसमे वाह्य साधदों का 

अश १७०२ करोड रुपये था। यह कुल प्राप्त धन का ७२ ४ & था। वाह्म 

साधनों के अन्तर्गत अनेक उपसाधन आते हैं जितका सन्नेंप में वर्णव मेग्रले 

पृष्ठो में दिया गया है 

४--व्यापारिक बैक तथा औद्योगिक अर्थ प्रवन्धत 

भारतीय अर्थ व्यवस्था को सबसे मुख्य विश्वेषता यह है कि भारतीय 

उच्चीगो तथा ध्यापारिक बैंको मे काई सम्बन्ध नही रहा है। जहाँ तव स्थाई 
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पंजी प्राप्त करने का सम्बन्ध है वह तो केवल औद्योगिक बैंको से ग्रास्त होदी 

है । ब्याधारिक बैक केवल व्यायोरिक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधाये 

भ्रदान करते है. तथा दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण देना व्यापार की दृष्टि से 

अनुचित समझते हू । श्री एन० के० वासू के शब्दों से भी इस कथन की पुष्टि 

होती हैं। उनके अनुसार “वैकिय पद्धति का निर्माण युद्ध-पूर्व अग्रेजी आधार 

पर हुआ है. जिसको प्राचीन परम्परा उद्योगो से विरक्त रहने की रही है ।”* 

श्राफ समिति (१९५२) ने भी अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि व्यापारिक बंक 

उद्योगो को दीर्घकालीच ऋण उचित मात्रा में नही देती है। एक तो बे बिना 

प्रतिभूति के ऋण नही देती है और दूसरे कम से कम ३०५ अन्तर अपने पक्ष 

में रखती है । 

व्यापारिक बैक कम्पनियों को अल्पकालीन श्षावश्यकताजों के लिए 

दो प्रकार से ऋण देती है -- 

(१) अप्रिम राशि, ऋण, अधिविकर्ष (0/0) कथा (ढ०छ ८००0) 
स्वीकार करके, तथा 

(२) विपत्रों (8॥3), हुष्डी तथा अन्य व्यापारिक पत्रों की कर्ोती 
करके । 

इस प्रकार ऋण देने की मात्रा तीन बातों पर निर्भर होती है -- 

(६१) ऋण लेने वाली कम्पनी को साख पर । 

(२) प्रतिभूति की प्रकृति पर तथा 

(३) बैक के परिमाण (526) तथा ऋण देने की शक्ति पर । 

(१) ऋणा लेने वाली कम्पनी की साख ((7९०६ एऐथफ९) 
किसी भी कम्पनी की साख की जाच करने के लिए बँक़ तीन बातो पर 

ध्यान देती है जैस कम्पनी की पूजी, ऋण चुकाने की क्षमता तथा कम्पनी के 

प्रवन्धको का चरित्र | अमेरिका तथा इगनेड में इस प्रकार की विश्विप् 

सस्थाय होती है जो देश की किसी भी कम्पनी की साख के बारे म सूचना 

देती है। इन सस्बाओं को “क्रेडिद रेटिंग एजेन्सीज (एब्या छकाए8 

+ प& एड्तांत्याह 5/5प९४ छ ग्राठवेशॉस्व जा. पीर 65 ता ज़र-श् 

हगाह॥ड) 4६००जञ६ 778 शंकर) 8953. 8 घ३एदता री गाश्मातभकााह 

हा ३६७६०६४ ० ३[००१४९४५३ गिछ्ात ॥4030५-7 4 #. कक 
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88व7०६४) कहते है। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका की 'डन्स तथा 

ब्राडस्ट्रादस (0005 & छाबतझतआ$) तंत्रा इगलेंड की 'सईदूस' (5969 

सस्थाओ के नाम उल्लेख किये जा सकते है। ये सस्थायें विभिन प्रकार कौ 

व्यापारिक सस्थाओ से सम्बन्धित सूचनाओं का संगठन बरती है। इसके 
अतिरिक्त य.'पाख झोषन विनाग! (एवब्वा एध्यायएड एशशभ्रणर 

तथा “्याणरिक देय विभाग! (८०४७४ ए।क्षा॥5 फशछ097) रखते 

है जो अग्रिम राशि (॥09०४८०७) एकत्रित करते है तथा सर्चो में बचत 

करते हैं । 

भारतवर्ष मे इस प्रकार की सस्थायें नही है. जिसदा प्रभाव यह होता है 

सके बैक कम्पनियों को वास्तविक स्थिति की जाँच करने मे असमर्थ रहते है 

और अधिकतर ऋण डावाडोद (0750070) कम्पनियों को दे जाते है जिसबी 

हानि उन्हे उठानी पड़ती है । 

(२) प्रतिभूतियों की प्रकृति (ए07 ० $6०णा॥५) 

कम्पनियों द्वारा बैको को ऋण के लिए दी गई प्रतिभूति तोद प्रकार की 

हो सकती है -- 

(१) चक्तियत प्रतिभूति या अरक्षित ऋण 

(२) प्रत्याभूति ऋष त्या 

(३) सुरक्षित ऋण । 

(१) व्यक्तिगत प्रतिभूति--भारतवंध में व्यक्तिगत प्रतिमूति के 
आधार पर दिए गए ऋणो की मात्रा अन्य देशों की अपेक्षा वहुत कम है। 

१९५५ भें भारतीय व्यापारिक बैंको द्वारा दिए गए ऋणों मेसे १४८४६ था 

छटव भाग से भी हम ऋण यक्तिगत प्रतिभूति पर दिए गए जब कि अमेरिका 

में ५५३४ या आधे से अधिक ऋण व्यक्तिगत प्रतिभूति पर दिए गए। 

व्यक्तिगत प्रतिभूमि पर ऋण देने के लिए बैंको को चाहिए कि उद्योग पत्थो 

से निकटतम सम्पर्क रकवें। 

(२) गारन्टीड ऋणा-.भारतवर्ष मे अधिकतर ऋण बाहे वे रतित' 

हो अथवा अरक्षिव (एऋटफ्ाड्व) बिना दो व्यक्तियों के हस्ताक्ष रो के स्वीकार 

नहीं किए जाते । इनमे से प्रयम हस्ताक्षर प्रवन्ध अभियर्तता के होते है। इस 

प्रथा को सवप्रथम इम्पीरियल बैक (अब स्टेट बैक) ने प्रचलित क्या था, 

बाद में अन्य बैंक भी इस प्रथा को अपनाने लगी। इस प्रथा से प्रवत्य अर्भि- 

.] 



जारत म पूपी शआ्राप्त बरते क साधन र्ण्१े 

कर्त्ताओं का महत्व बढ़ प्या और उन्हांने इस स्थिति का अनुचित लाभ 

उठाया । पाश्चय को बात है कि यह प्रथा दोषपूष हात हुए ना त्तरकार ढाय 

स्थापित औद्योगिक वित्त नियम (ुक्रवेफ्प्राबं स्रीझथाटढ 00फ0यठप) 

द्वारा थी अपनाई “ई है क््याक्ति वह नी ऋण देन के पूव प्रवाध जेभिकताआ 

के हस्ताक्षरों पर बल देता है ! 

रिजव बक आव इण्त्या पारन्दीड ऋणा के आक्डा का अला से प्रकाथित 

नही करता है परन्तु फिर ना अनुमान लावा ता सकता है कि एस रूणा की 

भात्रा पयाप्त है। पमेरिका को फडरल रिजव वुलतिन (छ८्तछूणें रिकतश्यरट 

छए॥2॥7) के अनुसार १९४५ म् स० रा० अमरिक्षा म सम्पूण रभित अप्रिमा 

($&८णा०व &9ए७7८४७) का वाभप १२ ४ गारटोड ऋण व । 

[३] रक्षित ऋण (४८८पघा20)-नारतवप म जविकतर ऋा 
सम्पत्ति की प्रतिभूति क ताघार पर दिव जात है। सम्पत्ति का भ्रतिभूति पर 
ऋषण दो प्रक्वार से दिया जा सकता है या तो सम्पत्ति का बबक (८१४०) रख 

कर या रहन (पघजएछ०8९०७0००) के रुप म रख कर। बधक म प्रमण्जन 

के अधिकार का हस्तातरण वक्त को प्राप्त हा जाता है तथा वबबक वस्तुएँ बैक 

के अधिकार म रहता हू । तिनके उपय्रात कम्पनी नहीं कर सकती | रहने 

सम कम्पनी वस्लुआ का व्यापार म ला सकता ह तथा उन पर अधिकार ना 

उसी का रहता है) परन्तु बक किसी नी समव वस्नुआ का निराभण कर 

सकता है घथा ऋणा कम्पती का सलामबिक विवरण था नपना पडता है। 

भारतवप मे रखित ऋणा का प्रतिशत त्म्पूत अनुनूतित वंक्तादारा 

१०५५ मे दिए एए ऋ्टूणा का ४3 5५ ५( था। 

श्वाफ समिति न अ्यापरारक्त बक के साबनां का वाल व लिए तथा 

निजी क्षत को अधिक अव-प्रव्नन की सहायता दन के उरश्य सम अपना 

रिपार मे कुछ महत्वण। सचाव दिए। इनसे सुतावा का अख्ययन क हृष्टक्णय 

स॒ हम दा भागा म विभ जित ज्ञर सकते है -- 

१] वर्क्षिम पद्चात् सर नघार तथा 

[२] दंसा के साधना म दृद्धि 

[१] वेक्यगि पद्धति मे सुधार 

देश की बैक पद्धति का लुधार करन क लिए निम्न काब करन हाथ -- 
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(१) बेकिंग प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए-. हमारे 
देश में लोगो मे अब भी बैंकिंग प्रवृत्ति पूर्ण रूप से जागृत नही हुई है। अन्य 
देशों की तुत्गा में तो हम बहुत ही प्रोछ्ठे है! उद्ाहरणार्थ हमारे देश में 

प्रति देशवासी औसत जमा २५) रुू० है जब कि सयुक्त राज्य (एणा०0 

क्ाए290०7) वधा स० रा० अमेरिका में क्मश १,२३९ रु० तथा ४,९१३ २० 

है। श्राफ समिति ने बैंकिय प्रवृत्ति की उनति मे वाधक सब दंप्पो को दूर 

करने तथा जनता के विश्वास का सग्पादन करने के लिए अपनी रिपोर्ट में 

बल दिया है । 

(२) बैंकों के खर्चों मे कमी करना चाहिए-..वैंको के चालत 
(0:व७॥०॥) के खर्चे अत्यधिक होने के कारण भारतवर्ष में बैंकिय की 

अधिक उन्नति नही हुई है। सन् १९४८ और १९५२ के बीच में जबकि 

अनुसूचित वैको की जमा राशि 5७५-२ करोड से ७१५*३७ करोड रु० रह 

गई परन्तु बैकों के स्थाई खर्चे बजाय धटने के ९*५ करोड़ से १५"८४ करोड 

रु० हो गए। चालक के खर्चो (0:८:७४0०७8 (2०४४5) को कम करने के लिए 

उचित कदम उठाने चाहिए। 

(३) औद्योगिक ट्रिब्यूनल ([:90॥0) के नियमो मे सुधार 
--भ्राफ समिति के अनुसार कुछ दिशाओं मे औद्योगिक न्यायालय के निणय 
औद्योगिक प्रगति में घातक सिद्ध हुए है। इन निर्णयों के कारण बैक के 

कर्मचारियों म अनुशासनहीनता तया अरप्टाचार अधिक प्रचलित हो गया है 
जिससे बैक की कार्यपद्धति में शिथिलता सी आ गई है। ितीय बंक के 

काम करने के घन्टों मे कमी हो जाने के कारण व्यापारिक वर्ग को कठिनाई 

हो गई है। अच्त में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्णों (8७०5) के फ़रलस्वरूप 

ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओ की उन्नति में क्षति पहुंची है । इन दोषों 
को दूर करने के लिए श्राफ समिति ने एक कुशल समिति (छ9छव 0०0 

ग्रत6७) नियुक्त करने की रालाह दी भी । 

(४) आय कर तथा विक्री कर विभागों द्वारा का गईं 
जॉचो मे सुधार--भनुष्यो की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए 

आयकर तंथा विक्री कर विसागो द्वारा उनके बैक एकाउन्ट्स का अवलोकन 

किया जाता है। इससे बैक के ग्राहकों मे अपनी वेक के प्रति अविश्वास 

हो जाता है और वे बैक मे रुपया जमा न करके अपने पास हो रखते है । 



भारत भे पूंजी प्राप्त करने के साधन श्ज्रे 

अतः श्राफ्र समिति ने यह सुझाव रखा था कि सरकार को ऐसी चेष्टा 

करनी चाहिए जिससे वैक और ग्राहक के सम्बन्ध की गोपनीयता (5०७६०७) 

बनी रहे । 

(५) शाखाओं का योजनात्मक ढंग पर विस्तार-पिछने 
कुछ वर्षों से भारतवर्ष में बैंको के कार्यालयों की संख्या कम होती गई है । 

इस दोष को दूर करने के लिए मोरवाला समिति ने स्टेट बैक को स्था- 

पना का सुन्नाव दिया था) इस सुझाव के अनुसार १ जुलाई १९५४ में 
स्टेट बैक की स्थापना कर दी गई है और पाँच वर्ष के अन्दर ४०० 

शासाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा हो चुका है । 

(६) पर्याप्त सुरक्षा का प्रवन्ध--आथिक सहायता के साथ- 
साथ यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थिति बेको को पर्याप्त सुरक्षा 

प्रदान को जाय। अब भी इस प्रकार के सुरक्षा प्रबन्धो का देहातो में 
नितात अभाव है। 

(७) चल बेक--छोटे-छोटे ग्रामो मे वेक्िग प्रवृत्ति को उत्साहित 
करने के लिए चल बेको को प्रचलित करना चाहिये ) इस योजना की सफलता 

सरकारी सहायता तथा जनता के सहयोग पर अवतम्बित है । 

[२] वेको के साधनों में वृद्धि 

बैंको में वृद्धि जिम्न प्रकार से की जा सकती है । 

(१) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का नियमन--सुद्रा 
बाजार भे सीमित साधन होने के कारण सार्वजनिक सस्थाओ-केन्द्रीय राज्य 

तथा निजी सस्थाओ (बैंकों) में अनाथिक प्रतिस्पर्धा रहती है। व्यापार मे 

प्रतिस्पर्धा वॉछनीय है परन्तु गलाकाट प्रतिस्पर्धा ((घ४ प्रकाश 0०फएवप- 

पं००) सर्देव ही अहितकर हे । अत. ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 

इस सम्बन्ध में सरकारी तथा निजी सम्थाजओं में समन्वय रहे । 

(२) धन स्थानान्तरण की सुविधा--स्थानान्तरण को पर्याप्त 
सुविधाएँ न होने के कारण बहुत सी वैको को आवश्यकता से अधिक घन क्ोप 

में रखना पडता है। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओ के अभाव मे उन्हे सपने 
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घन का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियो मे करना पडता है जिससे उन्हें सीमित 

आय भी होती है। इस दोप के निवारण के लिए श्राफ सीमित ने परिवहन 

तथा सवाद [89#&907 370 (००फ7एणं८४॥००0७) के साधनों में उन्नति 

करने का सुझाव दिया था। 

(३) नियमित जमा बेकिग-- १९५१ से बैक दर मे वृद्धि हो जाते के 
कारण बैको को जमा ([0८9०भ|» पर अधिक ऊेँची दर से ब्याज देना पड़ता 

है। इसके अतिरिक्त विनिसय बको (जों कि अधिकतर ऊँची दर पर जमा 
लेती है) से अतिग्पर्था होने के कारण भी जमा पर ब्याज ऊँची दर से देवी 

पडती है। अत श्राफ समिति ने अखिल मारतीय बैंक एसोसिएशन (&॥ 

प00॥8 #५5०८४७४०४ ० 8873) की स्थापना का सुझाव दिया था । 

( ४) जमा बीमा (70670का. व7877370९) सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 

की जमा बीमा योजना के आधार पर श्राफ समिति ने जमा वीमा निगम 

(0८ए०शा [75ण००७ 0०9० 4४०॥) स्थापित करने का सुझाव दिया है। 
यद्यपि गोरवाला समिति इस प्रकार की याजना कुछ वर्षो तक अपनाने के 
पक्ष में नथी क्योंकि इसकी कार्य विधि लागत (008 67 0फथशथाां००) 

अपेक्षाकृति अधिक होगी , परन्तु फिर भो यह तो मानना ही पडेगा कि इस 

प्रकार की योजना वैक्गि विकास भे अवश्य ही सहायक होगी । 

(५) व्यापारिक बेकों को सरकारी जमा प्राप्त करने 
का अधिकार.-..अभी तक व्यापारिक बैको को स्थानीय सरकारो (व्ल्यां 

००८४) के धन को जमा करने का अधिकार नहीं है। हा वे इस धन को 

उसी समय जमा कर सकते है जब वे इतना ही धन सरकारी प्रतिभूतियों मे 

विनियोग करें । श्राफ समिति ने इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था कि 

एजव॑ बैंक द्वारा स्वीकृति बैंकों को स्थानीय सरकारों के धव को जमा प्राप्त 

करने का अधिकार मिलना चाहिये । 

(६) सरकार से शीघ्र भुगतान--प्राय ऐसा देखा जाता है 
कि सरकार द्वारा निजो सस्थाओ को देर से भुगतान किया जाता है जिससे 

इन सस्थाओं को आधिक कठिनाई उठानी ए्डती है। यदि सरवार इस 

प्रकार के भुगतान झीघ्न करने लगे दो बैंको वी जमा की स्थिति सुधर 

झब्ती है । 
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हैप का विंपय है कि सन् १९५५ से जमा की स्थिति सुधरते लगी है । 

१९५४५ मे अनुयूचित (5८४८ए४/८०) बैंको की राम्पूर्ण जमा ६१०१३ ४ यराड 

रुपये थी जब कि १९६५२ में कुल जमा केबल ८२३ ४५ करोड रु० ही थी 

अतिदत के रूप में यह वृद्धि १९५२ से १5 ७५ जधिक है । यह वृद्धि मुख्यतया 

अनुकूल भुगतान का संतुलन [एए०एा३७)० 82[3008 णी 99976), 

औद्योगिक प्रगति तथा राज्य द्वारा घाटे की व्यवस्था के कारण है । 

५-देशी वंको द्वारा अर्थ-प्रवन्धन 
(0005ए३४थ रित॥८७ 99 हपी8७ा००५ छिश।(९॥४) 

हमारे देश में वैक्रिग का व्यवसाय बहुत पुराने समय से होता आया 

है और यद्यपि आधुनिक ढग के बडे-वडे वैक हमारे यहाँ भी प्रचलित हो गए 

है, परन्तु फिर भी प्राचीन पद्धति की वैकिय रास्थाओं का हमारी जाधुतिक 

आशिक प्रपाली म जब भी महत्वपूर्ण स्थान है ) ऐसा कहा जाता है कि ऋण 

देने का कार्य ईसा के कई शताब्दी पूर्व स होता आया है। हुण्डी का कारोबार 
लगभग वारहवी शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। उस समय देशी वैकर्स सिक्का 

बदलने तथा बहुमूल्य वस्तुओ का अपने पास धरोहर रखने का कार्य भी करते 
थे। पिछले कुछ वर्षो मं कोयले, तेल, चमडे तथा चावल की मिला ने देशी 

बैकर्स से बहुत अधिक आधिक सहायता प्राप्त की है, और उन्हाने १०; से 

लेकर २४ % तक ऋण पर ब्याज दिया है 

सकट के काल में कुछ अन्य कम्पनियों ने भी, (जो कि अत्यन्त धन के 
अभाव म॒ थीं) देशी वैकर्स से ऋण प्राप्त किए है। कभी-कभी इन वैकर्स से 
ऋण इसलिए भी लिए गए है जिससे विज्ञापन इत्यादि करन का झतट न करना 

पड़े । आओ नावायोपाल दास न जपनी पुस्तक “भारत स औद्योगिक व्यवसाय! 

(7075७7 एश/शिफ्राए26 70 77070) म लिखा है कि * क्म्पनियाँ देसी 

बैकर्स को ऊँचो ब्याज वी दर देना इसलिए पसन्द करती थी, जिससे सयक्त 
स्कघ बैंको द्वारा की गई जाँच पडताल, उनके नियमित ढंग और अपक्षाहृनि 
अधिक जोखिम तथा वैक के काउन्टर (0०ए76०) तथा दरवाजे पर आर्ढ 
सुरक्षित चौकीदार के दर्शन न करने पड |? 

द्वितीय महायुद्ध से देखी बैकल का महत्व वहुत कम हो गया है परन्त 
लघु प्रमाण के उद्योगो को ये लोग जब भी बहुत अधिक आधिक सहावता 
भ्रदान करते है। कृपक गण जो इन लोगो से अधिकतर ऋण लिया करते थे 
अब अपेक्षाकत बहुत कम ऋण लते हैं क्योकि उतकी आधिक अवस्था पहल 
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से बहुत अच्छी हो गई है ! सहकारी साख समितियों ने तो इनके व्यवसाय 
को बहुत बडा धवका पहुँचाया है। 

६--सावंजनिक निक्षेप (#प७४८ 767०४४६७) 

औद्योगिक अर्थ व्यवस्था मे सावंजनिक निश्ञेपों का स्थान कम महत्वपूर्ण 

नही है। यद्यपि यह प्रथा पूर्णरूप से बम्बई और अहमदाबाद के सूती वस्त्र 
उद्योग मे प्रचलित है परन्तु अहमदाबाद मे इसका विशेष महत्व है। इस प्रथा 

का जन्म अविकसित बैक्िंग प्रणाली के कारण हुआ। एक ओर तो जनता को 

इन लोगो में अत्यधिक विश्वास था, दूसरे इन लोगो से लेन देन बिदा किसी 

उपचार (ह०7७॥६७) के कर सकते थे जो कि बैकिंय प्रथा में आवश्यक है । 

इसके अतिरिक्त अम्बई और अहमदाबाद के मिल मालिक निक्षेपका को 

नियमित आय तथा कुछ शुद्ध लाभ देते है जो पाश्वमिक ढग वी बैक तथा 
देशी बैक नही प्रदान कर सकती है। इस प्रकार औदधोगमिक सार्थ अपदी 

कार्यशील पूँजी का एक बहुत बडा अश अल्ण्कालीन जन निक्षेपो से प्राप्त करती 

हैं जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा -- 

वम्बई अहमदाबाद 
(६४ मिल) (४६ मिल) 

कुल अर्थ कुल अर्थ 
लाख रु० | प्रबन्धन का | लाख रु० | प्रबन्धन का 

प्रतिशत प्रतिशत 

१-प्रबन्ध अभिकर्ताओ 

द्वारा ऋण श्श्र २१ रइ४ श्४ड 

२-बैको हारा ऋण २२६ .- डर है 

३-सार्वजनिक निक्षेप द्वारा | २७३ ११ ड२६ ३९ 

४-अश पूँजी निर्ममन द्वारा | १२१४ है ३४० ३२ 

प्र-ऋण पत्रों के निर्गमन 

द्वारा २३८ १० द् १ 

ने [तीज (शापर्| उग्गोक्ाड धिग्वुणएओ एणाशा६८०९ मेशिाए 

अक्ुणा। ((93॥) एए 329 ३0 (उ#6 ही8ए/65 7९(30९ ६० 0८6, [239 गे 
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इस तालिका से स्पष्ट है कि सावंजनिक निक्षेप बम्बई की अपेक्षा 
अहमदाबाद मे अधिक प्रचलित हैं। आरम्भ में बम्बई मे भी जन निक्षेप काफी 

प्रचलित थे परन्तु १९२१ में वम्बई की सूती मिलो मे जनता का विश्वास कम 

हो जाने के कारण, इनका प्रचलन भी कम हो यया है। पिछले बुछ वर्षो से 

अहमदाबाद मे दीघेंकालीन निक्षेप जो पाँच वर्ष से सात वर्ष तक के लिए 

प्राप्त किए जाते है, अधिक प्रचलित हो गए है और अधिक से अधिक मिलो 
का दीर्घकालीन अर्थ-प्रवन्धन इन्हीं निक्षेप्रों के द्वारा होता है। इन पर 

ब्याज की दर साधारणत, ४॥ & से ६॥ #$ तक भिन्न-भिन्न मिलो में 

रहती है । 

इसके भ्रतिरिक्त विश्व व्यापी भन्दी के पश्चात् “अन्तविनियोग' की प्रथा 

भी बहुव प्रचलित हो गई है । इसके अनुसार एक मिल के 'सचित कीप' दूसरी 

मिल मे निक्षप्र [069०ध६७) के रुप मे रख दिए जाते है । 

सार्बजनिक निक्षेपों से लाभ 

(१) ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है--जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है जन निश्षेपो पर ब्याज की दर बहुत अधिक ऊँची नहीं 

होती है। यह साधारणत ४॥ $ से ६॥ & तके रहती है और कुछ मिले 

जिनकी साख अच्छी है इससे भी कम ब्याज की दरों पर भी निक्षेपों को 

आकर्षित कर लेती है । 

(२) अंशधारियों को लाभांश अधिक मिल जाता है-- 
यदि निशक्षेप आसानी से कम ब्याज पर सुविधापूर्वेक प्राप्त हो जाते है, तो 
अशधारियों को लाभाझ अधिक मात्रा मे दिए जा सकते है। ४दाहरणार्थ 

बम्बई और अहमदावाद को सूती मिले इस पद्धति के अनुसार अपने अशधारियो 
को लाभाश ऊँची दर से वाद सको है ॥ 

(३) सम्पत्ति को रहन रखने की आवश्यकता नहीं होती 
ज-निज्षेप प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति को रहन के रुप मे रखने की आवश्यकता 
नही होती जैसा कि ऋष पत्रो के निर्गेमन से होता है । इसके अतिरिक्त ऋण 

प्मे के निर्शमत में जो वैशानिकत ब्यय करते पड़ते हैं उनकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । 
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(४) पूंजी का कलेवर लोचदार रहता है-.पूंजी की अधिक- 
दा होने पर कम्पनी निक्षेप्रों को अस्वीश्यर कर सकती है, अथवा जिन विशेषों 

की अवधि समाप्त हो चुकी है उनकी वापिसी कर सकती है। इसके विपरीत 

पूँछी की कमी होने पर निक्षेपरो का नवीनीकरण (१८०८७४)) क्यिा। जा सकता 

है अथवा ऋण पत्नो का निर्गमन क्या जा सकता है । 

(५) भविष्य की उन्नति के लिए सचित कोप-अधिक 
लाभ होने पर लाभो का एक भाग भविप्य की विस्तार योजनाओं को सफज 

बनाने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता के समय इसे 

नवीन पूजी में परिणित क्या जा सक्रता है। 

सावेजनिक निक्षेपों से हानियाँ 

(१) सार्वजनिक निक्षेप अस्थाई मित्र' होते है-( एथशाए 
५५४९६४४८० #८॥05 ) सावंजनिक निक्षेप्रों से दीघंकालोन योजनाओं को 

कार्यान्वित करना खतरे से खाली नही है क्योकि ये निक्षेप किसी भी समय 

सूचना देने पर वापिस लिए जा सकते है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
विश्वव्यापी मन््दी १९२९ के समय में बम्बई और अहमदाबाद की मिलो में 
मिलता है। इस समय जनता का विश्वास कम हो ग्रया था और बह सब 

प्रकार की मिलो-अच्छी, बुरी व उदासीन-सें धन वापिस लेने लगी थी। कुछ 

मिलो को तो बद होना पड़ा और कुछ ने अपने मिलो या देशी वैकरों से ऋण 
लेकर इशा राकठ ये छुटकारा पाया । 

(२) परिकल्पना को वल मिलता है--विश्षेपरो द्वाय अपेक्षाइत 
कम व्याज की दर पर धन मिल जाने के कारण कभी-कभी कम्पनी को 

आवश्यकता से अधिक व्यापार-विस्तार करने का मोह हो जाता है। इस 

पद्धति से लाभ के संथान पर उन्ह बहुधा हानि होती है और वे परिकत्पना 

(59६८0/७॥07) इत्यादि व्यवहार करने लगते है जिसका दुष्परिणाम अश्च- 

धारियो और निक्षेपको दोनो को ही भोगना पडता है । 

(३) विनियोग-बाजार के विकास में बाधा पहुंचती है 

_ सर वासिल पी० ब्लैकेट वे अनुसार सार्वजनिक निक्षेप्रों पर अयधिव 

निर्भरता होने वे कारण अच्छी औद्योगिक भतिभूतियों जैसे अश पता, ऋण 

पत्नों इत्यादि की पूर्ति कम हो जाती है जिसमे विनियोग बाजार बहुत सकुचित 
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हो जाता है। ठीक भी है, प्रथम वर्ग की सचित राशि तो जमा के रूप से 

विनियोग में चलो आती है, और उनके कुय करने योग्य छोटे मूल्य वाली 

प्रतिभूत्तियों का निर्येमन भी नहीं हो पाता । 

प्रवन्ध-अभिकर्त्ता (#णशाशण्ट्रागड #8०१६४) 

ओऔद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन में प्रबन्ध-अभिकर्ताजो का अत्यन्त महत्वपूर्ण 

स्थान है। फिस्कल-कमीशन (१९४९-४०) ने प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओ का महत्व 
स्वीकार करते हुए लिखा है कि “औद्योगीकरण के प्रारम्भिक दितो मे जब कि 

न तो साहस और न पूँजी ही प्राप्त थे प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओ ने दोनों ही 

को प्रदान किया ॥” प्रवन्ध-अभिकर्ता प्रणाली का विस्तार मे अध्यययन 

अध्याय ८ भे किया गया है । 

नोट... विशिष्ट सस्थाओ तथा विदेशी पूँजी का विस्तार मे अध्ययन अगले 
अध्यायों में किया गया है। 



अध्याय 5५ 

प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली 
(चिगशगट्टांगट्ू 282०३०८५ 5/58४ ) 

भारतीय औद्योगिक विकास का श्रेय यदि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणा्री को 

दिया जाय तो तनिक भी अतिशयोक्ति व होगी) वास्तव में प्रद अभिफर्ता 

प्रणाली भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। साथ ही भाखीय 

औद्योगिक सगठत का इविहास भी अबध अभिकर्ताओं की सफलता का इतिहाम 

है । आधुनिक लगभग सभी मुख्य निर्माणी अथवा उत्पादन उद्दोगी जैसे कोगता, 
लौह एव स्पात, जूठ, सूती बल, जल-विद्यू व् (प9670-2००ा०) शक्कर इत्यादि 
के प्रवर्तन, निर्माण एवं सफलता का एक मात्र श्रेय इन्ही अभिकर्ताओं को है। इस 

कथन की पुष्टि भारतीय राजकर समिति ([698 &528| (१०007$8700) ने 

भी अपनी १९४९-५७ की रिपोर्ट मे की है। रिपीर्ट के अनुसार “औद्योगीकरण 

के प्रारश्भिक दिनो में जबकि न तो साहस और न _के प्रारश्मिक दिनो में जबकि न तो साहस और न पूजी ही प्राप्त ये, प्रन्ण ही प्राप्त थे, प्रवत्ध 

अभिकर्त्ताओ ने दोनो को ही प्रदान किया तथा भारत के वर्तमाव सुदृढ़ उद्योग 

_डसे सूती वस्त्र, जूट स्पात इत्यादि, विभिन्र सुप्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकतां हट विभिन्न सृप्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकरत्ता गृही 

के पथ प्रदर्शन, उत्साह व पोधित देख रेख (ह08270४ एश०) के कारण ही इस 
अवस्था को भ्राप्त कर सके है।” टाटा के द्वारा कम्पनी कानून समिति 

(ए०्परएथफ .29 (०एप्णाधत्णो, के समक्ष दिये हुए प्रमाण से भी स्पष्द हैं 

कि उन दिनो प्रमडलों का प्रवर्तन एवं विर्माण प्रवध अभिकर्ताओं की सहायता 

की अनुपस्थिति में सम्भव ही न था ।* इतना ही नहीं अपितु प्रबंध अभिकरत्तनो 

कप शीतल ० 03" की अप 2.8 

# ००४६ ९४९०४ 0३८३५७०७ एाशपाढ 909८ ६००४८एए७०५ 6९ $0 

स्वपी चाह 92टेंकाह रण 3 #9 ्ी ॥उलट्ाणड खुश 8 77985 

६००॥ $005४गराप 906९5  शीभ'25, शाव02९4 079० है गिशाटर आप 

हशाशओ) एाएंडा:००६६ पी४ ॥780382007: ० घी& जिि7$ ० ए९ 00॥77%#% 

एृण्बाथापर्षटगह् [६६ ८9778/(/20८5 #€76 एव्वृणह्थ्वं व गएआगखह म08 

7०९८६ था। ॥६ ४४3४ €$७णशाहव 

फर्द्ॉशार री मी९ पएाव पाव/507९0 7: ५ हाल (६ (07एआ) (4 

टजावप:६०, (९7०६ रैण॑- ॥ कप ॥, ?, 688. 
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ने औद्योगिक प्रमडलों के साथ-साथ अधिकोपो (8878) की भी स्थापना कर 
औद्योगिक वित्त को सुलभ एवं सरल बनाया। सबसे प्रथम ऐसे अधिकोपो 

(85०४७) की स्थापना 'एलेक्ज्रेण्डर एण्ड कम्पनी! (28892007 5६ (009975) 

द्वारा बगाल में हुई थी । 

प्रादु्भाव एवं विकास 
( छरांड्ठां3 & 9०एश०:ाग्रथा६ ) 

भारतीय औद्योगिक प्रणाली मे प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली कब से अपना 

विशाल कार्य लेकर समावेश हुई, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि 
बतलाना असम्भव तो नही परन्तु कठिन अवश्य है। परन्तु घुनश्च यह तो 

सर्वभान्य सत्य है कि इस प्रणाली का उद्भव या प्रादुर्भाव भारत के औद्योगिक 

विकास के साथ-साथ हुआ । औद्योगिक विकास का श्रेय अग्रेज् व्यवस्ताइयो 
को है जो सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में व्यापारिक भस्थाओं के रूप मे आये 

थे। शुरू-शुरू मे वे केवल आयात-निर्यात का व्यायार करते थे परन्तु वाद मे 
शरने शत अन्य कार्यो की ओर भी थाकपित हुए । उन्होने यहाँ पर औद्योगिक 

विकास के सभी आवश्यक तत्वों का वियुल योग देखा। जैसे जनसख्या के 

आधिक्य के कारण विस्तृत एवं उत्तम उपभोक्ता बाजार, सस्ते वेतन पर श्रमिक 

तथा एक कषपिप्रधान देश होने के कारण आवश्यक कच्चा ससाधन इत्यादि 

पर्याप्त माता में सुलभ थे । इसके अतिरिक्त धनी लोग भी पर्याप्त सख्या में थे 

जो कि डद्योगो से अपनी विपुल धन-राशि को विनियोग करने में सकोच करते 

थे। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होने उद्योगो का प्रवर्तन एवं निर्माण 

किया । परन्तु आगामी अनेक वर्षो तक उन्हें हानि ही हाथ लगी । फिर भी 

वे इस ओर निरन्तर लगे रहे, और उन्हे सफलता प्राप्त हुईं॥ इस सफलता 

से भारतीय जनता में विश्वास पैदा हुआ तथा वह इन उद्योगों की ओर 
आकर्पित हुई । 

डा० बीरा एन्स्टे (05 ए८० 8569) ने अपनी “भारत का आथिक 

विकास” (06 ए८०४०॥४० 702एश०७४८७(६ ० 5079) नामक पुस्तक से 

वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के प्रचलन की तिथि सनू १८३३ ई० दी है, 

जबकि ईरुंट इण्डिया कम्पनो ने अपना व्यापारिक कार्य पूर्णतया स्थगित कर 

दिया था । श्री ज्योफ्नी टायसन के अनुसार कलकत्ता की ((०४छ४8 000, 

फांश्ाब्य & 0०) नामक सार्थ के श्री जान केव ओर (0 0४ए४ 00) 
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तथा श्री सिनवेस्टर डिगनाम ($/0८४६४ 078747)) श्रथम प्रबन्ध अभिकर्ता 

लोग थे। इस प्रकार प्रबन्ध अभिकर्सा लोग दो भागो मे विभाजित किए जा 

सकते है-अग्रेज और आरतोय प्रबन्ध अभिकर्त्ता । 

आग्ल प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली का उदय सर्वश्रथम वगाल मे हुआ थो कि 
अग्नेजो (आग्खो) का गढ़ था। प्रारम्भ मे इन्होंने बगाल में जूट, बिहार में 
कोयला तथा लोहा, आसाम में चाय बागान (6३ कोकापशा०ा5) प्रथा 

जद्दाजरानी उद्योग [599.798) और अन्त में लाइट रेलवे मद्रास तथा उत्तरी 

भारत में खोले। भारतीय प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने अपने उद्योग विशेषत 

भारत के पश्चिमी भाग, बम्बई, अहमदाबाद तथा मैसूर इत्यादि के जिलो मे 

स्थापित किए । पश्चिप्री भारत के सबसे अधिक प्रमुख अग्रगणी (2॥07०९७७ 

परारसी और भाटिया थे, जिनका अनुकरण श्षीत्र ही अन्य धनिक वर्गों ने 

किया। 

प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली न केवल भारत मे ही अपिवु सस्षार के अन्य 

देशो मे प्रचलित है। यह प्रणाली चीन, मलाया, पूर्वी ढीप समूह (845 

]79/63). वधा वेक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानों में अचलित है । इसके 

अतिरिक्त इग्लैंड तथा अमेरिका मे भी यह प्रणाली किसी न किसी रूप में पायी 

जाती है। इतना होने पर भी यह बिल्कुल सत्य है कि ससार के किसी भी 

खन््ड मे प्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली की इतनी व्यापक महत्ता एवं ख्याति भही है, 

जितनी कि भारतीय भूमि मे । 

प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली का सगठत 
प्रबन्ध अभिकर्तता वैयक्तिक साथे (ए87९०४॥फ ग0]) यो एक सयुक्त 

स्कन्ध प्रमन्डल--लोक और आलोक--के रूप से हो सकते हैं। प्रारम्भ में प्रबत्ध 

अभिकर्त्ताओ वे अपना सगठन साथ के रूप मे किया तथा बाद में अलोक 

(छशर</०) और लोक (97७6) कम्पनी के रूप भे भी करने लगे। केच्वीय 

न्ययापर और, एप्रेए, महान, दर, पल्लाशित, अप्रैल २०४६५ की उद्योग व्यापार 

पत्रिका के आँकडो से ज्ञात होता है कि ३१ सार्च १९५५ में ३,९०० म्रबन्ध 

अभिकर्त्ता साथ और प्रमन््डल थे जो ४,९०० प्रमन्डलो का नियन्त्रण करते थे । 

इनमें से २,५०० प्रबन्ध अभिकर्त्ता वेयक्तिक व सार्थ के रूप मे, १,२०० अलोक 

व २०० लोक प्रमन्डल के रूप मे थे। 

राज्यानुसार (8/8(८-छ56) पश्चिमी बगाल मे १,५००, बम्बई में ८०० 
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मदास में ४५०, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा पजाब प्रत्येक में १०० 

से अधिक प्रबन्ध अभिकर्त्ता लोग कार्य कर रहे थे। उपरोक्त सात राज्यो 

के प्रबन्ध अभिकर्ताओ की सख्या समस्त देश के प्रबन्ध अभिकर्चाओों की 

सख्या की ४|५ है। 

कुछ समय से प्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली में साझेदारी सार्थ (एफ थक्राफ 
8) एवं अलोक प्रमन््डल से लोक प्रमन्डल (90७॥0 ८०००४09) में परि- 
वॉतित कराने की प्रवृत्ति का छोर हो गया है । उदाहरणाथे, डकन ब्रदर्स 

(007०८थ॥ 87000९:$) जिसकी स्थापना सन् १७७५ ई० मे एक प्राइवेट सार्व 

के रुप में हुई थी, मत्् १९४८ में सीमित लोक प्रमन््डल (९०४० (ंध्ठ 

0०४४७४७५) वन गई। गिलेण्ड्स आरबुधनॉढ एण्ड कम्पनी लिमिटेड का 

सस्थापन १९३४ मे प्राइवेट कम्पनी के रूप में हुआ था ज्ौर वह भी १९४७ में 

सीमित लोक प्रमन्डल के रूप मे परिणित हो गयी। इसी प्रकार केटिल वैल 

बुलैन एण्ड कम्पनी त्ि० (॥ लध एल) फ्णाला & एल्थाएशार 7ममाशत्ता 

सन् १९२७ में एक प्राइवेट कम्पनी के रूप में बनी थी, वह भी १९४६ में 

पब्लिक लि० कम्पनी में परिणित हो गयी । इसके बनिरिक्त पेरी एण्ड क० लि० 

(एथआाए & 00. 7.0॥८0) शा वैलेस एण्ड क्र० लि० (५७३७ ५४४॥४०९ &८ 
(०. 7.30 मैंकलाइड एण्ड कम्पनी लि० [#6६०७ & 0७, .0.) तथा 
एण्डरसन राइट लि० ($&ए०८५०० ए/गा8॥६ ./6 ) सीमित प्रमन््डल के रूप में 
ऋरमण” १९४६, १९४५ में परिणित हो गई है। अभी हाल ही में “लीवर ब्रादसे' 

(0 «ए८7 80/0९४$) भी सीमित प्रमन््डल के रूप मे परिणित हो मए है। 

यद्यपि प्रबन्ध अभिकर्तता प्रणाली का समठन वैयक्तिक (?09#००ा5७७५७ 
सान्नेदारी सार्थ (१७7005क्रं0 फधाए0 और प्रमन््डल के रूप में होता है परन्तु 

फिर भी ये वास्तविक दृष्टिकोण से कौटुम्बिक व्यवसाथ की तरह होते है और 

इनके पदो का हस्तातरण परम्परागत होता है। बाहरी लोगों को इसमे स्थान 
बहुत कमर भ्राप्त होता है । यद्यपि आस्ल अबन्ध अभिकर्त्ता गृहो मे अब ऐसी 

बात नही रही है। पुनक्च भारतीय अभिकर्क्ता गृहों गे उक्त दोष पूर्णरूुपेण 
वर्तमान है ) 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के कार्य (छ्ा८पंगा$ जी वावढांगढ़ 
2 टथा5) 

अबन्ध अभिकत्तजो के कार्यो का स्पष्टीकरण प्रवन्ध जभिकर्त्ता यी 
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परिभाषा से सम्यक् रूपेण जाना जा सकता है। भारतीय प्रमम्डल अधिनियम 
([छ्दाबत (०णाएशां४३ 0८०) १९१६ की धारा २ (२५) के अनुसार प्रब्ध 

अभिकर्त्ता वह व्यक्ति साथ या प्रमन््डल है जो अधिनियम द्वारा लगाए हुए 

प्रतिबन्धों के आधीन किसी प्रमत्डल के सम्पूर्ण या अधिकाश मामलों के प्रबन्ध 
बरने का अधिकारी है । प्रवन्ध अभिकर्त्ता सचाल्को के नियन्त्रण व देख-रेस 

में कार्य करता है और अपने प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों को प्रमन्डल के साथ 

हुए ठहराव से या प्रमन््डल के पार्पद सीमा नियम अथवा अन्तर्नियणों से प्राप्त 

बरता है। इस प्रकार प्रवन्ध अभिकर्त्ताओ के निम्नलिखित कार्य है .-- 

(१) प्रमन्डलों का ग्रवर्तेन एवं निर्माण ( ँ7ण000॥5 
4८ 7083्॥०॥ ०0 (0पएधव८5 ]--किसी भी नवीन अमस्डल की 

स्थापना के लिए झुछ प्रारम्भिक अतुसुषान, प्रारम्सिक व्यय व अन्य खाषवों री 
आवश्यकता होती है । इस्र कार्य के लिए अन्य देशों मे विशिष्ट सस्थाएँ होती 

है जैसे अमेरिका मे विनियोगकर्ता अधिकोप (972६9 880/29) स्पुक्त 

राज्य (0. २६) मे निर्ममन तथा अभिगोपन गृह ([3806 ढ70 ए/ए60ज्ा॥05 

घ०५४७४) वेया जमनी से औद्यागिक साख अधिकोप (वाताह्ाभ ९१९4४ 
७05७) । परन्तु अभाग्यवश हमारे देश मे ऐसी कोई भी विभिष्ट सत्तवाएँ 
अभी तक नहीं है। गहाँ प्रवर्तद व निर्माण का काये प्रवन्ध अभिकर्ताओ द्वारा 

होता हैं, जो आवश्यक अनुभव व तातिक योग्यता रखते है। उदाहरणार्य 

भारत में टाटा एण्ड सनन््स लिमिटेड, डालमभियों जैत लिमिटेड, बर्ड एण्ड कश्पती, 

माटितब्स एण्ड कम्पनी, जेम्स कितने एण्ड कम्पती लिमिटेड, के० पी? 
श्रीवास््तवा एण्ड सन््स, करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स लिमिटड तथा जे० के+ 

इन्डस्ट्रीज लिमिदेड आदि प्रशिद्ध अभिकर्त्ता ससस््थाओं ने अतेक उद्योगों का 

प्रवतंन किया है । इस बथन की पुप्दि योजना आयोग (ए]क्षक्रा॥8 एणाआ7/ 
88००) ते भी इन झब्दों मे की है--/ निजी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों का सची- 

लगे एवं अबन्ध अभिकर्त्ताओं हारा होता हैं जो कि देश के वर्तमान भौद्योगिके 

उन्नति के लिए एक बहुत बडी सीमा तक उत्तरदायी है ।””* 

+ & ॥॥9]०707 रत [॥405088$ ॥ पी ए#४8 ३९८० ब8, ६ धी३ 

शिश्क्ाई शा, ०९०३६०१ शाप छा8738०0 ६9080 गिशाबहएह 28शाए 

छगी७ बार 7९%9णाडणढ 07 3 3788 7225076 रण प्रौ& 400५5(॥ 4०९१३- 

एडाञाथा। गोश 02550 जि 98 26९५2१ 0 पार <०णा०)५ 
>-पीद्गाएह (कर॥श्का: 
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कलकत्ता के “मालिक सच! (फ्जर०थड #5००या०ा, (गण्णाए) ने 

भारतीय कम्पनी कानून समिति ((0४ाएशआए व.9छ (०शागगां।६०) को दो हुई 

ज्पनी लिखित साक्षी ।एश्ठ्लाल्ट] भे कहा है कि “देश के औद्योगिक 

शेत्र का प्रबन्ध लगनग लिहाई भाग दो दजेन धमुल अखिकर्त्ताओं हारा 

झेल है ४! 

(२) आथ्िक सहायता (फ्माल॑श 85अंडा0००-फवन्ध 
अभिकर्त्ताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रमन््डलों को आ्थिक सहायता प्रदान 

करना है । ये लोग न केवल प्रारम्भिक पूंजी का प्रबन्ध करते है अपितु बाद 

में पुनर्सगठन, विकास तथा आधुनीकरण वे कार्यनील पूंजी के प्रधनन््ध के लिए 

तथा सकट काल में समस्त आशिक समस्याजं को सुलझाने के लिए सर्देव तरपर 

रहते है । प्रबन्ध ज्षधिकरत्तानों का आधिक सहायता देने वाले स्07]267) के 

रूप से अधोलिखित अवस्थाओं में औौर अधिक महत्व बढ जाता है - 

(अ) सुसंगठित बाजार का अभाव-प्रवन्ध अभिकर्ताओं ने 
हमारे उद्योगो को पूंजी प्राप्त कराने में ऐसे समय में सहायता की है जब कि 

देश में कोई सुमगठित पूँजी का वाजार न था। उन्होन विनियोक्ता ([४८६- 

(०7९3) के रूप में तथा प्रवन्पित प्रमन्डलो के प्रस्थामी के रप्म जा्थिक 
सहायता देने का भार ग्रहण किया तथा विनियोत्ता तभा रायुन् स्कन्ध प्रभन्डलो 

(70०६ 8/00६ (0०एए8 ००४) के वीच सम्बन्ध स्थापित किया । विद्ेयों की 

तरह हमारे देय में अभिमोपक (एप्नतशाज्याएंटा) वे नियमन गृह (चछ्ञा० 
प्ल००5८५) नही है, जिसमे निजी विनियोग क्या जा सके । इन सम्थाओं के 

अभाव मे यह कार्य हमारे देश मे प्रबन्ध अभिकर्साओ द्वारा किया जाता है। 

इस भ्रकार इनकी सेवाओ के द्वारा प्रननन््डलो के जब, ऋणपनादि जझीघज्र बिक 

जाते है जिससे उन्हे पूँजी की प्राप्ति हो जाती है तथा जनता के चिप्क्रिय धन 

का भी उद्योगों में सदुपधोग हो जाता हें । 

(व) भारतीय पूँजी की लज्जाछीलत्ता ( कञटड5 
वाफाशा ९'8एछा0। )--भारतीय पंजोी अपनी लज्जाझीउता के लिए प्रसिद्ध 

है। भारतीय विनियोक्तामण अपनी विपुल धन-राक्षि उद्योगों मे विनियोग 

करने में सकोच करते हे ॥ प्रवन्ध अभिकर्त्ता लोग उदोगों में स्वय व्यय करके 

विनियोगी वर्ग मे विश्वास जा सम्पादत करते है । विनियोक्ताओ मे यह प्रवृत्ति 

है कि दे अपने धन दो दिसी प्रमन््डठ ने विदियोग करने से पतले उत्तके प्रउन््च 
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अभिकर्ता का नाम देखते हैं। अत विभिन्न अमन््डलो मे विवियोग प्रबन्ध- 

अभिकरत्ताओ को साख्ध पर निर्भेर करता है । 

(स) अधिकोषो की धारणा ( &:8709 ण॑ ऐश )- 
भारतीय अधिकोषो की यह प्रवृत्ति रही है कि वे किसी उद्योग को ऋण देने से 
पहले उसके प्रवन्ध अभिकर्त्ता की प्रतिभूति ( 5९८०७) व जमानत 

(090३०॥66) माँगते है इस प्रथा को सर्वत्रथम [कएच्लाश 83: वी [008 
जो आज 509० 9899: ० ॥2679 के रूप में परिवर्तित हो गया है, ने प्रचलित 

किया था जिसका अनुसरण बाद में अन्य अधिकोषो ने किया। प्रबन्ध अभिकर्त्ता 

लोग अधिकोषो (8809) को अपने वियत्रित प्रमन्डल द्वारा प्राथित धन राशि 

पर प्रतिभूति प्रदान करते हैं। कभी-कभी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को इस प्रथा 
के कारण हानि भी उठानी पडती है। उदाहरणार्थ टाटा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड 

को इस ग्रतिभूति के देने के कारण १९२३-२८ में दस काल में उपाजित लाभ 

का लगभग ७० ह हानि के रूप में देना पडा । 

(द) विदेशी पूंजी प्रदान करना (शण्शथाए एणछशट्टा 
(:9]09)--जद कभी देझय पूँजी का अत्पकाल के लिए या दी्घकाल के लिए 

अभाव हो जाता है तो उस समय थ्रबन्ध-अभिकर्ता लोग अपने वियन्त्रित 
प्रमण्डलो के लिए विदेशों से पूँनी आयात करते है। विदेशी विनियोक्ता लोग 

भी पूजी निर्यात करते सभय प्रवन्ध अभिकर्त्ता की साख पर ध्यान 
देते है | 

प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं द्वारा आर्थिक सहायता के प्ररूप 

प्रबन्ध-अभिकर्त्ता लोग नवीन व वतंमान प्रमन्डलो को निम्न प्रकार से 
ब्राथिक सहायता देते हैं -- 

() निजी साधनों से (090 5०७:४०९७) । 

(7) जन-निकक्षेगे को स्वीकार करके (&००८७४008 ० एएण॥० 

छ6ए०७5 ) ) 

(7) ऋण व अग्रिम की प्रतिभूत्ति देकर (50न््नाक7/४९॥8 ० ॥0275 
300 80५870९5) । 

(६) विनियोक्ता प्रमन््डल का कार्य करके (एणग८ए्र०्माणष्ठ 88 80 

77९श7०8 (०णएएथाज) । 
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(५) धन का अन्तवितियोग करके (कह -7ए०घया०॥ ० (६ 
छप्रा05 ) । 

(शा) प्रमर्डलो में आधथिक सम्बन्ध स्थापित करके ( एवि९०॥४४७४ कि08॥- 

ला 7र/87थ085 ) 

(५४४) विदेशी पूंजीपतियो से समझौता करके ( 6धथां9 8 790 उग्र 
6625 ) ॥ 

(१) निजी साधनों द्वारा ( छ 0छात ४0ए7०९४ )-प्रवन्ध- 
अभिकर्त्ता लोग अपनी प्रवन्धित कम्पनियों के अक्ष पत्रों को एक बडी मात्रा मे 

क्रय कर उन्हे पूँजी प्रदान करने मे सहायक होते है। यूरोपियन प्रवन्ध-अमि- 
कर्ताओ द्वारा प्रवन्धित कम्पनियों को पूँजी की उपलब्धता के सम्बन्ध में अधिक 

कठिनाई नहीं डठानी पडती क्योंकि उनके निर्मेमित अक्ष-पत्रों को मूरोपियन 

एवं भारतीय दोनो प्रकार के विनियोक्तागण क्रय कर लेते है । परन्तु भारतीय 

प्बन्ध-अभिकर्ताओ द्वारा प्रवन्धित कम्पनियों को दस सम्बन्ध में घोर कठिनाई 

का सामना करना पडता है। अत भारतीय प्रवन्ध जभिकर्ताओ को अपनी 

प्रवन्धित कम्पनियों के जश-पत्रों को एक बड़ी मात्रा मे कय करना पडता है । 

यह प्रथा जाज भी भारत मे प्रचलित है ६ 

(२) जन निक्षेप (?0७॥० 70०ए90॥5)- प्रवन्त्र जमिकर्ताओं 
के वैयक्तिक साख (?७६००७। (प्र८४ा) पर हमारे देश के औद्योगिक केन्द्रो 

जैसे अहमदाबाद तथा बम्बई की कम्पनियों मे जन निश्षेप होते ही है। उदा- 

हरणस्वरूप अहमदाबाद एवं बम्बई के वस्त्र व्यवसाय कम्पनियों को कुल पूँजी 

का क्म्रश लगभग ३० ४ और ११ & जन निक्षेपरों से प्राप्त होता है। विनि- 

योक्ता लोग इस स्थानों से भ्रवन्ध जभिकर्ता की जाथिक स्थिति को कम्पनी की 

साख योग्यता ((7९8॥-9०707८58) की जपेक्षा अधिक महत्व देते ह । 

(३) ऋण व अग्रिम की प्रतिभूत देकर (6प्र्माक्षा।९०- 
ग्रा8 ए [0975 & 20 ए470४५)--अधिकोप (89085) किसी भी कम्पनी 

को धन राशि ऋण व जक्रिम ([,०४४ ७93 &0२७४७८०५) के रूप मे देने से पूर्व 

उस कम्पनो के प्रबन्ध जभिकर्त्ता की वैयक्तिक प्रतिभूति (5९८ण7१)) वो माँगते 

है। अधिकोप (85005) कम्पनियों को ऋण, ओवर-ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ 

उसी सभय तक देते रहते हैं जव तक कि प्रबन्ध जभिकर्त्ताओ की आथिक 

स्थिति अच्छी होती है । दूसरी जोर यदि अभाग्यवश् किसी प्रबन्ध-अभिकर्ता 
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की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो जाती है अथवा वह आथिक सकट मे फेस 

जाता है तो अधिकोष (89975 अपनी प्रदान की हुई सब सुविधाओं को वापस 

ले लेती है, चाहे प्रमन्डल की आधिक स्थिति कितनी ही अच्छी क्यो न हो । 

अधिकोपो की इस प्रवृत्ति को सरकार द्वारा सचालित वित्त निगमो (88(8 

इफणाइण€्त हा0थठबा-00%०णाणा$) ने भी अपनाया है। इनके द्वारा 

भी कम्पनियों को ऋण उसी समय मिलते है जब इन ऋणों की प्रत्याभूति 

(6प्रशधध7०९) उन कम्पनियों से सम्बन्धित प्रवन्ध अभिकरत्ताओं द्वारों प्राप्त 

हो जाती है। 

(४) विनियोक्ता कम्पनी का कार्य करके बडे - बडे प्रबन्ध 
अभिकर्त्ताओ के नियन्त्रण म बहुत सी विनियोक्ता कम्पनिया होती है जो अब 

प्रबन्धित कम्पनियों की दीघ व अत्पकालीम आधिक आवश्यकताओ की पूर्ति 

करती है परन्तु बहुत से प्रवन्ध अभिकर्त्ता लोग स्वय विनियोक्ता प्रमन््डलो का 
कार्य करते है और इस प्रकार वे कम्पनियों की सम्पूण बिचीय आवश्यकताओं 
की पूर्ति किया करते है । 

(५) धन का अन्तविनियोग ( प्ा।शः - एए०४शाशा रण 
एप्ा68 )-एक ही प्रबन्ध अभिकर्सा के प्रबन्ध मे अनेक वम्पतियाँ होती 
है । अत प्रबन्ध अभिकर्त्ता एक कम्पनी की आथिक आवश्यकता की 

पूति दूसरी कम्पनी के आधिक्य धन के विनियोग से करते है । इस 
प्रकार के परस्पर वितियोग को कम्पनी संशोधन अधितियम १९५६ 

( (0०7794॥05 &77९00॥067६ 80०: 956 ) द्वारा रोक दिम्रा गया है । 

परन्तु किर भी कलकत्ता एम्प्लायस एसोसियेशन” का विचार है कि 

परस्पर विनियोग एक प्रगतिशील अथ-ब्यवस्था (एशएथ7078 £००॥0०7)) 

के लिए अत्यन्त आवश्यक हे और कदाचित औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त पूंजी 

थो उसी थ्षेत में विनियोजित करने का सर्वोत्तम साधन है ।* 

(६) प्रमन््डलो में आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करके 
( छीढिलणाड गिल प्गास्ट्रक्ा005 )-अबन्च अभिकर्त्ताओं के 

नियलतण भें य केवल विभिन्न प्रकार वे व्यवसायिक्र व औद्योगिक प्रमन््दत होते 

है. अवितु वित्तीय सस्थाएँ तथा बैंक बीमा कम्पनियाँ, विनियोगी अल्याव 

([एएडशायला एएच5) इत्यादि भी हाते है। इन विभिन्न सस््याओ में 

सम्पर्क स्थापित करके वे वित्तीय सम्थाओ के घन का उपयोग अन्य प्रमन््डलो 

में कर सकते है। 
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(७) बिदेशी संयुक्त समझोते (0 9॥ (८४5)-प्रवन््ध अभि- 
कर्चानण विदेशी पूंजीपतियों से व्यापारिक समज्ौते करते है। जिसके सुपरिणाम 

व्यापारिक व्यवसाइयो को विदेशी पूँजी सुगमता से प्राप्त हो जाती है । द्वितीय 

महायुद्धो परान्त यह प्रवृत्ति बहुत प्रचलित हो गई है 

प्रमडलों की व्यवस्था ( ३79 8०॥८पॉ६ णी (*0०0709970765 ) 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ का तीसरा महत्वपूर्ण एव प्रशसनीय कार्य प्रमडलो 

की व्यवस्था करना है। वे अपने ताजिक ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव द्वारा 

विभिन्न व्यवसायिक प्रमन््डलो का सगठत, व्यवसाय की भावश्यक्तानुसार करते 

हैं। अत यदि यह कद्दा जाय कि भारत मे भ्रमण्डलो की यश्वस्विता भ्रवर्त्तन, 

व्यवस्थापन एवं प्रबन्ध कार्ये की सफलता का सम्पूर्ण श्रेय इन्ही प्रवन्ध-अभि- 

कर्त्ताओं को है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी । 

प्रबन्ध-अभिकर्ताओं की उपयोगिता या इनसे प्राप्य लाभ 

उक्त बणित प्रवन्ध-अभिकर्त्ता के कार्यो पर विवेकपूर्ण दृष्टि आक्ृप्ट करते 
के उपरान्त उनसे प्राप्य लाभो का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। 

नि.सदह हमारे देश की वर्तमान जौद्योगिक प्रगति प्रबन्ध-अभिवर्त्तोओं की 

विभिन्न महत्वपूर्ण एवं नि स्वार्थ सेवाओ का प्रतीक है। सक्षेप में इस प्रणाली 

के अधोलिखित उल्लेपनीय लाभ है +-- 

(१) प्रमण्डलो का प्रवर्तेन एवं निर्माण (#700000॥ & 
#94&॥09 ०0 (07980728)--जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका 
है कि प्रवर्तक एवं निर्माणकर्ता का कार्य करने के लिए विशिष्ट सम्थाओं के 

अभाव के कारण यह् कार्य हमारे देश में प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा ही सम्पन्न 

होता है । थे लोग प्रमण्डल के व्यवसाय प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पूर्ण आवश्यक 

बातों पर विचार करते है, तथा उसे कार्य छप में परिणित करने के लिए 

आवश्यक व्यय व वैधानिक कार्यवाहियो की पूत्ति करते है | 

(२) आर्थिक सहायता ( उ्याक्षाटाक्षो 85डााक्षा००)-जैसा 
कि हम पहले इस सस्वन्ध मे उल्लेख कर चुके ह कि प्रबन्ध जनिकर्सा लोग 

विभिन्न रीतियों से समय-समय पर प्रमण्डलो को जावश्यक्तानुसार आाधिक 

सहायता प्रदान करते रहते हू और श्रमण्डलो को उन्नति की ओर अग्नतर करते 
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रहते हैं । ऐसा कार्य न केवल वे अपने साधनों (5०772८७) से ही अपितु 

अपने सुहृदयों एवं सम्ब-्धियों के साधनों से भी प्रमण्डली को आधिक सहायता 
पहुँचाते है और उनकी विनाश से रक्षा करते हैं। अब तो यह बात और भी 

महत्वपूर्ण हो गई है क्योकि पूँजी नियन्त्रण आदेश (0077० ० ८क्कुफ़भ 

]६00९४) १९४३ के अनुसार प्रवर्तको को पूँजी का कुछ अश्य अनिवार्यत. लेना 
पडता है । 

(३) वैज्ञानीकरण एवं सूत्रीकरण (र४४णार्थाइकषाए] ८ 
(०-णकाश्धांणा )-प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ के अन्तर्गत विभिन्न श्रवार की 

ब्यवरायिक सरथाएँ होती है जिनके विशिष्टीकरण (8[6०« ॥ट4०09) के लिए 

वे अपने कार्यालय में अलग-अलग विभाग रखते है, जिससे उनके सभो प्रवन्वित 

प्रमण्डलो को लाभ प्राप्त हो सके । व्यक्तिगत रूप मे यह सम्भव नहीं होता 

कि विशिष्ट योग्यता वाले अनुभवी व्यक्तियों को प्रम्ण्ठल नियुक्त कर सके 
परल्तु प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ के माध्यम से न्यूनतम व्यय पर ही यह सम्भव हो 

सकता है। इसके अतिरिक्त पूरक ब्यवसायों ($0फक्नात्फल्याथ्रए 8787०8) 

की दशा भे यह भी सम्भव है कि एक व्यवसाय द्वारा निर्मित मांल दूसरे व्यव- 

साय में खप जाय । उदाहरणार्थ लौह, यातायात तथा कोयला उद्योग्रो में तीनो 

एक दूसरे के पूरक है। दूसरी बात जो इस दिद्या मे महत्वपूर्ण है वह यह है 

कि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता अपना क््य व वित्रय विभाग भी रखते है जिसके द्वारा 

उनके प्रबन्धित व्यवसायो की आवश्यकता का माल क्रय एवं निर्मित वस्तुओं 

का विजय सुगमता से हो जाता है। 
इस प्रकार प्रबन्ध-अभिकर्ता अपने व्यवस्थित प्रमण्डतों मे एक्सूत्रता या 

सामजस्य लाते है जिसके सुपरिणामस्वरूप उनमे मितव्ययिता होती है और 

कार्यक्षमता बढती है। 

(४) अशपत्रों और ऋणपन्नों आदि का अभिगोपत 
( एातकंटाएाआह8 ० ४7०5 & 72%०ा८पर०5 )-हमारे देश में 

अस् चेहो, की; ऑॉलि, औहफेगिल एत्फिशूलिटरों, गा, अस्पिशेफ्: करके, के लिए, 
विशिष्ट सस्थाएँ उपलब्ध नही है अत यह कार्य भी प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा 

ही सम्पन्न होता है। इसलिए इनकी इन सेवाओ के सुपरिणामस्वरूप कम्पनी 

के अश-पत्र, ऋण-पत्रादिं झी मर बिक जाते है जिससे उनकी पूँजी आप्त हो 

जाती है तथा जनता की निष्किय विपुल घन राशि का भी उद्योगों में सदुपयोग 

हो जाता है। 
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(५) विनियोगों को सुरक्षा (5४ए ० 7ए८७॥0॥5)-- 
प्रबन्ध अभिकर्ता अपनो ख्याति का बडा घ्यान रखते है और यथाग्कक्ति इस 

पर धब्बा नही लगने देते | इसलिए जनता एवं विनियोक्ताओ को यह विश्वास 

हो जाता है कि युब्यवस्थित प्रबन्ध अभिकर्चा के प्रबन्ध में जो श्रमण्डल होते है 

उनमे उनके धन का उपयोग सुरक्षित हो जाता है। 

(६) प्रतिस्पर्धा का अन्त ( छत्रत ण 007एथाएणा )-- 
एक ही प्रबन्ध-अभिकर्त्ता द्वारा नियन्त्रित प्रमण्डलो मे प्रतिस्पर्धा का अन्त हो 

जाता है। इसके विपरीत उनमे सहयोग की भावना बटती है, जिसके 

परिणामस्वरूप प्रबन्ध एवं व्यवस्था में मितव्ययित्ा आ जाती है ) 

प्रवन्ध-अभिकर्त्ता की प्रणाली के दोष एवं हानियाँ 
(9०८९८६५ गाव ठां5उव४०॥(28९३ ० जैंगा8॥8 28९८५) 

प्रकृति एवं मानवीय प्रयास द्वारा रचित बस्तुओं में ग्रुण एवं दोष का 

सम्मिश्रण साथ-साथ हुआ दृष्टिगत होता है । इस अठल नियमानुसार मानवीय 
प्रयासों के परिणामस्वरूप सग्रठित प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली में भी ग्रुण एवं 

दोष दोनों का सम्मिश्रण पर्याप्त मात्रा मे हुआ है । ऊपर के विवरण मे इस 

प्रणाली से सम्बन्धित लाभों का अध्ययन करने के उपरान्त हानियों का अध्ययत 

एक बनिवायं सा विपय बन जाता है। प्रवन्ध-जभिकर्त्ता प्रणाली के अनेक 

दोष हैं जिसके कुपरिणामस्वस्प सरकार ने समय-समय पर अनेक प्रतिवन्ध 

लगाये है जिसका विवेचल आगे किया गया है। इस प्रणाली के अधोलिखित 

प्रमुख दोष है -- 

(् ५ ) आधथिक अ्भुत्व (स्राशालंधों [007779॥08)--भवन्ध- 

अभिकर्त्ा प्रणाली भे लगभग सभी उद्योगों के अस्तर्गत औद्योगिक प्रतिफल की 

अपेक्षा आधिक प्रभुत्व की ही महत्ता दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यह 

है कि प्रवन्ध अभिकर्त्ता लोग अधिकतर पूँजीपति ही होते हैं जो तात्रिक 

योग्यता उत्तनी नही रखते, जितनी कि आथिक सहायता प्रदान कर सकते हैं; 

इनके ज्ञाथिक प्रभुत्व का परिणाम यह होता है कि यदि कसी समय अमण्डल 

आशिक सक्षट में फेंस जाय तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ के पास पर्याप्त घन न हो 

तो ऐसे समय मे प्रवन्ध अभिकर्त्ता अपने अधिकार दूसरे प्रबन्ध-जभिकर्त्ता को 

जिसके पास पर्याप्त घन है, हम्तातरित कर देते हैं तथा यह नहीं देखते कि 
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ऐसे नए प्रबन्ध अभिकर्त्ता मे आवश्यक तात्रिक एवं व्यापारिक योग्यता है या 

नहीं। इस दोष को दूर करने के लिए भारतीय प्रमण्डद अधिनियम 
(70487 (०गराएशआ॥९5 8६८0) १९५६ ने उनवी इस प्रवृत्ति पर प्रव्ध लगा 
दिया है। हे 

(२) प्रमण्डलों के धन का दुरुपयोग (]शा5प७6 रण 
कण्ा05 )--प्रवन्ध-अभिकत्तगिण विभिन्न प्रकार से अपने प्रबन्धित अमष्डलों 

के धन का दुस्पयोग करते है जिम्तका वर्णन अधोलिस़ित रूप में किया जा 

सकता है -- 

(क) बे लोग बटुधा अव्यावसायिक प्रकृति के ऋण व अप्रिम ([[.088 

+ & 60४97८८७) को अपने मित्रो एवं साथियों को दे देते है। इमके 
अतिरिक्त कभी-कभी ये वोग अपने मित्रो व साथियों के धत का 

विनियोग कराने की इच्छा से या तो प्रमण्डल सम्पत्ति को रेहन 
(0५०784९०) कर देते है या विशेष रूप से ऋणपत्नों का तिर्गमद 

करते है । 

(ख) ऐसा भी देखा गया है कि प्रबन्ध अभिकर्सा लोग आजशल प्रमण्डको 
को आथ्थिक सहायता देने के स्थान पर स्वय आथिक सहायता प्राप्त 

करने की ओर प्रयत्नश्शील रहते हैं। प्रमण्डलो द्वारा प्रबन्ध 

अभिकर्चाओ के नाम चालू खाते खोले जाते है जिससे वे अपने 
व्यक्तिगत कार्यो को पुप्ठ बनाते है। 

(ग) यदा-कदा प्रबन्ध अभिकरत्तागिण अपने प्रबन्धित प्रमण्डल के धन को 

दूसरे प्रमण्डल में इसलिए विनियोग कर देते है जिससे उन्हें ऐसे 
प्रमण्डल मे मत देते का अधिकार मिल जाय या वे उसके अब 

अभिवर्ता हो जायें । 

(घ) बहुत से प्रमण्डलो को अपने दिए हुए ऋण को इसलिए वमूल नही 
करते हैं जिससे उन एर अधिकार वना रहे । 

(ड) बहुत में व्यर्थ के पूंजीगत खर्चे केदल इस विचार ये करते हैं जिससे 
उस पर कमीझन प्राप्त हो सके । 

(३) अंशों का अत्यधिक सट्टा ( छु०८३झ०6 90607 

संग रण इप्वा८४ )--प्रवन्ध-अभिकर्चाओ को बहुत सुगमता से धन प्रात 
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हो जाता है झिसके कुपरिणामरवरूप उनको अद्ध पत्रों में सट्टा करने को 
प्रोत्साहन मिलता है। ये लोग रुट्टू बाजी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कम्पनो 

या जश्नधारियों के हितों की ओर कोई ध्यान नही देते । झत्याधिक सट्ट बाजी 

के कारण प्रवन्ध-अभिकर्साओं की अधिक दह्शा विगड जाती है जिसका प्रभाव 

प्रबन्धित प्रमण्डलो के अशो पर पडता है। अजद्यो के मुल्य में अत्याधिक सद्दा 

होने लगता है । साथ ही उनका मूल्य दिनोत्तर ग्रिरने लगता है । 

इसके अतिरिक्त बदि प्रवन्ध-अभिकर्त्ता स्वथ कुछ अगो को जय करना 

चाहते है तो उत अं का मूल्य कम करने के लिए उनपर लाभाञ्ष की दर 

कम कर देते है । इसके विपरीत जिन अश्यों को वे बेचना चाहते है, उन पर 

लाभाश की दर बढ़ा देते ह। इन दोषपृर्ण इृप्वो का प्रभाव विनियोकत्ताओं पर 

बहुत बुरा पटता है। 

(४) संचालकीय नियन्त्रण मे शिथिलता ( 89८[छ८९६ 
गत क्षंघ्राएााइ080007 )--साथारणतया प्रमण्दलो की व्यवस्था अशधारियों 
द्वारा निर्वाचित सचालको द्वारा होनी चाहिए। परन्तु अभी तक सचालको 

वी नियुक्ति मे प्रवन्ध अभिकर्त्ताजो का बहुत वडा हाथ ग्हा है। प्रथम तो 
अमण्डल के अन्चनियम में ही इस प्रकार का आावोजन कर तिबा जाता है 

जिससे प्रबन्ध अभिकर्साओं के मनोनीत व्यक्तियों की ही नियुक्ति सचालक पद 

पर हो । दूसरे, वे विभिन्न प्रकार के सचालको की नियुक्ति भी इस प्रकार कर 
देते है जिससे सचालक सभा म प्रवन्ध अभिकर्चाओं के पक्ष मे बहुमत हो । 
तीसरे विभिन्न प्रकार क्रे अद्यो को विभिन्न प्रकार के मताधिकार देते है, जिनका 
वितरण वै उन्हीं सचालको को इस प्रकार कर देते है जो उनके पक्ष मे हो 
दस प्रकार उनका त्तचालन सभा मे बहुमत होता है ) 

सचालकीय नियन्त्रण मे शिध्लिता होने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि 
एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता अनेक प्रमण्डलो क्य अ्वन्य करता है, जो इतने 
प्रमण्डलो की व्यवस्था या नियस्त्रण करने में असफल रहता हैं। परन्तु जब 
भारतीय प्रमण्डल अधिनियम १९५६ की घारा ३३२ के अनूसार १५ अगस्त 
१९५६ के बाद कोई भी प्रबन्ध अभिकर्सा १० प्रमण्डलो से अधिक का प्रवन्ध 
नही! कर सकता । 

(५) अयोग्य व्यवस्था (०0प्राएशंधा( पथा/एशाला)- 
पधमिक व्यवस्था मे प्रदस्ध जभिकरत्ताओं का एक्मान च्येय प्रमण्डलो का 
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प्रवर्तन, निर्माण करना था परन्तु आजकल उनका ध्येय इसके विरुद्ध अत्यधिक 
लाभोपार्जज करना सा हो गया है। अत ॒प्रमण्डलो की व्यवस्था करना 

भारतीय पूंजीपतियो के लिए अधिक लाभ कमाने का स्वतन्त्र व्यवसाय हां 

गया है। परिणामस्वरूप इनके हाथ मे प्रमण्डल की व्यवस्था रहने से इतका 

लक्ष्य उत्पादन वृद्धि न होकर व्यापार लाभ हो गया है। उदाहरणार्थ सूती 

बस्तर उद्योग अपने देश मे जापान से कई वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था परन्तु फिर 
भी व्यवसायिक, यात्रिक एवं प्रतियोगिता की दिल्ला में आज भी काफी पिछड 

हुआ नजर आता है । 

अयोग्य व्यवस्था का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस प्रथा में परम्परा- 

गत महत्ता अधिक होती है। अर्थात पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद पौत् 

को तथा इसी प्रकार अनेक प्रवन्ध अभिकर्चाओ को परौतिक अधिकार मिलते 

है । चूंकि यह आवश्यक नही है कि जो योग्यता एक मनुध्य में हो वही योग्यता 

उसके पुत्र या प्रपौत्र मे हो अत प्रवन्ध मे बहुत ही शिथिलता व अयोग्यता 
रहती है । 

(६) अन्तविनियोग ( एगरधि-नाए८ञयाशा।)- प्रव्ध॒_अभि- 
कर्त्ता लोग अपने नियत्रित श्रमण्डलो का विनियोग आपस में एक दूसरे प्रमण्डल 

मे कर देते है। इससे आशिक दृष्टि से जो प्रमण्डल कमजोर होते हैं उनको 

ऐसी कमजोरी दूर हो सकती है। परन्तु यह जरिया अच्छे प्रमण्डल तथा 

सामाजिक दृष्टि से हानिकारक है क्योकि जो प्रमण्डल कमजोर है तथा अपनी 

कार्यक्षमता से अपना अस्तित्व स्थायी नहीं रख सकते वह समाज के लिए भार 
स्वरूप है। अत भप्रमण्डल अधिनियम १९५६ की धारा ३७२ के अनुसार इस 

प्रवृत्ति पर नियत्रण लगा दिया गया है। 

(७) प्रमण्डलो का शोपण (फ्कुगाक्षागा णी (गण 
[080॥05)--पश्रवन्ध अभिकर्त्ता लोग अप्ने व्यवस्थापित प्रमण्डलो का अनेक 

प्रकार झोषण करते है ! प्रमण्डल की आधिक दश्शा की पूर्ण जानकारी उसके 

इस कार्य में स्वर्ण भे सुगन्ध का कार्य करती है। वे प्रमण्डल का झोपण 

अधोलिखित ढज्न से करते है -- 

(क) स्वतन्त्र आथिक नीति का अभाव--प्रबन्ध अभिकर्सा 

लोग अपने नियम्त्रित प्रमण्डलो पर इतना आधिक प्रमुत्व रखते है कि वे 

प्रमण्डल अपनी स्वृतन्त आधिक नीति को नही अपना सकते है! फलस्वरूप 
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जो बुद्ध प्रबन्ध-अभिकर्ता लोग कहते हैं वहो। उनको मानना पडता है चाहे वह् 

झनको हानिकारक ही क्यो न हो। उदाहरणार्थ प्रबन्ध अभिकर्चा लाभाश 

अधिक देर से घोषित इसलिये करना चाहते है जिससे -- 

(ज) उनके मित्र व सम्बन्धियो को लाभ हो सके जो उस कम्पती की 
कुछ प्रतिभूति रखते हो । 

(व) वे (प्रबन्ध अभिकरा) लोग विनियोक्ता वर्ग के समक्ष अधिक 
कुशल प्रतीत हो, तथा 

(स) प्रवन्धित प्रमण्डल उनके ऊपर आधिक सहायता के लिए तिर्भर 

रहे। 

(ख) अत्यधिक पारिश्रमिक (छ#००४अंए४ रव्ताप्राशा- 
00)-कर जाँच समिति (]3डक800 एश4णा७ 0०घाा06९०), जिसने 

१९४६-५१ काल के सोलह से अधिक प्रमुख उद्योगो की ४७८ कम्पनियों की 
जाँच की, ने वतलाबा है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का औसत पारिश्रमिक 

लाभ १४ प्रतिशत है। निम्न तालिका १९४६ और १९५१ मे प्रव॒न्ध 

अभिकर्चाओ को दिये गये पारिश्नमिक, बितरित लाभाश और सचित लाभ 

का स्पष्टीकरण करती है -- 

४७९ कम्पनियों का लाभ और प्रवन्ध अभिकर्त्ताओ का पारिश्रमिक 

(करोड रुपयो में) 

१९४६ | १९५१ 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का पारिश्रमिक छ्र१ १००१४ 

वितरित बाभ (9]5भ्राएप४0 97069 १५५१ २०६२ 

अविततरित चाभ (एग0ाघ्रगएप्राध्व छा०॥७) ६०छद $७"१३ 

कर (780 २७०८८ २५२६ 

योग ६ १ड८ ७३९५ 
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इस प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं को पारिश्रमिक अशद्यधारियो के लाभाश 

का लगभग आधा प्राप्त हुआ । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुमधान और 

सास्यिवी (२९८६#7८॥) 390 8॥90872५) विभाग ते भी १९५०-४३ काल के 

अन्तर्गत ७७१ कम्पनियों की आथिक स्थिति का अध्ययन करके बतलाया है कि 
प्रवन्ध अभिकरत्ताओ का पारिश्रमिक इन चार वर्षो में ४२ करोड रपव था जो 

कुल लाभ के लगभग १४ % के वरावर था । 

(ग) स्वेच्छाचारी पारिश्रमिक (8009 |रथयाएाह- 
प780॥-:प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं का पपरिश्रमिक न केवल अयधिक होता है 
अपितु अनिश्चित एवं स्वेच्छाचारी भी होता है। ये लोग अपने स मासिक या 
वापिक कार्यावय भत्ता ( 0#06 8॥0587०४ ) लेते हैं, यद्यपि कार्यालय के 

सभी खर्चे प्रमण्प्ल द्वारा दिए जाते है। यह कार्यालय भत्ता ५००) से 

७०००) तक प्रतिमाम होता है। परन्तु अब प्रमण्डल अधिनियम १९५६ को 

धारा ३५३ के अनुसार इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 

(घ) क्रय-विक्रय तथा लाभ पर कमीशन ((०माग्रइद्रणा 
णा एप्रा०785०, $8]2$ &0 ?70॥5)--प्रबन्च अभिकर्त्ता लोग अपने 

पारिश्रमिक के रूप मे ब्यूनतम राशि तो लेते ही हैं परन्तु इसके साथ ही साथ 
क्रय विक्रय तथा लाभ पर भी कमीचन लेते हैं। क्रय विकि्य पर कमीशन प्रवस्ध 

अभिकर्त्ताओं को प्रमडल वी आवश्यक्ताओ के प्रतिछूल अधिक कय व विक्रय 

के लिये लालायित करता है। इसके अतिरिक्त “बुद्ध लाभ की परिभाषा 

भी नवीन प्रमडल अधिनियम से पूव स्पष्ट नहीं थी। वम्बई शेयर होल्डर्स 
एसोसिएशन के अनुसार प्रवध अभिकर्त्ताआं का क्मौशन वे कार्यावय भत्ता 

बम्वई की ३९ सूती वस्त्र मिलो मं लाभ का ३८.८४ और अहमदाबाद की 

२२ सूती वस्त्र मिलोम ७० ५५% है परन्तु नए प्रमडल अधिनियम वी 

३५६,५८ धाराओं के अनुसार इस प्रकार के कमीशन पर प्रतिवध लगा 

दिया गया है । 

(ड) अतिरिक्त पुरस्कार (फ्ता॥ एयाप्रशशाणा )-- 
उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा प्रवन्ध अभिकर्त्ता लोग अतिरिक्त ऋण व 

अग्निम राशि पर प्रत्याभूति (5ए290(४) देने इत्यादि के लिये अतिरिक्त 

पुरस्कार भी लेते हैं। 

(च) पद समाप्त पर क्षति पूर्ति-अ्दरष अभिकर्ता लोग एक 
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और विधि से अपने नियत्रित प्रमडलो का झोपण करते हैं। वे लोग अपने 

और प्रमइल्न के वीच हुए अनुबधो (0०999०७) की समाप्ति पर, अथवा 
प्रवन्धित कम्पनी के हस्तान्तरित होने पर, तथा राजी से अनुवन्ध की 

समाप्ति होने पर भी व्यवस्थापित प्रमडल से क्षति पूति (00फ%एकाइबाएणा) 

ले लेते है। भारतीय प्रमडल अधिनियम १९५६ की घारा ६६ इसे दोप 

को दूर करने के लिये प्रतिदन््ध लगातो है ॥ 

(८ )पद का हस्तान्तरण(त्भीणताए ० प्रधाउइदि ० 

070८)-प्रवध अभिकर्त्ताओं का सेदपूर्ण दोष यह भी है कि ये लोग अपने 

पद को दूसरे प्रवध अभिकर्त्ताओं को वस्तु की भाँति बेच देते है तथा अपने 

कार्याजय को भी क्सी अन्य प्रवन्ध अभिकर्सा को अधिकाधिक धनराशि 

लेकर हस्तातरित कर देते है। ये लोग ऐसा करते समय कम्पनी या 

अद्घारियों के हितों का ध्यान बिलकुल नहीं रखते | यह् प्रवृत्ति इतनी 
अधिक प्रचलित हो गई थी कि २१ जुलाई १९५१ की राष्ट्रपति को एक 

अध्यादेय (0:00एथ7०८) जारी करना पद जिसके बनुसार इस प्रकार के पदों 

व् कार्यालय का हस्तातरण बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बंध नहीं 

माना जायगा । भारतोय प्रमडत अधिनियम १९५६ घारा २४३ के अनुसार 

इस प्रकार का हस्तातरण बिना प्रभडल की सामान्य सभा (तछ्ताव्त्य 

7९४0॥8) तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति के नही हो सकता । 

प्रवन्ध- अभिकर्त्ताओं पर वैधानिक प्रतिवन्ध 

प्रबेन्ध-अभिकर्त्ताओं मे अविकारों व शक्तियों का इतना अधिक दुरु- 

प्रयोग किया कि सरकार को समय-समय पर उनके ऊपर वैधानिक नियन्त्रण 
लगाने पड़े हैं) १८५३ में जब भारतीय प्रमडल अधिनियम (तांब्वान 
((००००ए०४5 8८४) स्वीकार किया गया तो उस समय प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं 
का कोई अस्तित्व न था ) परन्तु तत्पश्चातू इन छोग्े हे अपनी सक्तियो का 
इतना अधिक दुरुपयोग किया कि इनके सम्पूर्ण दोप जनता के सनन््मुख जा 
गये । परिणामत १९३६ में सरकार द्वारा इनको वैधानिक मान्यता दी गई 
तथा वैधानिक नियन्त्रण भी लगाये गये। सन् १९३६ के अधिनियम से 
वैधानिक प्रतिबष इस अकार लगाये गये जिससे जबता वे अशधारो अधिक 
सावधान एवं सतर्क रह सके । इस अधिनियम मे पृष्ठ २२८ पर लिखित ब्यवस्थाएँ 
उल्लेखनोय हैं-- 
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(१) नियुक्ति व अवधि-प्रबन्थ-अभिकर्चाओ की नियुत्ति के लिए 
यह आवश्यक कर दिया गया वि वह व्यापक सभा मे प्रमडल की अनुमति से 

होनी चाहिए अन्यथा वह मान्य न होगी। लोक प्रमडलो तथा उनकी 

सहायक कम्पनियों ($857॥877 (0॥7/877८5) द्वारा किसी प्रबन्ध अमिर्कर्चा 

को २० वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता परन्तु उसवी 
पुनियुक्ति सम्भव है । 

(२)पारिश्रमिक--१५ जनवरी १९३७ के उपरात्त यदि कोई 
कम्पनी किसी प्रबन्ध अभिकर्चा की नियुक्ति करती है तो उसका पारिभ्रमिक 

वापिक शुद्ध लाभ के निश्चित प्रतिशत के रूप में होवा चाहिये। सम्पूर्ण 
ताभ, क्रय या विक्य पर कमोशन नही दिया जा सकता । 

( डे ) अधिकार... सघालकगण प्रवध-अभिकर्तताओ को ऋण पत्रों के 

तिर्गेमन का अधिकार नहीं दे सकते तथा कोई भो प्रवन्ध अभिकर्ा सचालको 

की अनुमति के बिना प्रमडल के धन का विनियोग नही कर सकता । 

(४) कार्यालय का हस्तातरखा--अ्रमण्डल छी व्यापक सभा 
(0श0॥ध५ा प्ञ८थध॥8) ऐथा केन्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई भी 

प्रवन्ध-अभिकर्सा अपना कार्यालय किसी अन्य व्यक्ति को हस्तातरित नहीं 
कर सकता है। 

(५) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को ऋण देना-. कोई भी लोक 
अथवा उसकी सहायक पम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता को अथवा यदि प्रवन्ध 

अभिकर्सा साथ है, तो उस साथ (या) के किसी साझेदार को, यदि प्रबत्ध- 

अभिकर्चा एक निजी कम्पनी है तो उस निजी कम्पनी के सचालक को अथवा 

बिसी सदस्य को अपनी धन राशि में से ऋण नहीं द सकती ) 

(६) अच्तर कम्पनी विनियोग--एक हो प्रवन्ध अभिकर्त्ता के 
द्वारा व्यवस्थाप्रित कम्पनियाँ प्ररस्पर एक दूसरे को ऋण नही दे सकती और 

न एक दूसरे के अश अथवा ऋण पनो को ही क्रय कर सकती है । 

(७) विविध-..इसी प्रकार कम्पनी के साथ व्याप्ररिक अनुवाध, 
भ्रतिदन्दों व्यापार, पारिश्रमिक के हस्तातरण आदि पर नियवन््तण लगाए 

गए थे । 
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सन १९४९ से अधिकोपण सम्बधी कम्पनिया के लिए प्रवन्च-अनिकत्ताओ 

की नियुक्ति करना जवब घोषित कर दिया गया। इन प्रतिवन्धों के होते हुए 

भी प्रवध-अभिकर्त्ताओो ने झोपण वा माग निकाल लिया । जत भारत 

सरकार ने सन १९५१ म एक अब्यादेश 0:8097८०) जारी किया। इसके 
अनुसार भारतीय प्रमण्डल जधिनिबम १९१३ की धारा ८७ म सश्योधन किया 

गया और यह व्यवस्था की गई कि प्रबन्च-अआभिकचा द्वारा जपने अधिकारा को 

सौपना उस समय तक वध नहा होगा जब तक कि कम्पनी वे केद्वीय सरकार 

उसे स्वीकार न कर ल ) 

जभायवज्ञ १९३६ १९४९ जौर १९४१ के चेंधानिक निवानण प्रबघ- 

अभिकर्त्ताओ के दोषो को पूणत दूर करने म असफल रह । फलत भारत 

सरकार ने १९५१ भ प्रमण्डल कानून समिति (00फ%छथाए [4 00ए0ग्ाल्ढे 
की नियुक्ति श्री भाभा की अव्यक्षता म की। इस समिति में अपनी रिपोट 
१९५२ म॒ प्रकाशित की जिसके अनुसार एक नया कानून बनाकर १ अप्रैल 
१९४५६ से लागू कर दिया गया । 

१९५६ के अधिनियम के द्वारा लगाए गए प्रतिवन्ध 

१९४६ के प्रमठउल अधिनियम स सर्मान्वत नियजथा क्षे वीव मुल्य उत्श्य 

है । प्रथम गत बीस वर्षों म प्रबंध जनिकत्ताआ मे जो दोप जागए है 3ह दूर 

करना । दूसरे प्रव॒थ अभिकताओ के अत्याचारा ते अआपारिया तथा सावारपा 

जनता की रक्ा करना तथा तीसरे मिजी व्यवसाय को राजनीति (5८8७6 

एला८५) के अनुकूल बनाना ! य तियजण जवोजिखित है -- 

(१) प्रवन्व अभिकर्ताओं की नियुक्ति-- प्रव ब-अजभिकत्ताजा 

वी नियुक्ति पर भतिवथ धारा ३२४ ३२५ और ३ «के द्वारा छाए एए ह - 

(अ) धारा ३२४ के जनुसार केद्भीय सरकार किसी विनेष दा के 
उद्योगों व ध्यवसावा के प्रमाउला का लूचित करके रोक लए सकती है कि 

निश्चित तिथि के तीन वप बाद जथदा १५ जास्त १९.० के वाद (जो भी 

तिथि बाद म हो) व कोई प्रदव चभिकक्ता न रख सका । 

(व) धारा ३२५ के अनुसार काइ था प्रमाजल जो कि किसा 
अन्य प्रमडल के प्रवाव-जभिकत्ना के रूप मे काय कर रहा है इस जविवियम 
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के लागू होने के उपरान्त अपने लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त नही कर सकता। 

इसके अतिरिक्त कोई भी प्रमन्डल जिसका स्वयं कोई प्रबन्ध अभिकर्तता है किसी 

दूसरे प्रमन्डल का प्रवन्ध अभिकर्ता नियुक्त नही किया जा सकता । 

(स) धारा ३२६ के अनुसार यदि प्रमन्डल पर उपरोक्त घाराएँ 
लागू नही होती हैं तो उनकी नियुक्ति एबं पुननियुक्ति हो सकती है; परन्तु 

ऐसी नियुक्ति या पुननियुक्ति उसी समय वैध होगी जब वह सामान्य सभा 
(0थाधग (९९४7९) के प्रस्ताव के आधार पर ब केद्वीय सरकार की 

अनुमति धाप्त होने पर की गई हो | 

केन्द्रीय सरकार अनुमति उसी समय देगी जबकि :-- 

(१) ऐसी नियुक्ति या पुननियुक्ति सावंजनिक हित में हो ; 

(२) प्रस्तावित अबन्ध अभिकर्चा ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य हो वधा 
उनकी समझीते की शर्ते (00708099) समुचित व न््यावसंगत 

हो, तथा 

(३) ऐसे प्रबन्ध अभिकर्त्ता ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों 
की पूति की हो । 

(२) प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं के पद को अवधि (प्रक्मागरा रण 
०ग००)--धारा ३२८ के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के उपरात्त 

कोई भी प्रमन््डल प्रबन्ध अभिकर्तता की वियुक्ति अधिक्तम् १४ वर्ष की अवधि 
व पुननियुक्ति अधिकतम १० वर्ष की अवधि के लिए कर सकता है। परन्तु 
पुननियुक्ति उसी समय हो सकती है जबकि बतंमान अवधि की समाप्ति में 

केवल दो वर्ष शेष हो । हाँ यदि केन्रीय सरकार उचित समझे तो इसके पूर्व 

भी पुननियुक्ति की आज्ञा दे सकती है। 

आरा ३२० के अनुसार वर्तमान प्रबन्ध आभिकर्त्ता समझौते १४ वपर्क 

सन् १९६० को समाप्त हो जावेंगे ॥ परन्तु इस अधिनियम के किसी नियम के 
अनुसार यदि उनकी पुन्ियुक्ति कर दी जाती है तो वह समझौता इस ड्क्त 

तिथि को समाप्त न होगा ॥ 

(३) प्रवन्ध अभिकर्त्ता समझौते में परिवर्तत-घारा ३९५ 

के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता समझौते की शर्तों मे परिवर्तन उसी समय हो 
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सकता है जब उसके वारे में प्रमन््डल की सामान्य सभा मे प्रस्ताव स्वीकार 

हो गया हो तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति भ्राप्त हो गई हो । 

(४) प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रवन्धित प्रमन््डलों की 
संख्या पर नियंत्रणु--धारा ३३२ के अनुसार १४ अगस्त १९६० के वाद 
कोई भी प्रवन्ध जञभिकर्त्ता दस कम्पनियों से अधिक का प्रवन्ध अभिकर्ता नही हो 

सकता। प्रबन्धित कम्पनियों की सख्या की गणना करते समय निजी कम्पनी 

जो किसी पब्लिक कम्पनी को न तो सहायक कम्पनी और न होल्डिग कम्पनी 

है, असीमित कम्पनी तथा ऐसी कम्पनी जिसका उद्देश्य लाभोपार्जन नही है, 

सम्मिलित नही किया जायगा ) 

(५) प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं का पारिश्रमिक तथा पुरस्कार 
“धारा ३४८ के अनुसार पब्लिक कम्पनी अथवा निजी कम्पनी जो किसी 
पब्लिक कम्पनी को सहायक कम्पनी है, अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को किसी बर्षे 

में शुद्ध लाभ के १० ४ से अधिक पुरुस्कार के रूप में नही दे सकती । यदि 
किसी वर्ष लाभ न हुए हो अथवा अपर्याप्त हुए हो तो धारा (४) के अनुसार 

न्यूनतम पुरुम्कार ५०,०००) निश्चित किया जा सकता है। यह राशि केन्द्रीय 
सरकार की अनुसति से वढायी भी जा सकती है । 

धारा ३५२ के अनुसार १० & से अधिक पुरुस्कार उसी अवस्था मे 
ह्वया जा सकता है जबक्ति विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी ने स्वीकार कर लिया 

है तथा केन्द्रीय सरकार से अनुमति भी प्राप्त कर ली गई हो । 

इस सम्बन्ध म॑ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनो द्वारा उन 

सच्लकों, प्रबन्ध अभिकर्चाओं, सेजेंद्रियों (5९८ा९४765) तथा कोपाध्यक्षो 

सक्षह्णध्व७ को दिया हुआ पारिश्रमिक या पुरस्कार कम्पनी के शुद्ध लाभ 

के »१ ,( से अधिक नहीं होगा । 

पारा ३५४ के जनुसार प्रवन्ध जभिवर्साओों को कार्यालय भत्ता 

(06७ ४॥0०७०५॥८८) नही दिया दायगा। हां यदि उसने कम्पनी के लिए 

वास्तव में कोई खर्चा किया है और सचालक सभा अथवा कम्पनी ने सामान्य 

सभा [उ्याध्यभे ैधश्शाएश) मे स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे खर्च उसे 
मिल झकेंगे 

जरी हाल ही मे ३० सितम्बर १९५९ को भारतीय गणतन्न राष्ट्र के 
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हमारे व्यापार एवं उद्योग मच्ती रो लालवहादुर शास्त्री ने प्रदन््ध अभिकर्ताओ 
के कमीशन के सम्दस्ध में 949 8;अ८छ का आयोजन किया है। ईस नए 
आयोजन के अनुसार प्रमन्डल के लाभ गे बढोत्तरी के साथ-साथ प्रबध- 
अभिकर्त्ता की कमीशन दर घटती झायग्री ! 

दस लाख रुपये वापिक लाभ होते की दब्या में प्रबन्ध अभिकर्ता को 

अधिकतम् १० ४ की दर से कमीशन दिया जा सकता है। एक करोड़ या 
इससे अधिक वाधिक लाभ की दशा में कभोशन की दर ४३ होगी । 

(६) प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा पद हस्तातरण (787- 
#व् 07 07#00)-घारा ३४३ के अनुसार प्रवन्ध अभिकर्त्ता अपने पद का 

हस्तावरण विना कम्पती की सामान्य सभा तथा केन्द्रीय सरकार की स्वोडृति 

के मही कर सकता है । 

(७) पद का उत्तराधिकार-..पारा ३३४ के अनुसार इस बर्ि 
नियम के लागू होने के उपयान्त प्रवन्ध अभिकर्त्ता का पद उत्तराधिकार द्वार 

हस्तातरित्त नही किया जा सकता । 

धारा ३३६ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्सा को प्रबन्धित कम्पतीके , 
हस्तातरित होने पर अथवा कम्पनी और प्रबन्ध अभिकर्त्ता के बीच हुए बनु 
बन्धों को समाप्ति पर क्षतिपूलि (000980540०7) एक निश्चित राधि से 

अधिक नही दी जाययी। क्षत्तिप्ूर्ति को राशि या सो प्रबन्ध अभिकत्तों के रा 

समय के पुरुस्कार (जो उसे मिला होता यदि वह अपनी अनुबन्धित 

से पूब हटाया व गया होता) अथवा तोव बष का पुरुस्कार जो भी कमहो 
दिया जावेगा । 

(5) प्रबन्ध अभिकर््ताओ के अधिकारों पर प्रतिबध्न- 
धारा ३६८ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता चाहे उसकी नियुक्ति इस अधितयर 

के पूर्व अथवा बाद मे हुई हो अपने अधिकारों का प्रयोग प्रबन्धित कम्पी की 

सचालक सभा के निरीक्षण नियन्त्रण तथा विदेशों के अनुसार तथा कर्सनी कै 

पार्षद-सीमा नियम (श०००४पठणा ० 4580 प्4ध००) तथा हे गरम के 
आधार पर ही कर सकगे। 

इस अधिनियम की सातवी सूची ($प्काल्टण6 एप ० ताठहणी क्वे 

अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता को विस्व काम करते के लिए प्रबन्धित | पनी को 

$ 
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संचालक सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जावश्यक है -- 

(ज) किसी व्यक्ति को कम्पनो का प्रवन्धक (१७7०ह८) नियुक्त करना । 

(व) किसी व्यक्ति को, जो उसका अथवा उसके साथी का सम्बन्धी है, 

कम्पनी म॑ उच्चपदाधिकारी (0क८0) या स्टाफ मेस्वर के पद 
पर सचालक सभा द्वास निर्वारित वेतन से अधिक वेतन पर 

नियुक्त करना । 

(स) संचालक सभा द्वारा निर्धारित समय से अधिक घन की पूंजीगत 
सम्पत्ति का क्य करना अथवा विक्रय करना ॥ 

(व) यदि प्रब्न्धित कम्पनी का कोई स्वत्व (0)977)) प्रवन्ध जमिकरत्ता 

या उसके साथी के पास है तो उसकी भुगतान की अवधि को 

बढाना । 

(य) यदि प्रबन्धित कम्गनी के विरुद्ध प्रवन्ध अभिकर्ता अथवा उसके 
साथी का कोई हिसाव या अधिकार है तो तत्-सम्बन्धी सम- 

झौता करना | 

(९) प्रवन्ध अभिकर्त्ता को ऋण्प देना-घारा ३६९ के जनुत्तार 
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी अपने प्रवन्ध अभिकर्ता 

को ऋण नही दे सकती है । हाँ आवश्यकतानुसार सचालकों की जनुमति से 

प्रवन्ध-अभिकर्सा के नाम में चालू खाता (टणागढ्यां 8०००प४) कम्पनों के 

व्यवसाय के सम्बन्ध मे खोला या सकता है ॥ जधिकतम राहि २०,०००) तक 

की हो सकती है। 

(१०) अन्य प्रवन्धित कम्पनियों को ऋणा देना-धारा ३७० 
के अनुसार, यदि उधार देने वाली (.209998) और उधार लेन वालो 

(86708) दोनो कम्पनियाँ एक ही प्रवन्ध-अभिकर्सा द्वारा प्रवन्धित हें 

तो उघार देने वाली कम्पनी उसी समय उघार दे सकतो है जब उसके अश- 

धारियो मै विश्येष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दे दी हो । 

यह प्रतिवन्ध निम्न दशाओं में नहीं खगता है -- 

(ज) यदि होल्डिग कम्पनी द्वारा जपनी सहायक (इपण्श्नताआ9) कम्पनी 

को ऋण दिया गया हो , तथा 
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(मब) भदि प्रवस्ध-अभिकर्ता ने अपने स्रोत से अपनी किसी प्रबन्धित 
कम्पनी को ऋण दिया हो । 

(११) अन्तविनियोग पर प्रतिबन्ध--बारा ३७२ के अनुक्ार 
कोई भी कम्पनी एक ही अवन्ध-अभिकर्त्ता के अन्तर्गत अबन्धित कृम्पनियों के 
अश अथवा ऋण पत्र अपनी प्राधित पूँजी (5ए७छा०८१ 08छा) के १०% 
तक क्रय कर राकती है। परन्तु किसी भी दशा में एक ही समूह मे ऐसे 
विनियोग किए जाये वाले प्रमण्डल की प्रा्थित पूंजी के २० $ से अधिक वही 
होना चाहिए | यदि इन सीमाओ से अधिक विनियोग करना हो तो विनियोक्ता 
कम्पनी की सामान्य सभा से ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए तथा केद्धीय 
सरकार से अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए। 

यह श्रतिबन्ध किसी बैंकिंग कम्पनी, बीमा कम्पनी तथा निजी कम्पनी, 
जो किसी पब्लिक कम्पनो की सहायक कम्पनी नहीं है, पर लागू तहीं 
होता है। 

(१२) प्रवन्ध अभिकर्त्ता द्वारा कम्पनी से प्रतियोगी 
व्यवसाय-.धाया ३७४ के अनुसार कोई भी प्रबन्ध अभिकरत्तों का्पनी के 

विश्येध प्रस्ताव की आज्ञा बिना प्रवन्धित कम्पनी के समात अथवा उससे प्रति- 
योगी व्यापार नहीं कर सकता । निम्न दशाओ मे प्रबन्ध अभिकर्चा अपने ताम 

से व्यवसाय करता हुआ भाना जावेगा -- 

(अ) कोई साक्षेदारी (ल्॥0) है जिसमे वह साझेदार हो । 

(ब) कोई निजो कम्पनी है, जिसमे यह २० & अथवा अधिके अग्यो पर 

मताधिकार रखता हो । 
(स) कीई कम्पनी है, जिसमे वह ७० ४ अथवा अधिक अद्यों पर मता- 

धिकार रखता हो । 

(१३) कम्पनी के पुरर्सगसल एवं एकीकरण पर समझौते 
“धारा ३७६ के अनुसार यदि प्रवस्ध अभिकर्ता और प्रवन्धित दृम्पदी के 

बीच ऐसा कोई समझौता है जिससे कम्पनी के पुनर्सगठन अथवा एकीवरण में 

बाधा पडती हो अथवा उसमे ऐसी कोई झर्त हो जिरासे पुननिभित कम्पनी को 
उसी प्रबन्ध अभिककर्ता अथवा रोक्नेटरी, कोपाध्यक्ष तथा ब्यवस्थापक की 

नियुक्ति उसी पद पर करना अविवायं हो, अवैध होगा ! 
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(१४) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा संचालकों की नियुक्ति 
“+धारा ३७७ के अनुसार प्रवन्ध-अभिकर्त्ता लोग सचालक सभा में केवल एक 

संचालक को नियुक्ति कर सकते है, यदि सचालको की कुल सख्या पॉच से 
अधिक है तो उस अवस्था मे वे दो सचालक नियुक्त कर सकते है । 

(१५) प्रवन्ध अभिकर्त्ताओों को ऋ्य कमीशन देना--धारा 
३४८ के अनुसार, यदि कम्पनी के लिए माल का जय देद के अन्दर किया गया हो 
दो कम्पनी के प्रबन्ध-अभिकर्चा अथवा उसके साथी को उस पर कमीशन नहीं 

मिलेगा । परन्तु यदि वास्तव में माल के क्रयार्थ कोई व्यय हुआ है तो उसे 

प्रबन्ध अभिकर्सा को लेने का अधिकार है। इसके बतिरिक्त यदि माल 

भारत के बाहर क्रय किया गया हो तो निम्न शर्तों के आधार पर कमीयन 

मिल सकेगा .- 

(क) प्रवन्ध-अभिकर्ता या उसका सहयोगी विदेश में कायलिय 
रखता हो। 

(ख) भुगतान विश्येप प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया हो जिसमे प्रबन्ध 
अभिकर्चा द्वारा रखे गए कार्यालय की प्रकृति, काये क्षेत्र, व्यय 

तथा कार्ये का अनुपात इत्यादि बातों का समावेया होना चाहिए । 

(ग) विशेष प्रस्ताव लीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए न होना 

चाहिए + 

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव यूथक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए | 

(१६) प्रबन्ध अभिकर्त्तालों को विक्रय कमीशन देना-- 
धारा ३५६ के अनुसार कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ता अथवा उसके सहयोगी को 

कम्पनी को उत्पादित वस्तुओं को विश्ले प्र कमीझन नहीं दिया जावेगा, 

यदि वस्तुओ का विजय देश के जन्दर हुआ है। हाँ इस सम्बन्ध से वास्तविक 

व्यय अवश्य दिए जावेंगे; यदि वस्तुएँ देश के वाहर बेची गई है तो 

निम्त छतों के आधार पर कमीशन दिया जा सकेगा -- 

(क) यदि विदेश में जहाँ वस्तुओ का विकय किया गया है, उसका 
कार्यालय हो ॥ 

(स्व) इल बिनो के लिए कमीशन विशेष प्रस्ताव झरा स्वीकार किया 

गया हो ॥ 
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(ग) इस कार्य के लिए अन्य र्प से खर्चा न मिलता हो ! 

(घ) श्रचन्ध अभिकर्चा या उसके सहयोगी की नियुक्ति इस पद (विक्रय 

अभिकर्ता) पर पाँच वर्ष से नधिक्त समय के लिए न होगी । 
(:) प्रस्ताव मे निवुक्ति की झतों का समावेश्य होता चाहिए। 

(च) नियुक्ति की झर्तें एक पृथक रजिस्टर में होनी चाहिए। 

(१७) कम्पनी और प्रवन्ध अभिकर्त्ता के बीच समझौते 
धारा ३६० के अनुसार प्रवन्ध अभिकर्त्ता अथवा उसके सहयोगी तया 

प्रवन्धित कम्पनी के मध्य तय-विक्य सम्पत्ति की पूलि, अश वे ऋण पत्रों के 
अभिग्ोपन तथा सेवा करने के वारे में अनुवन्ध हो सकता है । 

परन्तु इस दिशा मे अनुबन्ध के वैध होने के लिए कम्पनी के विशेष 

प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृति आवश्यक है। 

(१८) प्रबन्ध अभिकर्त्ता का निप्कासन-- प्रबन्ध अभिकर्ता 
क्यो उसके पद से निम्न दह्माओं में हठाया जा सकता है -- 

[ अ] धारा ३३७ के अन्तर्गत साधारण प्रस्ताव द्वारा कपटया 

विश्वास-भग होने पर, तथा 

[व] धारा ३३८ के जस्वर्गत कम्पनी शाघारण राभा में विश्वेष 
प्रस्ताव द्वारा अति लापरवाही अथवा जति दोषपूर्ण व्यवस्था होने पर । 

(१९) सेक्रेटरी तथा कोपाध्यक्ष की नियुक्ति-- कस्तनी के 
प्रबन्ध मे लौर अधिक सुधार एवं सुचारुता लाने के विचार से इस अधितियम 

की घारा २ (४) के अनुसार सेकेटरी व कोपाध्यक्ष को नियुक्ति का आयोजन 

किया गया है । ये लोग सचालक सभा के अधीन कायं करेंगे और प्रबन्ध 

में भाग ले सक्गे। परन्तु इन्हे सचालको को नियुक्त करने का अधिकार नहीं 

है तथा कम्पनी से कोई समझौता भी नहीं कर सकते | इनका वेतव या 

पारिश्रमित्र कम्पनी के झुद्ध लाभ के ७॥ # तक हो सकता है 

कम्पनी अधिनियम संशोवन समिति (१९५७) 

कम्पनी अधिनिमम १९५५ की जालोचनाएँ व्यापारीयण, कम्पती प्रदन््धक 

बर्गे तथा जशघारियों सभी के द्वार की गई हैं। इन आलोचनाओं के सज्यापत 
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के लिए भारतीय सरकार ने मई १९५७ में थी ए० बो० विश्ववाथ शारत्री की 

अध्यक्षता में एक एड्ह्ाक समिति की स्थापना की । श्षास्त्री समिति ने अपनी 

रिपोर्ट नवम्बर १९५७ से प्रेषित की ! समिति ने वर्तमान बम्पनी अधिनियम 

मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का सुजझ्नाव नहीं दिया। हाँ उसने कम्पनी 
अधिनियम को अधिक सुविधापूर्वक लागू होने के लिए तथा इस काल में 
अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए । समिति 

से यह भी इंग्रित क्या कि सरकार ने अभी तक प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं के 

भविष्य के सम्बन्ध मे कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है, जत अब आवश्यक 

है कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध मे एक निश्चित नीति बता ले जिससे 
धारा ३२४ के अन्तर्गंत्त १५ अगस्त १९६० तक कोई स्प्रप्ट लाभ ज़ठाया जा सके । 

दिसम्बर १९५८ मे लोक सभा में कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को फिर 
उठाया और बहुत से सदस्यो ने 'डिपार्टमेट आफ कम्पनी ला एडमिनिसम्ट्रेशन” 

बनाने को सुझाव दिया, जिससे सावेजनिक सीमित (?५७७॥० [.06 ) कम्पनियों 
की क्रियाओं पर कडी निगाह रखी जा सके । सदस्यों का विचार था कि नवीन 

कम्पनी अधिनियम से कम्पनियों के प्रवन्ध मे कोई महत्वपूर्व सुधार नहीं हुआ 
है । फलस्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मन््त्रो ने इण्प्रि ही कम्पनी अधिवियम को 
सशोधित करते क्य वादा किया । 

भारतीय कम्पनी सशोधन बिल १९५९ 
([प्रवंगा णराएगाआा०५5? #॥९0677९70 8 ॥959) 

फलस्वरूप १ मई १९५९ को लोक सभा में “भारतीय कम्पनी सभोधन 

बिल! पेश किया गया | यह बिल “ज्वाइन्ट सेलेक्ट कम्रटी' को विचार बरने के 

लिए हस्तातरित कर दिया गया । इस “कमेटी” से ४५ सदस्य-३० जोक सभा 

रो और १५ राज्य सभा से--थे । यह विल वि सम्देह 'झास्ती समिति! के 

सुन्नावो के अनुसार पास कर दिया गया है, परन्तु झास्त्री समिति के कुछ 

सुझावों को था तो बिल्कुल छोड दिया गया है अथवा उनमे कुछ सशोधन कर 

दिया गया है । 

इस नवीन संशोधन का उद्देश्य पिछले वर्षों मे जनुभव की गई कठिनाइयों 

एव दोपो को दूर करने का है। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन भ्रवन्ध अभिकर्त्ताओ की 

नियुक्ति एवं उनके पुरम्वार (२९फ्राप्रट॥0०॥) के सम्बन्ध मे हैं। 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ की तियुक्ति-..कम्पती अधिनियम १९४६ की 
धारा ३२६ के अनुसार कम्पनियों को अवन्ध अभिकर्ताओं को नियुक्ति के 
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सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ! १९४९ में इसमे 
और सश्योधन कर दिया गया है| कम्पनियाँ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ की नियुक्ति के 

सम्बन्ध मे जो भी आवेदन पत्र भेजें वे नवीन सशोधित फार्म पर भेजो जायें । 

इस संशोधित फार्म में प्रवन्ध अभिक्रत्ताओं के सम्बन्ध मे अधिक सूचना देनी 

होती है। यही नहीं कम्पनियों के लिए यह भी आवश्यक कर दिया गया है 

कि वे समाचार पनो मे इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन कराबें और इन 
विज्ञापनों की प्रतियाँ अन्य आवश्यक सूचनाओं (ए78०एॉ&४») सहित केद्रीव 

सरकार को भेजें । कम्पनियों को प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ के आवेदन पत्रो की सात 

प्रतियाँ (009॥८७) भी सरकार को भेजना आवश्यक कर दिया गया है। 

प्रवन्ध-अभिकर्चाओ के पद की अवधि से सम्बन्धित घारा ३१८ में भी 
सश्योधन किये है। इस सशोधन के अनुसार प्रबन्ध-कर्चाओं अथवा सचिवों 
तया कोपाधच्यक्षों ([7६8$0४८४४) की नियुक्ति अविकतम् १० बर्ष के लिए 
तथा पुननियुक्ति ५ वर्ष के लिए हो सकती है। 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का पुरुस्कार--१९५६ के कम्पनी अधि- 
नियम के अनुसार कम्पनो अपने प्रवन्ध-अभिकर्त्ता को किसी वर्ष में शुद्ध लाभ 
के १० % से अधिक पुरुस्कार के रुप में नहीं दे सकती । १९४९ के सशोधन 

के अनुसार प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं तथा सचिवो एवं कोपाध्यक्षो को पुरस्कार इस 

प्रकार दिया जावेगा--* 

प्रवन््ध सचिव तथा 
न््ध अभिकर्त्ता| इ्लपाध्यक् 

प्रथम १० लाख रुपये के लाभ पर 0 2 पह्र४ 

अगले » » # 9५% 6452 
कह ० 7 85% 65% 

के. का. का ७ 7& ।| 545 
0 2 2 ० "तो |. 66% 48 52 
» रधलाख ». » 52] 48 

डर 345 

१ करोड स्पये से ऊपर लाभ पर शहर 35 

+ [चुढाछाओं निशरंपं, 0:0987 25, 59. 
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प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली का भविष्य 

प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली के भविष्य एवं अस्तित्व के सम्बन्ध से कोई 

मिश्चित घारणा नही बनाई जा सकती है । जब से इसने भारतीय औद्योगिक 

संगठन में अपना अस्तित्व सुदृढ़ किया तभी से “मुन्डे-मुन्डे मतिभिस्ता'” नामक 

अकाट्य सिद्धान्त के आधार पर इस सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए 
गए है। अनेक कमीशनो तथा फिसकल कमीशन, आयकर जाँच आयोग तथा 

योजना आयोग समितियों जैसे भारतीय केन्द्रीय जाच समिति, कम्पनी कानून 

समिति ने इस समस्या की ओर इगित किया है। कुछ लोग इस प्रणाली को 

जड़ से समाप्त कर देने के पक्ष में है परन्तु अन्य लोग इस विचार से सहमत 

नही है-पालियामेट मे इस सवध मे काफी जोरदार बहस गत वर्षो से होती चली 

आ रही है। 

कम्पन्ती' कानून समिति (0070एथाए 7-08छ 0०णाज्रा<णे- 
का विचार था कवि “तमाम दोषो और खराबियो के बावजूद जिन्होने इस 

प्रणाली को विकृत कर दिया है, देश के वर्तमान औद्योगिक संगठन के लिए 

इस प्रणाली के ऊपर निर्भर रहना लाभकारी सिद्ध होगा ।”'भूतपूव केन्द्रीय वित्त 

मन््त्री श्री सी० डी० दशमुख ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया था। उनके 

अनुसार ' प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को अभी समाप्त करने का समय नहीं 

आया है। * यदि हम प्रवन्ध अधिकर्तता प्रणाली का समाप्त कर देना 

चाहते हैं तो देश के औद्योगिक सगठन को बहुत क्षति पहुँचेगी ।/” भूतपूर्व 

केन्द्रीय वित्त भन््त्री श्री टी० ठी० कृष्णम्चारी ने भी प्रवन्ध-अभिकर्ता 

प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “यदि प्रवन्ध- 

अभिकर्सा के विरुद्ध लगाए गए आरोपो को किसी सीमा तक सत्य मान 

भी लिया जाय, तव भी उसका अस्तित्व पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता 

है और मेरे विचार से उसका अस्तित्व ऐसी वस्तु है जिसे हम जान सकते 

है तथा उस पर गरवें कर सकते है। बहुत वडी सीमा तक औद्योगिक 

सस्थाजो के बहुत से प्रवन्धको ने इस खेल को खेला है, पूँजी को आकर्षित 
क्या है, अशधारियो को उचित लाभ पहुँचाया है, जनता गे विश्वास उत्पन्न 

करके बचत (83७४९४) और विनियोग्रों को प्रोत्साहित किया है। जत मै 

दृढता के साथ कहता हूँ कि जब तक हम बन््य स्थानापतन्न (5ए5:पए6)) 

प्राप्त न कर लें, हमको इन दोषो के साथ चलाना और निभानः है (! 
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उक्त दृष्टिकोण को सामने रखते हुए १९५६ के प्रमण्डल अधिनियम वया 

१९५९ के सशोधन बिल मे प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को पूर्णतया समाप्त 

नहीं किया गया है अपितु उनके दोयो को समाप्त करने के लिए अधिकाधिक 
वैधानिक नियन्त्रण को उनके प्रत्येक अनैतिक आचरणो पर लगा दिया गया 
है। सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाकर वास्तव मे अपनी वुद्धिमत्ता का 

परिचय दिया है जिसके परिणाम-स्वरूप औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल 
वातावरण उत्पन्न हो गया है । 



अध्याय ९ 

राज्य तथा अथे प्रवन्धन 
(7788 5६8४6 209 घा8 !00प5६८४४) +02758 ) 

जमंनी, जापान, अमेरिका तथा यूरोप में सरकार ने औद्योगिक वित्त 

प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है ॥ भारतवर्ष मे सरकार ने औद्योगिक 

इकाइयों की किसी प्रकार भो सहायता न की क्योकि 'स्वतन्त्र व्यापारिक 

नीति! ([.55८2(४॥०) को भली-भाति अपनाया जा रहा था। इसका मुख्य 

कारण इग्लैड की स्वायंपूर्ण नीति थी । इग्लेंड न सर्देव से यही प्रयत्त किया 

है कि भारत बेवल कच्चे माल का निर्यातकर्ता तथा निर्मित माल के आयात- 

कर्ता के रूप म रहे जिससे इग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल प्राप्त होता 

रहे और उसके द्वारा निभित माल की खपत होती रह । भारत की औद्योगिक 

नीति भी ऐसी बनाई गई थी जिससे अंग्रेजी उद्योग-धन्वों की ही उन्नति हो | 

इस प्रकार अन्य देश अपने उद्योग-धन्वो की उन्नति करते रहे और भारतीय 
सरकार सन् १९१४ तक कोई कदम न उठा सकी | 

१९१४ में विश्वबुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण सरकार को अपनी नीधि 

में कुछ परिवर्तन करना पडा । १९१६ के औद्योगिक कमीशन ने मुझाव दिया 
कि सरकार को औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन मे एक निश्चित भाग लेना चाहिए । 

ओऔद्यागिक कमीशन के सुझाव को प्रास्तीय सरकारो ने स्वीकार करते हुए कुछ 

अधिनियम बनाएं | सर्वप्रथम १९२२ मे मद्रास सरकार ते अधिनियम बनाया 

ओर तत्वश्चात् बम्बई, विहार, उडोसा तया उत्तर प्रदेश को सरकारो ने भी 

अधिनियम दनाएं। इन अधिनियमों के अनुसार औद्योगिक व्यवसायों को 

पर्याप्त आथिक सहायता दो गई परल्तु फल सन्तोषजनक न रहे । 

१९२९ में नियुक्त केन्रीय वैकिंग जाँच समिति ने प्रान्तीय औद्योगिक 

निगम (ए०्शाणत्क 00509] ए०णए०४ँ०४ण/े उद्योगों को क्ाथिक सहा- 
य्ता देने के हेतु स्थापित्त करने कौ सिफारिश की । परन्तु अमारववज्ञ भारतीय 

सरकार ने द्वितीय महायुद्ध तक कोई कदम न उठाया । 
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ड्ितीय महायुद्धोपरान्न्त औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन की समस्या अधोतिखित 

कारणों से और अधिक महत्वपूर्ण एव गम्भीर हो गई .-- 

(१) युद्धकालीन उद्योगों का झास्तिकालीन दशा में परिवर्तन, 
(२) उद्योगों में नियोजित मशीनरी तथा प्लाट का नवीनीकरण, 

(३) बतंमान औद्योगिक इकाइयो का चिस्तार एव अभिनवीकरण, तथा 

(४) योजनात्मक ढग से नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने औ०अ०प्र०वी ओर कापी 
ध्यान दिया और उस समय से अब तक उद्योग-घ्घों को सहायता देने के लिए 

अधोलिखित सस्थाएँ स्थाण्ति हो चुकी है -- 

(१) औद्योगिक वित्त निगम ([एत0५पावा सयाआएट (छफ्गरबा००े 

(२) राज्य वित्त निगम (80४6 सफल ए०्कणशाठ०) 

(३) औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम ( [#07809॥ (८१ « 
वाएड$४0060६ (007907थ207 रित्षए४९ [.0. ) 

(४) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (व8प०रात्क 70075ध7/ 00ए४०.- 
प्राढ0 (0770ए४07 एपर्कल 7.0.) 

(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रक०आ० $चभी [00708 एण- 
एणशाणा श/एश6 7.0.) 

(६) अच्तर्राप्ट्रीय वित्त निगम[[शिएकलण0॥)] [व04॥08 (०कण॥7०) 

(७) पुत्र अर्थे-प्रबन्धन निगम (२९हए7०४ 00एणबय070) 

इन सब निग्रमों का सविस्तार अध्ययन अगले पृष्ठी मे किया गया है । 

(१) ओऔद्योग्रिक वित्त निगम 
(द6०5६स॑०। हांप्गा८टढ ९००ए9०72६०॥ री विवां3) 

भारतीय औद्योगिक सार्थों (02079०७7६) को मध्यकालीत तथा दीर्ष- 

कालीन साख सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम की 
स्थापना १ जुलाई १९४८ को की गई। इसका समावेश व700क्ताभे 

छि॥ड्मा०ए४ (0फएणएभाणा 6० 4948 (>ए ० 948) में है। 

निगम की स्थापना की पृष्ठभूमि 
सन् १९४४ में भारतीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के लेख में यह 

इज्नित क्या था कि औद्योगिव वितियोग निगम ([960एञ77वे पाला 
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(गए००४००) दी स्थापना के प्रश्ठ पर विचार किया जा रहा है। वाद मे 

इस पर विचार-विमश्ञ हेतु विच्च मतालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से 

परामश्श माँगा । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक विधेयक बनाया । जिसमे 

बौद्योगिक इकाइयो को मध्यकालोन तथा दीघेकालीन साख सुविधायें प्रदान 

करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम ([900४0र्भ लि॥॥09 ए०एणएगा०/) 

की स्थापना के लिए सुसाव दिया। यह बिल सर्व प्रथम विधान सभा मे 

१९४६ के बजट अधिदेशत में सर आरचीवेल्ड रालंडस [50 #परक्राएगए 

ए०फ़ा३009) के द्वारा प्रस्तुत क्या जाने वाला था, परल्तु अन्य विधान 

सम्बन्धी कार्यों की अधिकता के कारण यह सम्भव न हो सका। वाद में 

श्री आर० कें० सनन््मुखम चेट्टी ने कुछ सशोचन करके इसको भ्रस्तुत किया। 

वरिणामत २७ मार्च १९४८ को गवर्नर जनरल की सम्मति भी प्राप्त हो गई 

और यह अधिनियम (४०) के रप में १ जुलाई सन् १९४८ से औद्योगिक 

लसार के अन्दर चलन में का गया । 

निगम के आथिक साधन 

(अ) पूंजी-औद्योगिक वित्त निगम की स्थापता १० करोड रुपये की 
अधिक्षत पूँजी से की गई जो कि ५ हजार रुपये के २० हजार अद्यो में विभा- 

जित है । इस समय ५ करोड रुपये के मुल्य के केवल १० हजार अश्यों का 

निर्ममन क्या ग्रया है और शेप अन्ी का निर्ममन समय-समय पर केदीय 

सरकार हारा किया जायगा । अद्यो की मल सक्ति तथा २॥ ९ लाभाश की 

गारन्टी केद्रीय सस्कार ने दी है । 

_निर्भमित अश्यो का जय केन्द्रीय सरकार, सिजिर्च वेक, अनुसूचित बैक, बीमा 

कम्पनियों, विनियोग करने वाले ट्रस्टों तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाओ एच 

सहकारी बैंको द्वार क्या गया है । श्रारम्त मे एव सस्याजो को एुक निश्चित 

अनुपात में अद्यो का जावन्टन (#0पाध्या) किया गया था, परन्तु कालान्तर 

में इस जाव़न्टित सख्या में कुछ परिवर्तन हो गया है॥ इसका स्पष्टीकरण 

निम्त तासिका के थाधार पर किया जा सकता है :- 
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३० जून १९५६ की स्थिति का व्यौरा 

व निर्धा- क्यि ५ तय किये ि 
ऋमाक सम्थाएँ । अद्यो ये अद्यो। 7 गे 

की वी सख्या| (से) 
सस्या 

१ ; केन्द्रीय सरकार २,००० | २,००० [१,००,००,००० 
२ | रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया २,००० | २,०५४ १,०२,७०,००० 
३. अनुसूचित बेक २,५०० | २,४०५ ,२०२१४००० 
४ | बीमा कम्पनोज़, विनियोग ट्रस्ट 

तथा अन्य वित्त सस्थाएँ २,४०० | २,५९८ |१,२९,९०,११० 
५ | सहकारी सस्थाएँ १,००० ९४३ | ४७,१५,००० 

न-++ (| ।लिमिए बडा आम 

योग १०,००० (9०५० (0970 82०8४ 

हम पक मकर 6 20 कै आम: आम] 

निगम के अश्ञो के पुनर्भूगतान की तथा २। % वाधिक लाभाश की गारनदी 

केन्द्रीय सरकार के द्वारा दी गई है। अधिकतम लाभाश देने की दर ५४ 

निर्धारित की गई है, परल्तु इस दर से लाभान उसी अवस्था में दिया जा 
सकता है जबकि कारपोरेशन का सचित कोप (ए८इटा४८ एए॥०) चुकता 
पूँजी के बराबर हो गया हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा गारण्टी के अन्तर्गत 

दी गई धन राशि चुका दी गई हो । कालान्तर में जबकि सचित कोप चुकता 
पूँणी के बराबर हो जाय, और ५ % लाभाश देने के पश्चात् भी यदि कुछ 

अतिरेक बचता है तो वह केन्द्रीय सरकार को दे दिया जायगा । 

(व) ऋणा-पत्र पूँजी (000७70ए076 (धआ/ष)-कारपोरेशन 

ऋण-पत्रों का निर्गेमन करके तथा बन्धों (8090) का विक्रय करके कार्यश्रीत 

पूँजी प्राप्त कर सकता है परन्तु ऋण-पत्रो, वन््धों (805) तथा अन्य इसी 

प्रकार से प्राप्त की हुई पूंजी, कारपोरेशन की चुकता पूँजी तथा सचित कीप 

(ए€६थए८ 6070) के पाँच गुने से अधिक नही होनी चाहिये । 

(स) रिजर्व बैक से ऋण-धारा २१ (३) (अ) के अन्तर्गत 

कारपोरेशन केन्द्रीय राज्य सरकार की प्रतिभूतियो के विरुद्ध रिजर्व वेक से ९० 

दिन की अवधि के लिए घन उधार ले सकती है। धारा २१ (३) (३) के 

अन्तर्गत कारपोरेशन अपने ऋण प्रत्रों का प्रतिभूति के आधार पर अधिक 

4 
थे 
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से अधिक ३ करोड रुपय का धन १८ माह की जवधि के लिए उचार ले 

सकता है $ 

(द) जमा ()800४5)-कारपारेशन जनता ल कम म कम ४ 
दप के लिए तथा जधिक स जधिक १७ करोड रुण्य की धनरानि तक जमा 

(0६9०9) रवीकार कर सकता है | 

( ये ) विदेशी मुद्रा में ऋणए-.१९५९ के सम्राधित जधिनियम 

(&70९007720६ #०) के अनुसार कारपोरेशन विश्व वेंक ([ छ ॥ 0)स 
पिदशी मुद्रा सम ऋण ले सकता है जोर भारतीय सरकार एस ऊणा पर 

गारण्ली दगी । १९५० मर विश्व वैंक स 5 मि> डानर के ऋण लने का 

प्रस्ताव रकखा गया था, परन्तु इसे बाद म वापस ले लिया गया । 

(र) केन्द्रीय सरकार से ऋण-१९५० के सश्लाधित अधिनियम 
कौ धारा ०? (४) के जनुूसार नि केद्रीय सरकार स ऋण लन का 
अधिकारी हे। १९५६ तक कारपारेशत न इस प्रकार का काई भी ऋण नहा 

लिया है। परल्तु केन्द्रीय मरकान न द्वितीय योजना काल मे निमम का १५ 

करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की है | 

क्ारपोरेशन की आर्थिक स्थिति का और सुद5 करन के लिए एक बिभ्प 

सचय-कोप स्थापित किया गया है। इ्स कप म कद्धीय सरकार, तथा 

रिज़व बैक के अद्या पर प्राप्त हान वात सम्पूण लाभास उस समय तक जमा 
किय जायग बेब तक कवि इसकी राधि २० लाज रुएय ने तर जाय । 

कारपोरेशन का प्रवन्ध 

औद्यागिक जथ-प्रबन्धन निगम सशाबित अधिनियम ([ & (९. #णदात 

गाध्णा ह८0) १९५५ के अन्तगत १८ स्सिम्बर १९५४ सम निगम के प्रव॒4 मे 

मत्त्यपुण परिवतन किए गए ह । इस तिथि स परुव अधिनियम की धारा १० 
के जनुस्तार निगम का प्रवाध एक सचाउक समिति (छ80गवे ० 07007) 

हारा होता चा जियकी सहायता क लिए शक हपसकीय समिति (हह्ट्याए८ 

(८फ्राणाहध्टो) भी थी। इसके अतिरिक्त एक प्रबन्ध सचालक नी हांता था 
जिसे दिग्रम की ओर से प्रवन्ध सम्बन्धी पूण अधिकार तथा याक्तिया प्राप्त 
होता था। 

अब औद्योगिक व निगम (॥, #, ८ / का अदम्ध एक पुूणकालीस वि स् 
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पाने वाले (एणजा व्राष्माठ 8/फ््यताक्ा३) चेयरमैन के द्वारा होता है जिसकी 

सहायता के लिए एक “जनरल मैनेजर! भी होता है। नवीन चेयरमैद तथा 

जनरल मैनेजर” की नियुक्ति आनरेरी चेयरमैन' तथा प्रबन्ध सचालक के 
स्थान पर की गई है। नवीन वृत्ति पाने वाले चेयरमैन की नियुक्ति केद्दीय 
सरकार गिगन की सचालक सभा की रालाह से तीन वर्ष के लिए करती है । 

सचालक सभा में निम्नलिखित सदस्य होते है -- 

(?) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत (|४०घ्राग्/००) 

(२) रिजवं बैक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत 

(३) अनुसूचित बैंकों हारा निर्वाचित (००४०१) 
(४) बीमा कम्पनियों तथा विनियोग ट्रस्टो द्वारा निर्वाचित 

(५) सहकारी बैको द्वारा निर्वाचित 

१९५४५ के नवीय सशोधित अधिनियम के अनुसार शासकीय राषिति 

समाप्त कर दी गई है और उसके स्थान पर केन्द्रीय समिति (शाप 

८०ए्रणा००) का निर्माण हुआ है। केन्द्रीय समिति के निम्नलिखित 

सदस्य होगे -- 

न्ण्ज्त छ -छ बन्द 

५ (१) चेयरमैन 

(२) मनोनीत २चालको द्वारा निर्वाचित सचालक र् 
(३) निर्वाचित सचालकों द्वारा निर्वाचित सचालक २ 

सचालक सभा का चेयरमैन ही केन्द्रीय समिति का चेयरमैन होता है। 

पद्माधिकारियों को चुतने मे सरकार ने वडी सावधानी से काम लिया है। 

केन्द्रीय सरकार के एक बहुत ही अनुभवश्ञील व्याक्त (#॥ शाछ्शां कता 8५ 

छू हू जिटाणा बाएं फ़ाल्य००जए ठग 5 रिया) जो बकिग क्षेत्र के विशें 

पन्न है, को 'जनरल मैनेजर” के पद पर आसीन किया गया है । 

कारपोरेशन का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मे, तथा झाखा कार्यालय 

बम्बई, कलकत्त', कानपुर तथा मद्रास म हे । 

कारपोरेशन अधिनियम ([ ए 0. &०७) सचालक सभा के सदस्यों से यह 
आजा करता है कि उद्योग, व्यापार तथा जन-हढिंत को सामने रखते हुए 

व्यापारिक सिद्धान्तो का पालन करेंगे। सचालक सभा को केन्द्रीय सर- 

बार द्वारा दिये गये आदेणो के अनुसार काय करना पडेंगा। धारा ६ के 

अन्तर्गत सचालक सभा को भग्र किया जा सकता है, यदि वह केन्द्रीय गरकार 

के आदेशों का पालन करन में अराफल रहती है। 
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निगम के उद्देश्य तथा क्षेत्र 
सौद्योगिक विज्ञ निगम का मुख्य उद्देश्य, सार्थों को मध्यकालीन एड 

दोषकालोन सहायता अदान करना हे । अधिनियम के अन्तर्गत जौद्योगिक सार्थ 

का अर्थ किसी भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनो, या सहकारी समिति जिसका 

निर्माण, व रजिस्ट्रेशन भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है, और जो 

वस्तुओं के निर्माण, खुधार अथवा उनके खान से खोदने अथवा विद्युत शक्ति के 
उत्पादन तथा वितरण से सम्बन्धित है, लगाया जाता है) सन् १९४२ मे 

नियम की क्रियाओ का क्षेत्र बढमनें के लिए अधिनियम का सद्योधन किया गया 

और उसके अनुसार शिपिंग कम्पनियों को भी औद्योगिक साथों की परिभाषा 

मे सम्मिलित किया गया है। 

छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइया इसके क्षेत्र स हटा दी गई है क्योकि 

बे राज्य वित्तीय नियमों (5, ए. 2.) के अल्वर्गत जाती है। राष्ट्रीय उद्योग 

कारपोरेदन का उद्देश्य भी निजी औद्योगिक व्यवसायो, जिनका वर्णन “पब्लिक 
लिमिटेड कम्पनी” के आधार पर या 'सहकारी समितियो' के आधार पर हुआ 

है, की सहायता करना है। परन्तु इसका तात्पय॑ यह नही है कि आधारभूत 

उद्योग (855० ॥900597०3) निगम ग॒ऋण लेन के योग्य नही है । यदि 

आधारभूत उद्योगा का निर्माण पढ्विक लिमिटड कम्पनी के आधार पर हुआ है 
तो वे कारपोरेशन से ऋण लेने के पूरे अधिकारी है । 

जौद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन निगम अधिनियम १९४८ का सबसे बद्य दोप 

यह था कि निगम केवल उन्हीं जौद्योगिक सार्यो को ही ऋण दे सकता था जो 

कि पहले से ही ब्यपार कर रहे होते थे और यह उन सार्थों का ऋण नहीं 

दे सकता था जो व्यापार प्रारम्भ करत वाले 4। इन दादा के निवारणार्य 

अधिनियम (, एछ. 0. 6०0) का १९५५ में सशोघने किया गया । इस 

सशोधन के अनुस्गर निगम नवनिभित कम्पनियों को जाथिक सहायता 

कर सकेता था और उसने बैस्ट कोस्ठ पपर मिल्स लिमिटड वम्बई, को 

१ करोड़े रूपये का ऋण देकर उदाहरण पध्रम्तुत ब्यिा है | इस कम्पर्न को 

ऋण उसी समय स्वोकृत हो कया था जबकि उसकी पूंजी का क्य जरूवा 

द्वारा नहीं हुआ था। दूसरे झब्दों मे कम्पनी को ऋण उसके निर्माण हाते 
ही आप्स हो गया । 

निगम के कार्ये 
औद्योगिक वित्त निगम सवितियम १९४८ ([ &.2 #&्ष क्रि8) 
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की धारा २३ के अनुसार निगम अघोलिखित कार्य कर सकता है -- 

(१) औद्योगिक सस्थाओं के ऋणों पर जिसे उन्होंने सार्वजनिक बाजार 

से लिया है और जिसके भुगतान की अवधि अधिक से अधिक २५ 

दर्य है, गारण्टी दे सकता है । 

(२) नोद्योगिक सस्थाओं द्वारा विग्मित रटाक, अश्य-्पत्र (8869) 

बन्च (80905) या ऋण-एत्ो का असिगोपन करना, यदि इसे 

प्रतिभूतियों ($९८णाप७७) का विनय सात वर्ष के अन्दर कर 

दिया जाता है। 

(३) औद्योगिक सस्थाओं को अधिक से अधिक २४ वर्ष की अवधि के 

लिए ऋण तथा अग्रिम (80ए87८९) देना तथा उसके द्वारा 

निर्गेमित ऋण-पत्रो, जितकी अवधि २४ वर्ष से अधिक नहीं है, 

क्रय करना । 

निषेध कार्य 
निगम निश्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है-- 

(१) अधिनियम की अर्तो के विस्द्ध जमा ((0090क96) स्वीकार करवा । 

(२) कसी भी सीमित दायित्व वानी कम्पनी के अशो अथवा स्टाहे 
को प्रत्यक्ष रूप से फ़य करना । 

(३) ७ वर्ष की अवधि से अधिक के पत्रों अथवा ऋण-पत्रों का 
अभिगोपन करना । 

(४) १ करोड़ से अधिक का ऋण देना । 

ऋगा देने मे सावधानियाँ 

(६१) नियम उस समय तक किसी भी ऋण की स्वीएृति अथवा 

अभियोपन नहीं करता है जब तक कि उस पर ग्रत्याभूति न हो । 

(२) किसी भी एक जौद्योगिक सार्थ को दिये जाने वाले ऋण की 
अधिकतम राशि ५० लाख रुपये से १९५२ में ? करोड़ रुपया 

कर दी गईं है। १ करोड रुपया से अधिक का ऋण वेवल उसी 

अवस्धा में दिया जय सबता है जबकि भारतीय सरकार ने उस 

पर गारन्टी दी हो । के 

(३) यदि ऋण लेने वाली वम्पती ऋण का भुगताव करने में अयवा 
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निगम द्वारा निर्धारित दार्तों के पालन में कोई चलूती करती हे 

तो निब्रम को कम्पनी के विरुढ् उचित कार्यवाही करने, उस 

कम्पनी की संचालक सभा में संचालक ([976०८८०7) नियुक्त करने, 

उसके प्रबन्य को अपने हाथ में लेने इत्यादि का अधिकार है । 

निगम को ऐसी ऋण लेने वाली कम्पनियों मे भुगतान को तिथि 

(0०० ॥)42) से पूर्व भी भुगतान मांगने का जधिकार प्राप्त है। 

निगम की काय-विधि 
औद्योगिक वित्त निगम किसी नी उद्योग को ऋण देने से पहल, ऋभ 

लेने वाली कम्पनी से निरमित किये जाने वाले माल की प्रकृति, कारखाने की 

स्थिति का स्थापन 0,0०८४४००), भूमि पर अधिकार, भवन, विद्युत शाक्ति 

की उण्लब्धता, टेननीकल स्टाक, बाजार की स्थिति, उत्पादन की अनुमानित 

लागत, मशीनों की किस्मे, दी जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, सहावता लेने 

का उद्देश्य तथा लाभ कमाने व ऋण चुकाने की क्षमता इत्वादि के बारे में 

विस्तृत सूचना प्राप्त कर लेता है । 

इसके वाद निगम के अधिकारियों द्वारा ऋण लेने बाली कम्पनी का 

निरीक्षण कराया जाता हैं) पदाधिकारी निगम को कम्पनो का लेखा 

(#८८००७ए 80०६७ सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति, प्रवन्ध की कार्यक्षमता, 

कच्चे माल की उपलब्धता तथा निरभित माल के बाजार वी स्थिति के बारे में 

सूचना देते हैं । औद्योगिक कम्पतिया अपने कुशल नाजिक पराविकरारियों को 

इस सम्पन्ध म वार्तालाप करने के लिए भेज सकती है । 

निगम कण लेने वाली कम्पनियोंसे सामयिक ( ?४४०3)०3)) रिपोर्ट लेसा है 

इसके जतिरिक्त वह उन कम्पनियों का समय-समय पर निरोक्षण भी इस उद्देश्य 

से करता रहता है ज्यिसे वह रऋणों के सदृउपयोग करने, वस्तुलओं के निर्माण 

की लागत का कम करते, तया उनकी किस्म में सुकर करने लो चेप्डा करते 

रहू । लिगम विलनिश्न भारतीय सरकार के मन्चालयों (क्लाशाआ्यार॥) तेथा 

'काउन्तिल ऑफ साइल्डिफिक एण्ड दण्णण्ट्रिवल रिसंच' के सहयोग, सलाह 
तथा गहावता से कार्य करेगा ॥ 

ऋण देने समय निगम निम्न वानों (00ग्रक्चतेषःआ7०४७) को ध्यान में 
रखता है :-- 

(१) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व , 
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(२) उसके द्वारा निमित वस्तुओ की देश में माग, 

(३) तातिक ब्यक्तियो एवं कच्चे माल की उपलब्धता, 

(४) प्रबन्ध की योग्यता , 

(५) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति , 

(६) निमित वस्तुओं के गुण (0एश 9), तथा 

(७) प्रस्तावित योजना की राम्भावना त्तथा लागत । 

निगम द्वारा की गई क्रियाओं का ज्यौरा 

३० जून १९५८ को निग्रम ने अपनी १०वीं वर्षग्राठ पूरी की । इस बीच 

निगम ने विभिन्न साथों से ६२३ आवेदन पत्र प्राप्त किए जो कि १२३ करोड 
रुपये की धनराशि के लिए थे । इन आवेदन पत्रो में से २८१ आवेदन पत्र 

जो कि ६३ करोड रुपये के लिए थे स्वीकृत कर लिए गए और २१६ 

आवेदन पत्र जो कि २४ ५ करोड रुपये के लिए थे अस्वीकृत कर दिए गए। 

३० जून १९५८ तक निगम ने ६२ ९ करोड रुपये के कुल ऋण शै८५ 

कम्पनियों को स्वीकृत किये और जिनमे से कुल ३४ ८४ करोड रुपये 
वास्तव म॑ वितरित बर दिये गए। इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका से 

होता है-- 
( करोड़ रुपयो में ) 

ऋण की कुल स्वीक्रत | वास्तव में दी गई 
धन राशि घन राशि 

ज जन. हडरे ३४२ १३३ 
१९५० छ १९ ३४४१ 

र 2९५१ ब्श््द ५७९ 
कफ १९५२ श्ड ०३ छघ७ 

र १९४३ १५ ४७ १० ०७ 

हर] श९ध्ड २० ७४ १२ ८९ 
हे १९५५ श्द शक १४ 4३ 
हे १९२६ डे३ेर१ १६ ७३ 

का 2९५७ ४ १२ २६५१ 

हा ह९४छ कद ५ हर 

.............नन+त-ननननननानकीनीनीननननीनीनी नी न नननी भी तन क्क् * 
नीलन नमन 
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३० जून १९४५८ त्रक उद्योगों के अनुसार ध940279-छ5७) ऋणो का 

विवरण इस प्रकार है- 

(करोड़ रुपयो में) 

उद्योग कुल स्वीकृत धन राशि 

(१) चीनी १९-१७ 
(२) सूती बस्तर 55 / 

(३) रसायन क््श्३ 

(४) कागज शा 

(५) सीमेट शा 

(६) लौह एवं स्पात (साधारण) हरप 

(७) मैंकेनिकल इन्जीनियरिग र्ण्८ 
(८) सिरेसिक्स एवं ग्लास १९२ 

(९५) विद्युत्त इल्जीनिर्यारिंग १७६ 

(१०) आटोमोबाइल एव ट्रैक्टर ५६ 

(११) रेयन १११० 

(१२) टैक्सटाइल मशीनरी न्८३ 

(१३) विद्युत शक्ति की 

(१४) अल्यूमिनियम 29० 

(१५) जलौह-बातुएँ +४६ 

(१६) खनिज "३७ 

(१७) ऊनी वस्त्र 5३५ 

(१८) प्लाई उड *३० 

(१९) तेल मिल्स “हुई 

(२०) विविध श्न्श्७ 

कुल ६२९२ 
किन्लल---+++++लहैै तल तीन नकनतीतयेे-नन८ाीय न नन-- न नननन-मन >+--+-+>-नन&क 
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राज्यानुसार (8.3६-७5८) स्वीकृत ऋणो का अध्ययन करने से ज्ञात 

होता है कि निम्न राज्यों को प्राथमिकता दी गई-- 

जा व (84०) श्वीकृत राशि 

(करोड रुपयो मे) 

(१) बम्बई १८९६९ 

(२) मद्रास फाह्७ 

(३) पश्चिमी बगाल ६३३ 
(४) उत्तर-अ्रदेश ५०० 

(५) मैसूर 56 
(६) विहार डाछप 

(७) बेरल डीश्प 
(5) अन्य १०४५ 

योग ६२९९ 
7 न्पन+ 

ब्याज की दर 
निगम (॒. ४, 2) की स्थापना की तिथि से फरवरी १९४२ 

तक तियम द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर »टुं॥ रही) 
मूलधन (एगाएणफ) की किश्त तथा ब्याज की राशि निश्चित तिथि 

(070० 089) पर प्राप्त हो जाने पर  $ की छूट (8९७७०) भी दी 
जाती है। इस प्रकार बुद्ध (९०७ व्याज की दर ५ प्रतिशत ही थी। 
ऋषणो द्वारा प्राप् धन की लागत बढ जाने के कारण नियम को १९५२ और 
१९५३ में ब्याज की दर क्रमश ६५% तथा ६४९ वरनी पडी, पस्तु 

घूद की दर यथावत अर्थात् | प्रतिशत ही रही । घन एकत्रित करने की 

लागत में पुनर्व दि हो जाने के कारण २३ अप्रैल १९५७ से ब्याज की दर ७५४ 

कर दी गई । छूट की दर पूर्ववत ही रही। १९५७ से जब तक ब्याज मी 

दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 

लाभ 
१९५७-५८ (३० जून १९५८) में नियम (00फ्रणाइ0णा) की १ रै५ 

करोड़ सपये का कुल लाभ (0:0८ 97०0) हुआ जबकि पिउले वष वेवल 

४३-०६ लाऊ़ रुपये का कुल लाभ हुआ | ४९५७-५७ मे प्रशासन सम्बन्धी व्यय 

कुल लाभ का ६ प्रतिशत था। इस वर्ष छुद्ध लाभ (पल छाणी) २५ दर 
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चाख रुपये हुआ ज्मेकि पिछले तब वर्णो से अधिक यथा। प्रारम्भ मे जब 
तक निग्रम द्वारा अजित लाभी का विवरण इस प्रकार है - 

वर्ष शुद्ध लान (लाख रू०) 

३० जून १९४९ ०प३ 

र्र १९५० ३०६ 

है] १९५१ रद 

हु १९५२ ९२५ 

के १९५३ 53 38 0 

रह १९५४ १३"१९ 

छः १९५५ ९ ३० 
का १९५६ १० १८ 

कर १९५७ ११२५ 

फ् १९५८५ २८*२० 

१९५८-५९ में औद्योगिक अर्ध-अ्रवन्धा निगम ( छः 20.) के झायय 

दिए गए ऋण एवं अग्रिमों (09०5 ६ 86४७7०८७) में पिछले वर्ष की 
अपेक्षा से ४६१ करोड रुपये को वृद्धि हुई। जून १९५९ में अदत्त (00- 
&४४00०98) पधनरासि ३३१३५ करोड रुपये थी । निनम ने पूँजीगचू वस्तुओं 

((०एञथे 00०05) के जायात के लिए स्थम्रित भुगतावी (7 ४टिा४१- 
985772॥७ से सम्बन्धित पाच योजनाजों के लिय गरारन्टी दो, और १*६० 

करोड झूपये के प्रिवर्ततनशील ऋणपत्र निर्ममन का जजियोपन दो अन्य 

वित्तीय संस्थाओं के छाथ किया। इतके अविरिक्त एक ३७५ लाख रु 

सचयी भुगतान थोग्य पुर्वाधिक्षारी अनपत्र निर्यमन का भी अभिनोपन किया । 
लिगम ने नवम्बर १९५७ मे ४ ३८ करोड रुपये के “ड४उ प्रतिगत बाँड्स १९६८ 

का निर्भममन करके अपने वित्तीव साधनों में वृद्धि की। इस प्रकार जून 

१९५९ तक कुन बदत्त (00/ध०३07१) वाइस १६९७५ करोड़ रुपये के थे । 
इसो दर्षे भारत सरकार ने ७. 7... 4$0 छण्यएं5 से से निम्म को १० करोड़ 

रुपये ऋण के रूप में दिये । 

सन् १६५९-२० को नौद्योगिक्र बर्य॑-प्रवन्ध निगम 0. छ. 0.) दा स्थिति 
ब्यौरा इस भ्रकार था -- 
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औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धत निगम की आलोचनाएँ 

जिस समय लोक सभा में औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन निगम (संशोधन) 

विधेयक १९५२ तथा औद्योग्रिक एव राज्य अर्थे-प्रबन्धन निगमो (सप्ोधन) 

विधेयक १९५५ पर वहस हो रही थी, उक्त विगम को कठोर आलोचना की 

गई। लोक सभा के सदस्यो तथा अन्य लोगो ने जो आलोचनाये वी और दोप 

लगाये उनका मक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है -- 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

(६) 

निगम प्रमण्डलों को ऋण देते समय पक्षपात व भेद-भाव की भावना 

रखता है, अर्थात् निश्म केवल उन्ही सस्थाओ को ऋण स्वीकृत 

करता था जिसमे उसके सचालक या अन्य पदाधिकारी हित 

रखते हो । 

निगम पूर्णतया सरकार के स्वामित्व एवं नियन्त्रण में न होने के 

कारण एक बड़े व्यवसाय के रैकेट (छ8॥8 छ्षत९४५ ४०८९६) की 

भाँति कार्ये कर रहा है जिससे कुछ व्यापारिक महारथियो की 

अतुरता सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को अपने अधिकार में ले 

सकती है । 

निगम उन प्रान्तो या क्षेत्रों मे, जो अपेक्षाकृत कम विकसित है, 
औद्योगिक उद्योग-धन्धे स्थापित करने मे असफल रहा है । 

निगम ने सुस्थापित वडे पैमाने के उद्योगो की ओर अधिक ध्यान 

दिया है और लघु तथा मध्य स्तर के उद्योगों की उपेक्षा की है । 

इससे देश वी आर्थिक उनत्ति को बाघा पहुँचाती है। 

निगम ने ऐसी औद्योगिक इकाइयो को ऋण दिए है जो पचवर्षीय 

योजवा के क्ार्यत्रम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। निगम ने आधार- 

भूत तथा पूँजीगत वस्तुओ के उद्योगो को बहुत कम् सहायता दी 

है. जबकि उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योगो को पर्याप्त सहायता 

दी है। 

निगम ऋण लेने वाली कम्ण्तियो के द्वारा व्यय क्री जाने वाली 

राशि की देख-रेख करने में असफ्ज रहा है जिससे वस्तुओ के 

उत्पादन तथा उत्पादन झक्ति ध॥डब्राट्त "फ्लथाओ) से कोई 
बुद्धि नही हुई । 
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(७) तिग्रम कम्पनियों को सामान्य पूँजी नही प्रदान करता है और उनको 

अन्य सस्याओं का मुंह ताकना पटता है । 

(८) निमम ने ऐसी वम्पनियों को भी रण दिया है जो सूव ताभ कमा 
रही थी तथा अपनी स्थाति के कारण मुद्रा वाज़ार से रूप प्राप्त 

कर सकती थी । 

(९) यह भी वहा गया है कि निगम अपने स्थापन व्यय (:8809॥8॥- 

गधा एडएथा5६७) तथा अन्य व्ययों में मितव्यथिता नहीं कर 

सता है । 

इन दोपो तथा आलोचनाओं के आधार पर निम्म की तियाओ का पर्य- 

वेक्षण कराने के लिए भारतीय सरकार ने दिसग्बर १९५२ में एक समिति 

श्रीमती सुचेता कृपलानी एम० पी० की अध्यक्षता में नियुक्त की ) इस समिति 
के अन्य सदस्व श्री वी० बो० गाघी, श्री श्रीनारायण मेहता, श्री पी० ए० 

नारियलवाला, श्री आर० सूर्यनारायण राव, तथा श्री जी० बासु थे । इस 

समित्नि को निम्न बातो के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देनी थी -- 

(१) लोक सभा मे औद्योगिक अये-प्रवन्धन नियम (सशोधत) विधेयक 

पर वहस के समय निगम के द्वारा दिये गये ऋणों पर लगाये गये 

दोष (पश्षपात) की छान वीन करना ३ 

(२) यह पता लगाना कि ऋण देते समय साधारण रूप से उचित 

सावधानी रखी जाती है अथवा नही । 

(३) निगम को ऋण देने की नीति को इस विचार से देखना कि वह 

निमग्रम के. अधिनियम के उद्देश्यों तथा सरकार द्वारा तिर्गमित 
आदेझ्यो का पालन करती है अथवा नहीं । 

(४) निगम की ज़ियाणो में सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना। 

समिति के सुझाव 
खश्लोमती सुचेता हृपलानी समिति वे अपनी रिपोर्ट ७ मई १९४३ वो 

प्रस्तुत की । इस समिति ने बहुत से साधारण सुझाव दिये तथा 'सोदेपुर ग्लास 

चर्क्स” (80०0०७७३ 5955 ७४०7४) को दिये गये ऋण के बारे में भी विस्तार- 

पूर्वक रिपोर्ट दी । 
जहाँ तक प्रथम दोप का सम्बन्ध है समिति वी राय में यह आधार रद 

है। समिति ने यह अवश्य स्वीकार विया है कि ऐसे उद्योगो, जिनमे 
निगम के संचा- 
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लक या अध्यक्ष तनिक् भी हिंद रखने ये उनको ऋण सुयमता व ज्ञीघ्रता ने मिल 

गया है। समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि निगम ऋण देते समय 

सुस्थापित व ख्यातिप्राप्त उद्योगों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता 

देता है। समिति ने किस थाघार पर ऐसा निर्णय दिया, रिपोर्ट मे नहीं 

बताया गया है फ़िर भी भारतीय सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट की 

विवेचना करते हुए कहां है कि “समिति ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी है, सह 

तथ्यों पर जाधारित है।” 

समिति द्वारा दिये गये सुझावों को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों 

में वाट सकते है -- 

(१) 

(२) 
(३) 

शासन तथा सगठन सम्बन्धी (80फ्रांणा#ाबाए८ 300 0827- 
$30073 : 

कार्ये विधि त्म्बन्धी (8४००९०७ावां ३८६७४) , वया 

नीति सम्बन्धी (१8०॥४४ ० ९०029) ) 

(१) शासन तथा संगठन सम्बन्धी 

इस सम्बन्ध में समित्ति ने निम्न सुन्नाव दिए हैं .-- 

(१) 

(२) 

(३) 

/(४) 

निगम के पतेमान जवेतनिक बध्यक्ष (पणा0ा39 एआभाशवा) 

तथा वैतनिक प्रबन्ध सचानक (१४४॥39॥र8 [आध्ट०7) के स्थाव 
पर पूर्ण वैतनिक अध्यक्ष ( ए॥06 ॥7० एथव१ (एकल) 
तथा एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति होनो चाहिए । 

प्रत्येक उप-कार्यालय (छाण्यद 0क०० के लिए एक क्षेत्रीय 

सलाहकार परिपद (ए७7७| ०६ #4४5०४७) होना चाहिए जिनम से 

कुछ सदस्य ऋण आवेदन-पत्नो पर विचार करने के लिए चुन लेना 
चाहिए, इसके अतिरिक्त कृभो-हुभी निम्रम पी सचालक सभा को 

बम्बई, कलकत्ता, मद्मात इत्यादि मर अपनी महेटिंन करनी चाहिए । 

समिति की राय मे प्रवन्ध सचालक के हाथ में अधिक अधिकारों 
का कुन्द्रीककरण उचित नही। प्रबन्ध सचालक तथा उप-प्रवन्ध 

सचालक के करेब्य तथा अधिकारों को स्पप्ट रूप से परिभाषित 
कर देना चाहिए । 

निगम को ऋण लेने वाली कम्पनियों कौ सचालक सभा में अपने 
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(५), 

औद्योगिक संगठन 

प्रदाधिकारियो को सचालक नियुक्त करने के अधिकार का अधिक 
से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इन सचालको को ऋण देने 

वाली ,वम्पनी के स्थिति-विवरण (087०8 5॥68) तथा हानि 
लाभ के खातो पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना चाहिए। 

ऐसी व्यवस्था वरनी चाहिए जिससे निगम वी सचालक सभा पर 

बडे-बडे उद्योगपतियों का आधिपत्य न हो सके | इस उद्देश्य वी 

पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह निगम की सचालक 

सभा में एक अ्थंझ्ास्त्री, एक प्रवस्धकीय विशेषज्ञ तथा एक चार्टर्ड 

एकाउन्टेन्ट को मनोनीत करे । मनोनीत किये गये सचालकों में 

एक ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए जो लघु उद्योगों के विकास मे 

हित रखता हो । 

उपरोक्त सुझाओ को सरकार ने लगभग मान लिया है तथा तदतृसार 

ध्यवस्था की जा चुकी है। 

कार्य विधि सम्बन्धी सुझाव 

(१) निगम का कोई भी सचालक जो किसी भी ऋण लेने वाली कम्पनी 

में हित रखता हो तो उसे अपने हित को प्रकट कर देना चाहिए । 

ऐसी कोई भी सार्थ (0०7८८ँ॥) जिसमे विग्म का कोई भी 

संचालकझ, प्रबन्ध संचालक, या साझेदार या प्रबन्ध- 

अभिकर्त्ता हो तो उस कम्पनी को ऋण नही दिया जायगा | यदि 

नियम का कोई सचालक किसी ऋण लेने वाली कम्पनी का केवल 

साधारण सचालक या अशधारी हो तो कम्पनी को ऋण उसी 

अवरथा में मिलेगा जब निगस की संचालक सभा के सचालकंगण, 

जो मत देने के अधिकारी है, एकमत से ऋण देने के लिए प्रस्ताव 

पास कर दें । ऐसा सचालक जो किसी कम्पती क्यो ऋण दिलाने से 

हित रखता हो, तो सचालक सभा की झासकीय समिति (लए 

४8 007007/26), जिसमे इस ऋण पर विचार किया जा रहा 

हो, उपस्थित नही होना चाहिए ॥ 

ऋणो को स्वीकृत करने मे सचालकों की सभा को अन्तिम अधि- 

कार होना चाहिए तथा शासकीय समिति को चाहिए कि वह कठिन 
तथा मुख्य ऋणो वाले प्रार्थना-पत्रों को सचालक-सभा वी अनुमति 

के लिए बाद मे प्रस्तुत करे । 
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(३) निगम को अपनी वाधिक रिपोर्ट जिसमे अधिक से अधिक सूचना हो 
तथा पचवर्षीय्र रिपोर्ट जिसम ऋण लेने वाली कम्पनियों के नाम 

प्रश्येक ऋण लेने वाली कम्पनों की जियाओं एवं सफलताओ के 

बारे मे तथा उद्योगों के विकास की स्पिति के सम्बन्ध में सूचना 

प्रकाशित करनी चाहिए | स्थिति विवरण [8/3) तथा लाभ-हानि 

के खातों का प्रस्य भो सप्मोधित कर देना चाहिए। 

(४) ऋण देते समय कम से कम ५० % का अन्तर रखना चाहिए) 

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋण लेने वाली 

कम्पनी अपनी सम्पत्ति का अतिमूल्यन (0४७ एथए४४०४) ने कर 

दे। ऋण लेते वाली कम्पनियों की लाभोपार्जत शक्ति, तथा दीघे- 

कालीत पूंजी को आवश्यकताओ के सम्बन्ध मे ऋण स्वोकुत करने 
से पहले ठीक-ठीक अनुमान लगा लेना चाहिए। ऋण लेने बाली 
कम्पनी के प्रबन्ध जभिकत्ताओं को अपने अशो को विना निगम की 

आज्ञा के वेचने का अधिकार नही होना चाहिए ) 

(५) ऋणो के स्वीकृत करने मे तथा उनको चुकाने मे जो देर लगती है 

उसे कम से कम कर देना चाहिए । 

(६) निगम के पास तात्रिक विशेषज्ञों का दल होना चाहिए। 

(७) निगम यदि किसी कम्पनी को खरीद सेता है तो उसका प्रबन्ध 
विभागीय प्रबन्ध या प्रबन्ध अभिकर्त्ाओं के द्वारा होने की अपेक्षा 

सिद्धान्तत मनोनीत सचालको की सभा को दे देना चाहिए । 

अभी तक निगम ने केवल एक ही कम्पनी 'सोदेपुर ग्लास वक्से” का क्रय 

किया है जिसका प्रबन्ध मनोनीत सचालको के द्वारा किया जा रह है । 

(३) नीति सम्वन्धी सुझाव 

इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिये है -- 

(१) निगम को पचवर्षीथ योजना में दी गईं ध्राथमिकताओ के अनुसार 

तथा योजना आयोग के दारा ४२ उद्योग्रे के अनुसूचित कार्यक्रम 

के! पालन करना चाहिए। नियम को ऐसी कम्पनी को ऋण 

स्वीकृत नहीं करना चाहिए जो स्वय काफी विकसित हो चुकी है | 

(२) औद्योगिक जये-अवन्धन अधिनियम को घारा ६--(३) के अनुसार 
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सरकार को निम्रम को सिद्धान्त अपनाने के सम्बन्ध में आदेश देने 
च।हिए। सरकार को निगम को ऐसे आदेश देना चाहिए जिसमे 

अविक्सित तथा विकसित क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान होता चाहिए। 

नियम को ५० लाख से अधिक राशि वाले आवेदन पत्रों को तीव 

वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के सामने रखना चाहिए । 

इस समय तक निग्रम के राष्ट्रीयकरण के लिए सुझाव नहीं दिया 

गया है। थोक सभा के सदस्थो को निगम के दैनिक शासन में 

अधिक हस्तक्षेप नही करना चाहिए । परन्तु लोकसभा को इसवकी 

क्रियाओ पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध मे समिति ने सुधाव दिया 

कि लोक सभा की एक “पब्लिक कारपोरेशन कमटी' बना 

दी जाय । 

निगम को सामान्य पूंजी या जोखिम पूँजी में भाग नहीं लेना 
चाहिए । 

निगम के सचित कोष के ५ करोड रुपये से अधिक हो जाने पर 

सामान्य पूंजी में भाग लेने पर विचार किया जा सकता है। 

निजी सीमित कम्पनियों को निगम अश नही दे राकता है । 

निगम कसी कश्पनी के अस्थायी अज्ञो, जिनको वह दविसी बैक से 
प्राप्त करता है पर गारन्टी दे सकता है। 

किसी नई कम्पनी के लिए प्रारम्भिक वर्षो गे ब्याज की राशि कों 

स्थगित कर सकता है। 

उन कम्पनियों के सम्बन्ध में जितका निर्माण व पजीयन भारतवर्ष 

में हुआ है परन्तु अशधारियो की सख्या विदेशियों की अधिक है 

तो यह निश्चित करना कि ऐसी कम्पनी भाग लेने की अधिकारी है 

अथर्ता नही | 

जहा पर कोई राज्य तवशप पृथक रूपसे राज्य अथे-प्रवस्धन 
निग्रम स्थापित करने मे असमर्थ हे! तो ऐसी दशा में दो राज्य 

निगम की स्थापना कर सकते है । औद्योगिक अर्थ-प्रवस्धन निगम 

की क्रियाओ का स्पप्ट विवेचन होना चाहिए । 

उपरोक्त सुझावों को भारत सरकार ने लगभग पूर्ण रूप से रवीकार वर 

लिया है। 
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श्राफ समिति के सुझाव 

रिजव बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त श्लाफ कमेटो न निजी क्षत्र को 
आधिक सहायता प्रदान करन के उद्ृश्य से ओद्यायिक्त अब-प्रबन्धन निपम की 

क्ियाओं का पववेक्षण नी किया ! समिति ने इस सम्बन्ध मे निम्न दाप व 

सुनाव प्रधित किए -- 

(१) ऋणो की स्वीकृति में विलम्व--समिति न दखा कि 
विग्रम द्वारा स्वीकृत १३० भागा मे स २६ एक महीन मे, «९ दो भहीने म 

और २४ दो महीत म स्वीकृत किय गय । विलम्ब का कारण जावेदन पत्नो म॑ 

वधानिक उपचारो की कर्मी थी । 

उस दोप को हर करन के लिए समिति न सुझाव दिया कि मुख्य झहरा मं 

वैधानिक परामशदाताजआ का दल रखा जाव | 

(२) ऋण देने की शर्ते-.निगम की ऋण देव की शर्तें बहुत हा 
अनाकपषक है । उदाटरणाथ निपम <० $% का माजित रखने के अतिरिक्त उल 

कम्पनी के प्रबन्ध अजिकत्ताओ को प्रत्यानति पर भी जोर देत ह॥ समिति ने 

सुधाव दिया कि निगम का कण दने वाली कम्पनी की यदढता के आधार पर 

ऋण देना चाहिए प्रबाघ अनिकर्साआ की प्रत्यानूति पर नहा 

(३) अधिक व्याज दर-लिफस कण सन बाली कम्पतिया स 
जो ब्याज लता है वह अपक्षाकृत बहुन अधिक है । यहे ब्याज की ऊची दर 

सेवनिमित औद्यागिक कस्पनिया के विकास मे बाघा डाल सकती है ॥ समिति 

के विचार म निगम को नवीन कम्पनिया के प्रारम्भिक काल म नोचो दर से 
ब्याज लगाना चाहिए और बाद म॒कम्पना को जाभापाजन शक्ति बढले पर 

ज्यांज की दर बढाइ जा सकती है । 

राज्य अथे-प्रवच्चच नियम 
(5६5६७ झातगादा् ((०79०7७(07) 

औद्यापिक अध-प्रबघन नियम की स्थापना के समय केंद्रीय सरकार न 

राज्यों के लिए पृथक अव-प्रवधद विगम स्थापित करने का विचार किया 
था ॥ औद्यागिक अव-प्रव्चवन सिगम ([ छ ८(:) पब्ल्कि लिमिट्ड कम्पनिया 

और सहकारी समितिया की जंथ सम्बन्धी जावश्यद ताजा का पूति करता है । 
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छोटे पैमाने तथा मध्यम वर्ग के उद्योग उसके क्षेत्र के अन्तर्गत नही आते है। 

इसके अतिरिक्त केवल एक निगम छोटे पैमाने तथा मध्य वर्ग के उद्योगों वी 

विभिन्न प्रकार को आवश्यक्ताओं को पूति भी नहीं कर सकता है। अत. 

केद्वीय लोक सभा ने २८ सितम्बर १९५१ को राज्य अर्थ-प्रबन्धकीय अधि- 

नियम (586 क्ापक्षाथंत] 8०) पास किया जिसके अनुसार राज्य सरकारों 
को अपने-अपने राज्य में अर्थ-प्रबन्धन निगम स्थापित करने का अधिकार 

मिल गया । “मद्रास इनवेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड” जिसकी स्थापता इस 

अधिनियम (5. ए 0. ४८७ के पास होने से पहले हुई थी, भी उसी अधिनियम 

के अन्तर्गत भा गया है । हि 
राज्य अर्थ-प्रवन्धकीय निगम (5 . 0) अधिनियम की बहुत सी बाते 

औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन नियम अधिनियम १९३८ से मिलती जुलती है। 

परन्तु राज्य अर्थ-प्रवन्धकीय अधिनियम, औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन निगम से 

तीन बातो में भिन्न है .-- 

(१) औद्योगिक सार्थ ([0005004] 007८७४श की परिभाषा को विस्तृत 
कर दिया गया है और अब उसके अन्तर्गत प्राइवेट लि० कम्पनियाँ, 

साझेदारियों तथा स्वामित्वघारी साथे (009॥7९0075 0०07०९709 
भी आते है । 

(२) राज्य अर्थ-प्रवन्धन नियम के अश्ो को जनता तथा बैंक भी खरीद 

सकती है जो अनुसूचित नहीं हैं । 

(३) राज्य अर्थ-प्रवन्धन निगम (5. 7. 0.) अधिक से अधिक २० 

वर्षो के लिए ही ऋण तथा अग्रिमो ([.0द॥5 8706 8003065) 
को दे सकता है अथवा उनके लिए गारण्टी दे सकता है जबकि 

औद्योगिक अर्थ - प्रबन्धन नियम ६. के. 2.) २४ वर्ष के लिए 
उपरोक्त कार्य कर सकता है । 

निग्रम के आथिक साधन 
(अ) पूँजी--राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की पूंजी सम्बन्धित आवश्य- 

कताएँ. राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जाँयगी । केन्द्रीय सरकार ने इन 

निग्मों की पूँजी की न्यूनतम् तथा अधिक्तम् सीमाएँ निर्धारित कर दी है। 

स्यूनतम् सीमा ५० लाख रुपया तथा अधिक्तम् सीमा ५ वरोड रुपये है । 

जनता भी निगम की अज्ञ पूंजी का २५% भाग नय कर सकती है, झोय पूँजी 

को क्रय राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, अनुसूचित बैंको, बीमा वम्पनियों तथा 
अन्य आशिक सस्याओं द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार केन्द्रीय चरकार 

॥। 
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से परामर्भ करके विभिन्न विनियोक्ता सस्थाओं के अनुपात का निर्धारण 
करती है । 

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित बर्तो' पर मूलधन के पुत्र 
भुगतान तथा वाधिक लाभाश की गसारन्टी देती हे। लामाश की दर राज्य 

सरकार द्वारा मारन्टीड दर से अधिक उस समय तक नही हो सकती जब तक 

कि निगम का सचित कोष, चुकता पूंजी के बरावर न हो जाय और जब तक 
राज्य सरकार द्वारा दिए गए धन का पुमभभूगतान न हो गया हो ) परन्तु 

किसी भी दशा में लाभाश की दर ५ % से अधिक नही हो सकतो | 

(व) वन्ध तथा ऋण-पत्र (80/:05 & ॥060९॥प7९5)-- 
अपने आधिक साधनों के लिए निगम (5. ए ८!) बन्ध एबं ऋण--पन्नो का 

निर्ममन कर सकता है) परन्तु इस प्रकार प्राप्त किए हुए ऋण की राषि 

तथा अन्य आकस्मिक दायित्वों से प्राप्त घन राशि, चुक्ता पूँजी तथा सचित 

कोष के ५ गूने से अधिक नहीं हो सकदी है । इन निर्गमित बच्चो एृब कुण- 

पत्रों के मूलधन तथा व्याज के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्रीय 
सरकार की अनुमति से यारन्टी देगी । 

(स) जमा की स्वीकृति (॥०८९७/आ०८० ० 0९00आं9)- 
निगम जनता से जमा भी स्वीकार कर सकता है । जमा कम से कम ५ बर्य की 

आअबधि के लिए होने चाहिए । ऐसी जमा की कुल राशि निगम को चुकता पूँजी 

से अधिक न होनी चाहिए । 

निगम का प्रबन्ध 
राज्य अर्थे-प्रबन्धन नियम का भ्रवस्ध एक सघालकों की सभा, जिसमे १० 

सदस्य होते है, के द्वारा होता है। सचालको का चुनाव निम्न प्रकार होता है-- 
(१) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 
२) रिजर्व बैंक से केन्द्रीय बांर्ड द्वारा मनोनीत 
) औद्योगिक अ्े-प्रवन्धल निगम द्वारा मनोनीत 
) राज्य सरकार द्वास निर्वाचित प्रवन्ध सचालऋ 
) अनुसूचित बैकों द्वारा निर्वाचित 

(६) सहकारी बैंको द्वारा निर्वाचित 
(७) अन्य आधिक सस्थाओ द्वारा निर्वाचित 
(५) अम्य अश्धारियों द्वारा निर्वाचित ह> स७ २9 आज 7७ - ० २० अप 

कुल योग १० 
अीननने, 
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सचालक गणो को उद्चाय व्यापार तथा जन-हित को सामने रखते हुए 

व्यापारिक सिद्धान्तो का प्रालन करना चाहिए। निगम के नीति सम्बन्धी 

मामलों मर राज्य सरकार के निर्णय मान्य होते है। राज्य सरकार सभा को 

भग कर सवती है, यदि सभा उनके आदेझो का पालन करने में असफल 

रहती है । 

निग्रम के कार्य 

राज्य अर्थ-प्रवन्धन नियम निम्नलिखित कार्य कर सकता है - 

(१) ओऔद्योगिक सस्थाओ के निर्गमित अश्यो व ऋण पत्रो का अभिगोपन 

करता । ऐसे ऋण-पत्रों का निर्मेमम अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए 

होना चाहिए । 

(२) औद्योगिक सस्थाओं को अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए ऋण 
देना अथवा उनके निर्मम्रित ऋण-पत्रों का तय करना । 

(३) औद्योगिक सस्थाओं द्वारा स्वतन्त्र वाजार (0/6॥ !थैक्रा:०) में 
अधिक से अधिक २०व५प की अवधि के लिए प्राप्य ऋणों का अभिगोपन करना। 

(४) ओऔद्योगिक सस्थाओ द्वारा स्वस्घो (50०८७) जशों, (5०9, 

बन्धो (80045) अथवा ऋण-पत्रों का अभिगोपन करना, यदि विकय ७ वर्ष 

भ जनता को कर देना है। 

निगम के निपिद्ध कार्य 

(१) अधिक से अधिक उद्योगा वी सहायता करने के विचार से निगम 

किसी एक औद्योगिक साथ को अपनी चुकता पूंजी के १० | भाग अथवा १० 

लाख र० (जो भी कम हो) से अधिक नही द सकता 

(२) निग्रम किसी भी औद्योग्रिक सार्य के अश्यो अथवा स्कम्बों (900८:७) 

को प्रत्यक्ष रूप से क्य नहीं कर सकता । 

(३) निगम जनता से ५ वर्ष से क्म अबधि की जमा (0650॥0) 
स्वीकार नही कर सकता है। 

(४) निम्रम अपने अशों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दें सकता ! 

(५) निगम अपनी चुकता पूजी से अधिक राश्नि वी जमा (269०भ/8) 

स्वीकार नही कर सकता है । 
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लिगम की क्रियाओं का विवरण 

राज्य अर्वे-प्रन्न्धत निगम अधिनियम १९४१ के पास होसे के समय से 

लेकर मार्च १९५८ सक विभिन्न राज्यों में तरह निगम स्थापित हो चुके हू 

मैसूर सरकार ने भी इस प्रकार के नियम को स्थापित करने का निर्णय कर लिया 

है। इस समय तक स्थापित निग्रमो की निर्भमित पूंजी मे रिजर्व ढेक का भाग 

१७ ४ से लेकर २० ४ तक रहा है। केन्द्रीय सरकार ने तीन राज्य सरकारो- 

जासाम, सौराप्ट्र तथा द्रावनकोर कोचीन--फो कुछ आर्थिक सहावता ऋणों के 

रूप मे दी है जिससे वे राज्य सरकारे अपन नियमों के अश्यो को खरीद सके | 

केन्रीय त्रकार ने इस उद्देज्म के लिए १९५५-४६ के बजट मे ९ करोड़ 

हफये का प्रावधान किया था । 

अभी तक जितने भी निग्रम स्थापित किये गये ह वे अपनी शेशवावस्था 

में हूं और अनेक असुविधाओं एवं वाघाओं का सामना कर रहे ह। ये अभी 

इस अवस्था मे नही हैं जिंससे वे उद्योगों को सहायता समुचित रूप से पहुंचा 

सके । इसके अतिरिक्त वे जावेदन पत्रों को किसी न किसो बारण से जस्वीकृत 

कर देते है और जंप भी आवेदन पत्र स्वीकार क्यि जाते ह उन पर ऋण 

स्वीकार करन मे बह॒त बिलम्व होता है, इसमे ऋण लेने वाले उद्योगो को 

बहुत जमुविधा एवं कठिनाई द्वोठी है । 

ऐसा कहा जाता हे कि निगम अधिक्तर अपेक्षाकजत बडी औद्योगिक साथा 

को ऋण देते है। इस प्रकार लघु उद्योगों, जिनको सहायता पहुँदाने के 

उद्देश्य से ही इन निगमो की स्थापना हुई है, विना सहावना के रह जाते हू । 

इसके अतिरिक्त कुछ राज्यां म॒ राज्य सरकारे निम्रमो को त्ियाजो म हस्तक्षेप 

करतो है और कुछ उद्योगों को अप्रत्यक्ष रुप से आथिक सहायता नी देठो है) 

उदाहरणार्थ राज्य-अनुदान उद्योग अधिनियमों (डक 330 7० 77005765 

०४ के अन्तर्गत राज्य सरकारे ऋघु उद्योगों को ब्राधिक सहायता देती है । 

इसका प्रभाव यह होता है कि लघु उद्योग कारपोरेश्नन से ऋण न लेकर राज्य 
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सरकारो से प्रत्यक्ष रुप से ऋण लेते हैँ । हैदराधाद राज्य सरकार वित्तीव 

निगम इस कथन की पुष्टि करता है । इस निगम के पास १९५५-४६ में 

पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम आवेदन-पत्र आये और इसका मुस्य कारण 

यही था कि वहाँ का 'स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज वोर्ड! लघु उद्योगों को अधिक 

सुविधाजनक शर्तों पर ऋण देता था। आम्ध्र निगम को भी इसी प्रशार वी 

कठिनाई का सामना करना पडा । 

१९५६-५७ में १० राज्य अर्थ-प्रवन्ध नियमो को ३५९७ लाख रुपये वा 

शुद्ध लाभ हुआ जबकि १९५५-५६ में यह लाभ कुल २५ लाख रुपये ही था। 

आय-कर ([000ए८-7४5५) के लिए प्रावधान कर देने के पश्चात् निंगमों के 

लाभाश बॉटने के लिए पर्याप्त शेष न रहा ) परिणामस्वरूप इस कमी को 

पूरा करने के लिये उन्होंने अपनी-अपनी राज्य सरकारों से सहायता मॉगी। 

१९५६-५७ में यह सहायता २०*३ लाख रुपये थी जबकि १९५५-५६ में 
इसकी राशि १६६ लाख रुपये थी | मार्च १९५७ तक निगमों को दी गई 

कुल सहायता ५५ १ लाख रुपये थी । 

१९५८-५९ भें १९५७-५८ की अपेक्षा मे राज्यकोय अर्थ-प्रबन्ध निंगमों के 

अग्रिमों (80५870९8) में २२१ करोड रुपये की बृद्धि हुई। मैसूर राज्य मे 

भी एक निगम की स्थापना हो जाने से निभमो को कुल सरया १३ हो एई 

है। तीन निममो ने ब्रॉण्ड्स का निर्मेमन करके २०५० करोड ख्पये वी 

अतिरिक्त धनराशि को प्राप्त क्या । $छ राज्यों मे निगमो 0090०0००शे 

के राज्य सरकारों को ओर से लघु उद्योगों को सरकारी रियायती आ्िक 

सहायता प्रदान करने के लिये अभिकर्त्ता (&8८७॥७) नियुक्त किया गया है। 

इस समय यह अभिकर्सा प्रणाली उत्तर प्रदेश, आन्ध्र-प्रदेश, बम्बई कथा 

पजाब मे प्रचलित है। बिहार सरकार भी इसो व्यवस्था को अपनाने जा 

रही है । 

राज्यकीय अर्थ-प्रवन्ध निगम अधिनियम १९५१ की घाया ३७ अ'के 

अनुसार रिजर्व बैक ते अभी तक ९ निगमो का निरीक्षण कर लिया है। 
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विभिन्न राज्यों में अर्थ प्रवन्धन निगम (92283 48000 22/00/2968 07260. फरिक/33:0,00 

पंजाव अर्थ-प्रवन्धनत निगम 

पंजाब की सरकार ने १ फरवरी १९५३ को पजाव अर्थ-प्रबन्धत नियम 

की स्थापना की । इस निगम का प्रधान कार्यालय जालन्धर में है। इसकी 

अधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपये है और निर्गेमित पूंजी १ करोड रुपया है जिसका 

क्य इस प्रकार है - 

(१) पंजाब सरकार ३० लाख रुपये 

(२) रिजर्व बैक शक के 
(३) अनूसूचित वैक तथा बीमा कम्पनियाँ ३० कफ. # 
(४) जनता रण 9. # 

इस निगम का उद्देश्य लघु छव माध्यमिक उद्योगों को दीर्घक्ालीन ऋण 

देना है। पजाव सरकार ने पूंजी की वापसी तथा ३४ लाभाश की गारण्दी 

दी है। इसके प्रवन्ध एव कार्यो के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिवः अर्थ प्रवस्धन 

निगम अधिनियम १९५१ लागू होगा। इस निगम के प्रबन्ध सचालक 
श्री एन० डी० नागिया है। 

निगम प्रथम २ लाख रुपये पर ६% ब्याज और ० लाख छपये से 
अधिक पर ६॥ 5 ब्याज लेता है। मूलधन तथा ब्याज का निश्चित तिथियों 

पर भुगतान दने पर १॥ & की छूद दी जाती है । 

पंजाब तिग्रम ने अपना कायक्षेत्र बढा रखा है क््योंदि दिल्ली में बोई 
पृथक निगम नहीं है। इस प्रकार पजाब अर्थ प्रबन्धन नियम पजाब और 

दिल्ली दोनो में कार्य करता है। पेप्सू राज्य के पजाब में सम्मिलित हो जाते 
से पजाब राज्य का कार्यक्षेत और भी बढ गया है । 

बम्बई राज्य मे अर्थ-प्रवन्धत निगम 
वम्बई राज्य में वम्बई के वित्त मत्री श्री जीवराव मेहता की घोषणावुसार 

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना ३० नवम्बर १९५३ को हो गई है। 

इसवी अधिडृत पूंजी ५ करोड रपये है। इस पूंजी का क््य राज्य सरवार, 
सयक्त स्वन््ध बैंकों, बीमा कम्पनियों, सहक्तारी बैंको, विनियोग प्रस्यास 

(एरएक्षाएक्षा। प्राण्श) तथा अन्य आथिक सस्थाओ ने जिया है! 
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बस्वई राज्य अर्थ-प्रवन्धन निगम का प्रमुख वायलिय वस्वई में है। 

उद्देश्य 
बम्बई राउय अर्थ-प्रवन्धन निगम का उद्देश्य भी अन्य राज्य निभरमो की 

भआंतति राज्य के आर्थिक विकास के लिए आयथिक सुविधाएँ प्रदान बरवा है! 

कार्य 
[१] आऔद्योणिक इकाइयो के ऋणपत्र खरीददा तथा उन्हें ऋण देना । 

[२] शौद्योगिक इकाश्यो ढारा 'स्टाक एक्सचेज' मे लिए गये ऋण की 

गारण्टी देना । 

[३] औद्योगिक इकाइयो के ऋणपत्र, वन्ध एवं स्कन्घों (५००८४) के 
निर्मेमन का अभिगोपन करना । 

[४] औद्योगिक इकाइयों को कम से कम १०,०००) सेथा अधिक्तम् 
५ लाख रुपये का ऋण देना ) 

ऋण देने की शर्ते 
[१] स्थायी सम्पत्ति के शुद्ध मूल्य के ५ % राशि तक ऐसी सम्पत्ति 

की प्रथम वैधानिक प्राधि पर नहण दिया जा सकेया । 

[२] ऋण अधिकतस् १० से १२ वर्ष तक के लिए दिया जायया जिसका 

भुगतान किश्तों में होगा । इन किश्तो को राशि एवं ऋण की अव्षि प्रत्येक 

उद्योग की योग्यता एवं उसको स्थिति के अनुसार निश्चित होगी । 

[३] ब्याज की दर ६ /£ श्रतिवर्ष होगी। 

[४] ऋण के लिए श्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर ऋण की स्वीक्षृत्र देने के 

पूर्व निम्न बातों वे आधार पर विचार होया -- 

(अ) उद्योग की आशिक स्थिति, 
(बी) प्रतिभूतियों की पर्याप्तता , 

(से) लाभार्जन सक्ति, 

'[६) ब्याज तथा प्रभायो मे मूलधन के भुग्रताव करने की योग्यता , 
(थ) तातिक विश्लेपज्ञो एव प्रवन्धक व्यक्तियो की योग्यता एवं अनुभव , 

(र) आधुनोकरण, विस्तार एवं बिक/स योजना की तात्रिक युदुढ़ता , 

(ल) सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार, तथा 

(व) ऋण लेने वाले उद्योग वी माख योग्यता [ 

आल 
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उत्तर-प्रदेशीय अर्थ-प्रवन्धत निगम 
२५ अगस्त १९५४ को उत्तर प्रदेशीय अर्थ-प्रबन्धन निगम की स्थापना 

हुई है। इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में है। इसकी अधिकृत पूंजी 
३ करोड रुपया है। आरम्भ में केवल ५० लाख रुपये के ५०,००० अशोवा 
निर्मेमन किया गया है। इन अश्यो का तय निम्न सस्थाओं के हारा इस प्रकार 
किया गया है -- 

(१) राज्य सरकार 84 
(२) अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनी आदि ३९३१० 
(३) रिज़ये बैक श्५्ड् 
(४) अन्य सस्थाएँ १०० 

उद्देश्य 
निगम का मुख्य उद्देश्य लघु तथा माध्यमिक उद्योगो को आधिक सहायता 

देना है । 

ऋणा देने की शर्ते 

यह निग्रम पजाव राज्य अभ॑-प्रबन्धन विगम को शर्तों के आधार पर बत्य 
तथा ऋणपश्न बेचने का अधिकारी है। सचालक मण्डल को यह निश्चय करने 
का अधिकार होगा कि किन उद्योगो को सहायता मिलनी चाहिए। संचालक 
मडल ही ऋण की न्यूबतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करेगा। ऋण 
नवोन तथा पुरामी दोनो ही कम्पनियों को दिए जायेगे। निग्रम द्वारा दिए 

गए ऋण पर ब्याज ६ & की दर से लिया जायेगा और निश्चित समय पर 
ऋण की किश्तों तथा व्याज छे भुगतान करने पर १२% को छूट दी 
जायगी 

प्रबन्ध 

नियम का प्रबन्ध एक सचानक सभा के द्वारा होगा। इसका पथम 

प्रबन्ध सचालक रिजवं वेक को राय के अनुसार नियुक्त क्षिया जायगा। मिगम 
की कार्यक्षमता बढाने के लिए परामशंदाता समितियाँ (86ए३8ण०9 (० 

४८६७) नियुक्त की जायेगी । 
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राज्य निगमों की कठिनाइयाँ 

निगम को पिछले वर्षों में कुछ कठिनाइयों का सामना करता पडा है 

जिनका विवेचन इस प्रकार है .-- 

[१] भाग लेने वाली कम्पनियों की जाथिक स्थिति का अनुमान लगाना 

बहुत कठिन होता है, क्योकि ये कम्पनियाँ सर्वमान्य सिद्धान्तों के आधार पर 

अपना लेखा नही बनाती हैं। पिछले पांच या छ वर्षो के बअप्रमाणित तथा 

अन-अकेक्षित (]२००-७४४०॥/९४) खांतो का विश्लेषण करना है । 

[२] भाग लेने वाली कम्पनियाँ अधिकतर अपनो उत्पादन शक्ति, 

वास्तविक उत्पादन, तथा अनुमानित उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध मे पर्याप्त 
सूचना नही देती है । अत निमम ऐसी कम्पनियों को ऋण देने में सकोच 

करता है। 

[३] बहुत सी एकल स्वामित्वधारी तथा साज्ञेदारी के व्यवसाय ऋण 
लेने के लिए पर्याप्त प्रतिमूति नही दे सके क्योंकि उनके स्वामित्व तथा स्थायी 

सम्पत्ति के मूल्याक़्न में गडबडी होती थी । 

[४] छोटे ब्यबत्तायो की सफलता अधिकतर उनके स्वामियों के व्यक्तित्व 

पर आधारित होती है। यदि उनके स्वामियों मे परिवर्तन हो जाता है तो 

व्यवसाय की सफ़तता नो उन्देह मे प्रड जाती है । निगम को क्रण देते समय 

इस बात का ध्यान रखना पडता है । 

[५] रूण लेने वाली कम्पनियाँ नियम की सीमाजो व नाजुक परिस्थिति 

को नहीं समझती और वे अपने हित की पूर्ति के लिए जोर देती हैं। वास्तव 

मे देखा जाय तो मार्गेज बैंकिंग (३॥०॥2988 837४08) में बहुत ही सावधानी 

व देख-रेल की ज़रूरत पडती है 

[६] केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो द्वारा ग्रामीण उद्योग की 

उन्नति के लिए जो उत्तरोत्तर दल दिया जा रहा है वह भी छिती सीमा तक 

इन निगमो के क्षेत्र को सीमित करता है। सरकार की इस नोति के कारण 

निगम लघु स्तर के उद्योगों को अधिक सहायता नही दे पाते है । उदाहरणार्थ 

सरकार ने ग्रामीण तेल पेरने के कोल्हुओ को विकसित करने के उद्देश्य से लघु 
स्तर की आयल मिलो प्र प्रतिबन्ध लगा दिया है। 

[७] निगम के सामते ऋण लेने वाली कम्पनियों की वास्तविक स्थिति 
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वा ज्ञान प्राप्त करना भी एक समस्या है। इस कार्य के लिए तात्रिक कुशल 

व्यक्ति चाहिए जिनका नितान्त अभाव है। 

राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम (सशोधन) अधिनियम सन् १९५६ 

उपरोक्त कठिनाइयो के कारण राज्य निगयमो को अधिक सफ्लतवा नहीं 

मिल रही थी। इन कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 

अधिनियम मे सशोधन क्या और ३० अगस्त १९५६ को राज्य अर्थ प्रबन्धन 

निगम (सग्ोधन) अधिनियम पास हो गया । इसके निम्न उद्देश्य थे - 

[१] पिछले वर्षों में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करना । 

[२] जो राज्य वित्तीय निगम की स्थापना करने में असमर्थ है उनके 
हित के लिए सयुक्त अर्थ प्रवन्धन ग्िगम को स्थापना करना । 

[३] जिन लघु तथा कुटीर उद्योग्रो के पास प्रत्याभूति ( 0089768 ) 
देने के लिए उचित प्रतिभूतियाँ नही है उनको राज्य, सरकार, अनुमूचित बैक 

अथवा सहकारी बैक की प्रत्याभूति पर ऋण देना । 

रिज़र्व बैक आफ इणिडया एक्ट, १९३४ को ३० अप्रैल १९६० में सशोधन 

क्या गया है। इस सशोधन के अनुसार रिजर्व बैक, स्टेट फाइनान्स कारप- 

रेशन को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारो की प्रतिभूति ($6०एग79 

पर ऋण अथवा अग्रिम १८ मास तक की अवधि के लिए दे सकती है। 
स्वीकृत की गई ऋण अथवा अग्रिम वी कुल धवराशि किसी भी समय निगम 

की घुकता पूंजी के ६० % से अधिक नही होगी ।* 

औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 
॥90950 2 ९7९१॥६ & ॥४९5घ३९॥६ (०790/38०॥ ए ॥0॥3 (६३ 

निजी क्षेत्र के उद्धोगो को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 'औद्यो- 

गिक साख एवं विनियोग निगम' की स्थापता ५ जनवरी १९४४ को वी गई 
है। यह निगम विद्युद्ध रूप मे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व व प्रवन्ध में है। 
यह तिडी क्षेत्र के उद्योगयो की आथिक सहायता, उनको ऋण देकर, क्रय बी 

गारन्टी देकर तथा अशो का अभिगोपन करके करता है। 

+# (९६९/४९ छिआ६ ० धावी3 8णीा४धआ, |णा& 960 7. 822 
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१९५३ मे भारत सरकार वथा विश्व वैक द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के 

मण्डल (पकाव७ 0०७ 8६४००) ने इज्धलैंड के 'औद्योगिक्र तथा व्यापारिक 

विच्व निगम! (]. & 0 2०फ्रण४४०७) के आवार पर उपरोक्त तिगम को 

स्थापित करने का निश्चय किया था क्योंकि भारतीय औद्योग्रिक अर्थे-प्रवस्धन 

निगम (. ए 0.) कर्घ सरकारी होने के कारण उद्योगों की दीघंकालीन 

आवश्यकताओ की पूछ्ति इतनी कुशलता से न कर सका जितना इसे करना 

चाहिये था । फरवरी ११५४ में विश्व बैक का एक प्रतिनिधि तथा अमेरिका 

के वित्त निगमों के दे' प्रतिनिधि भारत में जाये । निगम की स्थापना के ध्येय 

से भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा बम्बई, मद्रास, कक्कत्ता तथा दिल्ली 

के उद्योगपतियों की सलाह से 'स्टीयरिग कमेटी” (5(६थ08 (.णाए्म(2०) 

नियुक्त की गई। इस समिति में ५ सदस्य थे जिनमे से २ सदस्य सयुक्त राप्द 

अमेरिका ((. 5 8.) तथा थ्युक्त राज्य (एछ. ६) विदेशी विनियोत्ताओं 

तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए गए । इन प्रयत्नों के फल- 

स्वरूप निग्रम का रजिस्ट्रेशन जनवरी १९५४ में भारतीय प्रमण्डल अधिनियम 

(0780 (00प्राएड0०8 6८0 के अन्तर्गत हुआ । इसका अगुख कार्यालय 

बम्बई में है । 

पूँजी का ढाँचा 
निम्रम की अधिकृत पूँजी २५ करोड रुपये है जो सौ-सौ रुपये के ५ 

लाख साधारण अ्श्ो तथा सौ-सौ रुपये के २० लाख अवर्गीय अश्ों 

(ए००४४५गौ९८० $847६७) से विभाजित है । निगम की चुकता पूँजी ४ करोड 

रुपये है जो सौ-सौ रुपये वाले ५ लाख साधारण अशो में विभाजित है। 

अख्ो का निर्ममन सम मूल्य (0»-/७०ए४) पर किया गग्रा है और उसके 

घारियों को प्रति जश पर एक मत (वोट) देने का अधिकार है । निर्मेमित 
पूँजी का क्रप विभिन्न सस्थाओ के द्वारा इस प्रकार किया गया है -- 

(१) भारतीय वेक, बीमा कम्पन्ियाँ तथा विनियोक्ता वर्ये 

आदि ३१ करोड रू० 
(२) ब्रिटिश ईस्टर्न एक्सचेंज बैक तथा जन्य औद्योगिक | 

सगठन आदि # करोड रु० 

(३) जमरीकी विनियोक्ता-मण ५० साख रू० 

योग ५ करोड रुपये 
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अमेरिकन विनियोक्तागणों में 'रौकफैलर ब्रदर्स” 'वेस्टिय हाउस इलेक्री- 

कल इन्दरनेशनल कम्पदी' तथा 'मेसर्स आतिन मरैथीस़ल केमिकल वारपोरेशन' 

सम्मिलित है । 

भारत सरकार ने निगम को ७ करीड रुपये का ऋण बिना ब्याज के 
दिया है जिप्तका भुगताव १५ वापिक किस्तों मे ऋण देने वी तिथि के (५ 
वर्ष पश्चात् होगा। विश्व बैक त छ ९ 79) ने भी निगम को समय समय 

पर विविध मुद्राओ में १० भि० डालर के बराबर ऋण देना स्वीकार किया 

है । ऋण के भूलधन ब्याज तथा अन्य व्ययों की भारन्टी भारतीय सरकार ने 

भात्र १९५४ में दी है। क्रण की अवधि ४ वर्ष तथा व्याज की दर ४॥ ४ 

है। जीवन बीमा के राष्ट्रीयह्त हो जाने के कारण भारतीय सरकार के 

स्वामित्व व अधिकार में पूंजी का लगभग १८% भाग आ गया है। परलु 
सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहती है । 

उद्देश्य (09]९० ) 

निगम की स्थापता भारतीय तिजो क्षेत्र के उद्योगों को सहाग्रता पहुँचाने 

के उद्देश्य से हुई है जो निम्ब प्रकार से दी जाथगी -- 

[१] बिजी उद्योग के निर्माण, विस्तार तथा आधुनिषता गे सहा- 

यता देना। 

[२] ऐसे उधोगो के आन्तरिक तथा वाह्म निजी पूँजी के विनियोग तथा 

सहभागिता को प्रोत्माहित करता तथा बढावा देना । 

[३] भौद्योगिक विनियोगो में तिजी स्वामित्व को प्रोत्योहित करना तंथा 

विभियोग बाजार के क्षत्र को विस्तृत करना 4 

उपरोक्त उद्देश्यों की पूति के हेतु सहायता निम्न रूप मे दी जायगी “7 

(भ) उद्योगों को दीर्घकालीन या मध्यकालीय ऋण देवर अथवा उसके 

सामान्य जद्यो (84०४४ 58276३) का क्रम करके , 

# (ब) अश्यो एवं प्रतिमूतियों (5९८घाव॥७७) के नवीन तिर्गमत को प्रोत्मा- 

सित करके अथवा उनका अभियोपय करके , 

(स्] अन्य व्यक्तिगत विनियोग खोतो के प्राप्त ऋणों की गारन्टी देवर, 

(द) चक्रित विनियोगो (२९ए०शणइ-॥ए८६ए८॥७) द्वारा पुन बिनि- 

* योग के लिए पूँजी उपलब्ध करके, तथा 
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(य) भारतोय उद्योगो को प्रवन्धकीय, ताजिक तथा प्रशासकीय सनाह 

देकर और उन्ह प्रबन्धकीय, सतामिक एव प्रशासकीय सेवाएँ (5४००७) प्रोप्त 

करने मे सहायता देकर | 

विगम द्वारा अतिरिक्त पूजी प्राप्त करने के साधन 
निगम के णर्पद अस्तानियम के क्लाज़ १० के अनुसार निगम अवर्गीव 

अश्यों को साधारण सभा की स्वीकृति से अथवा सचालक गणों हारा साधारण 

सभा म॑ स्वीकृत नियमों के अनुसार निर्गेमित कर सकता है। 

निगम वाहर से ऋण ले सकता है यदि उधार लिया हुआ धन निम्नराशि 

के तिगुन से अधिक नही हो -- 

[१] जाम्तविक पूंजी (छाक्र/भा०० एफ) + 

[२] भारतीय सरकार से लिया गया जदत्त अग्रिम (0प09707९ 
20५87९० ) , तथा 

[३] निगम को अतिरेक रानि (507ए०४) तथा सचित कोप । 

निगम का प्रवन्ध 

औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 0. 0.] (0) का प्रवन्ध एक 
संचालक समिति के हाथ में होगा जिसमे ११ सदस्य होगे । इनमे ७ भारतीय, 

२ ब्रिटिश, एक अमरीकी और एक वर्गणज्य एवं उद्योग मन््त्ालय की ओर से 

होगा । प्रारम्भिक सचालकबण 'स्टीयरिंयग समिति” के ही सदस्य है। इस 

निगम के जनरल मैनेजर 'बैक आव इगलैड! के मुख्य कोपाध्यक्ष श्री पी० एस० 
बीले (0 7 5. 8९8०) है । इन महोदय की नियुक्ति का अनुमोदन 

भारतीय, ब्रिटिश तथा अमरीकी सभी विनियोक्ताओ ने किया है । निगम के 

चेयरमैन डाक्टर रामास्वेमी मुदालियर तथा सदस्य सर्व श्री ए० डी० श्रॉफ, 

घनश्यामदास विडला, कस्तूरभाई, लानभाई आदि हैं। 

निगम के प्रति भारतीय सरकार के अधिकार 

निगम तथा भारतोय सरकार के मध्य हुए समझोते के अनुसार सरकार 

को निम्न अधिकार प्राप्त है -- 

[१] सरकार निगम की सम्माय्ति के लिए आवेदन पत्र दे सकती है यदि 
वह ( सियम ) अपना पुनर्भु गठान करने मे असमर्थ हो जाता है जथवा उसकी 

पूँजी एक निश्चित मात्रा से कम हो जाती है ॥ 
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[२] सरकार निम्रम की सचालक सभा में उस समय तक के तिए सचा- 

लक नियुक्त कर सकती है जब तक सरकार द्वारा नियम वी दिये गय ऋण वा 
पूर्ष भुगतान नही हो जाता है । 

[३] सरकार निगम के व्यक्तिगत लाभ को रोकने के लिए उवित 

कार्यवाही कर सक्तो है । 

निगम की क्रियाओ का व्यौरा 
यदायप्रि औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना ५ जनवरी सन् 

१९५४ की ही हो गद थी परन्तु इसने अपना कार्य १ मार्च सन् १९११ से 
प्रारम्भ किया । निगम के प्रारम्भ सन् १९५५ से तेकर सन् १९५९ के बल 
तक ५९ कम्पनियों के लिए स्वीकृति की गई वित्तीय सहायता २०१४० वरोड 

स्पए थी। सन् १९५८, सन् १९४५७ और सन् १९५६ के अन्त तक यही 
सहायता क्रमश १३ ३७ करोड रुपए, ११६५ करोड़ रुपये तथा ६:०१ रोड 

रुपए थी ओर कम्पतियों की सख्या क्रमश डंडे, २८ तथा ११ थी। 
सन् १९४५९ के जम्त तक स्वीकृत किए गए २०१४० करोड रुपए मे से 

१०*२४ करोड रुपए (लगभग ५० %) क्रण और गारन्टी के रुप में थे । 
८'३० करोड रुपए साधारण तथा पूर्वाधिवारी अश्यों के अभिगयोपन (ए#00 

पएाएए8 ) कार्य के लिए थे। शेप १८६ करोड रुपये साधारण तथा 

पूर्वाधिकारी अधो का क्रय करके दिए गए ! 

निगम ने अपनी क्रियाओं में और अधिक प्रसार क्या है और पहली बार 
सन् १९४४ में विदेनी मुद्ा मे ऋणों को वाँटा है। सन् १९५९ के अन्त तक 
स्वीज्ञत किए गए कणों में से ६:७४ कठोड रुपए (कुल ऋण का ६६ / ) 
विदेशी मुद्रा मे तथा ३:५५ करोड रुपए ( कुल का ३४५ ) के ऋण देशी 

मुद्रा में दिए गए। 

कारपोरेशन वी कुल आय १९५९ मे ५७ लाख रुपए थी। यही आय 
सन् १९५५८, १९१७ और १९५६ में क्रमश ५७ लाख, ५४ लाख और ४७ 
लाख स्पए थी। सस्थापन तथा अन्य व्यय (७२९ लाख रुपए) तथा बरो 
के लिए प्राववाव (१२:४३ लाख रुपए) करने के परचात् कारपोरेशन तो 
२८-३३ लाख रुपए का सुद्ध लाभ (८६ शत) हुआ जो कि पिछले वर्ष 
(२५२२ क्ञाख रुपए) की अपेक्षा मे ३:४१ लाख रुपए अधिक था हु 

रत 
8 २९5६:४९ 0376 रण [073 8600, #फ्ए [960. 
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राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तियम 
(रिव्नांणागे ॥रतच्ञांब 0०ए००फाला एण्फुताभांणा) 

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प, [. 0. 2.) की स्थापना २७ 

अक्तूबर १९५४ को १ करोड रुपये को चुकता पूंजी (जो कि पुणेतया 
भारत सरकार के द्वारा दी गई है) से की गई है। यह निगम एक 

राजकीय सस्था है और इसका पूर्ण स्वामित्व और नियन्त्रण सरकार के हाथ 

में है। देश में ग्यीत्नातिशीत्र औद्योगेकरण करने के उद्देश्य की पूर्ति ही 

इस निगम की स्थापना का सुख्य कारण हैं। उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र भें 
निजी साहस (एमंएआ० छाथाए्रांट/ थघोडी-सी ही वाह्य सहायता से 

सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं की पूत्ति कर सकता है। परन्तु जहाँ तक 

भाधारगूव... उद्योगों. (480 770४50:०७) तथा मुख्य उद्योगों धट॒०ए 

प94प्रशापं०४६). की स्थापना एुब विकास का प्रश्न है निजी क्षेत्र के बस की 

बात नहीं । :सके लिए सरकार की स्वय प्रवन्ध करना पडेगा। 

इस निगम की स्थापना की वात सर्वप्रथम तत्कालीन व्यापार एव 

उद्योग मत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने सोची थी ओर अक्तूबर १९५३ 

में योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन श्री बी० टी० कृष्णामाचारी ने राष्ट्रीय 
विकास समिति (४३४0३ 06ए८०७४०३६ (१०४००॥१ की बैठक में घोषणा 

की कि पचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में एक औद्योगिक विकास निगम 

की स्थापना की जायगी। इस तिगम का मुख्य उद्देस्प अन्य निगमों की 
भाति उद्योगों का अर्थ-प्रदन्धन करके, उनके विक्रास एवं स्थापत्रा के साधनों 

को जुटाना होगा ) निजी साहस को यद्यपि ऐसा करने मे अदिक सफलता 

मिलने को आधा सड़ी है परन्तु वह अपने विनियोगो, जनुभव एवं योग्यता 

(छछथांधा९८ बाप ६70०५४०) के द्वार सहायता पहुँचा सकता हे। 

यह निगम अपने उद्देश्य को पूर्ति में निजी साहस के सहयोग को सहर्ष 

स्वीकार करेगा और उसका सदुउपयोग करेगा । 

पूँजी एवं आ्थिक साधन 
विकास निमम की स्थापना के पर्व उसकी जश पूँजी १४० करोड़ रुपया 

रखने का विचार था परन्तु अब इसकी स्थापना केवल १ करोड़ रुपये को 

पूँजी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त झूणों के साथ की गई है। निगम को 

अपने पाविक साधन वड़ाने के लिए जयो एव ऋण पत्रो के निर्गमनन करने 
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का अधिकार है। यह केस्रीय तथा राज्य सरकारों, वेंका, कम्पतियों तथा 

व्यक्तियों से अनुदान (0879), ऋण (,0थ9, अग्रिम (860क्ष००७) गा 

विक्षेप (9धए०झ७) स्वीकार कर सकता है। 

निगर को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति सरकार दो प्रकार से वरेगी- 

(१) औद्योगिक परियोजनाओं (ठाच्रार्श ए.]९०७) के अध्ययत, 

अनुसधान तथा औद्योगिक निर्माण के निर्णय तथा आवश्यक तानिक एवं 

प्रबन्धकीय कर्मचारियों के दल (& (णए5 णी एसलागात्व। 2०१ ऐरशाग86 

78 89) को तैयार करने के लिये वापिक अनुदान (6ाथ्व5) देकर पैपा 
(२) प्रस्तावित प्ररियोजताओं (9:0]०८७9) के निर्माण के समय जावेशक 

ऋण देकर । 

उद्देश्य 
विकास निगम मुख्यतया एक सरकारी सस्था है जिसका उद्देश्य उद्योगों 

की स्थापना एवं विकास करता है, न कि लाभोपार्जत करना। यह गे केवल 

सार्वजनिक क्षेत्र (०७॥० ३८०७) का ही विस्तार करेगा, बल्कि निंगी 
क्षेत्र को भी धोत्साहित करेगा। द्वितीय पचवर्षीय योजवा को सफलतापूर्वक 

कार्यास्विव करने के लिये इस निम्मम की पूर्व-रथाणना परमावश्यक समझी 
गई थी, क्योंकि द्वितीय पचवर्धीय योजना मे देश को सुरक्षा एवं उन्नति हैं 
देश के श्रीघ्रातिशीत्र औद्योगीनरण पर विश्येप जोर दिया गया है जो कि 
औद्योगिक विक्रास निगम जेंसी दीघकालीन साख सस्था की स्थापदा के विधा 

सम्भव नहीं था। इस विगम को स्थापित वरने का दूसरा कारण यह थीं 
कि इससे राष्ट्रीय सरकार द्वारा घोषित मिश्रित आधिक नीति [॥४४९९-2००6 

॥00०7॥५) की पूि होती थी। सरकार नवीन उद्योगो का निर्माण करके नित्ी 

व्यक्तियों को बेच देगी उस वन से फिर नवीन उद्योगों का विर्माण करेगी । 

अपने इन उद्देश्या की पू्ति दिगम लिम्व सुविधाएँ प्रदान करके करेगा ८ 

[१] उद्यागा को आवश्यक मशीनरी तथा प्लान्द प्रदाव करता तबा 

आधारभूत उद्योगा का प्रवर्शन एव निर्माण करना । 

[२] देश के औद्योगिज विकास में सहायक वर्तमान निजी उद्योगों को 

तात्रिक एवं इन्जीनियरिग सेवाएँ प्रदात वरया तथा यदि आवश्यक्ष हो वो 

पूँनी देना 

[३] विबो चाहत .8ए३६ 20चए्ञाव्थे को सखवार द्वारा स्वीईंत # 
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औद्यागिक याजनाओो की पूति के जिए आवरबक तातजिक, इस्जीनिर्यारित, 

आशिक अथवा अन्य सुविधाएँ भ्रदान करना | 

[५४] प्रस्तावित जौद्योगिक योजनाआ की पूवि के लिए आवश्यक 

अध्ययन करना, उनको तात्रिके, इन्जीजियरिय, जाविक जथवा अन्य सुविधाएँ 
अ्रदत्त करना? 

इस उद्देश्य से निगम के बोड ने २३ अक्टूबर १९५४ को हुई जपवी 

पहली बैठक म॑ उद्योगा को अस्थायी (97०५४७४०००) सूची तैयार की, जिसवा 

अध्ययन करके निगम को यह ज्ञात हो जाय कि नवीन औद्योगिक विकास किस 

सीमा तक आवश्यक है और वतमान उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ाना 

चाहिए । निगम के बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया कि देश के थीज़ 

औद्योगीकरण के लिए सुब्यवस्थित ताजिक सहायता के प्रावधान (छ70ए507) 
की आवश्यकता ह। अत उसम योग्य सलाह देने वाले इन्जीनियरा की 

संस्था ((्राएवा पऐए ० ९००5प्रपण8 2087 ९८75) स्थापित करत 

की आवश्यकता पर जोर दिया । 

चुने हुए उद्योग जिनकी थस्वायों सूची तैयार की गई है, इस प्रकार हू -- 

[१] मिश्र चौह सेगनीज़ और कैरोपरोम 

[२] जल्मानियम 

[३] हछाबा जस्ता तथा अनौह घातुएँ 

[४] डीज़ब इजिन, इबिन आर जेनरेंटर 
१] भारी रसायन 

[६] खाद और उवरक 

[७] कायला और कोबतार 

[#] मेथानोल एवं फार्मेल्डीहाइड 
[९] कारबन ब्लेक 
[१०] काग्रज अखबारी कागज़ यादि बनान के लिए लकड़ी की जु् 
[११] इजिस दवाइयां, विटाभिन्स एवं हारमोस 

[१२] एक्सरे तथा डावटरी सामान जादि 

[१२] ह्ाडबोड, कन्सूलसन बाड अदि 
[१४] कुछ उद्यागों जैस जूट, कपास, उस्त्र, चोनी, काज, साभठ 

रासायनिक, छपाई, खान, आदि के लिए आवश्यक मशोवरी तथा सामग्री 
का निर्माण करना ) 
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आर्थिक सहायता देने के प्ररूप 

विकास सचिंग्रम विसी भी प्रकार के औद्योगिक व्यवसाथ को आविक 

सहायता दे सकता है, चाहे वह सरकार के नियन्त्रण अथवा स्वामित्व मे हो, 

वैधानिक सस्या (58009 8009) हो, वम्पनी हो, फर्म हो या एक्ाकी 

व्यवसाय हो । उद्योगों को सहायता पूँजी, साख, मशीनरी, साजसज्जा 

(#(णए०८४/) या अन्य कसी भी रूप में दी जा सकती है। निगम उद्योग 
को आथिक सहायता विभिन्न रूपो मे दे सकता है। उदाहरणार्थ यह उद्योगों 

को ऋण व अग्रिम ([,०७॥$ ४00 80४90८८७) स्वीकार कर सकता है, उनके 
अशो व ऋण-पनरो का क़्य व अभियोपन कर सकता है तथा उनके ऋणो और 

अग्रिम पर गारण्टी दे सकता है । 

निगम के अधिकार 

विकास निमरम को कुछ अधिकार प्रदान किये गये है जिससे वह अपने 

सम्बन्धित उद्योगों पर नियन्त्रण रख सके । वह किसी भी उद्योग में अपने 
सचालफ नियुक्त करके उसका श्रबत्घ, नियन्त्रण तथा निरीक्षण कर सकता 

है । वह किसी भी सार्थ मे साझेदार या अन्य किसी भागी के रूय में सम्मि 

लित रूप से कार्य कर सकता है। वह किसी ऐसी साथ का प्रवर्तत तथा 

निर्माण भी कर सकता है जिसका उद्देश्य अन्य साथथों को स्थापित करना 

अथवा उनका सचालन करना होता है। 

अचन्ध ( ](६॥986९70॥7॥ ) 

विकास निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति (छ0970 ० 96८०णशे 

के द्वारा होता है। इस समिति में कम से कम १४ सदस्य और अधिक से 

अधिक २४ सदस्य हो राकते है। ये सदस्य उद्योगपति, वैज्ञानिक तथा इन्जी- 

निमरय होते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीति (पर्शाए००) क्यि 

चार, है; आस'प्रप्टत८ गीमपण्ष-क्त। 'संचालस सावेजीनक तथ। पी 'देके: 
सम्मिश्रण से होता है। वतमान रुचालन समिति के २० सदस्य है जिनकी 

नियुक्ति केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार वी है --* 

+ |च०06/0 १९५९७, ँ०४४श०९:, 4954. 
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उद्योगपति १० 

जधिकारी (0०99) फू 

इस्जीनियसे है 
वाणिज्य एवं उद्योग मन्ती (चेयरमैन) शृ 

निगम की क्रियाएँ 
औद्योगिक विकास निगम की सचालक सभा की प्रथम बैठक सितम्बर 

१९५५ में हुई इस बैठक में कुछ औद्योगिक विकास की योजनाएँ स्वीक्षत्त 

की गई” तथा उन योजनाओं का पर्यवेक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया। 

निग्मम ने भारतोय जूद उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनीकरण के लिए आथिक 

सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने का निश्चय भी कर 
लिया ) इसने एक समिति, जिसके सदस्य अधिकतर उद्योगों से सम्बन्धित थे, 

की स्थापना की और निरचय किया कि इस समिति की सिफारिनों के 

आधार पर स्वीकृत मिलो को केवल ४॥ ५ ब्याज पर दीर्धकालीन ऋण 

दिया जायगा | 

जूट उद्योग की सात मिलो को आधुनीकरण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम ने १९३६ करोड रुपए का ऋण दे दिया है और ८ अन्य मिलो 

के लिए १"५८ रुपये का ऋण नियस के विचाराधीन है। ऐसा अनुसान लयाया 

जाता है कि उपरोक्त ऋणों के द्वारा तथा जूट उद्योग के आन्वरिक साधना 

के द्वाया सम्पूर्ण जूट उद्योग की लगभग आबी पुरानी मशीनों का आधुनीकरण 

हो जायगा ॥* 

निगम ने कुछ अन्य उद्योगों की स्थापना करने का भी निश्चय किया है। 

थे उद्योग स्टील फाउप्ड्रीज फोर्जेज, प्रिंटिंग मशीनरी, एयर कम्प्रेससे (७0 

(०एछा९5४०8), कागज की लुर्दे, कार्य इत्यादि है ( 

निगम के सचालको ने 7३ सार्च १९५६ को दिल्ली में हुई बैठक में 
सरकार के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण लुताव रखे । इन सुज्ञावों से से एक सुझाव 

“सिन्थेटिक रवड प्लान्ट, ($+घ८४० एघप०० ?]990) के सम्बन्ध में भी था। 

3 रीवा क्ी॥47८2, ०४५४६ 2, )958, 9. !75, 
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निगम ने भारतीय सरकार के सामते त्तीन योजनाओं के पत्नवेक्षण कराने का 

सुझाव रखा । ये योजनाएँ निम्न चीज़ो के निर्माण से सम्बन्धित थी +- 

(अ) औद्योगिक मझ्लीनरी तथा प्लान्टद 
(ब) एल्मूनियम, तथा 

(स) एलीमेन्टल फास्फोरत (छ]6घाशात्र 20%प०४७) 

निगम ने यह भी निश्चय किया है कि 'स्ट्रक्चरल-कम-मश्ीवेशाप 

(झएलणर् एग्-बल्गाएर३०णफ़ भिलाई में तथा 'स्टरूक्तरल शाप दुर्गापुर 

में स्थापित किए जायेंगे । निग्रम ने सूती वश्त उद्योग के प्रुनस्थपित तथा 

आधुनीकरण करे के सम्बन्ध में आथिक सहायता की समस्या पर विचार 

किया। सचाज्षक सभा की एक समिति वस्त उद्योग से प्राप्त ऋण आवेदन 

पत्रों पर विचार करने के लिए स्थापित की गई । यह उपसमिति 'िश्सटाईल 

कमिश्नर! के कार्यालय के पर्यवेक्षण दल की सहायता से कार्य करेगी। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे कार्य-क्रम 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निगम की क्रियाओं के लिए ४१ 

करोड रुपये वी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि का एक 

भाग (लगभग २० या २५ करोड २०) सूती वस्त्र उद्योग तथा णूढ उद्योग कै 
आधुनीकरण की योजनाओं को सफल बनाते में खर्च किया जायगा। शेप 

धनराशि नवीन आधारभूत वथा मुद्य उद्योगों के निर्माण तथा प्रवर्तन मे 

खर्चे की जायगी | 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(परडंगावं 5चा्वी ॥क्फप्रां५५३ 609०शधंणा श४20% ॥.04.) 

भारतीय सरकार ने फरवरी सन् १९५४ में लघु उद्योगो की उन्नति 

सरक्षण, आधिक तथा अन्य सहायता के लिए 'रप्ट्रीय लघु उद्योग निगम! की 

स्थापना की है। यह निगम केवल उन्हीं उद्योगों को आधिक सहायता देगा 

जिसमे ५० से कम व्यक्ति काम करते हो और शक्ति (९०७) को गो 
होता हो और शक्ति का प्रयोग न होने पर १०० व्यक्ति काये करते हो। है 

उच्चोगो की पूंजी ५ लास रुपये से अधिकच होनी चाहिए ! विंगग की 

स्थापना लघु उद्योगो पर अन्तराष्ट्रीय विश्ेपज्ञों के दत फोर्ड फाउन््डेशत' की 

सिफारिश पर हुई है । 
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निभम की पूजी 
निगम को स्थापना २० लाख रुपये को अविक्ृत पूँणी से निजी सीमित 

कंम्पनी के रूप में हुई है। इसे केन्द्रीय सरहार से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 
लाथिक सहायता मिलती रहेगी | निगम का मुख्य कार्यालय दिल्ली से है। 

निगम के उद्देश्य 
(१) केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के समय यमय पर निकलने वाले 

सप्लाई सम्बन्धी टेन्डरो को दिलाना | 

(२) ऐसे उद्योगो को आर्थिक, तान्त्रिक तथा शिल्पक सहायता पहुँचाना 

जिससे दिए गए आदेश निश्चित प्रमापित (8४00970) तथा ' नमूने 

5फ९शगी०४४००) के अनुसार हो । 

(३) लघु तथा बड़े पैमाने के उद्योगो मे सामज्जस्थ लाना, जिससे लघु 
उद्योग बडे पैमाने के उद्योगो के सहायक व पूरक के रूप में कार्य कर सके 

और उनकी आपसी प्रतिरपर्दा समाप्त हो जाबे । 

निमम की क्रियाएँ 
सियम ने राज्य सरकारों की सिफारिश पर “इइरेव्टर-जनरल आब 

सप्लाइज़ एण्ड डिस्पोजल्य/ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने द्वारा 

रजिस्टर्ड लघु उद्योगों को आदेश दिए हैं | प्रारम्भ मे २०० वस्तुओ से तधिक 
के आदेश कुदीर तथा उद्योगो के लिए मुरक्षित (8८६९४७) किए गए थे । 
१९५५-५६ में निगम ने लघु उद्योगों के लिए ४,६5,५९५) रु० के आदेश 
प्राप्त किए । इन आादेशो की पूर्ति मई १९५६ से प्रारम्भ होनी थी । 

निग्भ ने तीन “चल विक्य याडियाँ' (१9908 5०5 ५४०७) दिल्ली 
क्षेत्र की ३०० वस्तुनो का क्य करने के लिए चानू कर दी हैं। इसके अति- 
रिक्त आगरा के चधु उद्योगों द्वारा मिमित जूतों का विज्रय करने के लिए 
आगरा में छक थोक्ष की दुकान (एछण०-इछोल 0८9०0 खाली गई है । 
अलीगढ के तालो तथा खुर्जा के वर्तनों को बेचने के उद्देश्य से एक दूसरी 
दुकान खोलने के लिए प्रयत्व किए जा रहे ह। 

सिंगम ने सीमित जाथिक साथनों वाले उद्योगो को मशौव तथा साज- 
सज्जा (एपएणफण्धध्या) खरीदने में सहायता देने के उद्देश्य से मशीन इत्यादि 
को क््यावक्रय (पछह६-?७८७७७७) पद्धति पर सप्लाई करने की योजना लागू 
कर दी है। 
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निगम की ज़ियाओ को जौर विस्तृत करने के लिए चार और शासाएँ, 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली मे खोली जायेंगी। सब राज्यो में 

कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से उद्योग सेवा सरथाओ” की सख्या ४ पे 
बढ़ाकर २० कर दी जावेगी । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों पर कुल व्यय 

इस प्रकार किया गया है -- 

सन् १९५१-५६ 
3 पमिस स प 2 3322 ला : जवनन 

हाथ कर्घा ११९१ करोड रुपये 

खादी छह 28 आ 

ग्राम उद्योग डा के हे 

लघु उद्योग शारे क् 

हस्त शिल्प शा०ण #औऋ ए 

सिल्क एवं सेरीकल्चर श्र कर ए 
किक अल 

योग | ३०२ करोड छुपये 

ट्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिंए 

२०० करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । इसका आबटन विभिन्न उद्योगों 

में इस प्रकार होगा -- 

(१) हाथ कर्षा ४९४ करोड रुप 
(२) खादी ६७ ट 

(३) भराम उद्योग इंपप 

(४) दस्तकारियाँ 7 आओ 
(५) लघु उद्योग 2008: ८४% ५ 

(६) अन्य उद्योग 408९ 77/.72 
(७) सामान्य योजनाएँ, प्रशासन, 

झोध आदि रण 

२०० ० करोड रुपये 

दृवीय पचवर्षीय योजना मे ६०० करोड रुपये कुटीर, लघु एंव मध्यम 

दर्ग के उद्योगो के विकास के हेतु आबटित किए गए हैं । 
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अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम 

(46६8लाइगार्ों कितड]रढ९ (०7फ०-2६०॥ ) 

निजी व्यवसाय (एपरक४० एंगाथएगंट&) को विशेष रुप से आर्थिक सहा- 

सता प्रदान करने के उद्देश्य से जुलाई रानू १९५६ में अन्चर्राष्ट्रीय वित्त नियम 

(. ए ८0.) की स्थापना की गई। यह सार्वजनिक अस्तर्राप्ट्रीय संगठन है 

और इसे अनेक देश की सरकारो का सहयोग प्राप्त है। इसका सम्बन्ध विश्व 

बैक (. 9 ॥९. 70) से होते हुए भी इसका वैधानिक अस्तित्व पृथक है ) इस 
नियम के सदस्य केवल वे ही देश हो सकते है जो विश्व वैक के सदस्य है । 

इस समय तक ३२ देय इसके सदस्य हो चुके हैं । 

पूंजी 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (, ए. 0.) की अधिकृत पूँजी १०० मिलियन 

डालर है, जिसमे १० अगस्त १९५६ तक ७८"४ मिलियन डालर पूँजी ३२ 

सदस्य देशो द्वारा क्रय की जा चुकी है। भारतवर्ष ने ४४३ मिलियन 

डालर पूंजी का क्रय किया है और क्रय करने वाले बड़े देशों मे इसका चौथा 

स्थान है । 
प्रमुख देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम (्. है, 2,) द्वारा क्रय की गईं 

पूँजी का ब्यौरा निम्त तालिका में दिया गया है -- 

देशो का नाम धन राशि (हजार डालरो मे) 

सयुक्त राज्य अमेरिका (0.5 & ) ३५,१६८ 

इगलैड १४,४०० 
फ्रास क्रमश 

भारतवर्प ड,४२० 

जर्मनी ३३६५५ 
कनाडा ३३६०० 

जापान र्फद्द 

भास्ट्रेतिया रु२१५ 
पाकिस्तार १,१०८ 

स्वीडन १,१०८ 

पा ++त+-त-त-त+_तरलटॉट.. 
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अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ध॒ 8. ८.) को अपने जशो (58०७ एवं सखी 
(87००४) को बेच कर आशिक साध बढाने का अधिकार है परलु प्रारीशिक 
वर्षो में उसका (, 0) ऐसा वरने का विचार नही है। अते उम्के बिनि- 

योग करते के आथिक क्ाघठ इछ झमय केबल चुकता पड़ी तड़ ही सीमित हैं। 

निगम के उद्देश्य ( 0ए6€०४९६६ 0 (णएएणथा०ण॥ ) 

निगम का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की आथिक उम्नति, उत्तादवशीव 

निजी व्यवसायों को बढावा देकर करना है। इस उद्देश्य वी प्रति वह 
(. 7 0.) निष्न धरकार से करेगा -- 

(१) जहाँ निजी पूँजी पर्याप्त माता मे उपलब्ध ते हो या उचित शर्तों 
(७709) पर प्राप्त न हो रही हो, उस अवस्था में यह निगम विजी ध्यवपायों 
में स्वयं विनियोग करके, 

(२) विनियोग सम्बन्धी सुअवसरो (0990/७०७७), निगी पूँडी 
(देशी तथा विदेशी) तथा कुशल प्रबन्ध को एकनित करके यह विगम निकाम 
गृह (ट६७98 ००४६) की तरह कार्य करके, तथा 

(३) देशी तथा विदेशी दिजी पूंजी के उत्पादनशौल विभियोगफी 
प्रौत्साहित करके । 

निगम का प्रवन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय चिच्च नियम (, 8. 0) के सभी देश सदस्य हो सकते हैँ 

जो विश्व बैंक (0, 8, 8. 70) के सदस्य है। निगम के डाइरेनंडर विश 
बैक के एक्जीवयूटिय डाइरेक्टर, शो कम से कम एक ऐसी सरबार का प्रति 
निधित्य करते हैं, जो अन््तर्राप्ट्रीय वित्त निगम [| 7 0) के सदस्य हैं, 

नियम के डाइरेकक््टर के रूप भे कार्य करेंगे। विश्व बैंक का अध्यक्ष [शिक्षा 

0&ग) गिगम तर 7, ८.) की संचालक सभा (80870 ली 07660) हीं 

(8#-0900) चैयरमैन होता है। 

तिगम का अध्यक्ष भी होता है जिसकी तियुक्ति चेयरमैन की सिफारिश 

पर सचालक सभा द्वारा की ज्यती है। 

विनियोग्र प्रस्ताव की योग्यता 
(१) निग्रम केवल उत विनियोथ अस्तावों पर विचार करेगा जितका 

उद्देश्य उ्तादवशीय निजी व्यवधायों की स्थापना, विस्तार एवं उतति पता 
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है और जो उस देश की, जिसमे निजी व्यवसाय स्थापित है, आथिक उत्तति 

में सहायता करेंगे । 

(२) निगम केवल उन्हीं व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा जो कि 

सदस्य देज्ञो अथवा सदस्य देशो के आश्चित प्रदेशों ([८57077९9) में स्थित 

होगे । प्रारस्मिक वर्षों में निगम केवल उन्हीं सदस्य देशों अथवा उनके 

आधित उपलनिवेशों से विनियोग करना चाहता है जो आ्िक दृष्टिकोण से 
कभ विकसित है । 

(३) निगम आथिक सहायता निजी विनियोक्ताओों के साथ दिया करेगा 
अर्थात् नियम नी उसी समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जबकि निजी 

पूँजी का विनियोग हो रहा हो । निगम को पूर्णतया यह बिश्वास हो जाना 

चाहिये कि नवीन व्यवसाय में निजी विनियोक्तागण जपने आथिक साधनों 

का विनियोग अधिक से अधिक कर रहे है और शेप घनराशि अन्य निजी 

साधनों से उपलब्ध नदी हो रही है उस अवस्था मे निगम स्वय विनियोग करेगा ) 

(४) निगम अपनी क्रियाओ के प्रारम्भिक वर्यो मे ऐसे विनियोग अस्तावो 
पर विचार करेगा जहाँ -- 

(अ) किसी भी व्यवसाय में नवीन विनियोग कस से कम ४५ लाख डालर 

(अमेरिकन) या उसके बरावर हो, तथा 

(व) तिगम में माँगी हुई सहायता कम से कम १ लाख डालर (अमेरि- 
कन) या उसके वराबर हो । 

नियम ने अभी तक किसी एक विनियोग की अधिकतम सोमा निर्धारित 

नही की है। उसकी साधारण नोति कुछ विद्यालकाय व्यवसायों से अधिक 

मात्रा के विनियोग न करके अधिक से अधिक व्यवस्तायों मे कम माजा वाले 

विनियोग करना है | 

(५) ऑद्योगिक, कृषि सम्बन्धो, आथिक, व्यापारी तथा अन्य निजी 

व्यवसाय निगम ([. &, 0) से आधिक सहायता पाने के योग्य हैं, यदि वे 

प्रकृति मे उत्पादनझील हैं। परन्तु निगम अपने जीवन के प्रारम्मिक वर्षो मे 

केवल उन उद्योगों मे विनियोग करेगा जो विश्विप्ट रूप मे औद्योगिक है। यह 

यूह-निर्माण, चिकित्सालयों, शिक्षालयों, या इसी प्रकार के अन्य व्यवस्ायो जो 
सामाजिक प्रकृति के हैं, तथा सार्वजनिक हित कार्थों जैसे विद्युत शक्ति, 
यातायात, लिंचाई, पुननिर्माण इत्यादि जोकि विश्व बेक (7. छ 8. 0.) से 
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आधिक सहायता पाने के अविकारी है, मे विनियोग नहीं करेगा। यह ऐसी 
क्रियाओ में भी भाग नही लेगा जितका उद्देश्य पृनरभु गताव (२७७४॥8॥8) मी 

पुन अथे-प्रबन्ध ॥२६-शिवक्ञातपढ्ट) है । 

(६) निगम ([ ए. 0.) केवल निजी व्यवसायों को ही आधिक सहा- 
यता देगा । यह ऐसे व्यवसायों मे विनियोग नहीं करेगा जो किठ्ती सरकार 

(6०एश०८ए ) के स्वामित्व में है या सरवार द्वारा चालित (0एक्ष॥५४) 

या प्रबन्धित (/७088८0) है । 

आशिक सहायता प्रदान करने के प्ररूप व विधियाँ 

लनिमम ([ एन 0.) किसी भी रूप मे, जिसे वह उचित समझे विवियोग 

कर सकता है, परन्तु वह अश्यो व स्कन्धो (5000८8) के रुप में विवियोंग 

प्रत्यक्ष रूप से नही कर सकता है! इस अपवाद (छह०6०0०४) के करे 

विगम के विनियोग ऋण ([.0४७७) के रूप में हो सकते है परन्तु इन ऋषो के 

अन्तगंत लौकिक स्थायी ब्याज वाने ऋण (ए07एथ्ाएणाव किह०१ पिधिका 

7.0908) नही आते है। चूंकि निगम अपने विनियोगो को बेचकर निरत्तर 

अपने धन (7४7०8) को एक-दूसरे को हस्तान्तरित करने का विचार रखता 

है, अत वह प्रत्येक विनियोग के समय इस वांत का ध्यान विशेष रूप से 

रखता है कि केवल उत्ही प्रतिभूतियों (3८००0॥०४) का क्रय किया जाय जो 

निजी विनियोक्ताओ को अत्यधिक प्रिय हो । 

ब्याज की दर 

निमम (. छ. 0) अपने विनियोगो (6एवछंगाल्म७) के लिए किसी 

सामान्य (77/07ए) ब्याज की दर का पालन नही करता है। ब्याज की दर 

प्रत्येक विनियोग की अवस्था में, जोखिम फी मात्रा, लाभो में भाग लैने के 

अधिकार, विनियोग का परिवर्तन (07०7एथ:४००) कराते के अधिकार तथा 

अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों के जाघार पर निर्धारित की जाती है 

विनियोगों की अवधि तथा भुगतान विधि 

जियम ( छ. 0.) ढाया दिये ऋणो की अवधि ४ वर्ष से १४ वर्ष तक 

होती है। >पो के भुगतात (87007759007) तथा निश्चित तिथि से रा 

भगतान (?7६-एथचछण७॥0 की विधि निगम (] छ. 0.) द्वादा अत्येक दशा 

उसकी परिस्थितियों के अनुरार निश्चित वी जाती है। 

ई 
४ 
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प्रतिभूति ( 5००9 ) 

निगम ऋणों को प्रतिभूति के आधार पर या बिना प्रतिभूति के स्वीकार 
कर सकता है। यदि प्रतिभूति लो जाती है तो उसके प्रहूप (छ0ा॥) का 

निर्धारण, ऋण लेने वाले व्यवसाय (ए/४7७75०) की स्थिति, विवियोग 

करने की शर्तों तथा उस देश के नियमो ([.899) के आधार पर किया जाता है। 

ऋण देने की शर्तें 
निगम किसी व्यवस्ताय की स्वीकृत धनराशि को तो एक मूठ 0.एण9- 

50) में या निश्चित किश्तों (0580०४७] में दे सकता है । व्यवसाय को 

निगम द्वारा स्वीकृत घनराशि का प्रयोग व्यवसाय सम्बन्धी किसी भी 

कार्य के लिए, स्वतन्त्रतापूर्वक करने का पूर्ण अधिकार होता है । 

विनियोग की जाने वाली चलन मुद्रा 
प्रारम्मिक काल मे निगम (., 5. 0, कैवल अपनी चुकता पूँजी में से हो 

ऋण या आथिक सहायता प्रदान करेगा । निगम की पूँजी अमेरिकन डालरो 
में है। अत ऋण भी केवल अमेरिकत डालसे में ही दिये जादेंगे ! लिगम 
(0. 8 0) का ऐसा विचार है कि इस मुद्रा (0 $ 00979) से सभी सदस्य 

देशो की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। परन्तु यदि किसी सदस्य देश के 

हारा आवथिक राहायता अमेरिकन डालरो के अतिरिक्त अन्य किसी मुद्रा मे 

माँगी जाती है तो निगम ( 7 0.) उसी भुद्रा मे आधिक सहायता प्रदान 

करने की कोशिश करेगा, यदि उसे ऐसा करने मे कोई विश्लेप हानि नही 

उठानी पडती है ) 

निगम के अधिकार 

(१) विग्म (, 8 0.) ऋण तेने वाले व्यवताय (87/0ए78०) के 
प्रबन्ध (09:9298०0६०7) का निरीक्षण कर सकत्ता है) स्ाघारण रूप से 
निगम यह जाण्या करता है कि व्यवसाय (87/४फछ७७) जपने व्यापार को 
सुघारु रूप से चलाने के लिए कुशल एवं योग्य प्रबन्धकों को नियुक्त करेगा। 
कुछ विशेष परिस्थितियों मे निगम व्यवसाय (27977568) की प्रवन्ध सम्बन्धी 
सहागता प्रत्यक्ष रूप मे श्रदान कर सकता है । यदि व्यवसाय (टगदाफाइट) 
अपने प्रवन्ध में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है. तो उसे इस सम्बन्ध 
में निगम का परामशे लेना होगा । विश्येप परिस्थितियों मे सिग्रम 0.8.6) 
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को व्यवसाय (/८7७78४ की सचालक सभा में सचालक नियक्त करते वा 

अधिकार भी है। 

(३) निगम को व्यवसाय द्वारा क्य किये गये पूंजीगत सामान ((७एथे 

(0०००७) तथा अन्य सेवाओ के सम्बन्ध मे पूछ-ताछ करने का अधिकार है। 
ऐसा निगम इसलिए करता है जिससे अपने दिये गये धत्र के संद्ुपयोग के 

सम्बन्ध में विश्वास बना रहे । 

(३) निगम ऋण लेने वाले व्यवत्ताय (7005७) को उसकी लेखा 
पुस्तकों का अकेक्षण, स्वतस्त्र पब्लिक एकाउन्हेस्ट से कराने के लिए आदेश दे 
सकता है, तथा व्यदसाय की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण अपने प्रतिनिधियों 

हारा करा सकता है । इसके अतिरिक्त वह ( निगम ) व्यवस्ताय से उसके 

आधिक निद्ठे (8/3) तथा हामि एवं लाभ खाते (? & , &/० की प्रति- 
लिपि एवं अन्य सामयिक रिपोर्ट माँग सकता है। 

(४) निगम (, छ. 2) अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यवसाय (27250) 

के प्लान्ट, कारखामे तथा अन्य भवनों का निरीक्ष ण॒ करा सकता है । ४ 

निगम का सरकार से सम्बन्ध 
निगम (, ए 6.) अपने विवियोगो के पुनर्भ[गतान के सम्बन्ध में हिसी 

भी सरकार की गारन्दी नही चाहता है और ऋण देंते समय भी, यदि कोई 
वैधानिक प्रतिबन्ध न हो तो सरकार कौ अनुमति भी नही लेता है। विगम 
उस देश के <यवरायों (छशाध्यछा॥०) को जहाँ की सरकार को कोई आपत्ति 

है, उन्हें ऋण नही देगा + 

पुन अर्थ-प्रवन्धन तिगम 
( मशीय7८ाए (०7ए9०/2श०त ) 

४५ जून १९५८ को पुन अ्थे-प्रवन्धन (एलीएबएए/ड 0छा7०0४४००) 

की स्थाण्ना औद्योगिक व्यदसायो को मध्यकालीन सास सुविधाएँ प्रदान करने 

के उद्देश्य से की गई है। यह निगम एक स्वतन्त्र अधे-सरकारी संस्था का 

कण्गा005 $९फ्रा-प0एशपग्राधय 8 2०००४) है. और निजी उद्यो को 

तीन से सात वर्ष के लिए ऋण देती है। इसका मुख्य उद्देश्य बेको के ड्प्यो् 

उघार देने के साधनों मे वृद्धि करना है जिससे वे निजी क्षेत्र में मध्यवर्ग की 

औद्योगिक इकाइयो को ऋण देने वी सुदिधा दे सवे । जथत् यह विगम ही 
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उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से उधार नही देगा परन्तु बैंको को उधार देने में 
सहायता पहुँचायेगा । सदस्य बेंक मध्यवर्गीय औद्योगिक इकाइयों को अधिक 
से अधिक ५० लाख रुपया तक तोन से सात वर्ष की अवधि के लिए ही 

उधार दे सकते है । इस विम्रम से केवल ऐसी ही बौद्योगिक सत्थाएँ ऋण 

प्राप्त कर सकती है. जिनकी चुकता और सचित पूँजी र॥ करोड से जधिक 
ने हो । ऋण प्रथम उत्पादन वृद्धि के लिए ऐसे हो उद्योगों को मिलेगा जो 
हिलीय योजना तथा उसके बाद की योजनाओं में सम्मिलित होंगे । 

पूंजी का ढाँचा 
निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड रुपये तथा निर्येमित पूंजी १२॥ करोड 

रुण्ये है। निर्मित पूँजी १२९५० अश-पत्नो ( प्रति अब १ लाख रुपया ) में 

विभाजित है जिसम से १० % आवेदन पत्र और १०% आबटत पर देना 

आवश्यक है । इस पूँजी का क्रय निम्न सस्थाओ छाय किया गया है --- 

(१) रिजर्व वेक जॉव इंडिया ५० करोड रुपये 
(२) स्टेट बैंक ऑँव इंडिया ३ 
(३) राज्य जीवन बीमा नियम (., व 2 ० पाता) २५ ४ 

(४) अन्य बैंक मे: ८४%, ०४ 

योग १२*५ करोड रुपये 

अन्य बैकों के अन्तर्गत सेन्ट्रव बैक आव इण्डिया, पजाब नेशनल बैक 

लिमिटड, दैक आव वडौदा, नेशनल बैंक जावे इण्डिया, युनाइटेड कामशियल 

बैक, लायड्स बैक, इलाहाबाद बेक, चार्ट बेक, इण्डियन बैक, युनाइटड बैंक, 
मरकेन्टाइल बैक आवे इण्डिया, डेवा (0208 997/), तथा स्टेट बैक भाव 
हैदराबाद सम्मिलित है । 

अगस्त १९५४६ में भोरठवर्ष तथा अमेरिका के बीच “भारत अमरोकी 
कृषि! सम्बन्धी वस्तुओ का समझौता (एदेब-प 3 &8गर८एण।एाओ एका- 
म00070805 &87९९ए९४() हुआ था जिसके अनुसार भारतवर्ष को अपने निजी 

व्यवसाय वाली सस्थाओ को पुन उघार (8९-०४४778) देने के लिए ५५ मि० 
डालर था ३६ करोड रुपये का कोप रखा गया था। यह रकम इस नियम 

के दे दी गई है। २९ जुलाई १९५५८ को भारतीय वित्त मव्रालय के सयुक्त 
भन्त्री (0०६ 5६८९४०५) एन० सी० चैन गुप्ता तथा अमेरिका के टैवनीकल 
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कोआपरेशन मिशन (7, 0. | ) के सचालक श्री हावर्ड हौस्टन (प्र 

प्र०एञञ०7) के मध्य हुए समझौते के अनुसार यह ५५ मिलियन डालर का ऋण 
अमेरिका को भारतवर्ष भारतीय मुद्रा (रुपये) में ३० वर्ष के अन्दर ब्याज 
सहित वापस कर देगा 

भारत सरकार समय समय पर नियम को ब्याज पर ऋण देकर सहायता 

करेगी और उस कोप मे से उचित समय पर ऋण के पुनभुगतान का प्रदन्ध 

करेगी। इस प्रकार से प्रारम्भ मे निगम के पास कुल ३८५ करोड रुपये 

(१०"५ करोड र० + २६ करोड २०) की पूँजी होगी जिसमे से १५ अनुमूचित 

बैक में से प्रत्येक का कोटा (0००८४) विश्चित होगा जौर उठी सीमा के 
अन्तगत निगम से उस बैक को पुन अर्थ प्रबन्ध की सुविधाएँ मिलेंगी । 

निगम का प्रवन्ध 
पुन अर्थ प्रवन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति के द्वारा होगा। 

इस समिति के सात सदस्य होगे, जिसमे रिजवव बैंक आफ इण्डिया का गवनेर 
उसका चेयरमैन होगा । शेप छ सदस्य इस प्रक्यर होगे - 

(१) रिजवे बैक आफ इण्डिया का डिप्टी गवर्नर 

(२) स्टेट वैंक आफ इण्डिया का चेयरमैन 

(३) जीवन बीमा निगम (.] 0 ) का चेयरमैन 

(४) अन्य बैंकों के तीन प्रतिनिधि] 

पुन अर्थ प्रबन्धन निगम (२८8०४॥०७ 0० ) पूर्व स्थापित औद्योगिक 
साख तथा विनियोग निपम ([90फ50॥2 (7९ थ0 ॥7ए७४पा६॥0 0०7०- 

79807 की क्रियाओं में सहायता पहुँचाता है। वास्तव में आधारभूत तथा 

मध्यवर्गीय उद्योगो को अपनी जी मझीवों तथा साज सज्जाओ (4०० 

7:९॥॥8) के परिवर्तन के लिए तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए धन की 
आवश्यकता होती थी जिसकी पूर्ति अब पुन अर्थ अवन्धद निगम से हीने 

लगेगी ) इस प्रकार इस तिग्रम का औद्योगिक क्षेत्र में विशेष महत्व है। 

विगम की क्रियाओं का व्यौरा 

पुन॒ अर्थ प्रबन्धन निगम (छछीए४॥०४ 007ग्मांण) ने सितम्बर 

१९४८ से आवेदन पत्रों को ब्राप्त करना प्रास्म्म कर दिया है। तिगम के 

वर्तमान वित्तीय साधत ७-४० करोड रुपये है, जिसमे २०४० करोड हुपये की 

# 4ाधाददा उतिकुलाश, :ए६2०४ ।3, 4958. 
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चुकता पूंजी तथा केच्द्रीय सरकार द्वास स्वीकृत ४ करोड रुपये का ऋण 

सम्मिलित है । 

कारपोरेशन के प्रारम्भ (जून १९४८) से लेकर दिसम्बर १९५९ के जत 
तक कारपोरेशन के पास २० प्रार्थना पत्र ४ २१ करोड रुपये के ऋण के लिए 

आए, इनमे से १९ प्रार्यना-पत्र ४ ०३ करोड रुपये के ऋण के लिए स्वीकृत 

किए मए । जिन उद्योगो को ऋण स्वीकृत किए गए दे त्रमरा. फैरोमैग्नोज, 

सूती वस्त्र उच्चोग, इलेक्ट्रिल्ल तथा मैकेनिकल इजीनिर्यारिय, तेजाब तथा 

उर्बरक, चीनी, सीमेट तथा भारी रक्तायन आदि है । 

कारपोरेशन ने सदस्य वैकों को दिए यए ऋणों पर पिछले वर्ष की भांति 

ब्याज की दर ५४ ही ली। सरकार द्वारा २६ करोड़ स्पए के स्वीकृत 

ऋण में से पिछले साल केवल ४५ करोट रुपए ही निकाले भरए, इस वर्ष कुछ 

भी नही निकाला गया | 

१९५४९ में कारपोरेशन को आय २९९५७ लाख रुपए थी । जबकि पिछले 

वर्ष यह आय केवल १४०९ लाख रुपए थी। सब खर्चों को निकालने के 

बाद झुद्ध लाभ २००२ लाख रुपए का हुआ ) 

आलोचना 
कारपोरेशन के चेयरमैन के जनुमार पुनर्अर्थ-प्रवन्धन निगम का क्षेव 

आंद्योगिक अर्थ प्रवन्घन कारपोरेशन (].5.0.) तथा "ौद्यामिक साख तथा 

विनियोग कारपोरेशन (2070.) की अपेक्षा बहुत सबुचित है। यह 

कारपोरेशन केवल मध्यक्रालीन ऋण अर्थात 3 वप स्र ७ वर्ष के लिए दे सकता 

है। अत इस कारपोरेशन की सुविधाएँ केवल उन क्तरपोरेशनो के लिए 

उपयुक्त है जो ७ वर्ष के अन्दर ऋण का पुनभु गान वर सक्ें । 

सुझाव 
कारपोरेशन के सचालको ने, कारपोरेशन की जियाणो के क्षेत्र को विस्तृत 

करने के लिए निम्न सुझाव दिए है -- 

(१) अधिक से अधिक बैंको को चाह वे कारपोरेशन के सदस्य हो 
नथवा नदी पुतेजेयंप्रबन्बन की सुविधाएँ प्रदान करना । 

(२) उन सब उद्योगों को ज्गे कि विज्ञास योजनाजों के अन्तर्गत जाते 
हैं, सुविधाएँ प्रदान करना । 
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(३) कारपोरेशन द्वारा लिए गए ऋण और इस ऋण को पुत्र देने पर 

ब्याज की दर में अन्तर कम से कम १३ £( का हो, इस प्रतिवन्ध वो दूर 

करना 
उक्त सुझाव केखीय सरवार तथा भारत स्थित सयृक्त राष्ट्र प्रावध्िक 

सहयोग नान्दोलन (ए, $ पृल्णा्ाठ्श 00-0फथा॥॥०7 (5507) के विचा 
राधीन है । 

विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कारपोरेशन ने 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशवड, वाशिंगटन तथा क्ामनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेन्स 

कम्पनी लन््दन से समझौते किए हैं । इसी प्रकार के समझौते औद्योगिक साख 

तथा विनियोग के साथ भी किए गए है । 



अध्याय १० 

विदेशी पू जी 
(#०लंट्रा ००जंध्थ ) 

एक अविकसित अथवा जर्धविकमित राष्ट्र जिसका जीवद निम्न हो और 

जहाँ कृपिक अर्थ-व्यवस्था के साथ औद्योगौकरण बहुत कमर हुआ हो, उसे 

अपनी विकास योजनाओ को कार्य रूप मे परिणित करने के लिय विपुल घन- 
राध्षि की आवश्यकता होतो है। इस विपुल धनराज्नि की पूर्ति दो साधनो- 

आन्तरिक तथा वाह्मय-के द्वारा ही हो सकती है। परन्तु इन राष्ट्रों की 

आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हंपती है कि वे जपने सावारण दैनिवा जीवन की 
आवश्यकताओ की भी पूर्ति भली प्रकार नहीं कर पाते बचत (5४४७४) की तो 

कहे कौन । निसस््सदेह ऐसे राप्ट्री को अपने विकासार्थ विरेशी पूंजी का आश्रय 
लेना होता है। वर्तमान सुविकसित एवं पूर्णे उनत राप्ट्रा मं से अधिफाश ते अपने 

प्रारम्भिक औद्योग्रिक विकास के लिए विदेशी पूजी का सहारा जिया था ) 

इगलैण्ड अमरिका जमंनी तथा फ्राँस इत्यादि देशा की वर्तमान सर्वाद्धीग 
उन्नति का श्रेय विदेशी पज्ी को ही है। उदाहरणार्थ १८५७४ से १८९७ के 

ब्रीच मे अमेरिका में ऋण इतने अधिक हो गए थे कि चालू वित्तीय साधन, 
उन ऋणों पर अजित ब्याज एवं लाभाग दने के लिए भी अपर्याप्त थे । ब्याज 

एवं लाभाक्ष को घुवाते के लिए अमेरिका को विदेशों से पुन ऋण लेना पडा । 

१९०० मे १९१३ और १९२० से १९२९ तक कनाडा को भी ऐसा हो 

अनुभव करता पडा ॥ इन देनो के सफब अनुभव के आधार पर यह सकमान्य 

धारणा वन गई है कि अविकसित तथा अर्थ विकद्नित क्षेत्रों के जायिक विकास 

के लिए विदेसों पुजी, साहस तथा चातुर्य्य ($४॥॥) आवश्यक है | अत यदि 
जांज भारतवर्ष भी जपनी पचवर्षोष योजनाओं के सफल सचालच क॑ लिए 

विदेशी सहायता को याचना करता है, तो कोई लज्जा उथवा आएचय वी 

बात नही है, यह तो थारत की प्रगठि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
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भारत में विदेशी पूंजी का संक्षिप्त इतिहास 
आज से लगभग ४५० वर्ष पहले भारत में पुर्तंगालियो वे सर्वेप्रवम 

विदेशी पूँजी का विनियोजन किया था। उन्होंने अपनी पूँनी से कालीऊट मे 

फेक्ट्री स्थापित की थी । तत्पश्चात फ्रैन््च, ब्रिटिश तथा डच कम्पनियों ने अपनी 

पूजी भारत में लगाई। समय-समय पर भारत में लगाई गई पूंजी को हम 

तीन वर्गों मे वगित कर सबते है -- 

[ १ ) व्यापारिक पूँजी--अठारहबी शताब्दी के अन्त तक भारत 

में विनियोजित विदेक्षी पूँजी मूलद व्यापारिक पूँजी थी अर्थात् ब्रिटिश 

व्यापारियों ने भारतीय उद्योगों को इस कारण आधिक सहायता दी ताकि उन 

उद्योगो में उत्पादित माल को वे यूरोप में ले जाकर बेच सके और लाभ कमा 

सकें । इगलैंड में औद्योगिक नान्ति के पश्चात् इस नीति में परिवतंब हो गया 
और अव ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात और इंगलेंड 

से पक्के माल का आयात कषारम्भ कर दिया। तब से आज तक ब्रिठिशि 

- व्यापारियों ने अपनी पूंजी का एक बडा भाग इन्हीं व्यापारिक कार्यों मे 

लगाया है। 

(२) औद्योगिक पूँजी--ब्रिटिश सरवार की अहस्तक्षेप की नीति 

(0.958८2 9७76) के कारण १८वी शताब्दी के अन्त से भारत में झनै. झरने 
काफी बडी माता में विदेशी पूंजी का विनियोजन देश के उद्योग-पन््बों की 
स्थापना में हुआ है। इस प्रकार के विनियोजन को कई बातों थे बहुत 

प्रोत्साहन दिया है जैस देय मे झान्ति व सुरक्षा, कच्ची सामग्री को ले जाने जौर 

विदेशों से पक्के माल को ते जाने में जो यातायात्-ब्यय होता है उसमे बचत, 

यदि अम्रुक उद्योग भारत में हो स्थापित किए जायें, देश में आथिक विकास 

की भारी सम्भावना और पूँजी के विनियोग के नए-नए अवसर (रेल, सडक, 

नहर आदि मे पूंजी का विनियोग), भारतीय पूंजी का झर्मीलापन तथा देश- 

वासियों में औद्योगिक साहस का अभाव आदि । इस भ्रकार की पूंजी का देश 

मे १६वीं सवाजरी मे बहुत आयात हुआ और २०वीं शताउरी ये आज तक इत्त 

पूँनी का आयात हो रहा है । 

(३) ऋण पूँजी-- देश मे औद्योगिक पूँजी के साथ ही साथ थोडी- 
बहुत मात्रा में ऋण पूँजी का भी आयात हुआ है। इस ग्रक्रार की पूँजी का 

हत्व हाल ही में 5ुछ वर्षो से बढा है। ऋण-पूंजी वह पूँजी है जो भारत मं 



विददेची यूँजी रच 

केवल ब्याज कमाने के लालच से जातो है। विदेशी ऋणदाता का स्वार्थ 

केवल अपना मूलधन तथा इस व्याऊ पर कमाने तक स्लोमित रहता है। जाज 

भारत में ऋण-पूँजी को मात्रा अपेक्षाइत बहुत कम है ॥*# 

भारत में विदेशी पूंजी पर तियन्त्रण 
भारतवर्ष मे औद्योगीकरण का इतिहास जभी बिल्कुल ताजा है । जो कुछ 

भी उद्योग-घधे क्ाज दृष्टिगोचर होते है, उनमे जधिकाश् का विक्यस विदेशी 

पूजी की सहायता से हुआ है । खान, चाय, बागान, रेल, नहर, जहाजरानी 

आदि वी उन्नति ब्विटिय और ऊुछ अन्य देशो की पूंजी की सत्रिव सहायता से 

हुई है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक सरकार ने विदेश्षी पूँनो के दोपों की 
ग्रम्भीरता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह अहस्तक्षेप की नीति को 

जंपनाती रही ) यही नहीं उसने सदा विदेझ्ली पूँजोपतियों को अनेक प्रकार से 

सहायता प्रदान की। इससे देश में जौद्योगीक्रण की प्रगति तो अवश्य हुई 
परन्तु यह सम्पूर्ण भौद्योगीक्रण असतुलित और जनियमित रहा। लौह एव 

स्पात उद्योग को छोडकर कोई भी आवारभूत (82झ७) उद्योग को स्थापना 

नही हुईं। यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध काल मे औद्योगिक विकास के 

लिए प्राप्त स्वणिम अवसर का हम तनिक नी लाभ न उठा सके ) 

यद्यपि समय-समय पर विद्वानों ने तथा कुछ समितियों ने सरकार का ध्याव 

इस ओर जाकपित करने का प्रयत्न किया, परन्तु सरकार ने कनी नी उनको 

बातों को नहीं माना जौर इस ओर पूर्णतया तटस्थ रही जिससे देश को आथिक 

एवं राजनैतिक दोनो ही क्षेत्रों मे काफी हानि हुई ॥ 

सर्वप्रथम १९०३ में राज्यकोपोच जायोग (5803॥ (०:777$509) ने 

इंगित किया कि कुछ व्यक्तियों ने अपनी साक्षो (गवाही) मे विदेशी पूंजी के 

प्रति जनिच्छा प्रकट की है और वे विदेशी पूंजी के जायात के पक्ष मे उसी घमय 

थे जवकि उस पर पर्याप्त नियनण लगाएँ । आयोग के झुछ सदस्यो ने अपने 

* 'बसहम्ति के कथन! (जाण्पांट ० 00752०॥) में विदेशी पूँजी के जाया के 

सम्बन्ध में तीन शर्ते रपी (१) ऐसी क्म्ननियों का निर्माण एवं पजीयन 

(रजिस्ट्रेंचन) रुपये की पूजी में भारत में हुआ हो, (२) कम्पनी की 

#पुद्रा, वैक्न तथा विदेशी विनिमय, आनन्दस्वरूप गरग, पृष्ठ स्या 
इ२५-२६ 
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सचालक सभा में भारतीय सचालक भी उचित अनुपात में हो, तथा (३) 
भारतीय नौरिखियो (8एए7००४०८७) के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था 

हो ) इस पर भी आयोग ने विदेशी पूँजी के आयात के लिए सुझाव 
दे दिया। 

उपरोक्त नियन्त्रणो को १९०५ मे “विदेशी पूँजी समिति! (छाक्षणर्श 

(३कञाथे (007॥6०) ने भी दृहराया और विदेशी पूंजी को तीन भागों मे 

विभाजित क्या | परन्तु यह समिति भी अपने विचार विदेश्ञी पूँजी के विएद्ध 

प्रकट न कर सकी, क्योकि इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा हुई थी और 

विदेशी पूँजी मे सबसे बडा हित ब्रिटिश लोगो का ही था। यह होते हुए 

भी सरकार ने समिति के सुझावों को स्वीकार महीं किया और विदेशी पूंजी 

का प्रश्न पूर्ववत् बना रहा । 

१९४७ मे 'सलाहकारी आयोजन मडल' ( &6व5०५ शबयाएह 

8०20) ने विदेशी पूजी के आयात की स्वीकृति इस शर्ते पर दी-यदि विदेशी 
पूंजी पर भारतीयों का पर्याप्त नियत्रण हो । 

१९४८ मे *राष्ट्रीय आयोजन समिति! (२, 9, 2) ने औद्योगिक वित्त 

के सम्बन्ध में दी यई अपनी रिपोर्ट में विदेशी पूजी के आयात की आजा कुछ 
सुनिश्चित दार्तों के अन्तगत दी है, जिनसे देश का आयोजित विकास बिना 

विदेशी पूजीपतियो की अनुकम्पा के हो सके । 

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अपने १९४८७ के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव 

मे विदेशी पूंजी की महत्ता को देश के प्रगतिशील औद्योगीकरण के लिए 

स्वीकार किया है| प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी पूंजी के प्रति सरकार 

की नीति यह होगी कि ऐसे उद्योगों के अधिकॉश स्वामित्व तथा प्रवन्ध 

भारतीय उद्योगपतियों के हाथ में होता चाहिये । उसमे भारतियों को उत्तर- 

दायित्वपूर्ण पद देना चाहिये । जिन कामों के लिये योग्य व्यक्ति प्राप्त न हो 

अके अत्क्ते लिग्े क्िहेशी क्िशेफ़्क्त रक्ते जा हक़ ड़ प्रस््क्कु स्ारतोयोंको 

उचित शिक्षा देते का भ्बन्घ होता चाहिए जिससे वे उतके स्थान को ग्रहण 

कर सकें । 

राज्यकोपीय आयोग (छाउव्श 0०माग्राउ्शचण) [ १९४९-५० ) ने भी 

देश की घरेलू बचतो तथा न्यूनतम पूँजी वी आवश्यकताओ के अन्दर ( 06%) 

को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता पर जोर दिया । 
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इस प्रकार सरकार ने विदेशी पूँजी विनियोग के लिए कुछ छ्तें लगा 

दी थी, जिन्हें विदेशियों ने अनुचित नियनण की सनज्ञा प्रदान की थी | नियत्रण 

और राप्ट्रीयकरण के भय मे विदेशियों को बडा भयभीत कर दिया । परिणाम- 

स्वरूप कुछ काल के लिये विदेश्ञी पूँजीका विनियोग एक प्रकार से रुक हो 

गया था | इन मिथ्या विचारों को दूर करने के लिऐ प्रधान मत्री नेहरू को 

अपेल १९४९ में कुछ आश्वासन देने पडे जैसे कि-- 

(१) भारत सरकार भारतीय और विदेशी उद्योगो के वीच किसी 
प्रकार का भेद भाव न करेगी । 

(२) विदेशी विनिमय की स्थिति देखते हुए विदेशियों को पूजी के वापस 

करने और लाभो के हस्तातरित करने की पूर्ण सुविधाएँ प्रद्यन की जायेंगी । 

(३) भारत सरकार का राष्ट्रीयकरण करने का अभी कोई इरादा नहीं 

है, फिन्तु जब कभी राष्ट्रीयकरण किया जायगा, उसके लिए उचित मुआवजा 
दिया जायगा। 

इन आश्यासनो ने विदेशी पूंजी के विनियोग-कर्त्ताओों के विश्वास को पुत्र 
जमने में काफो योग दिया क्योकि १९४८ मे प्राप्त २८७ ७ करोड़ रुफ्ये की 

विदेशी पूँजी १९५५ के अन्त तक बढ़कर ४८५७ ७ करोड रुपये हो गई | 

योजना आयोग ने अपनी प्रथम पचवर्षीय योजना की रिपोर्ट मे बतलाया 

है कि देश के दृतगामी औद्योगीकरण के लिए, वर्तमान परिस्थितियों मे विदेशी 
पूंजी एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर सकती है। प्रथम योजना काल में भारत को 
३०६ करोड रुपये की विदेशी पूंजी मिली है। इसमे विदेशी सहायता के रूप 
में प्राप्त राशि भी सम्मिलित है। इस पूंजी का प्रमुख भाग अमेरिका से प्राप्त 
हुआ है । इस देश से २३८ करोड रुपये की पंजी मिली है जिसमे से १०९६ 
करोड ठुपये का ऋण और झेय सहायता के रूपम आप्त हुआ है । सन् 
१९५५-५६ तक इस कूल सहायता में से २०४ करोड रुपये तो व्यय किये जा चुक्े 
हैं और शेष रकक््प्र क्रो द्वितीय पक्वर्फीय कस्/जना ये व्यय क्ियय जायया। 
इसका विस्तार में अध्ययत अगले पृष्ठो मे किया गया है। 

द्वितीय पचवर्धीय योजना में श्रथम योजना को अपेक्षा मे विदेक्षी पूँजी 
को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान क्रिया गया है। प्रारम्भ मे विदेशों सहायता 
की राक्षि ८०० करोड रुपये च्रिश्चित को गई थी, परन्तु च्वलीक्न ही इसे १२०० 
करोड़ रुपये करनी पड़ी थो । एक अनुमान के अनुसार निजी और त्ार्वजनिक 
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दोनो क्षेत्रों को मिलाकर छ्वितीय योजना काल में कुल मिलाकर २१५० करोड 

रुपये की विदेशी विनियम की आवश्यक्ता होगी । इस महत्वपूर्ण स्थित को ध्यान 

में रखकर सरकार ने न केवल पुराने आश्वासनो मे श्रद्धा उत्पन्न करने की वेष्टा 

की है, वरन् उसने अनेक नई सुविधायें देने का भी निश्चय क्षिया है। उदा- 

हरण के लिए विदेशियों को आयकर (]76076 प्र) के बारे में निल्त- 

लिखित विशेष छूटें उण्लब्ध है-- 

(१) एक औद्योगिक इकाई को उस ब्याज पर आयकर नही देना पड़ता 

है जो ब्याज उसे विदेशी सस्था से प्राप्त ऋण पर देना है । 

(२) एक ओद्योगिक इकाई को उस ऋण पर ब्याज नहीं देना 

पडता जो उसने मशीन एवं समन्त्र प्राप्त करने के लिये विदेशों से प्राप्त 

किया है । 

(३) एक विदेशी विशेषज्ञ को ३६५ दिन तक अपनी भारतीय आये 

पर कर नही देना पडता, यदि विश्ेपज्ञ किसी भारतीय औद्योगिक इकाई में 
काम करता है। यह छूट तीन वर्ष की हो जाती है यदि नौकरी अनुबन्ध के 

पहले ही उसकी नियुक्ति की अनुमति भारत सरकार से ले ली जाय । 

(४) सरकार ने दोहरे कर (00प06 7 ॥70॥00) की कठिनाई को 

दूर करने के लिए अभी हाल में अमेरिका, जर्मनी, और स्वीडेन से समझौता 

किया है तथा अन्य देज्ञो से भी इसी भ्रकार के समझौते करते का प्रयास कर 

रही है । 

बतंमान स्थिति 

वर्तेमान समय मे कुल विदेश्ली पूंजी का झुद्ध विनियोग ६४८ करोड रुपये 

का है जो कि १९५५ की अपेक्षा १७० करोड रुपये अधिक है। विभिन्न 

तिथियो में विदेशी विनियोग की स्थिति इस प्रकार थी .-- 
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भारत की विनियोजन स्थिति का सम्पूर्ण चित्र 

(करोड रु० में) 

देनदारियाँ परिसपदें स्थिति 
(.789॥7725) ($5$८39) (लाएडे 0ए०9097) 

फ कल हल 25 
पा टिट्ि का टिटि बे ट्कि 

छ हिल  डि पिंक हर 
कक ः 240 24-34 24 8 
न न बट रे 
ध् | धंठ | धज 

१९५४ ४७० | ५७ | २० पक धर (११७१ >४७० | >२| ९७० 

१९५६ [५०७ | ६१ | २२५ -- | *२ | ९५६| “५०७ | -९ | ७३१ 

१९५७ (५५६ | ४८ ० ++ | ६२ | ७२६ “५५६ | १४| २७५ 

१९५८ ५९० ५२ | ६४५२ -- | ५४ | ५९२| -५९०| २| -६० 

* १९४६ में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महाजन की स्थिति मे काफी कभी आ 

गई थी । १९५७ तथा १९४८ मे कमी की यह प्रवृत्ति जारी रही ) यह कमी 

इतनी तेजी से हुई कि १९५७ के अन्त में भारत महाजन के स्थान पर २६७ 
करोड्ट रुपये कप देनदार बन गया। यह देनदारी १९५८ के जन्त तक बढ कर 

६४८ करोड़ रुपये हो भई । यह परिवतन सुख्यतत सरकारी क्षेत्र की गवि- 

विधियों का सूचक है। इस क्षेत्र म १९५५ से १९५८ तक के तीत वर्षों मं 

नाटकीय परिवर्तेत हुआ । १९५५ के अन्त में सरकार ९७० करोड़ रुपये को 

लेनदार थी लेक्नि १९५४८ के अन्त म वहे ६० करोड रुपये को देनदार 
बन गई ॥ 

# उद्योग व्यापार पत्रिका, सितम्बर १९४९, पृष्ठ १९२ 

न अस्थायी जनुमान ह' 
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१९५९-६० में भारत को विदेशो ऋण और व्याज के रूप में २४७१ 
करोड रुपया चुकाना है । इसमें से ९:४७ करोड मूलघव और १५११४ करोड 
रुपया ब्याज होगा । विदेशी सुद्रा को वापस करने की यह भीड १९६१-६२ 
में अत्यधिक हो जावेगी, जबकि मूलधन तथा ब्याज मिल कर कुल ११४२४ 
करोड रुपया चुकाना होगा । १९६०-६१, १९६२-६३ और १९६३-६४ ने 
हमे कसरश ८५"७३ करोड रुपया, ७११५६ करोड रुपया और ७४"६२ करोड 
झुपया चुकाना पडेगा। अभी मार्च १९५९ मे पाँच राष्ट्रो--अमेरिका, ग्रेट 
ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी और जापान ने सम्मिलित रूप से १९५९ में 
३०० मिलियन डालर अर्थात् १५० करोड़ रुपये ऋण देने का बचन दिया है, 
जिससे भुगतान के भार मे इतनी ही अतिरिक्त वृद्धि हो जायगी । 

विदेशी सरकारों से सहायता 

लिए उपलब्ज 

(१) छूस से भियाई इस्पात सयन््त्र के 
ऋण इ३*०७ 

(२) सम से औद्योगिक विकास के लिए ५९-४० 

(३) सयुक्त राज्य (छ.8 ) से दुर्गापुर 
इस्पात सयन्त्र के लिए ऋण २०१०० 

(४) गयुक्त राज्य रो पूँजीगत वस्तुओं के 

आयात के लिए ऋण ३5१० 
(५) १० जर्मनी से रूरकेला इस्पात सयन्न 

के लिए ऋण छडा परे 
(६) प्र० जमनी से पूँजीग्रत वस्तुओं के 

ज्ञायात के लिए ऋण १९*९७ 
(७) छापान से येन (ए७७) ऋण रह प्र 

(5) जापान से “आाइरन ओर भश्रोजेक्ट” के 

लिए ऋण ३८१ 
(९) बनाडा का गेहू ऋण ( (8घ8ता4ा 

ज्ाप्नध्थां (,033 ) 

धनराशि 

वन 

१५०७१ 

(करोड रुपये में ) 

लिए 

अनुधानित उपयोग उपयो 
उपलब्ध शेप 

घनराक्ि १-४-४६ से ३०-९-५८ तक 

रे४ड४ड | र८घा ६३ 

०११ ५९३९ 

८०० | १११०० 

++ | ३४१० 

२९९३१। ४५५२ 

जद १९*९४ 

न-े | ३5९ 

पथ डेप 

११४२ ४१९ 
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अन्य ऋणो के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि द्वितीय योजना में उपलब्ध कुल 

ऋणो, १२११ ६४ करोड रुपये मे से ३० सितम्वर १९५८ तक केवल ४७९५३ 

करोड रुपये का उपयोग किया गया, दूसरे झब्दो मे ७३३ १२ करोड रुपये अब 

भी उपयोग के लिए उपसब्ध हैं । 

उपसंहार 

हमारे देश मे विदेशी पूँजी के उपयोग के सम्बन्ध मे काफी चाद-विवाद 

रहा है । परन्तु सरकार ने देश के आथिक विकास के लिए विदेशी पूंजी के 

सहयोग को अनिवाय माना है, अत आज भारत मे विदेशी पूंजी का अधिका- 
घिक स्वागत किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के साव-साथ सरकार भी अनेक 

उपायो से विदेशी पूँजी को आकपित करने में सलग्न है। थह सब कुछ होते 

हुए भी विदेशी पूँजी उस माया में काफ़ी नही आ रही है, जितनी कि हमसे आव- 

शयकता है। विदेशी पूंजी को और अधिक आकर्षित करने के लिए उचित वातावरण 

उत्पन्न करना होगा परन्तु हमे यह सदेव ध्यान रखना चाहिए कि ऋण 

(विदेशी पूँजी) लेते समय आनन्द अवश्य होता है, परन्तु भुगतान के समय 

देश की अर्थ-व्यवस्था पर भारी आघात पहुँचता है। वर्तमान परिस्थिति में 

एक विवेकपूर्ण योजदा की आवश्यकता है क्योकि विदेशी कर्ज से राष्ट्र-निर्माण 

करने का रास्ता भले ही सरल हो, पर उसका परिणाम किसी भी हालत मे 

कल्याणकारी साबित नहीं हो सकता $ 

भारत मे विदेशी पूंजी के लिए सुविधाएँ 
भरत और अमेरिका की सरकारो के बीच हुए एक समझौते से अनुसार 

भारतीय पूंजी-नियोजन केन्द्र की स्थापना हुई | बमरीकी प्रावंधिक राहयोग 

मिशन इस केन्द्र को ५९,१०,००० रु० की सहायता देगा । इसमे से ३४ लाख 

रु० (७ साख १३ हजार डालर) दिदेशी मुद्रा के रुप मे प्राप्त होंगे। 

२५ लाख रु० भारत में अमरीकी कृषि फसलो की विद्गो से प्राप्त हुई राशि में 

झे दिये जायेंगे । 

इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य निजी विदेशी पूंजी को भारत में लगाने 

के लिए प्रोत्साहन देना है । केन्द्र मुल्य-मुख्य निम्नलिखित काम करेगा -- 

(१) भारत मे विदेक्षी पूंजी सम्बन्धी कानूनों और नियमों तथा 

औद्योगिक और बैक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारो देना, 

(२) विदेशी पूजी कहाँ छगाई जा सकती है, इसके बारे मे सर्वे बरेगा; 
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(३) विदेशी पूजी लगाने वालो का सहयोग प्राप्त करते के सम्बन्ध में 

भारतीय व्यवत्ताइयों को सलाह देगा, और 

(४) भारत मे पूजी लगाने के इच्छुक विदेशियों को सहायता देना ! 
पिछले दिनो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री आइसनहावर जब भारत आये, 

सब उनके साथ एक अमरीकी पत्रकार भी थे । उन्होंने यहाँ का तटस्थ अध्ययव 

क्या और यहाँ की पचवर्षीय योजनाएँ क्तिनी कमजोर वुन्याद पर खडी हैं, 

इसका उन्होने विश्लेषण क्या । इस पत्रकार की दृष्टि को यदि हम घ्यान से 
समझने की कोशिश्य करें, तो काफी बातें हमारे ध्यान मे आयेगी । 

भारत को अपने स्थानीय साधनों के भरोसे पर ही अपनी योजनाएँ 
बनानी चाहिए और पूजी-निर्माण के बुनियादी साय का अवलम्ब लेगा 

चाहिए। 

भारत मे केवल दो ही तरोकों से विशाल पूजी खड़ी की जा सकती है; 
खेती और ग्रामोद्योग ॥ पर आज की निर्माण गोजनाओं मे इन दानों की ओर 

जितना चाहिए, उतना ध्यान नही दिया गया है । 

आज हमारे वजट का अधिकाँश हिस्सा सेना, सामरिक तैयारी, बडें 

कारखाने आदि पर ही खर्च हो जाता है ? 

विदेशी कर्ज की क्या स्थिति है, उस पर अमरीकी पत्रकार के शब्दों के 

साथ हम विचार करें। 

“हिन्दुस्तान को दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता व कर्ज 

की काफी सुइयाँ (इन्जेकशन) लेनी पडो है ! १९५८ के अन्त तक तो यह 

सख्या २५ अरब रुपये तक पहुँच गयी थी॥ ३१ मार्च, १९६१ तक प्राप्त 
सहायता पांच सालो मे ३४ अरब स्पये तक पहुंच जाती है। इसके अतावा 

१९६१-६२ की झुस्आत की स्थिति को हिन्दुस्तान ने सोचा नक नहीं है, 

जिसमे इसको फिर से दो अरब रुपया प्रति वर्ष कर्जे लेना होगा । 

रिज़वें बेक की खोज 
अगस्त सन् १९५९ मे रिज़वें बैंक ऑफ इण्डिया ने १००१ चुनी हुई 

पब्लिक लिमिटेड वम्पनियो के पूँजी प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध मे 

विस्तृत आँकडे प्रकाशित किए हैं। रिजर्व बैफ ऑफ इण्डिया की यह खोज 

सन् १९५७ के सम्बन्ध मे है। इससे पूर्व अक्तूबर सन् १९५८ मे रिजर्व बैंक 

ऑफ इण्डिया ने १९५५ और १९५६ के सम्बन्ध में आँकड़े प्रकाशित किए ये। 
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वर्तमान आँकेडो का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सन् १९५७ में भारत 

वर्ष मे उद्योगों के अर्थ-प्र॒वच्चन में जान्तरिक साधनों की जपेक्षा वाह्य साधना 

का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा । आलोच्य वर्ष में उद्योगों द्वारा प्राप्त कुल 

पूँजी का ७२*४% वाह्म साधनों से तथा बेप २७६५४ आन्तरिक साधनों से 

प्रप्त हुमा । 

सन् १९४५७ भें कुल २३५२३ करोड रुपये की पूंजी प्राप्त हुई थी जिसमे 
से वाह्य साधनों का अश १७०-२ करोड रुपये था। बाह्य ग्राधनों में भी 

बैंकों दाग प्राप्त ऋण का अश सबसे अधिक था। यह अश ४८"२ करोड 

रुपये अथवा कुल घन का २०१५१ था। वन्बक (१/०5858८8) हारा प्राप्त 

घन का भी कम महत्व नही था। १९५६ की तुलना में यह लगभग दुगुना 

हो यया था । १९५७ में इस साधन द्वारा ४५-३ करोड रुपये प्राप्त हुए जो 

कुल घन के १९२ ४ के वरावर थे। इस साधन के अल्तर्गत ३३ करोड 
रुपये के विश्व वैक से प्राप्त ऋण भी सम्मिलित थे ) व्यापारिक तथा अन्य 
देवदारियाँ ३९"८ करोड रुपये की थी जो कुल घन के १७ % के वरावर थी । 

आन्तरिक साधनों के द्वारा ६४*९ करोड रुपये प्राप्त हुए जो कुल घन के 
केवल २७६ % के वरावर थे ) इस साधन द्वारा प्राप्त बन की सात्रा इसे 

वर्ष पिछले २ वर्षों की अपेक्षा में काफी घट गई। १९५४ तथा ५६ मे 

७५० कम्पनियों ने इस साधन द्वारा कुल घन का क्रमश ५४६ ४ तथा ३७% 

घन प्राप्त किया था । आन्तरिक साधनों के अन्तर्गत हास कोष (96छाध्ए3- 

५०७ २९६७:४९७) सवसे प्रमुख साघन था । इसके द्वारा ४६*२ करोड रुपये 
अथवा कुल धन का १९१६ % साय भाप्त हुआ जबकि १९५६ में यह प्रतिशत 

केवल १५ था। मुक्त-कोपो (7६8 छे८४धा४८४) तथा अतिरेक (5णफञ०७) 
का अश २० करोड रुपया अथवा कुल धव का ८५ / था जोकि १९५६ 

मे १७५ ४ या। इस प्रकार इस वर्ष इस साधन द्वारा प्राप्त घन मे 

कम्री हुई। है 

१९५६ तथा १९५७ के दोतो वर्षों मे कुल ४९९ करोड रुपये की अर्थ-व्यवस्था 

हुई जिसमे से वाह्य साथनो का अश ६७ ४ प्रतिशत था। वेको से प्राप्त ऋण 
का अशदान भी काफी महत्वपूर्ण घा क्योकि यह कुल घन का लगभग र५ $ 

था । इसके पश्चात् व्यापारिक देवदारियों ( पु:96० 90९5) तेथा बन्धको 

(/०४०४०४) का स्थान जाता है जिनसे त्रमत् १६-९ % तथा १३८ # 
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पूंजी प्राप्त हुई। पूँजी बाजार कोपो का अब १०% था। १९१६ ४१ मे* 
उद्योगो की कुल धन का ६० % आन्तरिक साधनो से तथा शेप ४० 4 वाह्य 
साधन से प्राप्त हुआ । 

१९४७ मे पूंजी प्राप्त करने के साधनों का उद्योगवार अध्ययन करने पर 

ज्ञात होता है कि चीनी तथा कोयता उद्योग को छोड कर शेष सभी उद्योगों 
मे अधिकाश पूंजी प्रष्प्त करने के प्रमुख साधन वैको द्वारा ऋण ये । लौह एव 

स्फात उद्योग वे तिए भी बैको द्वारा प्रदान किए गए ऋण महत्वपूर्ण ये। 
सीमेट और कागज उद्योग को भी १९५६ की अपेक्षा इस वर्ष बैंक से ऋण 

अधिक प्राप्त हुए। इसके विपरीत जूट उद्योग मं सन् १९५७ मे बैंक हारा 
प्राप्त कण बहुत कम थे । 

लौह एव स्पात उद्योग में वधको द्वारा ऋण महत्वपूर्ण रहे ! नवीन पूंजी 
का नियमन प्राय लौह एव स्पात, सीमेठ, इजीनियरिंग तथ्य रसायन उद्योगों 

भे काफी अपनाया गया । 

प्ररन 

4.. छफागा] ॥6 ९00570ए00ा ॥॥06 एछछ708 0 (06 परत 

ज्वाब्ाएड 0070 शा0ा ०0 0079. 0क्0० हहए९४४०5 0 ॥8 ऐ९(४ 

एणापाड़ (8872, 9. 009 , 2960) 
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4. छ0छ ग्राथाए 586 क्याह्ारषट (0एगभा00$ क9ए8 80 (0५ 
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इए८९९55)ी वा ॥5 एशुच्स ? (589, 8 0०7०, 7974) 

#५४० वम्पनियों के सम्बन्ध में । 
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अध्याय ११ 
_ व ुखक  ] 

कम्पनियों का प्रवर्तन 
€ ##०7०दधंका ि ए०गाएगां 8५ ) 

प्रवत्तंत दब्द में उन सव नियाओ का समावेश होता है जो कित्ती कम्पनी 

के निर्माण से लेकर उसके पुर्ण ममठन तक की जाती हैं। महोदय गर्संटव वर्ई 
अपनी भ्रसिद्ध पुस्तक “वित्तीय समठन एव प्रवन्ध” में लिखते हैं. कि “्रवत्तन 

का आश्यय व्यवसायिक सुअवसरो की खोज तथा उसके उपरान्त लाभ के उद्देख 
से पूँजी सम्पत्ति तथा प्रबन्ध कला के किसी व्यापारिक साथ मे सगठित करबे 

से है ।# किसी वर्तमान स्थिति कम्पनी की प्रतिभूतियों का विक्रय सुग्मता 
से तभी किया जा सकता है जब विनियोजक (6४०75) उस अमण्डल 

स्थिति के बारे मे पूर्ण ज्ञान रखता है या प्राप्त कर सकता है परल्तु सवनि्मित 
प्रमण्डलो के अश्ो का विक्रय उतनी सुग्रमता से नहीं हो सकता क्योकि क्ती 
उसकी स्थिति व भावी सफलता के बारे में अनभिज्ञ होता है। कैता था 

विनियोक्ता को नवीन प्रमण्डल के उद्देश्य, व्यवसाय की अ्रकृति, भावी सपलती 

व सम्ठन के बारे मे विश्वास दिलाकर अय्यों का क्रय करने के लिए तैयार 

करना होता है। इस प्रकार के कार्यो को करने के लिए एक कुझल, ,प्रवीण वें 
अभ्यस्त व्यक्ति को खोज करनी होती है । ऐसे व्यक्ति को अवर्तक 
(97077००) कहते हैं। श्री सी० जे० कॉक््बर्न के थब्दो में “प्रवतेक 

किसी निश्चित उद्देश्य के आधार पर कम्पनी का निर्माण करता है और से 

+ *एः0ग्रात्प्रणा" गाव 98 दशव्रिश्व 3४ पीह राइ८०शक्षह रण 9फ्राह४$ 

०7एण६एणाप्र०5, झा धी९ 5०४5९चणशा६ छाहुगाइब्ाणा  छिाएं॥ जि०?४प 

बचत चरिशाउहशा्ब 35३ ॥६० 3 90ड7855 ८०१९छ७७ लि (8 एए.०5६ ०! 
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(#बफह २. 
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चलाने के लिए तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक उपचार करता 

है”* आरथर एस० डैविग के अनुसार “्रवर्तेक वह व्यक्ति है जो लाभ प्रदान 

करने योग्य व्यवसाय के विचार को कार्यरूप मे परिधित करने की सम्भावना 

को जानता है, उम्से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों को एकत्रित करता हैं तथा 

अन्त में नवीन व्यवसाय को जन्म देने के लिए विभिन्न आवश्यक साधनों की 

देख-रेख करता है ।प 

प्रवर्तेंक के कार्य (हएालम॑0ग$ ण॑ & शि०ातध) 
श्री एन० एस० वुकनन (र, $ छण्णाशगशय) के जनुमार 'प्रवर्तन के 

निश्चित कार्यो का ज्ञान जिससे उसे परिभाषित किया जा सके, विलकुल स्पष्ट 

नही है, विश्वेयत॒या वैधानिक दृष्टिकोण से। परन्तु साधारण रूप से उच्तकी 

प्रमुख क्रियाएँ पूंजी के लाभप्रद विनियोग के हेतु सुअबंसरो की खोज करना 
तथा उन्हे ऐसे व्यक्तियों से बेतलाना है जिसके पाय विनियोय करने के लिए 

पर्याप्त घन है. अधवा जिसे वे अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कर सकते है )! इस 
प्रकार प्रवर्तक के दो प्रमुख कार्य होते है -- 

(१) किसी आशथिक याजना के सम्बन्ध में बिचार करना, तथा 

(२) इस विचार को मूर्तवत करने के लिए आवश्यक साधनों का जुटाना । 
डा० होगलैड (970. 8०४8729700) ने प्रवरतंक की महत्ता पर प्रकाय डालते 

हुए कहा कि 'एक सफल भ्रवर्दक घन का निर्माता तथा जाविकत भविष्यववत्ता 

होता है क्योकि वह जदृष्य वस्तु के बारे में कल्यवा कर लेता है तथा जनता 

को वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए व्यवसापिक साथों का निर्माग करता 

है ॥'| नि सदेह प्रवर्तक सफल व्यवसायिक सार्थों का निर्माण करके सार्वजनिक 

$8 शि9॥)00९/ ।६ "“७78 ४० ७0४९773/085 ६७ 077 3 ९०0079702# 
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सेवा करता है। वह सक्ष्ती वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करके समाज 

के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक होता है। वह मावनीय तथा 

भौतिक साधनों का विदोहन करके प्रति व्यक्ति आय को बचाता हैं ऐथा 

अधिक से अधिक लोगो को रोज़गार दिलाता है। विकसित राष्ट्रो मे प्रवर्तक 

बडे-बडे व्यव सायो मे मिथण (]/08ट८७) तथा सघनन (एणइणाठशाणाओे 
भी कराते है जिससे उत्पादन क्रियाओ में विशिष्टीकरण तथा साथों में आपसी 

अस्वस्थ प्रतियोगिता का अन्त हो जाता है । 

उदाहरण 
अ्रवर्तक का कार्य कोई आसान कार्य नही है । उसे अनेक असुविधाओं व 

क्िनाइयो वर सामग्ा करना पड़ता है। यदि वह अपने प्रयत्नों में असफल 

हो जाता है तो उसे काफी हानि उठानी पड़ती है इस सम्बन्ध में अपने 

देश के प्रवर्तेक श्री जमशेद जी नौसेरवाँ जी टाटा, जिन्होंने जगत विख्यात 

टाटा आयरच एण्ड स्टील कम्पनी (जमशेदपुर) को स्थापना की थी, के प्रयलो 

का उल्लेख करना असगत न होगा। श्री जे० एव७ टाटा ने सर्वप्रथम १८८२ 

में उस समय के “चान्दा” नामक जिले की लौह खानो (07 एक्क्एशाओे का 

विदोहन करने का विचार किया था। उस समय खानो के विदोहन के सम्बन्ध 

में भारतीय अधिनियम ([020 7२९४७/४॥०70$) बहुत ही प्रतिकूल थे जिनका 

सुधार १८८९ में लॉ्ड कर्जन के द्वारा किया गया। १८९० में टाटा इगलैंड 

गए और वहाँ पर भारत सचिव (सेन्रेटरी ऑव स्टेट फॉर इस्डिया) तथा 
* इन्डिया हाउस ” के अन्य पदाधिकारियों को समझा बुझा कर प्रस्तावित 

योजना को कार्याविन्त क्रने के लिए सहमत क्या ) इससे उनन््ह सरकार 
से अनुमति-पन (लाईसेन्स) तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ सरलता से म्राप्त 

हो भई । अनुमति-पन्र (लाइसेन्स) प्राप्त करने के वाद ढाटा इयलैड, जमती 
तथा अमेरिका गए। वहाँ पर उन्होने लौह एवं स्पात के निर्माण क्षेत्र का 

निरीक्षण विशेषरूप से किया तथा वान्तिक विश्ञेपज्ञों से अपनी योजना की 
सम्बन्ध में परामर्श किया । कुछ खानों के विशज्येपज्ञो को वे अपने साथ भारत 

ले आए। बाद में चान्दा जिले की योजना छोड दो गई | 

१९०३ मे मेसर्स टाढा एण्ड सन्स कम्पनी ने सावची (59£८०॥) की खानो 

का विदोहन करने का निर्णय किया। इस समय तक प्रारम्भिक कार्यो पर 

३०,००० पौड खर्चे हो चूके थे। निर्माणशाला को स्थापना के स्थान (800) 

को चुनते के लिए भारतीय सरकार के “ज्योतोजिकल सर्वे! (66० ०४७थ 
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575८५) विभाष के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी श्री परी० एन० बोस से 

परामर्श लिया गया और अन्त में साक्ची को ही चुना गया, वयोकि यहाँ पर 

उत्तम प्रकार का कच्चा लोहा (00०) तथा अन्य सुविधाएँ ग्राप्त थी | यावा- 

बात की सुविधाओं के सम्बन्ध में चरकार से बडी रेलवे लाइन बनागे के लिये 

अनुरोध किया गया । सरकार ने रेलवे लाइन बनाने के अतिरिक्त कम भाडा 

(पक्ष8४0) भी लेसे का वचन दिया और दस वर्ष तक २०,००० टने स्पाव 

(हट) प्रति वर्ष क्षायात मूल्य (079एणा८व शा०८०) पर तय करने का 

समजन्नौता किया । 

१९०६ में श्री जे७ एन० टाटा के सुपुत्र श्री दोशाव जी टादा लन्दन के 
मुद्रा वाजार स पूजी प्राप्त करने के उद्देश्य से इगलेड ग्एं। परन्तु विभिनर 

अशुविधाओं के कारण यह सम्भव न हो सका और ऐसा प्रतीत होता था कि 

सम्पूर्ण योजना रवप्न मात्र ही रह जायगी । परन्तु १९०७ में स्वदेशी जादोलन 

के प्रारम्भ हो जाने ने ठाठा को एक सुअवसर प्राप्त हुओ। उन्होंने भारतीय 

जनता से धन प्रदान करने के लिये जपील की और इसमे वे सफल भी हुए। 

प्रविवरण (ए7०फृ८०७७9) प्रकाशित करने की तिथि (२७ अगस्त, १९०७) 
से तीन सप्ताह के अन्दर ही ८००० भारतीयों ने १,६३,००० पौड के अश 

खरीदे । बाद में कार्यशील पूजी प्राप्त करने के लिएं जब ऋण पत्रो का निर्गभन 
किया गया तो सम्पूर्ण ४,००,००० पोड की निगमित राशि ग्वालियर के 

महाराजा सिन्धिया ने खरोद ली) इस प्रकार श्री जे० एन० टादा द्वारा 

कुल्पित योजना सफल हो सको और १९११ से 'टाद्य जाइरन एण्ड स्टोल 

« कम्पनी सावची (जमशेदपुर) लौह एवं स्पात्त का उत्पादन करने लगी । 

इस उदाहरण मे स्पष्ट हो जाता है कि प्रवत्तेक का कार्य कितना कठिन, 

कप्टप्रद, जोखिम तथा अनिश्चित होता है। उसे पर्याप्त पूर्व ज्ञान (झता«- 

आ९9), पूजी तथा शक्ति (&7ध789५) की आवश्यकता होती है । सक्षेप म उसके 

प्रवत्तन सम्बन्धी कायों को तीन भागे म विभाजित किया जा सकता है -- 

(१) व्याइसाथिक युअवसरा की खोज (छ800ए29 0£ छपप९ड5 
(0979णएप्रणा।८5), 

(२) विजिन्न व्यावसायिक तत्वों का समत्वय (855८099ए 07 ९०-00 
एथां40 6 ४०7095 80५0:55 ६|६६४४६०१5,, तया 

(३) पूजी को व्यवस्था (शिएचआ०४ ०६ वि्रब70८) 
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व्यावसायिक सुअवसरों की खोज 
व्यावसायिक सुअवसरों को खोज से तात्पयं प्रवत्तेंको द्वारा किसी व्यवसाय 

को स्थाण्ति करने की वात सोचना है। प्रवत्तेंक ही सर्वप्रथम यह सोचते हैं 

कि कौन सा व्यवसाय कहाँ पर और क्सि समय स्थापित करना चाहिए। यह 

कोई जरूरी नही है कि प्रवत्तंक ही व्यवसाय के निर्माण सम्बन्धी आधारभूत 

विचार (898० 0९8) फी खोज करें, वे उसे कार्यान्वित करने के लिए केवेन 
व्यापारिक सम्भावनाओं (00%एथ/८७।| ?०5४७॥॥४७४७) को सोचते है। 

इस प्रकार के विचार को जन्म देसे वाले तीन कारण हो सकते हैं - 

(१) किसी नवीन कम्पनी को प्रारम्भ करने का विचार, 

(२) छिसी पूर्व स्थापित कम्पनी के विस्तार का विचार, तथा 

(३) वत्तमान कम्पनियों को सयोजित करने का विचार | 

(१) नवीन कम्पनी को प्रारम्भ करने का विचार-यदि किसी 
नवीन कम्पनी को प्रारम्भ करने का विचार है तो इस सम्बन्ध में प्रवर्ततक को 

घन का विनियोग करने से पूर्व खूब जाँच पडताल कर लेनी चाहिएं। उंयोकि 
शुरू शुरू म इस प्रकार के विचार बहुत ही भले व आकर्षक प्रतीत होते हैं। 
अत इस सम्बन्ध मे पूर्ण विवेक व सावधानी की आवश्यकता है। 

प्रवत्तंक को सम्भावित नवीन व्यवसाय का विश्लेषण तीन दृष्टिकोगो त्ते 

करना चाहिये -- 

(अ) पूँजी लागत का अनुमान 

(ब) सम्भावित कुल आय का अनुमान, तथा 
(स) व्वावसाथिक खर्चों का अनुमान । 

दूसरे शब्दों मे प्रवर्तक को यह अनुमान लगाना चाहिए कि, क्या सम्भावित 
व्यवसाय (्रणुण्लल्त ध्याधाज्रा5८) की आय भे से व्यावसायिक खर्च 

(0:ध्घभा०8 (०४५) को चुकाया जा सकता है, विनियोजित पूँडी पर ब्याज 

दिया जा सकता है और अन्त में स्वामित्वथारियों को उतके जोजिमों 

(रा5४8) तथा सेवाओं के बदले मे कुछ लाभाश दिया जा सकती है 

अथवा नहीं ? 

(२) पूर्व स्थापित कम्पनी के विस्तार का विचार-घू्व स्थार्शि 

कम्पतियों वे विस्तार के सम्बन्ध मे प्रवर्तक को पूर्ण तथा विवेधनात्मर 

अध्ययन करना चाहिये | कम्पनी का विस्तार सामग्रिक (5६88072) मांग 
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अथवा स्थायी माँग के कारण हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिये ॥ 

विस्तार के सम्बन्ध में किस पकार की पूंजी दीर्घकालीन या अल्प कालीन कौ 
आवश्यकता होगी, यह भी विचारणोय प्रश्न है। पूँजी की पूर्ति आन्तरिक 

अथे-प्रवन्धन से या धतिभूतियो (5$९८७प्रध८्ओे का निर्मेमन करके की जावेगी ( 

प्रवर्तक को अल्पकालीन या सामग्रिक मष्य को वृद्धि की पूर्ति दीर्घकालीन 
अर्थ प्रवन्धच से ने करने देनी चाहिए ) 

(३) वर्तमान कम्पनियों को रायोजित करने का विचार-आज 
के युग मे आपसी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिये, बडे पैमाने के उत्पादद का 
लाभ उठाने के लिये, व्यावसायिक व्ययो मे मितव्ययता लाने के लिए तथा 

आर्थिक सत्ता श्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कस्पतियों का सयोजन या 

सधनन ((.०॥50१080070) कर दिया जाता है। सयोजत यथा सघनन की 

अवस्था मे अनेक कठिनाइयो का सामना करना होता है प्रवर्तक को संयोजित 

कम्पनियों को होने वाले लाभो, उनको वास्तविक व॑ अवास्तबिक (उ80806 

घावे 777878फ%!०). सम्पत्ति तथा. सम्भावित कठिनाइयों का सत्यापन 

(५४७४४१८७॥००) कर लेना चाहिए | 

व्यावसायिक तत्वों का समन्वय 
किसी व्यवसाय के स्थापित करने के विचार की खोज कर लेने पर तथा 

उसके मूर्तिवान करने की सम्भावना को परुख कर लेने के पश्चात् प्रवर्तन 

विधि में दूसरा कार्य इब विचारों को इस श्रकार समन्वित करना होता है 

जिससे वह चालू व्यवसाय (0008 0०ए०थए) के रूप मे दृष्टिगोचर होने 
लगे | इस कार्य के अन्तर्गत अनक किपाएँ आती हैं जैसे व्यवसाय की स्थापना 

के स्थान (50) को चुनना, उसे नकद या 'पट्टा' (४४५८) पर खरीदना, 

प्लाट के निर्माण की व्यवस्था करना तथा साज-सज्जा (4णएए८ा) 

खरीदता पैडेन्ट्स प्राप्त करना तथा तात्रिक विशेषज्ञों की खोज करना आदि! 

सक्षेप म इसके अन्तर्गत मौलिक विचार (07209 3683), सम्पत्ति तथा 
प्रबन्धक्रीय योग्यता का समन््दय करना होता हे 

इस सम्बन्ध मे निम्न वातो पर ब्यान देना चाहिए ---# 

(१) औद्योगिक इकाई का आकार(पन८ ज२6 ०ी९70१05- 
पांव एप्ा(--जहा तक हो सके स्थापित की जाने वाली इकाई का आकार 

+पफ्राहकरश दावे कला ली उ्ोकाााबर 07; ; हिल 27607 47 04323 24 'इक्माउद्ाका २ दफन 
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सर्बोत्तम (0:ध7्रण0) होना चाहिए। परन्तु ऐसे व्यवसायों को जिनकी 
सफ्लता सदेहजनक है अथवा जो वडे पैमाने पर स्थापित ही नहीं किए जा 

सबते, प्रारम्भ म छोटे पैमाने पर ही स्थापित दिए जाते हैं । 

( २ ) स्थापना सम्बन्धी विचार ([.0०बणाश एशाथए-- 

ओद्योगिक इकाई को कसी स्थान पर स्थापित करने से पूर्व, उसके लिए 

आवश्यक कच्चे घाल की उपतब्धता, शक्ति, श्रमिकों का प्रदाय (5070) 

तथा अन्य आवश्यक वातों पर विचार कर लेनों चाहिए । श्राचीव काल में 

व्यवसाय अधिक्तर उन्ही स्थानों पर स्थापित क्षिण जाते थे जो 'ऐतिहापिक 

महाव! के होते थे । परन्तु आजकल ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को अधिक 

प्रधानता न देकर उपरोक्त तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। 

(३) अचल सम्पत्ति (कह०१ (थ्ुआधा 85६४९(४)--- बौद्योगिक 
इकाई के आकार तथा आवश्यकता के अनुसार उसका भवन, मशीनरी तथा 
अन्य पूँजीमत सम्पत्ति का नियोजन करना चाहिए । आधुनिक मशीत थुग मे 

जाधुनिक्तम इजीनियरिंग सुविधाओं का श्रवन्ध बहुत ही मितब्ययता तथा 

सुगमता से करना चाहिए । 

(४) प्रवन्धकीय शासन (१(७42०7०ं (.0॥770]) किसी भी 
व्यवसाय या कम्पनी दे प्रवन्धकीय शासन के सम्बन्ध म॑ स्पष्ट योजना होता 

चाहिए । यह निश्चित कर लगा चाहिए कि कम्पनी का प्रवन्ध अभिकर्ताओं 
(४७7987708 82०079) के द्वारा होगा अथवा नहीं। यदि प्रबन्ध अभिकर्त्तानो 

के द्वारा प्रबन्ध होता है तो उस अवस्था म प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं, सचालको (था 

जन्म पदाधिकारिया के क्या अधिकार व दायित्व हांगे ? 

(५) भर्थ-प्रवधन योजना (० ग्याक्षालत्व एकव)--उपरोक्त 
दातों को ध्यान म रखते हुए यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कितनी 

पूंजी आवश्यक होगी और उसे किन साधनों के द्वारा श्राप्त किया 
जा सकेगा । स्थायी पूंती प्राप्त करने के दा मुख्य साधन है--अज्ों तथा का 

प्नों का निर्गेमन करके | ऊ़िस प्रकार के अ्यो तथा ऋण पत्रों का विर्गेमत 

किया जावेगा तथा उनका जभियोपन (ए:०८:छ707९४) कराया जावेया अपवा 

नही, इसके वारे में निर्णय गेवा होगा । यदि श्रतिभूतियों (8९८एआा॥९०5) का 

अभिगोषत कराना है तो प्रवत्तंक को विनियीक्ता बैकी ([[पए८घपहा। 82779, 
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“निर्गेमक गृहो” (8808 0०75६) अथवा अभिगोपन कर्ता सघी! (ए॥त& 

78 5५7000८७) के सम्पर्क भे आना पडता है। 

(६) वैधानिक उपचार ([ ८९४8 #ठाग्राध।०5)-- रजिस्ट्रेशन 
समामेलन ([7००स्छएण्रबधण7) तया प्रविवरण (270%०००७) के निर्गेमः 

के अतिरिक्त व्यवसाय को वास्तविक रूप से प्रारम्भ करने के पूर्व अन्य बहुए 
सी वैधानिक कार्यवाहियों को करना होता है। बहुत से व्यवसायों के लिए 
अनज्ञा पत्र (६८थ॥5०७) तथा आज्ञा-पत्र (शथयणा0 प्राप्त करने होते है । 

(७) व्यावसायिक सम्पर्क (प7906 (१00205)-व्यवसाय को 
सफलतापूर्वक चलाने के लिए कच्चे माल के वेचने वालो, वातयात तथा 

बिर्षाण सस्थाओं (73750 थावे 74:९४ 32०7०४७), व्याधररिक 

वाप॑दो इत्यादि से सम्पर्क स्थापित करने होते है। इस प्रकार के सम्पर्क 

विज्ञापन था पब्लिसिटी के द्वारा सरलता से स्थापित हो सकते है । 

पूंजी की व्यवस्था ( छ0एाञ्जञ09 ता पा9०० ) 

प्रवर्तन सम्बन्धी तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कम्पनी के लिए पर्याप्त पूजी की 
व्यवस्था करना है । जैसा कि ऊपर इग्रित किया जा चुका है कि क्षावश्यक 

सम्पत्ति इत्यादि के क्रय करने के अतिरिक्त कुछ रोकड भी होनी चा/हिए जिससे 
आकस्मिक खर्चो तथा व्यावसायिक खर्चो की पूर्ति विदा कठिनाई के की जा 

सके । महोदय डन तथा ब्राइस्ट्रीट (0ए॥ »06 छ8945ध९४/) ढारा किए 
गए तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि नवनिर्मित व्यावसायिक कम्पनियों 

में मे बहुत सी कम्पनियों की असफलता का मुख्य कारण अपयप्ति कार्यशील 

पूँजी की व्यवस्था है। जत स्थायी पूंजी के साय-साथ कार्यशील पूजी का भी 

समुचित प्रबन्ध करना चाहिए । 

सक्षेप मे फील्ड के दब्दो मे प्रवत्तंन के अन्तर्गत “विपणि, इन्जीनियरिंग, 
लेखा पालन, आथिक तथा वैघानिके पर्यवेक्षण, योजना का सुजीकरण तथा 

योजना को कार्यान्वित करना सम्मिलित होते हैं ।””* 

+ *ग॥& 79९३ ड़, शाड0९९:08, 300000478, #070ं) 29० ६8२) 
$७॥५४९/$, पौ€ णिपाणब्याए व पा जगा गाव धाढ एप्प रण ध्रीढ फोॉगा 

॥700 शीं९८५ चर ७$प॥/ करद्तारव॑ ६७ 3४ छाणा०धवा 

#(गफृमव्गात्ा सप्रवा।८९?” . पिदव, (॥3ए८६ ।५ 
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प्रवत्तको के प्रकार (797७5 ण॑ ?70ण४०९४६$ ) 

आज के युग मे प्रवत्तेंक अनेक प्रकार के कार्य करते है ओर उनका निर्माण 

भी विभिन्न परिस्थितियों में हुआ है। अतएव प्रवर्त्तक अनेक नामों से सम्बोधित 

किए जाते है । सक्षेप मे प्रवत्तेक निम्न प्रकार के हो सकते है -- 

(१) आकम्मिक प्रवर्त्तत (8९०१ ला श०्प्रणक्षओे 
(२) पेश्रेबर प्रवर्तत (ए706६॥०7श 0707702०७) 

(३) इन्जीतियरिंग फर्म या निर्माता (फ्शइ्ध्याए़ गाए थे 
४॥ए0ए/८७) 

(४) वित्तीय प्रवर्चक्त ([व॥80८थें 70700(९8) 

(५) प्रबन्ध अभिकर्त्ता ( ३(879१:2778 88605) 

(६) विशिष्ठ सस्थाएँ ( $फएटाओाइट्त व50॥000॥5 ) 

(१) आकस्मिक प्रवत्तंक 
इस वर्ग के अन्तर्गत छोटे पैमाने पर व्यापार करने वाले बहुत से व्यापारी 

गण जाते हैं जो कि किसी विचार (0८9) मे व्यापारिक सफलता के विन््ह 
देखते है। इन लोगो की क्रियाएँ अधिवतर उन क्षैत्रो तक ही सीमित रहती 
है जहाँ वे रहते है ॥ इस प्रकार यदि वे अपने प्रयास मे असफल भी हो जाते 
है तो भी कोई विज्ञेप महत्वपूर्ण बात नहीं समझी जाती है । 

(२) पेशेवर भ्रवर्त्तक 
कुछ अधिकोषण ससस््थाएँ तथा बड़े बडे व्यवसाथी लोग सदैव प्रवर्तन 

सम्बन्धी अवसरों (09907ए॥४७८४) की खोज में रहते है। वे लोग नवीन 
कम्पनियों का निर्माण करते है, समामेलन (॥००9०:थषा०) कैंयते है तथा 

पुरानी कम्पनियों का विस्तार बरते है। कभी कभी प्रतियोगिता को कम करने 

के लिए अथवा आर्थिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी (0०77कए९ 

या पूरक ((०४फ़ाण्/ध्माआ9५) कम्पनियों को मिलाकर सयोजन भी करा 

देते है। 

(३) इन्जीनियरिग फर्म या निर्माता 
कभी-कभी इल्जीनियरिंग फर्म या निर्माता कम्पनियाँ नवीस कम्पनियों 

का श्रवर्सन इस उद्देश्य से करने लगती है जिससे उनके द्वारा प्रवत्तित कम्पतियी 
के चालू होने पर उनके (प्रवर्तेक कम्पनियों) निमित माल की खपत होने 
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लगेगी। इस प्रकार ऐसे प्रवत्तंक अपने व्यक्तिगत हित से कम्पनियों का प्रवत्तेंन 

करते है। 

(४) वित्तीय प्रवत्तंक 

विनियोगी वैको की भांति वित्तीय सस्थाएँ (छा॥टाश ]78४0ए0 7७) 

भी कभी-कभी प्रवर्तक का काम करती है। ये सस्थाएँ नवीत कम्पनी की 

सम्पूर्ण पूँनी को क्रय कर लेती हैं जौर बाद में कुछ लाम लेकर बाज़ार मे बेच 

देती है । ऐसी अवस्था मे कम्पनियों का प्रवत्तंन जौद्योगिक या व्यापारिक 

दृष्टिकोण से न होकर वित्तीय दृष्टिकोण से होता है। 

(५) प्रवन्ध-अभिकर्ता 
प्राय प्रवन्ध अनिकर्त्ता लोग भी प्रवर्त्तकों का काम करते है। इस प्रकार 

के प्रवर्सक भारतवर्ष में बहुठ पाये जाते हैं। व्यावसायिक प्रवर्तको (070- 

(०९४०४४। ए7०770/८:8) तथा इस प्रकार के प्रवर्तको मे वहुत कुछ समानता 

पाई जाती है, क्योकि दोनो ही भ्रकार के प्रवत्तेक व्यावसायिक अवत्तरो की 

खोज में रहते है। इन भ्रवर्त्तको तथा विदेशो के व्यावसायिक प्रवर्त्तकों में 

अन्तर है। विदेशों मे कम्पनी का प्रवत्तेत व समामेलन ([7007909009) करने 
के पश्चात् प्रवत्तक का कम्पनी से कोई सम्बन्ध नही रहता है, परन्तु भारतवर्ष मे 

कम्पनी के समामेलन ॥॥00790०707) के पश्चात् भी श्रवत्तंक (प्रबन्ध 

अभिकर्त्ता) का कम्पनो से धनिष्ठ सम्बन्ध रहता हे । 

(६) विशिष्ठ संस्थाएँ 
ज्ाधुनिक नियोजित औद्योगिक विकास के विचार ने इस प्रकार की 

सस्थाओ की वृद्धि को प्रोत्साहित क्या है। इगलँंड मे 'ट्रेडिग एस्टेट्स आव 

यूनाइटेड किंगडम” तथा भारत में 'इण्डस्ट्रियल डेवलपमेट कारपोरेशन आब 

इण्डिया' ऐसी सस््थाओ के ज्वलत उदाहरण है । इन विशिप्ठ सस्थाओ का 

कार्ये किसी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली कम्पनी की भावी सफलता का 

अनुमान लगाना होता है। इस उद्देश्य की पृति के लिए दे ताँचिक विद्येषज्ञो 

से प्रारम्भिक कार्य के बारे मे अनुसधान (772४0897०9) कराते है। यदि 
विशेषज्ञों की रिपोर्ट सतोषजनक होती है तो वे ऐसी कम्पनियों का प्रवर्त्तन 

करते है। प्रवर्सन करने के पश्चात् वे नवीन कम्पनियों को निजी व्यक्तियों 
को बेच देते हैं । 
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प्रवत्तंक का पारितोपिक 
(मिशाप्राशबधणा ठ छण्ता०६९५ ) 

प्रवर्तक का पारितोधिक कई प्रकार से दिया जा प्रक्ता है। विकार 
उसे पारितोषिक नकद (0959) प्रतिभूतियों, अशो (552४7%) बबवा वियोगत 
(जाब) के रूप में दिया जा सकता है। 

(१) नगद घन (जा) 
प्रवर्सक का प्रारितोषिक नकद रुपयों (कैश) में दिया जा सकता है। 

परन्तु यदि प्रवर्तक अपना पारितोषिक कैश में ही थेके के लिए जोर देता है 
तो गई कम्पती के स्वामित्वघारियों के मस्तिष्क में कम्पतती की सफ़तताओें 
सम्बन्ध मे रान््देह उत्पन हो सकता है। अत जहाँ त्क हो सके प्रवर्तक कों 
अपना पारितोपिक कश मे नहीं लेता चाहिए जिरासे रवामिल्वधारियों कया 
अनता मे अवत्तित कम्पनी के बारे में विश्वास बना रहे। हाँ, जहाँ तक प्रवर्ती 
व्ययों का सम्बन्ध है वह कैश से ले सकता है क्योकि ये व्यय उसवे अपने पात 
से किए है) 

(२) प्रतिभूतियों के रूप में 
्रपर्शक का पारितोपिक प्रतिभूतियों के रूप में भी दिया जा सकती है। 

प्रतिभूतियाँ भी अनेक प्रकार छी होती हैं। प्रवर्तक को ऋण-पत्नों व [र्ग 
धिकार अन्चों (छशा८ा८० 50९8) को लेने के लिए ही जोर न देगा 
चाहिए क्योकि इसप्ले अन्य लोगो को प्रवत्तेंक की क्रियाओ में विश्वास गहो 
रहेगा। प्रवर्तक को ऐसी प्रतिमूलियाँ (5०००४४६८8) लेची चाहिए जो राधारण 
या सामान्य हो और उन पर लाभाश्व भी सबसे बाद में मिलता हो। 

(१ ) अशो के खरीदने की स्वेच्छा (09607 ६० एशार9%8 
96८95) 

यदि इस विधि से श्रवरत्तक को पारियोपिक दिया जाता है तो जनता गो 

और भी विश्वास हो जावा है ॥ व्योक्ि श्रवरत्तक कस्पती का अवत्तोत करके से 
कैवन अपनी ख्याति को ही जोखिम मे डालता है बल्कि अपने प्रारितोषिक 
को भी जोजिम मे डालता है। थदि अवत्तित दम्पवो अमाग्यवश असफल हों 
जाती है तो प्रवर्त्तक की ख्याति पर घब्वा लगता है बौर इसके साथ-साथ 

उसका पारितोषिक भी जो कि जद्चो के रुप में था समाप्त हो जाता है । 
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(४) नियोजन (709) के रूप सें पारितोपिक 
प्रवर्सचक को पारितोपिक उसे प्रवर्तित कम्पनी मे नियोजन (ह09) प्रदान 

करके भी दिया ज्यता है ) यह प्रथा भारतवर्ष मे अध्कि प्रचलित है । यहाँ पर 

प्रवरत्तक भई कम्पनियों के प्रदन््ध अभिकर्त्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए 

अधिक जोर देते हैं। यदि वे एक वार क्सी कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्त्ता 

नियृक्त कर दिए जाते है तो वे उस कम्पनी के जोवनराल तक अपने पद को 

बनाए रखने का प्रयत्न करते है। बह प्रया १९५६ तक दहुत प्रचलित थी । 

परतु नवीन कम्पनी अधिनियम (१९५६) के अन्तर्गत कोई भी प्रबन्ध अभि- 

कर्ता १५ वर्ष से जधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा रुकक्ता और उसको 

पुननियुक्ति यदि कौ जाती है, दो वह भी १० वर्ष से जधिक के लिए नहीं हो 
सकती है ।* 

भारतवर्ष में प्रवत्तंच (#गरा०ध॑णा श खा ) 

भारत में अधिकाश रूप में कम्पनियों का प्रवर्सत करने का कार्य प्रबन्ध 

अभिवर्त्ताओ द्वारा ही सम्पादित किया जाता रटा है। उदाहरणार्व थी एम० 

ए० मुलक्षी के अनुसार दस औद्योगिक खाथों मे से नौ का निर्माण प्रबन्ध 
अभिकर्त्तानो द्वारा ही होता है। हमारे देग में व्यावसायिक तथा वित्तीय प्रदर्त्तक 

नही प्राए जाते । इसका तात्पयें यद् नहीं कि यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का त्रभाव 

है जो व्यादसायिक तया वित्तीय प्रवत्तंको का कार्य कर सकें | वास्तविकता यहूं 

है कि स्वत भ्रवर्तको को प्यायसायिक दुनियाँ मे परदार्पण करने के लिए पूँजी- 

पतियो स्त अथवा ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास पर्याप्त आधिक साथन हैं, 

उत्साह तथा आशिक सहायता बिल्कुल नही मिलतो | दुष्परिणामत स्वतन्त्र 

प्र बर्सकों का उद्गम साम्रों के प्रवर्सन जगत् भे हो नहीं पाता । 

प्रमडल अधिनियम कमेटी (१९५२) जो कि “भाभा कमेटी” के नाम से 

मुप्रसिद्ध है, ने प्रवन्ध बलिकर्ता प्रधाली की विक्लित रपरेखा को ध्यान में 

रखते हुए कहा है कि--"इतिहास भूगोल तथा आ्िक स्थिति सबने मिल कर 

एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया है जो अपनी कुछ विश्विप्ट विद्येपतानों के 
कारण इस समय नी जीवित है ॥/पु 
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“पक््सिक्ल कमीशन” (१९४९-५०) ने भी इस अणाली वी महत्ता स्वी- 

वार वरते हुए कहा है वि “उद्योगों की स्थापना वे प्रारम्भिक जीवन में जबकि 
न तो साहस और न॒पूंजी ही पर्याप्त थे, प्रवन्ध अभिकर्ताओं ने इन दोगो 

आवश्यवीय तत्वों (धयात्वा5) वा सार्थो वे नव जीवन सचार हेतु सम 
स्वय क्या । परिणाम स्वस्प भारतवर्ष में सूत्ती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, 

स्पात उद्योग इत्यादि जैसे सुब्यवस्थित उद्योग, प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं बे उत्साह 
एव तीत्र प्रेरणा के सुपरिणाम स्वरुप स्थापित हुए। वास्तव में यदि प्रवस्ध 

अभिकर्त्ता लोगों ने वम्पत्रियों के श्रवर्चन तथा निर्माण मे इतता भाग त लिया 

होता तो वर्तमान औद्योगिक विकास क्दापि सम्भव न हो सकता । 

प्रबन्ध अभिवर्त्ताओं की त्रियाओ की तुलना यूरोपियन या अमेरिकन 
प्रवर्तको वी भ्ियाओं से नहीं वी जा सकती । हाँ इनवी तुलना जर्मनी वी 

जर्मन फेडिट वैव्स” को प्रारस्मिक जियाओ से वी जा सवती है। “जर्मन 

क्रेडिट बेबस' केवल औद्योगिक साथथों का प्रवत्तेन ही नही करते अपितु अक्रिया- 
शील पूंजी (509 (७.9(9)) का भी प्रचलन करते रहे हैं। 

भारतीय प्रवत्तंन के दोप 
भारतवर्ष मे वम्पनियों के प्रवर्तन का कार्ये केवल प्रबन्ध अभिरर्ताओं के 

द्वारा किए जाने के कारण इसमे अनेक दोष ऐसे आ गए है जो कि बर्तमात 

सा्थों की प्रगति मे बाधक के रूप में नजर आते है-जिममे से प्रमुख दोपो 

का उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है -- 

(१) भत्यधिक भ्रवत्तेन व्यय निश्चित करना , 

(२) कुछ शत्तिश्वाली प्रवर्तको के हाथ मे आथिक सत्ता का वैन्द्रित होना, 

(३) आधारभूत उद्योगो के प्रवर्तन का अभाव तथा 

(४) प्रवत्तंकों द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों का झोपण । 

(१) अत्यधिक प्रवत्तंत व्यय 
ऐसा कहा गया है कि प्रवन्ध अभिकर्त्ता-गगण जो कम्पतियों वी 

प्रवर्सन करते है प्रदर्त्तन मे इतना व्यय कर देते हैं जो कि नवीन व्यावसायिक 

जगत से आने वाली कम्पनी की लाभ कमान की क्षक्ति की तुलना में कही 

अधिक होता है। प्रवन्ध अभिकर्त्ता गण अधिकतर नवीन बग्पनी को अपनी 

सम्पत्ति बेच देते है और उसके मतमाने दाम लेते है। इस प्रकार से नई 

कम्पनी की पूजी का एक बहुत बडा भाग बेकार सम्पत्ति तथा अवास्तविक 
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सम्पत्ति (7(8789/८ 455०७) के क्रय करने में फेस जाता है जिसका कम्पदी 

के आथिक कलेबर (९००॥०४7० 507८ए४०८) पर गहरा कृप्रभाव पड़ता है । 

(२) आशर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण 
भारतीय उद्योगों के अवन्ध का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कुछ 

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओो का समूह ६०० से अधिक औद्योगिक इकाइयो का नियंत्रण 

तथा प्रवन्ध करता है। इनमे से २५० से अधिक औद्योगिक इकाइयो के प्रवन्ध 

पर नियत्रण केवल ९ प्रमुख प्रव्ध अभिकर्त्ताओ के हाथ में हो है । इन प्रवन्ध 

अभिकर्त्ताओं की गणना से एन्ड्यू यूज (श०4४०७ ऐेंण०), मैक लागेंड (० 

].८065), मादिन (2५0), वर्ड (877), ज़ारडिन हैन्डसंन (उ00 

प्रश्मावध5०॥), . गिलेन्डर्स (0067७), ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन 

(8, ।, 0) डन्कव. (0प7०७0), आक्टेवियस स्टील (0८४8श००४ 86०) 

आते है ( एन््ड्यू यूल तथा मैकलाथड मिलकर ९० औद्योगिक इकाइयों से 

अधिक का प्रवन्ध एवं नियम्त्रण करते है । 

भारतीय प्रबन्ध अभिकर्चाओनों मे से ठादा, विरला, डालमिया, सिन्धातियाँ, 

धापर, भदानी, नारग, रुइया, सक्सेरिया तथा थोह्यर प्रसिद्ध हैं। इस समय 
डालमियाँ के नियत्रण में ४०, सिन्धानियाँ के तियत्रण मे ४२ , धापर 
के नियत्रण मे ३२, बिरला के नियत्रण मे २४ तथा ठोटा के नियंत्रण में २९ 

कम्पनियों है। इन आँकड़ो से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष मे प्रवन्धकीय तथा 
आसकीय योग्यता की वहुत कमी है। यह हमारे भाथिक्र क्लेबर में बहुत 
बडा दोप है। 

(३) आधारभूत उद्योगों के प्रवर्तत का अभाव 
जआाथिक ध्रवर्तनों को छोडकर ज्षेप जितने भी प्रवर्तन भारतोय तथा विदेशी 

प्रवघ अभिकर्साओ द्वारा क्ए गए वे सूव ऐसे उद्योगो से सम्बन्धित थे जो या 

तो अपनी निर्मित बस्तुओ का निर्यात करते थे या उपभीग्य पदार्थों का उत्पादन 

करते थे । इससे हमारे आथिक बलेवर में एक बहुत बडा दोप आ गया। 

आशिक विकास पग्रु सा (.0एच०८०) हो गया । दूसरे झब्दों में मुख्य तथा 

आधारभूत उद्योगों का प्रवत्तंन नही किया गया जिससे हमारा आर्थिक विक्रास 

उतना वे हो सका जितना कि वास्तव में होगा चाहिए। 

(४) प्रवर्तित कम्पनियों का शोपण 
प्रवर्चक्न लोग जो जधिकाप्न रूप में प्रबन्ध अभिकर्ता होते हैं, नव निमित 
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कम्पनियों के प्रवध अशिवर्ता भी स्वय वन बैठते है और गुप्त जाभो द्वारा एव 

अनुचित पारितोपिक द्वाया कम्पनी वा झोपण करते है। अधिकतर वे अपने 

लिए स्थग्रित अग्यो (0थीटा०्त 57०८७) को तथा अन्य लाभग्रद परो को 

सुरक्षित वर लेते हैं। स्थगित अद्यो पर मतदान देने का अधिकार भपेक्षात्रत 

अधिक होता है। इससे उनको वम्पनी की नीति पर नियन््तण बरने वा 

अधिकार मिल जाता है । 

यक्त दोपो को निराकरण करने बी सदइच्छा एवं औद्योगिक विकाप्त वी 

समुचित व्यवस्था हेतु कम्पनी अधिनियम १९४६ को प्राप्त किया श्या। 

३१ अप्रैल १९५६ की ओऔद्याग्रिव नोति वे अनुसार नवीन उद्योगों क्रो स्थापित 

करने का दाथिव सरकार का है। सरकार इस मीति का पालन वर रही है । 

उद्योगो वी अआय्थिक सहायता्थ अवदूबर सन् १९५४ में “राष्ट्रीय औद्योगिक 

विपास निगम! (४ । 0. ८) की स्थापना की गई है । यह सस्यथा पूर्गयवा 

सरकार के स्वामित्व तथा नियत्रण में है। १९५४ मे “औद्योगिव साख तथा 

विनियोग नियम! ( 0 ] 0.) की स्थापना भी १७ ५ बरोड रुपए की पूंजी 

से इसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त की गई है। कारपोरेशन ऋण पूंजी प्रदाव 
करने के अतिरिक्त बुद्ध पूंजी भी प्रदात करता है। कारपोरेशन की पूंजी में 
सरकार गे ७ ५ करोड रु० का योगदान देकर उसके कलेवर को मजबूत बनाने 

वी प्रेरणा का परिचय दिया है | 

नवीन कम्पनी एक्ट (१९५६) के अन्तगंत प्रवत्तंन 
भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ जो १ अप्रैल १९५६ से लागू होता 

है, प्रवर्तकों, विनियोक्ताओं तथा प्रबन्धकों मे समुचित सम्बन्ध स्थापित करने 

के उद्देश्य से, कम्पनी के क्लेवर तथा प्रवध व्यवस्था मे सुधार करने की चेप्टा 

करता है। कम्पततो अधिनियम मे सुवार फरने का प्रमुख उद्देश्य विनियोक्ताओ 

को अधिक से अधिक सरक्षण देना है। इस उद्देश्य की पूति के लिए नवीन 
अधिनियम श्रस्पेवट्स मे अधिक से अधिक सूचना देने व स्पप्टीकरण पर जोर 

देता है। इस सम्बन्ध से प्रोस्पेक्ट्स के निरयेमत पर अधितियस में मिम्ताकिति 

प्रतिबन्ध तथा प्रावधान (१7०श570०) किए गए है -- 

(१) अपर्याप्त पूजी वाली कम्पनियो के प्रवर्त्तत पर प्रतिबध 
कम्पनी एक्ट १९१३ के अनुसार कम्पनियों को केवल न्यूनतम अभिदान 

(शाणायणाए 5ए95077०9) प्रक की राशि एकत्रित करनी होती थी। 
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कम्पनियों ने इसका जनुचित जाभ उठाया) वे च्यूततम अभिदान की मात्रा 
कम से कम निर्धारित करते थे और इस माज्ञा तक पूंजी प्राप्त करते ही 
व्यवसाय प्रारम्भ करने का सार्टीफिकिट (एशावीए8 ० (०काफ्शाएशाहा: 

०६ 8०६॥7६$5) प्राप्त करने मे सफल हो जाते थे। इस दोष के कारण कम्पनिवाँ 

अधिकतर अल्प पूँजीयत (070८ 97797०20) रह जाती थी। जो कम्पनियाँ 

प्रारम्न ले ही अल्प पूंजीयत (02007 #78४7०४०) होती थी दे पूर्ण सफलता 

नही प्राप्त कर पाती थी और विनियोक्ताओं को हानि होती थी । 

नवीन कम्पनी एक्ट (१९५६) के अनुसार यदि जशो का निर्ममन किया 

गया है, तो सचालको अथवा पार्पद स्रीमा-नियन []रश्याणरशाएणा 

ह$5०८०॥०॥) के हस्ताक्षरकर्त्ता (58फ४०४83) द्वारा निर्धारित व्यूबतम 

राशि का पूर्ण विवरण देना चाहिए। न्यूनतम राशि इतनी जवश्य होनी चाहिए 

जिससे निम्न व्ययो को पूरा किया जा सके - 

(१) क्र्य की गई या कय को जाने वाली सम्पत्ति का ज््य मुल्य , 

(२) प्रारम्भिक व्यय तथा निर्मित अद्यो के अभिगोपन का कमीशन 

(यदि अज्यों का अभिगोपषन कराया यया है) , 
(३) उपरोक्त व्ययो के सम्बन्ध मे ली गई उधार राशि का पुनर्भूगतान , 
(४) कार्यशील पूंजी , तथा 
(५) अन्य कोई व्यय । 
एक्ट के अनुसार प्रत्येक मद्द शीश) पर व्यय की जाने वालो राशि को 

मात्रा का लिखना भो आवश्यक है । यदि उपरोक्त ब्ययों को अझों के निर्गंमन 

के अतिरिक्त अन्य किसी साधन स॑ पूरा किया जा रहा है तो प्रत्येक महू पर 

ब्यय की जाने वाली राशि तथा उसको प्राप्त करने के माघन का नाम स्पष्ट 
रूप से लिखना चाहिए । 

(२) भ्रवन्ध अभिकर्त्ता कम्पनी की पूजी 
प्राय प्रबन्ध अभिकर्त्ता कम्पनियों की पूँजी प्रवन्धित कम्पनी को पूजी से 

कही कम होती है । इसमे कम्पनी के आाधिक सकट मे फेसने की सम्मावया 

रहती है । नवीन कम्पनी एक्ट के अनुसार प्रत्रन्ध जभिफर्त्ता कम्पनी की पूजी 
को सूचना प्रास्पक्टस में देना आवज्यक है । न् 

(३)अशो के निर्मेमन के सम्बन्ध में स्वेच्छाधिकार(09007) 
तथा पूर्वाधिकार 

यह नवीन कम्पनी एवंट म एक नया प्रावधान है। इसके अनुसार यदि 
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किसी व्यक्ति को कसी मह॑वर्पूर्ण अनुबन्ध (ए०आावट) या समझौते के 
सम्बन्ध में कोई स्वेच्छाधिकार (090०7) या पूर्वाधिक्रार (पिर्शधशालर् 

छ80) दिया गया तो उसे प्रोस्पेक्ट्स में स्पप्ट रूप से व्यक्ति कर देगा 
चाहिए । 

(४) कुछ अज्ञों का प्रव्याज पर निर्गमन 
(5506 ० 506 98765 ता क्ालाएफाओ 

कुछ कम्पनियाँ अपने अश्ली का निर्गमन जनता को प्रव्याज ( शल्याएत) 
पर ओर प्रवर्सकों को सम मूश्य (8७-०४) पर अथवा कम प्रव्याज पर करती 

हैं। इस दाप के निवारणार्थ नवीन एक्ट के अन््तर्य॑त प्रोस्पेवट्स में इस प्रकार 

की मूचना दना आवश्यक है । (7४४३० 30 ्॑ डला०2०० 27 7 0४० 224/07 

(ए०एछघा92०/25 8०५ 956). 

(५) अशो का अभिगोपन (0960ए977॥78 रण 9॥क्षा०७) 
क्म्पन्ती लॉ वमेटी के सम्मुख ऐसे भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए 

जिनमे अभिगोपकों ने अपने क्तेंव्यों का पालन नही क्षिया | दोप वो दूर करने 
के लिए कुछ लोगो ने अभिमोण्कों के ऊपर वे ही अ्रविबन्ध लगान का सुमाव 
दिया जो मिलन क्मीशन' ने अपती रिपोर्ट म व्यक्त किए थे। “मिलन 

कमीशन! रिपार्द के अनुसार अभिगोषक को अपनी क्षमता के बारे मैं घोषणा 
करनी पड़ती थो और उसकी घोषणा के झूठ साबित होने पर उसके विरुद्ध 

वैधानिक कार्यवाही की जा सवती थी। 

बम्पती ला कमेटी न दस प्रकार का प्रतिवन्ध उचित ने समझा । उसके 

विचार म एसे कैसो में अभिगोषक से इतता अधिक वसूल किया जा सकता है 

जितने की बास्तविक हानि हुई है 

(६) सम्पत्ति का क्रय तथा उसके विक्रेताओं के चाम 
कम्पनी एंवट के क्लाज १२ के अन्तर्गत कम्पनी को, क्षय बी जाने बाली 

सम्पत्ति तथा उसके विक्नेताओ के नाम श्रोस्पेक्ट्स में देना आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त कम्पनी के प्रास्स्भ करने की तिथि से दो व्ये पूर्व तक के सम्बन्धित 

सौदो (]४४95४०७००७७) वें वारे में सूचना दना आवश्यक है। इन सौदों 

के तय कस्ने वी तिथि, इनमे हित (म्राध्मव्श) रखने वाले राचालकों या 

प्रवर्तेकों के वाम तथा दी जाने वाली घतराजि की सात्रा का उल्लेख भी 

प्रोस्पेकट्स में आवश्यक है । 
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(७) प्रारम्भिक व्यय आदि 
वलॉज १४ के अस्तर्गत वास्तविक या अनुमानित प्रारम्भिक व्यवो, तथा इन 

व्ययों को करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना देवी चाहिए । इसके घति- 

रिक्त निर्येमन (85४०) सस्वन्बी व्ययो के बारे मे भी अलग से सूचना देनी 
अआहिए। इस प्रकार की सूचना पुराने एक्ट के अनुसार आवश्यक नही थी ॥ 

(् प् ) महत्वपूर्ण जअनुचन्ध ( (इशांत एणाप४०५) 

क्लॉज १६ के अन्तर्गत प्रोस्पेक्ट्स में भहत्वपूर्ण अनुबन्धो, जो प्रबन्ध 

सचालक, प्रवन्ध स्भिकर्त्ता, सचिव (5८८८४४३७५) तथा कोपाध्यक्ष की नियुवित 

तथा पारितोधिक से सम्बन्बित होते है, की तिथि पराियों के नाम तथा अनु- 

बन्यों की प्रकृति के बारे मे सूचना देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त 

प्रोस्पेक्ट्स के निर्मेमन की तिथि से दो वर्ष पूर्व के अनुबन्धों के बारे में भी 
सूचना दती चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान का उद्देश्य ही यही है कि जनता 

प्रोस्पेक्ट्स को देखते ही समस जावे कि कौच से अनुवन्ध महत्वपूर्ण है । 

(९) संचालकों तथा प्रवर्लकों का हित 
क्लाज १८ के अन्तर्गत प्रत्येक सचालक वया प्रवर्सफ़ के कम्पनी के प्रवर्तन 

तथा सम्पत्ति के क्रय मे, प्रोस्पेक्ट्स के निर्गमन की तिथि से दो वर्ष पूर्व 
हक के हित की प्रकृति ठया सीमा के सम्दन्ध मे सूचना देना आवश्यक है ) 

(१०) अंश पूंजी का वर्णन 
कताज १९ तथा २० के अनुसार जश पूंजी के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण 

जैसे पूंजी की मत्जा, उसका विलिम्न प्रकार के ज्यों ये विभाजन, भशों पर 

बोट देने वा अधिकार, लाभाश व पुनभु गताने सम्बन्धी अधिकारों की सूचना 

देना आवश्यक है । कम्पनी के सदस्यों प्रर प्रापेंद अन्तरियम (67घ८८5 ० 
#8४६००ं४प००७) के अन्तर्भव लगाएं गए भप्रतिबन्धों की प्रकृति व सीमा का 

उल्लेख भी करता चाहिए | 

(११) सचित कोयो तथा अजित लाभो का पूजीकरण 
तथा सम्पत्ति का पुनमू ल्यांक्रत 

कलाज २२ के हत्तंगेन कम्पनी के संवित कोपो तथा अजित लाभो के 

पूजीकरण एवं सम्पत्ति के पुनमू ल्याकन के सम्बन्ध में सूचना देनी चाहिए । 
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(१२) अकेक्षकों, लेसपालों तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट 

वम्पनी के लाभ एय हानि तथा लाभाँगों के सम्बन्ध में पिझले ५ वर्षों वी 

रिपोर्ट देनी चाहिए । पुराने एक्ट थो अनुसार यह रिपोर्ट पिछले ३ वर्षों वी ही 

होती थी । इसके साय-साथ वम्पनी के लाभ हानि खाता बनाने की अन्तिम 

तिथि के सम्य देनदारियो तथा लेनदारियों 8८६९६ 990 ].ध//॥69) वी 

वास्तविक स्थिति मे बारे में भी सूचना देनी चाहिए ) 

इस प्रवार की रिपोर्ट ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं होनो चाहिए, जो 

कम्पनी के प्रवर्तत, निर्माण अथवा प्रवन्य से किसी प्रकार भी सम्बन्धित रहा 

हो । (झारा ५७) 
मदि कोई व्यक्ति जाय बूत्ष कर लगता को घोण्य देने के उद्देश्य से घूँटी 

रिपोर्ट देता है अथवा महत्वपूर्ण बादो को छिपाता है तो उस्ते ५ वर्ष तक की 

सजा या १०,००० रु० तब जुर्माना या दोनों भुगतने होते है। हुछ देशों 
जैसे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कमा मे प्रोरपेक्ट्स के निर्गमन के पूर्व उसकी 
जाँच पडताल ८चित अधिवारियों वे द्वारा की जाती है । भारतवर्ष में भी इसी 

प्रकार की ब्यवस्था होनी चाहिए । 

प्रवर्तन तथा निर्माण (₹7णप्र०ध०क 20० €०३६३६०) 
किसी भवीन कम्पनी की स्थापना की विधि को इग्रित वरने के लिए 

अनेक शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है । “प्रवत्तंनः का अथे कम्पनी के प्रकाश 
में आने के पूर्व के ध्रारस्भिव कार्यों जैसे पर्यवेक्षण (50४८५७), भवेश्यक 
साधनों की जाच पडताल दृत्यादि से लगाया जाता है इसबे विपरीत “विर्माण' 

(#]०ब६0४) का अथ॑ कम्पनी के निर्माण बी वास्तविक विधि से लगाया 
जाता है। सकुचित दृष्टिकोण से 'निर्माश' का अय॑ केदल पूंजी प्राप्त करने के 

साधनों से लगाया जाता है । विस्तृत दृष्टिकोष से “निर्माण” के पत्तगंव 

कम्पनी की स्थापना के अतिरिक्त उके सुब्यदस्थित स्थापत से भी लगाया 

जाता है जिससे कम्पनी सुचारु रुप से चलने सगे, जैसे पदार्थ पानी के ऊपर 

उत्तराता है ) 

कम्पनियों का समामेलन 
([स्<07ए०7बं०ा ० (०॥93॥65) 

कम्पनी के निर्माण वी दूसरी सीढी समामेलन (009०छ००) होती 

है । 'समामेलन! का क्षेत्र बहुत ही सदुचित होता है । 'समामेलन” से दिसी भी 
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व्यक्ति या वस्तु को वैवानिक जस्तित्व प्राप्त होता है। बिना समामेलन के 

कोई भी कम्पती वेघानिक अस्तित्व प्राप्त नही कर सकती ! ऐसा कहा जाता 

है कि “्रवर्सन कम्पनी को गर्म का रूप देता है जौर समामेलव उसको नर्भ से 

बाहर निकाल कर एक कृत्रिम व्यक्ति का रूप दता है ।/ कम्पनी को समामेलन 

सर्टीफिकेट भी उसी समय मिलता है जब कि आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ 

की जा चुकती है | इस पकार “समामेलन', 'प्रवर्तनः का कंवल एक भाग है । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कम्मनो को 'समामलन सर्टीफिकेद?! 

उसी समय प्राप्त हाता है*जव कि वैधानिक कार्यवाहिंया पूरी हो जाती है। 

इस सम्बन्ध में ् वत्तक कम्पनियों की रजिस्ट्रार (ए८झाशाक्षा णी व. 8 009) 
के निम्नलिखित पत्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देता है -- 

(१) पापंद सीमा नियम (१(९४0थ700%9 ० #५६०९७७॥०7) 

(२) पापंद जर्न्तनियम (#ध०९$ ० 85३0० ५४०7) 

(३) सचालको की भूची [934 ण॑ 0ग्रटप०७) 
(४) सचलको की सम्मति (0००५४४०॥ ०६ ॥07४009) 

(५) कम्पनी के पजीयत कार्यालय की स्थिति की सूचना (काफपणाणय 
० 6 (०ग्राए579५7६ #२९४६०:०९७ 006०८) 

(६) अनुबन्धों की प्रतिलिपि (0०99 ० 2०४४४४०४७), तथा 

(७) साविधिक घोषणा (58ए०५ एल॑गरगा०7) । 

पार्पद-सी मा-नियम (थविल्लम०्कशावणा३ ण॑ 358०८ ६००) 

पार्षद सीमा नियम कम्पनी का महत्वपूर्ण वैद्यानिक प्रलेख होता है, जिस 

पर उस कम्पनी का अस्तित्व आधारित रहता है। यह कम्पनी के उद्देश्य, 

कत्तंव्य, पूँजी, कार्यक्षेत्र जादि का विचेचन करता है | कोई भी कम्पनी केवल 

उन्ही कार्यवाहिया को कर सकती है जिनका रपष्ठ उल्लेख पापंद सीमा नियम 

में हुआ रहता है । इसकी सीमाओ के वाहर व्यय करने पर वे अवैवानिक हो 

जाती है । इसीलिए यह कहा जाता है कि पपद सीमा नियम कम्बनी का वह 

आधार है जिस पर कम्पनी का समृद्धि रूवी महल स्थापित जिया जाता है। उसे 
कभी-कभी साझेदारी का वेबानिक सलेख ($(8ए/०759 9660 0 एगाफद 

$%! भी कहा जाता है। प्पपंद-सीमाः नियम क्नो अत्यन्त सावधानी से तैयार 

करना चाहिए। कम्पनी के जीवन से पार्पद सोमा नियम का बहुत घनिष्ट 

सम्बन्ध रहता है जंसा कि लार्ड कँर्न्स ने 'अशवरी रेलव कम्पनी वनाम रिचे! 
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(#5४7090:9 [२४] ८०. ४५. ऐे८४९) के केस में निर्णय दिया है कि "पार्पद- 

सीमा-नियम कम्पनी वा अधिकार-पत्र (0४2घ४थ]) है तथा इसकी शक्ति की 

सीमा वो परिभाषित करना है एवं पूंजी को निर्वारित करना है।”* पार्षद 

सोमा-नियम में निम्न बातो का होता आवश्यक है .-- 

(१) प्रमण्डख वा नाम, जिसके अन्त में सीमित (.४0॥20) भब्द हो, 
(२) वह राज्य जहा प्रमण्डल का रजिस्टडं कार्यालय है, 

(३) उद्देश्य । 
(४) सदस्यों का दायित्व, तथा 

(५) प्रमण्डल की पजीयत पूंजी और उसवा जश्यों में भागा 

कोई भी पार्पद-सीमा-नियम में हस्ताक्षर करने बाला व्यक्ति कम से कम 

एक अश का स्वामी होना चाहिए तथा जितने अश उसने लिए हैं उतको 
अकित करना आवश्यक है ! असीमित दायित्व वाले प्रमण्डल में केवल प्रथम 

तीन बातें लिखी जायेंगी । 

(१) नाम (9370०) 
कम्पनी का नाम !.एगरा८०7 दब्द के साथ लिखा होना चाहिएं। कर्पनी 

नाम के चुनाव में स्वतन्त्र है, केवल नाम वे चुनाव मे दो सावधानिया बरतनी 

आवश्यव हैं--.प्रथम नाम किसी चालू कम्पनी का नहीं हो, द्वितीय नाम में 

(7०४०७, ह57्रए०7०४ आदि पधतिर्बान्धत शब्द न होना चाहिए। 

(२) पजीयत कार्यालय ( ए€ष्टाहइटाल्व 0#06 ) 

प्रत्टेक प्रमण्डल का पजीयत कार्यालय होना आवश्यक है। धारा १४६ 

के अनुसार कम्पनी को अपने केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना, कार्य का प्रारम्भ 

करते ही अथवा २५ दिन के अन्दर कर लेनी चाहिए। इसमे जो भी तिथि 

पहले हो उसकी सूचना दी जानी चाहिए तथा सम्पूर्ण पत्र व्यवहार उसी वाम 

पर क्या जाना चाहिए । पजीयत कार्यालय के लिए अ्रदेश का नाम देवा 

आवश्यक है, इससे उसी प्रदेश के विसी एक शहर मे पजीयत कायलिय की 

ले जाना सुविधाजनक हो जाता है। विदेशी कम्पनियों (70६80 (.0ए/8४- 

एा€० को भी प्रधान वार्यालय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। 

+ यूतिह वाशा0/शातपा। रण 3550८कता रण थी९ ध्णाएथाओ 5 ४ 

कीमश क्षाए॑ एशीए९5 पी वाएपेला ० [5 ए०चश९एड आव॑ धी6 4653- 

परचणा णीए वचन. >म-गर्वे दरार का 4जीछेपाड़ खेद मीट 

का 
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(३) उद्देश्य वाक्य (09[००६ 0405०) 
इसका स्मारक-पत में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योकि इस पर प्रमण्डल 

की शक्ति तथा कार्येशीलता आधारित होती है। जिन उद्देश्यो का वर्णन 

पार्यद-सीमा-नियम से है उनके अतिरिक्त कार्य नही किया जा सकता | अमण्डल 

की शक्ति के अतिरिक्त कार्य अनाधिकार (ए/प०-५7८5) एवं अवैधानिक हे 

व्योकि अशधारी, यह सोचकर कि, उस पा्षद-सीमा-नियम मे उल्लेखनीय उद्देश्य 

में ही पूंजी लगाई जायेगी, रुपये का विनियोभ करते हैं। अगर उन उद्देश्यों के 

अतिरिक्त किमी दूसरे कार्य में पूँनी का प्रयोग किया जावा है तो यह अद्य- 

घारियो के सद्विश्वास को तोडना होगा । इसलिए प्रवत्तंको के लिए यह उत्तम 

होगा कि उद्देश्य लिखते समय ही उनको भी शामिल कर लें। विधानत., कोई 

भी कार्य उस समय तक नही किया जा सकता, जो कि पापंद-सीसा-नियम के 

परे है, जब तक कि पार्षद-सीमा-नियम में परिवर्तेन नहीं हो जाता । कभी-कभी 

उद्देश्य वाक्य में यह जोड दिया जाता है कि, “ऐसे अन्य व्यवहार जो उपयुत्ति 

उद्देश्यो से सम्बंधित अथवा सहायक हो, अथवा जिनको कम्पनी उपयुक्त समझे, 

कर सकती है !” किन्तु इस वाक्य के जोड देने से कम्पनी के वैधानिक 

अधिकारों मे किसो प्रकार की वृद्धि नही हो सकती । इस सम्बन्ध में न्यायालयों 
द्वारा कई नियम दिए गए है । 

(४) दायित्व वाक्य (॥छाधत८8 ((975७) 

पार्षद-सीमा-नियमस में सोमित कम्पनियों को यह स्पप्ट कर देना चाहिए 

कि अशधारियों का दायित्व सीमिस है। पार्पद-सीमा-नियम मे उपयुक्त नियम 

बनाकर सचालन का दायित्व बढाया जा सकता है। लेकिन इसकी यूचता 

संचालको को देनी आदश्यक है ( ३२२ (१) )। घारा ३२२ (२) तथा (३) 

के जनुभार उसकी क्षति पूर्ति के लिए जुटिकर्त्ता उत्तरदायी होगा तथा २००) 

दण्ड का भागी होगा। 

(५) पूँजी वाक्य ((४ज़ाग 0405०) 

पार्षद-सीमा-नियस में अधिकृत तथा पजीयत पूँजी एवं अद्यो की शख्या 

जिसमे वह विभाजित को गई है, लिखना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त से 
हस्ताक्षर करने वाजो के पूरे-पूरे हस्ताक्षर एव हस्ताक्षरकर्ताओं के साक्षी के नाम 

तथा पते भो देता चाहिए। 



ञ्दैर औद्यागिक सगंठन 

पापंद-सीसमा-नियस में परिवर्तन 
(#६९कनधंछा ० चिलाग0-णादपकत्ा 6 4550टांड60) 

अधिनियम की घारा १३ वे अनुसार प्रमण्डल अपने पार्षद-सीमा वियम 

में परिवर्तन वम्पनी अधिनियम ये अन्तर्गत ही वर सकता है। इसम परिवर्तन 

बरतने के निम्नलिखित कारण हो सफते हैं -- 

(१) नाम मे परिवतन बरना हो, 

(२) प्जीयत बायलिय का एद स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना हो 
एवं यहेश्य म परिवर्तत वरना हो, 

अश्ष पूंजी में परिवर्तन करना हो, इसमे प्राय तिम्त परिवर्तन दिए 

जाते है -- 

(ज] अश पूंजी को बढान वे लिए, 

[व] सघनन करके उसे बड़े बडे अज्यो मे विभाजित करने के लिए 

[स] परिदत्त भश को तथा रकन््ध को एक दुसरे में परिवर्तन 

करन के लिए, 

[य] जद्यो को समाप्त करने के लिए | 

(४) अश पूंजी का पुनसंज़ुठन करना हो , 
(५) पूंजी को कम करना हो, 

(६) सचालकों का दायित्व असीमित करना हो, 
(७) चिशेष अशधारियों के अधिकारों में परिवतन करना हो, तंथा 
(८) दायित्व सोमित बनाना हा । 

(१) नाम वाक्य में परिवर्तन 
रजिस्टार की अनुमति से नाम बदला जा सकता है। साधारण मीटिंग मे 

प्रस्ताव पास करके तथा केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति के उपरान्त भी 

नाम में परिवर्तेन किया जा सकता हे । (घारा २६१ एवं २२) 

(२) पजीयत कार्यालय में परिवर्तन 
यदि प्रमण्य्ल प्रधान कार्यातय को एक राज्य मे दूसरे राज्य में ले जाता 

आहता है ते कम्पनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास कर एवे 

न्यायालय की लिखित अनुमति लेकर परिवर्तेत कर रवता है? किन्तु यदि 

एक ही राज्य मे एक नगर से दूसरे नगर मे ले जाबा हो तो न्यायालय की 

(३ 
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अनुमति की जादश्यवता नहीं, इसके जिए पन्नों मे विज्ञापन करा देना ही 

पर्याप्त है । उपयुक्त दोनो अवस्थाओ में रजिस्ट्रार को सूचना देना 
आवश्यक है । 

(३) उद्देश्यों में परिवर्तन 
अधिनियम की १७वी धारा के जनुसार विशेष प्रस्ताव एवं न्यायालय की 

लिखित आज्ञा पाकर भ्रमण्टल उद्देश्यों मे परिवर्तत कर सकता है। उद्देश्य 
बावय के परिवतंत के निम्न कारण हो सकते है -- 

[अ] कार्यक्षमता में वृद्धि अथवा मितव्यमिता लाने के लिए, 

[ब] म्ूल्ष उद्देश्यों को प्राप्त करते तथा उत्तम साधनों के प्रयोग के लिए, 

[स] क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, 

[द] उद्योग को सुविधाजनक रुपए मे तथा लाभपूर्वक की दृष्टि से चलामे 
के लिए, 

[ग] कसी उद्देश्य के त्याग के लिए, 

[र] कम्पनियों का एकीकरण एवं समापन बरने के लिए। विशेष 

प्रस्ताव एव स्यायालय के आज्ञापत्र को रजिस्ट्रार के कार्यालय में 
तीन माह के जन्दर ही प्रस्तुत करना चाहिए। रजिस्ट्रार उसकी 

रजिस्ट्री करके अपने हस्ताक्षर द्वारा उसको प्रमाणित कर देगा । 

(४) दायित्वों में परिवर्तन 
अधिनियम की घारा ३२३ के अनुसार सदस्यो का दायित्व असीमित किया 

जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम्पनों की साधारण सभा मे विद्येप प्रस्ताव 

का पास होना झत्यन्त आवश्यक है। अश्षघारियों के दायित्व मे परिवर्तन कभी 

नहीं किया जा सकता । 

(५) पूंजी मे परिवर्तन 
पूँजी में परिवर्तत निम्तलिखिव तरीकों से हो सकता है :-- 

[ज] नये अद्यो के निर्गमत छारा पूँजी से वृद्धि, 
[ना] अदा पूंजी को कम करना, 

[३] पूंजी का पुनर्गठन । हि 

अश्न पूंजी मे परिवर्तन पार्षद जन्ानियम के बन्तर्मंत ही हो सकता है । 
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(धारा ९७) तथा पुनर्गठन दे लिए विश्ञेष प्रस्ताव वी स्वीजृति के बाद 

स्थायालय वे पुष्टीवरण दी आवश्याता हो सकती है। (धारा ३९१) 

अश पूंजी घटाने वे लिए भी विशेष प्रस्ताव एवं व्यायातय री रबीकृति 

आावश्यव है, किन्तु उसमें फरणदाताओ के हित पर कोई छुरा अर वे 

पडने णवे। 

२०-पार्पद अन्तर्तियम ( #हंबश् मे #ैआ०तंगधंशा ) 

ये बग्पनी दे अर्थव्यवस्था वे लिए विस्तृत निमम हैं। कम्पनी के अच्त- 

नियमों को बानूत द्वारा इस प्रवार परिभाषा दी गई है--'पासनी के 

डियम जो पहले बनाये गए हो, या जिनकी वम्पती कानून के अनुप्तार समय" 

समम पर परिवर्तित कर दिया गया हो, वे कम्पत्ती काबूत के 'अन्तनियम! 

बहसायेगे ।! अनुसूची १ की सारिणी (अ) के अनुसार ही कम्पतो के 

अग्ततियम बनाये जा सकते है । 

पार्षद अन्तरनियमों में कम्पतो के सचालको तथा पदाधिकारियों के बोट 

देने के अधिकार, कम्पनी को व्यवत्यित एवं सथालित करने की विधि तथा 

स्वरुप तथा अन्तनियमो में परिवर्तत करने के ठठीको का समावेश होता है। 

अन्तनियम पार्पद-सीमा नियम के सहायक होते है जो कम्पती के उद्दश्यो वो 

निर्धारित करते है। इस प्रकार पार्षद सीमा-तियम कापती के कार्यक्षेत्र को 

मिर्धारित बरता है, तथा अन्तनियम उस क्षेत्र के अन्तर्मंत वाप्पनी की व्यवस्था 

बरने का दंग इगित करता है। ज्सानियम ऐशा कोई भो अधिकार तहीं दे 

हक्ता जो सीमा नियम के परे हो तथा विधान (580/७) के विपरीत ही। 

इससे रपप्ट है कि अन्तवियम केवल तियम सात्र है जो सीमा वियग मे लिखित 

उद्देश्यों को पूति की विधि बताते हैं ॥ 

कम्पनी अपने अन्तनियमों का प्रजीकरण (#८8आ9॥0०:) इच्छानुसार 

करा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कम्पनी उचित समझे तो अच्त- 

नियमों का पजीयन करायेगी अन्यथा नहीं। इसके सम्बन्ध में कोई वैधानिक 

अतिबस्ध नहीं है क्योकि वह, कापनी अधिनियम की प्रथम सूची में दी गई 
दालिका "है? जिसमे ९९ भादर्श नियम दिये है, को धरर्णष्प से अपना सकती 

है भौर यदि वह उचित समझे वो इन नियमों गे आवश्यवतानुसार परिवततत 

फरके उनका पजीयन करा सकती है। अधिकतर कृम्पनियाँ अपने नियी 

अन्तर्तियम बनाती है और उत्का प्रणोयन भी करा लेती हैं।॥ अधिनियम के 
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अनुसार यदि अन्तर्तियमों का पंजीयन नहीं कराया गया है तो तालिका ै! 
लागू होगी और यदि पजीयत करा लिया गया है तो तालिका की वे व्यवस्थाएँ 
लागू होगी जो पजोयत कराई शई है। लेकिन प्रत्यामूति (ठएथ्याद्मा(:० 

द्वारा सीमित कम्पनी या असीमित कम्पनी या निजो कम्पनी के लिए, 

अन्तनियमों का पजीयन आवश्यक है, क्योकि इन पर मची 'अ! लागू नहीं 

होती । कम्पनी के अन्तनियमों को अनिवार्यत मुद्रित, सदर्भो म विभाजित, 
ज्षमाकित, मृद्राक्ति ($0077960) तथा सीमा नियमो के हस्ताक्षर कर्त्ताओं 
द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । प्रार्पद-सीमा नियमो के साथ अम्ततियमा की 

भी रजिस्ट्रार के यहाँ भेजना आवश्यक है / 

अन्तर्वियमो म साधारणतया निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है -- 

(१) कम्पनी अधिनियम की सूची /*, अन्तर्नियमों में क्सि सीमा तक 
अपनाई जाएपी , 

(२) कस्पनो द्वारा व्यक्तियों से किए गए अनुवन्बो का ब्यौरा , 

(३) अश्ञ पूँजी की कुल राशि तथा उसका विभिन्न प्रकार के अशो म 
विभाजन , 

(४) अश्ञो की आवेदन विधि , 
(५) अश्यो पर की जाने वाली माँग (09)8) की राधि तथा माँग की विधि, 

(६) जझ प्रमाण पत्र निर्यमन की विधि, 
(७) अश्य हस्तातरण विधि , 

(5८) अो की जप्ठी (0५७४०) की विधि, 

(९) जप्त किए नए अश्जों के पुननिर्गंमनन की विधि, 
(१०) जश्न पूँजी के पुनगठन की विधि, 

(११) कम्पनी की सभाबा का आयोजन, 

(१२) कम्पनी के सदस्यों के भधिकार तथा मताधिकार है 

(१३) सचालको की नियुक्ति एव उनके अधिकार, 
(१४) प्रबन्ध अभिकर्त्ताआ की नियुक्ति एवं उनके ज्िकार , 

(१५) वाभाश्य की घोषणा तथा भुगतान विधि, 
(१६) कार्यालय के सयठन सम्बन्धी नियम, 

(१७) लेखे की पुस्तको को लिखने तथा रखने वो विधि, 

(१८) अक्रेक्षकों (8७०४०:५) की नियुक्ति एवं वेतन, 
(१९) सदस्यो को सूचना देने की विधि, 
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(२०) प्रम्पनी वी साथ मुद्रा (007जा०ता 8८४) के उपयोग करने वी 

विधि । 

जो क्पनी अन्तनियमों वा स्पष्ट उल्लेख नही करती उस्तरो १९५६ वे 

अधिनियम ने अनुसूची “#' के अनुसार, जिसमे ९९ नियम दिए गए है, वार्य 

रना पश्ता है। यदि कोई कपनी अनुसूची “/” वे नियमों को नहीं अपनाती 

ता धारा २८ वे अनुसार ज्व तक उसवे अन्तर्तियमों मे इसका स्पष्ट विवरण 

न हो, तब तक वे नियम लागू होते है । 

वम्पनी के पार्पद सीमा नियम तथा पार्षद अस्तर्ियम सार्वजनिक प्रलेख 
होते हैं ज्निवा निरीक्षण किसी भी वाहरो व्यक्ति वे' द्वारा क्याजा सकता 

है। कोई भी व्यक्ति जो वम्पनी से अनुबन्ध बरता है, उसको कपनी वे 
प्रलेसों वे सम्बन्ध में ज्ञान होना चाहिए ॥ 

पार्पद अन्तनियमों में परिवर्तन 
६ (६९४४० 9 #7६४८0९$४ ०0 85502८200॥ ) 

पार्षद अन्त्ियम, कपनी की आन्तरिक व्यवस्था के नियम होने के कारण 

कसी समय भी परिवतंत करिए जा खबते है और इसवे लिए न्यायालय वी 

अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं पडती । परन्तु जो भी परिवर्तन किया 

जाय वह सदविश्वास (50006 7४70) तथा कपनी के हित में होना चाहिए 
इसके साथ साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन परिवर्तेनो के परिणामस्वरूप 

अछघारियों पर कोई अतिरिक्त दायित्व न बढ़ जाय । इस प्रकार के परिवतनों 

की प्रतिलिपियाँ प्रसारित कर देनी चोहिए । 

अन्तनियमो के परिवर्तेन की सीमाएँ 
अतनियमो के परिवर्तन के सम्बन्धम कुछ सीमाएँ होती हैं जिसका विवेचन 

इस प्रकार है -- 

2) इत्ततियमों से जो श्ली परिवतेन हो बह विश्येष प्रस्ताव [5फ6०व 

फ१०५०१०४००) देः द्वारा ही होना चाहिए 

[श] ञ तनियमो मे परिवर्तन कम्पती अधिनियम तेथा पा्द-सीमा नियम 

के अन्तर्गत होना चाहिए । 

[३] अन्तनियमो के परिवत्तन से किसी अशधारी के दायित्व पर अभाव 

नहीं पडना चाहिए। 
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[४] ऐसे परिदर्तत जिसमे न्यायालय की जाज्ञा लेनी हो उसी समय हो 

सबते हैं जब न्यायालय की जनुमति प्राप्त कर ली गई हो । 

[४] अन्तर्नियमों के परिवर्तेद से घल्प सस्यक्रो (१॥9079) के हितो मे 
हानि नही होनी चाहिए । 

[६] अस्तनियमों का परिवतन कम्पनी के समस्त सदस्यों तथा अन्य 
पक्षो के हित में होना चाहिए । 

[७] अस््तनियमो के परिवर्तेत रो बाहरी लोगो के साथ किए गए अनुबन्धो 

पर कुप्रभाव नही पड़ना चाहिए। 

[5] विम्दाकित परिवर्तनो में केद्दीय सरकार की अनुमति आवश्यक है - 

(भ) जिस कंपनी के प्रवन्ध अभिकर्ता न हो उसमे किसी प्रबन्ध 
सचालक की नियुक्ति करना, उसके पारिश्रमिक तथा कार्य- 
काल की अवधि मे वृद्धि करना, 

(4) सचालको की सस्या बढाना, 

(() प्रजन्व क्षभिकर्ताओं के जधिकारों तथा क्रार्यकाल की अवधि 
वढाना, 

(द) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा उनके परारितोपिक में 

बुद्धि करता । 

अंश पूँजी में परिवर्तत 
अश पूँजी मे परिवतेत दो प्रकार से हो सकता है :- 

[१] अश्य पूँजी मे बृद्धि करके, तथा 

[२] जजश्ञ पूँजी को कम करके । 

जहाँ तक अश् पूंजी मे वृद्धि करने का प्रश्न है, कम्पनी अधिनियम की 
धारा ९४ के अनुसार तिम्तलिखित परिवर्तन किए जा सेकते है -- 

[?] नये अशो को नियमित करके, 
[२] अपनी सम्पूर्ण या कुछ अद्य पूंजी का मिलान करके, 

[३] अश्यों को स्कथ (56०८४) में परिवर्तन करके, 
[४] जअलच्चो का अविभाजन करके, तथा 

[५] न बिके हुए जशो को उमाप्त करके । 

इस सम्बन्ध मे साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पास करना चाहिए। कभी- 
कभी विश्येप परिस्थिति में असाधारण प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 
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यह सूचना वपनी के रजिस्ट्रार वे पात्त १६ दिन के अन्दर पहुँच जावी 

चाहिए । 

इसके विपरीत जब अश पूंजी कम करनी हो तो अधिनियम वी घारा 

१०० वे अतुसार निगन प्रवार से की जा सकती है -- 

[१] जो अश्न पूर्ण-प्रदत्त नही है उनकी अदत्त राशि को समाप्स करके, 
[२] पूंणी बी माजा को बद्या बरके, ववा 
[३] अतिरेक पूंजी (5ण]॥०५ (०क्रा्) वो अश्चघारियों में विभाजित 

करके, आदि! 

इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव पास किया गया हो बह न्यायालय द्वारा 

स्वीकृत किया ज्यना चाहिए, तथा कम्पनी के नाम के आगे "और कम की गई" 

(४॥4 ११९७०९९०) जोड़ देना चाहिए और इसको भी ब्म्पनी वे रजिस्ट्रार 

के कार्यालय में भेज देना चाहिए । 

पापेंद सीमा नियम तथा पापषेद अन्तनियम में अन्तर 
( ए#॥67९७८७ 9९६४७७॥ वैैएश०तख्राणाम 304 /+५0४८७५ ) 

साधारणतया पार्षद सीमा-नियम तथा पार्पद अन्तनियम में लोगो को 
कोई अम्तर मालूम नही होता परन्तु वास्तविक रूप से इन दोनो में काफी 
अन्तर है। पार्षद सीमा-नियम यदि कम्पनी के कार्यो का मानचित्र है, तो 

अन्तरनियम उसके अग प्रत्यगा की सूक्ष्माइति समझो जानी चाहिए। दूसरे 

झददी में पापंद सीमा नियम कम्पती की रूपरेखा बतलाता है जोर अन्तनियम 

डसके अन्तर्गत विस्तृत नियमो को इग्रित करता है । 

सीमा नियम तथा अन्तर्नियम में अन्तर 

पापंद सीमा नियम गिल अन्तनियम 

(१) इस पलेख क्ये कम्पनी के रजि- | (१) इस प्रवेष को रजिस्ट्रार के 

स्ट्रार के पास भेजना अत्यावश्यक है। | पास भेजना कोई जावश्यक नहीं ॥ 

(२) इनमें परिवर्तन बहुत ही | (२) इनमे "रिवर्तेन विशेष प्रस्ताव 

सीमित रुप से हो सकता है और | द्वारा कसी समय भी हो सकता है 

इसकी स्वीकृति न्यायालय द्वारा होनी | और न्यायालय की स्वीकृति की कोई 

चाहिए आवश्यकता नही पडती ॥ 
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(३) यह कम्पनों के उद्दश्यो तथा 

अधिकारो को उल्लेखित करता है | 

(४) यह प्रथम जेणी (सिश- 

०7५४) का तथा अधिक दाक्तिशाली 

एवं भ्रभावपूर्ण होता है। इसी के 

शांघार पर कम्पनी को समरामेलद का 

प्रमाणपत्र (१(शााउट्वाल ता ए९ट07- 

एणथां09 ) प्राप्त द्वादा है। इसका 

निर्माण केवल कम्पमी अधिनियम तथा 

सामान्य सन्नियम के आधार पर 
होता है | 

(५) यह कम्पनी तथा दाहरी चोगों 

के साथ के सम्बन्धी का रप्प्टीकरण 

करता है। 

(६) यदि कोई वाहर का व्यक्ति 
पापेद सीया नियम के विरुद्ध कम्पती 

से किसी प्रकार का सपर्क स्थापित 

करता है तो उसके लिए कपनी 

उत्तरदायी नही होगी, भौर न वह 

व्यक्ति कपनी के विरुद्ध मुकदमा ही 

चला सकता है। क्योकि भ्र॒त्येक मनुष्य 

से आक्षा की जाती है कि वह कपनी 

के सीमा नियमों से भिन्न होगा । 

३३९ 

(३) यह सीमा नियम में दिए हुए 
उद्देश्यों तथा अधिकारों को कार्यान्वित 

करने के लिए नियम तथा उपनियम 

बादाम है । 

(४) यह द्वितीय श्रेणी का होता है 

और इसका निर्माण कपनी अधिनियम 

तया प्ायंद सीमा नियम के जन्तगंत 

होता है । 

(५) यह केवल कपनी के सदस्यों 
तथा कार्यकर्ताओं का विवेचन करता 

है । 

(६) यद्यपि बाहरी व्यक्तियों को 
करनी के अन्द्विएम कण भी ज्ञान 

होना चाहिए, लेकिन इसके भग होने 

पर दस पर कोई प्रभाव नही पडता | 

हा यह अवश्य है कि नियमो के भगर 

होने का ज्ञान उसे नहीं होना चाहिए। 

इस विवेचन से यह स्प्रप्ट हो जाता है कि कम्पनी का प्रापंद-सीमा नियम 
वह आधारशिला है जिस पर अन्तनिय्मो द्वारा ढाँचा तैयार किया जाता है । 

( रे ) संचालकों की सूची (.35६ ण ०ए॥६८६००5) 

रजिस्ट्रार के पास भेजा जाने वाला तृतीय प्रलेख सचालको की सूची है। 
घारा २६४ के अनुतार इस शलेस मे उन व्यक्तियो के नाम, पते तथा विवरण 
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देने होते हैं, जो कम्पनी वे सचालव बनने वे लिए उद्यत हो, तथा डिन्होंने इस 
सम्बन्ध में अपनी सम्मति भी दे दी हो । 

(४ ) संचालक की सम्मति (एजाउशा६ ण॑ 076८०075) 

रजिस्ट्रार के पास ेेजा ज्ने वाला प्रलेख 'सचाज़कों की सम्मति! है। 

इस प्रलेख मे सचालक वी लिसित सम्मति, कि वह कम्पती के सचालव पद 

पर वाय॑ बरने के लिए राजी है, होती है। (घारा २६४) 

इसके अतिरिक्त सचालको को एक ऐसा प्रमाण-पत्र भी भेजना पड़ता है, 
जिसमे यह सप्प्ट रूप से तिखा हो कि वम्पनी वे जश ब्रय करने के लिए यदि 

उन्होंने कुछ घन उधार लिया है तो वह चुका दिया गया है अथवा उन्होने उसे 
चुकाने का बचन दिया है, अथवा उन्होने कम्पनी और अपने बीच कोई लिखित 

प्रसविदा (0०7/८्००) कर लिया हो । यह भी लिखना आवश्यक है कि सना 

लक पद पर वाय॑ करने के लिए आवश्यक योग्यता अज्यों (0ण्थाजिाह 

8! 825) का पंजीयन इनये नाम हो गया है। (धारा २६४) 

(५) कम्पनी के पजीयत कार्यालय की स्थिति की सूचना 
उपरोक्त श्रलेसो बे” अतिरिक्त धारा १४६ के अन्तर्गत कम्पनी के पजीयत 

(१८४१$८7८०) कार्यालय की स्थिति के बारे में सूचना भी कम्पनी के रजिस्ट्रार 

के पास भेजनी होती है। 

(६) प्रवन्ध-अभिकर्त्ता अथवा सचिव अथवा कोपाध्यक्ष से 

किए गए अनुवन्ध की प्रति 

उपरोक्त प्रलेखो कै साथ कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास कम्पनी एवं प्रवस्ध 
अभिकर्ता अथवा सचिव (5९०८9) अथवा कोपाध्यक्ष (प्रध्य४ण०0 के 

मध्य हुए समझौते की एवं श्रति भेज देनी चाहिए। (घारा-३३ सी) 

(् छ ) सा|विधिक घोषणा ($६३६ए६०४७ 0७टाआ०पंणा) 

किसी भी वकील, जो कि कम्पनी के निर्माण एवं प्रवत्तेद मे लगा हुआ है 

अथवा भ्रवन्धक सचालक या सचिव ($5८लथ»79) जिसका ताम पार्षद अन्त- 

नियम ॥9/5) में लिखा हआ है, के द्वारा यह घोषणा कि “इण्डियन कम्पनीज 
एक्ट! के बच्तगंत निहित पजीयन (६८85092॥09) के पूर्व की सम्पूर्ण वैधानिक 

कार्यवाहियाँ हो चुकी है, रजिस्ट्रार के पारा भेजनी चाहिए । 
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रजिस्ट्रार इस साँविधिक घोषया (88प्राणँ एड्लेंआगा०7) को सम्पूर्ण 

वैधानिक उपचारो (०४० ०४॥५॥४८५७) के पूरा होने की साज्नी के रूपस 

स्वीकार कर सकता है और सन्तुप्द होने पर वह अभमिस्थायन प्रमाण-पत्र 

(एक्षएम०आ४ ० 709०7०४॥०४) भेज देता है । 

नोट--अभिस्थापन के लिए, उपरोक्त प्रलेखो के साथ नियत फोस भो, जो 

कि कम्पनी की पूंजी के अनुसार होती है, भेज दी जाती है तथा प्रत्येक प्रलेस 

के साथ ३) रु० प्रति प्रलेख जी दर से फाईलिग फीस भी जमा करनी पड़ती है। 

व्यापार का आरम्भ ((०777087८४77९7६ 0 805॥85$) 

अभिष्थापन प्रमाण-पत्र, (00प्लं०४७ ०६ 7700907400॥) प्राप्त होते 

ही “प्राइवेट कम्पती” अपने व्यवस्ताथ को श्रारम्त कर सकती हे, परन्तु "पब्लिक 

लिमिटेड कम्पनो! ऐसा नहीं कर सकती । उसे एक निश्चित राशि (भार 

ग्राण्गय 5995थ79007) एक निश्चित समय (ऐश 80 0398 ०008 

]580० ०६ 970$9००५७-) के अन्दर अश्यो का निर्गमन करके प्राप्त करनी 

होती है। इस उद्देश्य की पूति के लिए उसे एक प्रयत्न जिसे “प्रविवरण! 

(?:०59९९८४७५७) कठते हैं, तैयार करना होता है जो कि रजिस्ट्रार के पास 

भेजना पड़ता है । 

प्रविवरण (070०&०७७। के निर्गमन का उद्देश्य जनता को इस प्रकार 

आममन््त्रण देना होता है कि वह अपना धन कम्पनी के अना में विनियोग करे | 

प्रशिवरण (070४09६०(०७। के निर्ममन के १८० दिना के अन्दर अश्ो का 

ज्ञावटन (#)0०7080॥) हो जाना चाहिए । यदि इस अवर्ति के अन्दर 'स्यूनतम 

अ निदान! (फ!0पप्पण्प्य 5०05०/४ए५४०॥) राभि के असम न दिक सके तो जो 

कुछ भी अश्य बिके हैं उन्हे प्रविवरण के निर्ममन की तिथि से १९० दिनो के 

जन्दर बिना ब्याज के लौटा देना होगा 

रजिस्ट्रार निम्न सूचनाएँ प्राप्त होने पर व्यापार प्रारम्न करते बा प्रमाग- 
पत्र (0४४74980342 ० (.0707270877९97) कृम्पनों के पास भेज देया :-- 

(१) कम से कम न्यूनतम अनिदान (शरण 5प0$८79प०ा7) की 

राशि तऋऊ बावरन (0 एढववणा) हो गया है । 

(२) प्रत्येक नचालक् ने अपने जय छिए हुए अद्यो की प्रार्पना तथा 
जावटन घन (0फफ्ञ-एआएय 306 रन व0769) उद्यी 

बअनुघात में दे दिया है जिसमे अन्य अद्यघारियों से छिया गया है । 
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(३) सचिव अथवा किसी एक सचालफ के द्वारा उपरोक्त बातों के पूरा 

होने वे सम्बन्ध में प्रमाणित घोषणा । 

(४) यदि कम्पनी ने प्रविवरण (77059९८०७७) का नियमन जिया है 
तो उसकी एक प्रति और यदि प्रविवरण वा निर्गमन नहीं किया हैं 

तो 'स््यानापन्र प्रविवरण” (5960677 ]6० ० ?705960059) 

रजिस्ट्रार वे पास भेजना चाहिए । 

प्रविवरण (१7०४४८६४फ) 

कम्पनी के निर्माण होने पर जब कोई वम्पनी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती 

है. और उसको अभिस्यापन प्रमाग-पत्र (ए&/प८4308 47007०78/070) 

प्राप्त हो जाता हैं, तब कम्पनी वे प्रविवरण (९70598005) के निर्गमव 
का प्रश्स उठता है। पविवरण वा निर्गमन उस कम्पनियों के द्वारा भी होता 

है जो पहले से ही कार्य कर रही हैं अथवा जो प्राइवेट कम्पनी से प्ब्विक 
लिमिटेड में परिणित होता चाहती हैं। इस प्रकार प्रविवरण का निर्गेमन तीन 

अवस्थाओ मे होता है -- 
(१) नवीन कम्पनिया का निर्माण होने एर, 
(२) पहले से स्थापित कम्पनियों के कसी निर्णय पर, 

(३) प्राइवेट कम्पनी के पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मे परिणत होने पर। 

उपरोक्त तीनो ही अवस्थाओ मे कपनियों वो पूँजी की आवश्यकता होती 
हैं । इसकी पूर्ति के लिए वे अपमे व्यापार की वर्तमान व सम्भावित स्थिति को 
जनता के सम्मुख रखते है। इन सब बातो का समावेद्य वे अपने प्रविवरण मे 

करते है जिससे जनता को सस्पनी के स्थाण्न सथा उसकी गतिविधि की जाव- 

कारी हो जाती है । 

प्रविवरण की परिभाया 
कम्पनी एक्ट की घारा २ (३६) में प्रविवरण को इस प्रकार परिभाषित 

किया गया है, “यह एक विवरण पत्तिका, सूचना, गश्तीपन्न, विज्ञापन या अन्य 
प्रलेख है जो सर्वेवापारण से कसी निर्येमित सस्था के अश या ऋण-पत्र लेन 

या क्षय करने के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित करता हैं ।/“* दूसरे शब्दो मे श्रविषरण 

+ ४/व५ 97087९८:७०5, ॥0७८९, <#८एॉंड, 3092705ट7670. 0 फ््गीश 

हण्व्पाशक्षा: ग्रशघाड छर्डिएड ६07 चोर एप्जीट लि पी 20% 827: 
94) गा एपाटीउ४6 छा डो/. शीवाल5 ॥ छा तंदेश्शाप्पालड रा, 23 

(छाए०ण 3६९. 
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कम्पनी के अभ या ऋण-पतन्न ज्य करने का एक निमन्त्रण है। परन्तु प्रविवरण 

के जन््तगेत निम्न अलेखों का समावेश नहीं किया जाता है -- 

(१) ऐसा कोई भी व्यवसायिक विज्ञापत जिसके देखने से यह ज्ञाव हो 

कि नियमानुसार प्रविवरण तैयार किया जा चुका है और वह 

रजिस्ट्रार के पास फाइल भी कर दिया गया है। 

(२) ऐसा कोई भी गश्तीपत्र (८८०७०), जिसमें केवल कम्पनी के 

सदस्यों बधवा अश्वारियों को अद्यो था लाभादशो के खरीदने के 

लिए आमन्त्रित किया हो॥ 

कम्पनी एक्ट को धारा ९२ के अनुसार भ्रत्येक प्रविवरण पर तिथि डाली 

जानी चाहिए। प्रत्येक विवरण की एक प्रति (८०7४५ जिस पर प्रत्येक 

संचालक वा सम्भावित सचालक के हस्ताक्षर हो, रजिस्ट्रार के पास फाइल 

करनी चाहिए और प्रविवरण के मुखपृष्ठ पर यह लिखा होना चाहिए कि 

उसकी एक प्रति रजिस्ट्रो के लिए फाइल की जा चुकी है। 

प्रविवरण के तैयार करने वालो का कर्ंव्य है कि प्रविवरण के द्वारा जनता 

में बिम्न बातो के सम्बन्ध में विश्वास उत्पन्न कर दें -- 

(१) व्यवसाय की सुदृढता , 
(२) कम्पनी के प्रवन्धको को ईमानदारी व कुझलता , तथा 

(३) कम्पनी पर्याप्त लाभोपार्जन करेगी । 

एक अच्छा भ्रविवरण वही होता है जो जनता म॒ विश्वाश्च व जाकर्षण 

पैदा कर दे । 

प्रविवरण के उद्देश्य 
उपरोक्त परिभाषा का जध्ययन करने से ज्ञात होता है कि किसी प्रविवरण 

के निर्मेमन करने के निम्न उद्देश्य होते है -- 

(१) सर्व साधारण को कम्पनी की स्थापना के कारे म सूचित करना, 
(२) सम्भावित विनियोगकों ([7४८४६०५) को कम्पनों म॑ विनियोग 

करने के लिए ग्रोत्लाहित करना तथा ऐस विनियोजन की सुरक्षा 

के सम्बन्ध मे विश्वास दिलाना , 

(३) उन झर्तों एबं जाक्षगों को रिक्षाई के तप म सुरक्षित रखना 

जिनके आधार पर सव्वे छाघारण को कम्प्रनी के अछय व ऋण-पय 
खरीदने के लिए आमन्त्रित किया यया है, ठथा 
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(४) इस वात वी गारण्टी वरना कि प्रविवरण में किए गए क््यन के 

लिए बम्पनी के सचालप गण उत्तरदायी है । 

भारतीय बम्पनोज़ एक्ट १९५४६ को घारा ५६ (१) के अनुसार विसी भी 
बम्पनी या पिसी ऐसे व्यक्ति वे द्वारा, जो हि वम्पनी के निर्माण से किसी भी 
प्रकार सम्बन्धित या हित रखता हो, निर्गेमित प्रविवरण में उन सव वाता का 

समावेश होना चाहिए, जो एक्ट के अन्त में दी गई द्वितीय अनुसूची के प्रथम 

भाग में उल्लिखित हैं। इसी भांति पूर्व स्थापित कम्पनी वी दशा मे प्रविवरण 

में वह रिपोर्ट भी देना चाहिए जो द्वितीय अनुसूची के द्वितीय भाग में दी गई 

है। उक्त अनुसूची वे तृतीय भाग के प्रावधानों का प्रभाव अनूसूची के भाग 

प्रथम व भाग द्वितीय पर भी होगा । (धारा ५६) 

प्रविवरण में अन्तरनिहित बाते 
(०६४६5 06 ९/059९९६७५) 

जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है कि प्रतिवरण या तो नवीन स्थापित 

कम्पनिया के द्वारा निंगमित किया जा सकता है या प्र॒व स्थापित कम्पतियों के 
द्वारा । दोनों प्रकार की कम्पनियों द्वारा नियमित प्रविवरणो की बाता में कुछ 

अन्तर होता है। अत उनका विवेचन भी अलग-अलग करना उचित होगा । 

नवीन कम्पनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण 
एक नव स्थापित वम्पनी द्वारा निर्यमित प्रविवरण में विम्न अन्तंवस्तुओ 

(८०७४९॥॥७) का समावेद्य होना आवश्यक है -- 

(१) उद्देश्य 
इस झीपऊ के अन्वर्गत वम्पनी के उद्देश्यों की एक यूक्ष्म रूप रेखा रहती 

है । यह कम्पनी के पार्षद-सीमा-नियम के आधार पर होती हे । बर्धाव् प्रवि- 

चरण मे पार्पद-सीमा-नियम के विपयो की सूची, प्रधानत कम्पनी के उद्देश्य, 
उस पर हस्ताक्षर करने वालो के नाम, पते व विवरण तथा उनके द्वारा कये 

वैकए गए अझी 'की सख्या दे। जाते है । 

याद प्रविवरण किसी समाचार-पत्र मे प्रकाशित किया जा रहा हो तो 

उपरोक्त विवरण देने की आवश्यकता नही है । 

(२) अश पूँजी 
(१) प्रबत्तेंको तथा सचाजको को दिए जाने वाले अश्यो की सल्या, वध 
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यदि इन व्यक्तियों का कम्पनी में कोई हित हे तो उसका स्पष्दोकरण । 
(९ ) विमोचमणील पुर्वाधिकार जजो ( छि&वं४४०४०।४ शिरदि९्ा९6 

52७3) को सख्या तथा तस्सस्वन्धी विवरण ( 

- (३) विशिन्न प्रकार के अभय होने पर उचक्ा विस्तृत विवरण । 

(४) संचालत राम्वस्थी, जर्यो के हस्ताररण सम्बन्धी तथा सायारण चना 

के नियमों का विवेचन ) 

(५) अयो के आबटन की गति-विधि । 
(६) न्यूनतम घनराशि (शधाएफ्रापण 5065०09(0) को मात्रा । 

(७) अभिमोपको के नाम व फ्ते 
(८5) ऋण-पत्रो की व्यवस्था । 

(३) सचालक गण 

(१) कम्पती के सचालको के नाम, विवरण तथा पते । 

(२) सचालको की अद योग्यता तथा उनके पारिश्रमिक्र का स्पष्ट उल्लेख 

(३) कम्पनी द्वारा क्य की जाने वाली सम्पत्ति में अथवा उसके प्रवर्तन 
कार्य में सचालकों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हित का स्पष्टीकरण | 

- (४) कम्पनी को व्यवस्था मे सचालको के अधिकार तथा उन पर अन्त- 

नियभो द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धा का स्पष्टीकरण । 

(५) प्रचनन््थ-सचालक की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा उसके साथ किए 
यए, जनुबन््ध (2०४04०0) की तिथि तथा समय इत्यादि का उल््लेस | 

(४) प्रबन्ध अभिकर्त्ता 

(१) प्रवन्वको तथा प्रवस्ध-अमभिकर्ताओ के नाम, पते तना विवरण । 

(२) प्रबन्धकों तथा प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं के पारिश्रमिक, कर्तव्य तथा 
अधिकार का उल्लेख । 

(३) फहके प्ररिक्रशिक्त तब्शा उसकी नियुक्ति ले सस्कन्यित अत्येकत 
बअनुबन्ध की तिथि तथा पक्षकारो का पूर्ण विवरण 

(४) उनकी कार्य-अदधि तथा उस पर निवन््पण / 

(५) उनको अद्यो या ऋम-पत्रो पर दिए जाने वाले कमीयन तथा छट 
का स्प्रप्ट विदेचत ) 
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(५) सर्म्पत्ति 
(१) बम्पनी वे लिए क्य की गई सम्पत्ति, उसकी सूल्य-राशि तथा 

स्याति (0000५॥॥) वे लिए दिए गए मूल्य का विवरण । 

(२) यदि क्रय की गई सम्पत्ति कोई उद्योग या व्यवसाय है तो पिछले 

तीन वर्षो का समस्त थाय-व्यय का लेखा तथा उस व्यवसाय वी स्थिति 

विवरण (0947८०८ 58८८४) जो दि ९० दिन से पूर्वे तिथि का न हो, परतुत 

बना चाहिए। 

(३) यदि क्रय की गई संपत्ति का स्वामित्व पिछले दो वर्यों में अनेक 
व्यक्तियों के बीच हस्ताँतरित हुआा हो तो जो धन खरीदने वाले ने उक्त प्रत्यक 

हस्तातरण पर दिया हो उसका सस्पप्ट विवरण होना चाहिए ॥ 

(४) यदि कपनी द्वारा सम्पत्ति का विक््य क्या गया हो तो उसके मूल्य 

का स्पष्ट उल्लेय । 

(् हु ) विकेता (५९7०0) 

(१) बिलेताजो के नाम व पते । 

(२) उनसे क्रय की जाने वाली सपत्ति का मूल्य ॥ 
(३) उनको चुकाने के लिए अधो, ऋण-पत्रो अथवा तकद (५४४7) मे 

दिए जाने वाले धन का उल्लेख । 
(४) ऐस अद्यो या ऋण-पत्रों वी सस्या जिन्हे पुर्णत या अशत शोधित 

रूप में लेना चाहते हो । 

( हि ) प्रवर्त्तक (शण॥र0ा6ा$) 

(१) प्रवत्तंकों के अधिकार व कत्तंव्यों का उल्लेख । 
(२) प्रवत्तंकी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण । 

(् हर ) प्रारम्भिक व्यय (श्लाग्राएशर 8&5997528) 

कंपनी की आपरना करने के तबन््वा नो जो ज्पपा हो जुफा क्रो ऋशता जो 

धन निश्चित किया गया हो उसका विवरण । 

(९) महत्वपूर्णा अनुबन्ध (88॥४०7 0०४7०) 

महत्वपूर्ण अनुबन्ध वे होते है जो कि अशों के लिए आवेदत-पत्र 

भेजने अथवा न भेजते के सम्वस्ध मे व्यक्तियों के निर्णय पर प्रभाव डालते हैं 
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यह बात दूसरी है कि वे जझ़ो के लिए आवेदन-पत्र भेजें अथवा नहीं । 

इस सबन््ध मे प्रत्येक महत्वपूर्ण जनुदन्ध की तिथि उसके पक्षकारों के नाम 

इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए । 

(१०) अकेक्षक (&००१६०8) 

कम्प्ती के लिए जिन अकेक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनके नाम, पत्ते तथा 

घुल्क भादि का स्पष्ट उल्नेख होना चाहिए | 

उपरोक्त नियमित मूचनाओं के अतिरिक्त यदि कम्पनी चाहे तो अपने 

प्रदिवरण में अन्य सूचनाएँ भी दे सकती है । ये सूचनाएँ कम्पनी की इच्छा पर 

आधारित हैं । 

पूर्व स्थापित कम्पनियों द्वारा निर्गेमित प्रविवरण 

यदि कोई कम्पनी पूर्व स्थापित है और अपना व्यवसाय कर रही है और 
यदि वह किसी कारणवल्य प्रविवरण का तिर्गमेमव करना चाहत्ती है तो उसे 

उपरोक्त सूचनाओं फे बतिरिक्त कुल और सूचनाएँ भी देनी होगी) इन 

सूचनाआ का विवेचन इस प्रकार है -- 

(१) कम्पनी तथा समापक कम्पनियों द्वारा पिछल तोन वर्षो मे अजित 

लाभ का विवरण । 

(२) कम्पती तथा सद्दायक कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों मं अश- 

घारियो म वितरित लाभ का विवरण | 

(३) गत दो वर्षों मे जश्यो का आवटन (8॥०॥0थ॥) तथा उन पर 

प्राप्त क्यिर गया समस्त घन । 

(४) गत दो वर्षा में अश्या तथा ऋछण-पत्रो पर दिया यया कमीशन 
तथा छूट ॥ 

(५) ग्रत दो वर्षों मे प्रवत्तेकों (7०४7०/४/७) को दी गई या दी जाने 

चाली घन राज्षि तथा ऐसे भुगतान के प्रतिफल का उल्लेख 

(६) कम्पनी द्वारा (भ) साथारण व्यवसाय के लिए हुए जनुवन्धों तथा 

(ढ) प्रबन्ध सचालको था प्रवन्ध बरमिकर्ताआ की नियुक्ति से 

सम्बन्ध न रखने वाले दो वर्ष से पहले के अनुयन्धो को छोड कर 

प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुबन्धो की तिथि, पक्षकार (९20८७) तथा 

उचित समय एवं स्थान जहाँ पर उनका निरीक्षण किया जा सके ६ 
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(७) पिछते व्यापार वी स्थिति तया आविक व्यवस्था के लिए अक्रेप्तक 
(8००॥(07) द्वारा दी गई रिपोर्ट का उल्लेस । 

निजी कम्पनी से सार्वजनिक कम्पनी में परिणत 
होने पर प्रविवरण का निर्गंमन 

जब कोई निजी वम्पनी (एशएक्ा८ (१०॥9379) सार्वजनिक (?ए०॥० 

(7०गा7था9) में परिणित होना चाहती है तो उसे कम्पनी एक्ट वी धाया १५४ 
के अनुसार अपने पार्षद अन्तनियमा (का/0९४ ० 85४0००7००) मे कुछ 

आवश्यक परिवर्सन करने पडते हैं और रजिस्ट्रार के पास अपना प्रविवरण 

(?70०59९८(७५) या '“प्रविवरण का स्थानापन प्रलेखा ($86छ676 ॥7 [.6ए 

0 ?7059०८(०५) पाईल करना पडता है । 

ऐसी कपनियो द्वारा निर्मेमित 'प्रविवरण” यथा 'प्रविवरण का स्थानापन 

प्रलेख” में उन सभी थाता के सम्बन्ध में सूचना देनी होती है जो दिसी तव- 

निभित कपनी के प्रविवरण में होती हैं । हाँ, एसी कपनिया को प्रारभिक ब्ययो 

के सबन्ध मे सूचना नही देनो होती हे । 

विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रविवरण का निर्गेमनाँ 
भारतवप से बाहर रजिस्टर्ड हान वाली अर्थात् विदेशी कम्पनिया के 

प्रविवरण के तिर्गेमन के सम्बन्ध मे समस्त नियम भारतीय कपनी एक्ट की 

घारा २७७, २७७ अ, २७७-ब, तथा २७७ स म दिए हुए है। 

जब तक वोई व्यक्ति उपय क्त धाराआ वै द्वारा निर्धारित सूचना का 

समावेश्य प्रविवरण म॑ नहीं करता उस समय तक वह -- 

(भ) यहाँ किसी भी विदेशी कपनी के प्रविवरण का प्रचार नही कर 

सकता तथा 

(ब) वह ऐसी कपनी के ऋण-पत्नो तथा थ्षों के लिए आवेदन-पत्र भी 

किसी व्यक्ति को नही दे सकता है, जब तक कि वह आवेदन-पत्र 

के साथ अपने प्रविवरण को फाइल कर दे । 

एक विदशी कपनी को भारत मे अपने प्रविवरण के प्रकाशन में उस सूचना 

के भतिरिक्त जो कि उसे उस देश या राज्य के नियमो के अनुसार देनी पड़ती 

गर्ण * हि. ६ 507७ ; 765 0/2दाउद/०४ 97 -2 
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है जहाँ पर उसका अभिस्थापन हुआ है, विम्दलिखित बातो की पूर्ति और 
करनी पडती है :-- 

(१) प्रविवरण के प्रकाशित होने की तिथि तथा इस बात का स्पप्ड 

उल्लेख कि इसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भारत मे क्सी राज्य 

के रजिस्ट्रार के पास भेज दो गई है । 

(२) निम्नाकित बातो का समावेश अवश्य होना चाहिए .-- 

(भ) कम्पनी के उद्देश्य , 

(ब) कम्पनी के संविधान को स्पष्ट करने वाला प्रलेस , 

(स) वह अधिनियम 0-39) जिसके अन्तगेंत कम्पनी की सस्था- 

पन् हुई है, 

(द) भारत में स्थित उस स्थान का पता जहाँ जाकर उक्त नियम 

था प्रलेख ([70९४7९४६ ०६ .99) अथवा उसकी प्रतिलि- 
पियो का तिरीक्षण किया जा सके . 

(य) जअभिस्थापन की लिथि तथा देश जहाँ कम्पनी का अभिस्थापन 

(0९079णथञ०7॥) हुआ है। 

(र) भारत मे स्थिति प्रमुख कार्यालय का पता । 

(३) यदि प्रविवरण का निगेमन ऐसी कपनी के द्वारा हो रहा है जो 
पहले से ही व्यापार कर रही है तो उसे भारतीय कपनी एक्ट की 

धारा ९३ (4) के अनुस्तर क्रारत में रजिस्टई कपतनियों कौ 

भाँति उनके लिए भी अकेक्षक तथा एकाउन्हेन्ट की रिपोर्ट देवा 

अनिवार्य है | 

(४) यदि विदेशी कपनो के सदस्यो का दायित्व सीमित है तो इस तथ्य 

का उल्लेख प्रविवरण मे स्पष्ट रूप से रहना चाहिए । 

(५) भारतवर्य में किसी भी ऐसी विदेशी कपनी के अझ जथवा ऋण-- 

पत्र बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति को घर-घर नहीं फिरमा 
चाहिए । 

प्रश्न 

4... भ्राण (०५०० पावल्यञ्ञग0 99 'फाण्प्रणद्य' १ झछफ़शंए फ8 
परेहा।ड ब्रा वंप्रार$ छा 8 जात्प्राणद, 
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अध्याय (२ 

प्रतिभूतियों का अभिगोपन 
( एगाठ&ाक्राणा।8 ण 56९८प7065५ ) 

'अभिगोपन” (0००९ क्रा078) बीमा सम्बन्धी एक शब्द है। इसका 

उदगम् आग्ल व्यापारियों की व्यापार करने की पद्धति से हुआ। प्रारम्भ में 
आंग्ल व्यापारों लोग इगलैंड की 'ठावर स्ट्रीउ (0७८ 5ध6८॥ के प्रसिद्ध 

'काफी हाउस! (.00'$ (0६० 8०७५७) में एकत्रित हुआ करते थे । विदेशो 

को कारखानो द्वारा निभित सामान समुद्र द्वारा भेजा जाता था। परन्तु इस 
प्रकार समुद्र द्वारा माल भेजना खतरे से खाली न था। अत उनका समुद्री 
बीमा करता आवश्यक हो गया । परन्तु समुद्री दीमा करना किसी एक व्यक्ति 

विधेष के वश की बात नं थी। अत ये लोग सामूहिक रूप से समुद्री वीमा 

किया करते थे, और जो लोग इस प्रकार की जुम्मेदारी लेते थे, वे समुद्री 
बीमा प्रलेख (]शैक्वाप८ [457790०० 00०ए7०८४४) के नीचे अपने हस्ताक्षर 

(ए960घ्राा0०) कर देते थे । यही प्रथा अशपनत्रो व ऋणपत्रों के निर्ममन में 
भी प्रचलित हो गई ॥ 

अभिमोपन! की सर्वश्नेष्ठ परिभाषा मर्सटेन्बर्ग ( 075670०8 ) ने 
अपनी पुस्तक “आथिक सगठत तथा प्रबन्ध” मे एक विद्वान न्यायाधीश के 
शब्दों मे इस प्रकार दी है -- 

“अभिगोपत्र अशों को जनता के सामने रखने के पूर्व किया वह अनुबन्ध 

है जिसम समझौते के अनुसार कमीशन के बदले अमिगोपय ऐसे सब अश्ो को 

अथवा अश-सख्या को जो जनता द्वारा न लिए जाये, अपने नाम लेने तथा 
बेंटवारा कराने के लिए समझौता करता है ।”* 

3 +श व बहाध्लाढा: ६१८८५ ६० 9४०6 धीए जग ए5 बाए छाणए- 
ह: ४९७8 ६४ 900॥6 छी3६ ॥0 घ& <श्थाए 6 घीढ 90५८ ॥0६ घ्टता8 
एप पीश धरीताह 5 प्रीढ्ता 67 धीढ बणगाएऐथशा गालाप्तवटव थी 887९९- 
गार्या, प।8 धंधा शराहत शा 00 37 387९४७ ८तगाउ्रणा, ८३१७ आ 
थ०एादयाप रा इपली 937६ एा घधीढ ॥॥365 35६ पीट एएज॥८ ॥35 ॥6 
गशारव॑ 07." (56750९॥5078 

रीमक्रालवां 08770 काबे 242०४ 2, 337. 
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इंगलेड में अभिगोपत 
इयलैंड को छोडक्र लगभग अन्य सभी योरोपीय देशो मे बैको के हारा ही 

नवीन उद्योगो का प्रवर्तत तथा दोर्धकालीन अर्थ प्रवन्धव हुआ करता था। 
अन्य देशो की अपेक्षा इगलैंड मे ज्ौद्योगिक क्रियाएँ लगभग आधी शताब्दी पूर्व 

ही प्रारम्भ हो गई थी और औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व व्यापारिक क्रान्ति अपना 

सिक्का जमा चुकी थी । प्रारम्भ मे औद्योगिक प्रतिस्पापन संघु होते थे और 
इनका अर्थ ध्रवन्धन परिदार के आधार एम्डिग्राधा/ ऐ४वड5) पर और बाद में 

अतिरेक लाभ में से हो जाया करता था। मजदूरी, किरापा तथा अन्य 

व्यापारिक खर्चे कम होने के कारण लाभ की मात्रा भी अधिक होती थो 

जिसमे से पूंजी प्राप्त की जा सकती थी ( इस प्रकार औद्योगिक अर्थ प्रवत्वन 

स्वत ही हो जाया करता था और किसी विशिप्ट अर्थ प्रवन्धत सस्था की 

आवश्यकता ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह काल स्वतत्र व्यापार ([.89502- 

878) तथा आत्म-निर्मेरता (5०॥-0०9) होने के कारण ये लोग भध्यस्थों 

तथा वैकों से ऋण लेगा उबित भी नहीं समझते थे क्योकि इन सस्थाओं से 

ऋण लेने पर उनके व्यापारिक कार्यो में हस्तक्षेप लथा नियन्त्रण करने का 

भय था, जो इनके सिद्धान्त के विरुद्ध था। 

यह क्रिया उन्नीसवी झताब्दी के अन्त तक चलती रहो। उद्नीसदी 

शताब्दी के अन्त मे परिस्थितियों मे परिवर्तन हो जाने के कारण इस पद्धति 
में भी परिवर्तत हो गया । उद्योग-धधे वन्तर्राप्ट्रीय तथा बड़े पैमाने पर चलाए 

जाने लगे । इन विधाल उद्योग-धवो का अर्थ प्रवन्धन पहले की भाति नहीं 

किया जा सकता था । अब अर्थ प्रवत्थन में मध्यस्थों के महत्व तथा अश्चों को 

जनता के सामने रखने की आवश्यकता का अनुमव भी किया जाने लया था। 

परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस समय तक अभिगोपन तथा 

अभिगोपन कमीशन देना दोनो ही बरवध (0८82) थे । इस दोष का निवारण 

आग्ल कम्पनी क्रधिनियम १९०० के द्वारा हो गया जौर भजिग्रोपन को प्रथा 
का प्रादुर्भाव हुआ | इगलेड में अभिरेष्त अधिकतर, जम्स देशों (049०४: 

8७908), निकास गुहँ! ($50% ००६६5) इत्यादि के द्वारा होता था। परन्तु 

इस समय तक इगलड में सगठित पूँजी बाजार का अभाव था | 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अनेक नवीन निर्यमन यृहू (5:०6 हर०प४८5) 

स्थापित हुएं। उद्योग-धघों की पूँजी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढती 

जाते थी परन्तु पूंजी प्राप्त करने के साधन सोमित थे। अत. निवास ग्हो 
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की सरया दिन प्रति दिन बढती जाती थी, यद्यपि इनके साधन बहुत ही 
सीमित थे। इनवा मुख्य ध्येय लाम कमाना था! पलस्वत्प केवल तीन 

चार वर्षों (१९२७ में १९३०) तब ब्रिठिश विनियोकेताओ को करोड़ो पौंड 
की हानि उठानी पड़ी । निवास गृह के दोष को दूर करने के लिए 'मैतरमिलद 

रामिति! (४०३८४॥9ा (०ग्रा7॥/6०, 93।) ने सुझाव दिया जि अन्य देशो 

वी भांति इगलैंड में भी यह वार्य बेकोवी देस रेख मे होता खाहिए। 

समिति ने यह भी सुत्ाव दिया कि, “वैकर्स इन्डस्ट्रियल डेवलपमेट कम्पनी 

जिसकी स्थापना बैक आफ इगलैड के द्वारा १९३० मे हुई थी, के निरीक्षण 
मैं सय निवास गृहों को यह कार्य करना चाहिए। 

द्वितीय महायुद्ध वे पश्चात् दो विश्विप्ट निगमो (0०फ्ण॥॥०7७) की 

स्थापना की गई। प्रथम, औद्योगिक तथा व्यापारिक अथें प्रबन्धन निगम! अल ५ 2 ०28 9-0 59.4: क%6 3204-26" /0% 57 
([॥#90शञाव 70 (0फा)थएा३। शिएघ0९९ (0ए०६0०ा ) की स्थापता 

२० जुलाई १९५४ में हुई। इसकी पूंजी १ करोड ५० लाख पोड थी 
जिसको बैक आफ इगलैंड तथा अन्य सयुवत स्वन्ध कम्पनियों ने क्रय किया 

था। दूसरी सस्था “फाइनेन्स कारपोरेशन फार इन्डस्ट्री लिमिटेड! [गितआएंड 

(०ए०भा०गा गि. 7700579 7.00) थी, जिसकी अधिकृत पूंजी २ करोड 

४० लाख पौड थी और जिसको बीमा कम्पनियों, प्रन्यासों (770४8), वेक 

आफ इगलैड ने न्मश ४०५, ३०५ तथा ३०% के अनुपात में क््य किया था। 

इसके अतिरिक्त इस नियम की उधार लेने की शाविति अधिकृत पूजीवी 

चौगुनी है । 

जमंनची मे अभिगोपन (ए॥त&-एप्रागह़ ॥ ठव्याकाए) 

जर्मनी मे औद्योगिव उन्नति अन्य देशो की तुलना ग्रे देर से प्रारम्भ 

हुई। १९वीं झताब्दी के अन्त में जर्मनी के उत्साही झांसको ने जम॑नी के 

औद्योगिक विकास की बात सोची | पूँजी की बढती हुई माग को साख बेको 

इररय पूरा किया गया । यह साल वैश्ञ उबार लेने बाली कम्पनी की आविक 

स्थिति का अच्छी तरह से जध्ययन करने के पश्चात धन उधार देते हैं। इस 

पद्धति से जनता में विश्वास बना रहता है तथा कम्पनी के असफल होते की 

सम्भावना भी कम रहती है । कभी कभी साख बैक ऋणी कम्पनी की क्रियाओं 
पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से भी उसकी सचालक सभा में अपने व्यक्तियों 

को सचालक पद पर नियुवत कर देते है। 

हम 
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जरमनी कम्पनी अधिनियम के अनुसार वम्पनियों का प्रवर्तन दो प्रकार 

से हो सकता है --_मवद्ध (50ए८८४शए७८) तया एक ही साथ (जपणाएपा्- 

०४७ । प्रथम प्रकार के प्रदर्तन में प्रवर्तक्गण प्रत्यक्ष रूप से जनता से 

कम्पनी की पूछी क्रय करने के लिए क्षदील करते है। अत यह पद्धति 
अधिक प्रचलित नही है । हितीय प्रकार के प्रवर्तन में प्रवर्त्तक मण साख बैक 

के ही एक अग होते है, जो कि कम्पनो की सम्पूर्ण पूजी को खरीद लेते है और 

बाद मे धीरे घीरे जनता मे बेच देते है 

बहुत से वैक आपस में मिल कर एक॑ सघ बनाते है जिसे $9707९38 

या #०05४०प्पए. कहते हैं । यह संघ कम्पनी के विर्गेमन की पूरी-प्री 

जिम्मेदारी लेते हैं। परन्तु ऐसा थे उत्ती अपस्था में करते हैं एवं वे परुणी 

कम्पनी की स्थिति का अध्ययन भली भाँति कर लेते है और आवश्यकता 

समझने पर अन्य प्रकार का नियन्त्रण रखने का अनुबन्ध भी कर लेते हू। 
जर्मगी में अभिगोपत की ध्रणाली #०४६०८८०८ के रुप मे पूर्णतया 

विकसित है और इसका एक मात्र श्रेय वहाँ की सरकार को है। श्रॉफ समित्ति 
ने भारत में इसी प्रकार के सघ (&0०750:0फ८) स्थापित करने की सिफारिश 
अपनी रियोर्ट मे जोरदार शब्दों में की है । 

अमेरिका में अभिगोपन (एप्रतकषज्रारंताड 0 ए. 5. 8.) 
सयुकत राष्ट्र अमेरिका में नवीन पूँजी का एक बहुत बडा भाग 

कम्पनियों को विनियोक््ता बैको ([%६६४६ए४९एॉ 83705 675) के द्वारा प्राप्त 

होता है॥ विनियोक््ता देंको के कार्यों ससे अभिगोपन एक श्रमुख कार्य है । 

विनियोवता बैक, श्री होगलैंड (8००ड्ॉंढाव) के दझब्दों मे “व्यापारी-गण 
होते हैं जिनके व्यापार का स्टाक, स्वन्ध (5(०८४5) तथा बध (80945) 

होता है। वें निकास नियमो से अ्रतिभूतियां खरीद लेते हैं जौर उन्हे प्रतिनूतियों 

के व्यापारियों को थोक मे, तथा व्यक्तियों एवं सस्थायत् विवियोक्लाओ को 

फुटयर में बेच देते है ।* इस प्रकार विनियोक््ता बैकर्स प्रतिभूतियों के ऋय 
विक्रय में मच्यस्थों का कार्य करते हैं । 

अप आटे गरशातीभाठीपक्ष३ ध्रीूड8 उध्ठटए था. धबब& बह 
5८४5 बावे छतावं5.. 06५ 90/ उ६चटएाए५९६ विछा। 55008 ८०००:३७०॥5 
बात $डए धीढ्गा ३६ ९४०९-5३ (६ ६9 5छटणाप) वंहटा$, आप 2 धध्घ्या 
६० ॥वभेवाब 294 ॥छध्य0७003] ॥४ए:05. 

॥4092029, (०: उप्रब॥०2 9. 374, 
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१८६० से पूर्व स० रा० अमेरिका में विनियोक्ता बैक बहुत कम होते 
थे। परन्तु गृह युद्ध (टाशा फथा) को आथिक आवश्यकताओं कीं पूर्ति 
के लिए वहाँ की सरकार ने प्रत्िभूतियों का निर्ममन जनता में किया। यह 
कार्य फिलाडेलकिया (शध्रा४व०फ्0/७) के प्रसिद्ध बैंकर श्री जे कृत (79 

(००४६४) को सौपा गया जिन्होंने विक्रेताओं के द्वारा सम्पूर्ण स० रा० अमेरिका 

तथा यूरोप में सरकारी प्रतिभूतियो का विक्रय क्या, और लगभग ३२० करोड 
डालर के वध बिक गए । गृह युद्ध के पश्चात् जे कुक तथा अन्य वध गृद्दो ते 

रेलो के लिए इस पद्धति से धन एकत्रित क्या । 

१९ वी शताब्दी के अन्त से प्रथम महायुद्ध तक अमेरिका में इस पढ़ति 

के कारण खूब औद्योगिक विकास हुआ । परन्तु १९२९ की सर्व-व्यापी 

मदी (0०%7८५४४०7) के कारण विनियोक्ता वैकिय (॥ए८शआ7९ए 090/008) 
पर बडा बुरा प्रभाव पडा । इसके पश्चात् १९३६ में अमेरिका की योजनात्मक 
ढंग पर उन्नति करने के लिए न्यू डील (]२८७ 762) नामक एक योजवा 

बनाई गई । इस योजना की प्रगति के साथ-साथ विनियोग बैंकिंग का भी 
पुनविकास हुआ । १९३३ के फ़ैंडरल सिक्यूरिटीज़ एक्ट (7०0७४४॥ 86०ए7065 

8०४0 के अनुसार नवीन प्रतिभूतियों का निर्माण वैध हो गया तथा ईस 
अधिनियम के अनुसार व्यापारिक एवम् बैंकिंग जियाएँ अलग कर दी गई । 

विनियोग बैकर्स तीन प्रकार के होते है। प्रथम, थोक विनियोग बैकर्स 

द्वितीय, फुटकर विनियोग वैकर्स तथा तृतीय, मिश्रित वैकर्स अर्थात् वे जो 

थोक व फुटकर बैकर्स के कार्य करते है। अमेरिका के थोक विनियोग बैकर्स मं 
कुछ, (६०४४), लायड एण्ड कपनी (.06 & (0.), मौरगन स्टेनले एण्ड 
क० (ऐरथ०847 92॥]०9 & ८०.) तथा डिलन रीड एण्ड कपनी (9॥॥08 

7९०४० & ८०.) प्रमुख हैं। कुछ विनियोग वैंकर्स केवल एक ही प्रकार की 
प्रतिभूतियों में व्यापार करते हैं और वे उन्ही प्रतिभूतियों के व्यापारियों के 
नाम से प्रसिद्ध होते है जैसे 'बध गृह” (8090 00०७४८७) 'सार्वजनिक हिंतकारी री 

विशेषज्ञ (एण्छाार णाधाए 5फध्णगॉ।5६७ तथा “स्पात विशेषज्ञ (अआध्म 

59«०५॥808) इत्यादि । पिछले कुछ वर्षों से इस पद्धति में परिवर्तेन भा 
गया है। प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष निर्गगग होगे लगा है। अत विनियोग 

गृह अधिकतर सध्यस्थो की भाँति काये करने लगे है। _“नेशनल एस” 
सियेशन आव सिक्यूरिटी डीलसे॑ (बााणाओ 8$30थथ्ांण णी 50एणा० 
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ए६्शंद्) प्रतिभूतियों के अभिगोपत तथा प्रत्यक्ष विकय दोना काय 

करता है । 

भारतवर्ष मे जभिगोपन 

अभियोपन शब्द का प्रयाग सव प्रथम भारताय कम्पनो अधिनियम 

2९३६ से किया गया है | अधिनियम की घारा ९३ (१) के अनुसार सचाउक 

गणो का यह कतज्य हैं कि वे अभिग्रोपको के साधनों क बारे मे अपना विचार 

प्रकट कर । परन्तु इस अधिनियम के पूव भी जअरिगापन पर कोई प्रतिबध 

न था । भारतीय कपनी अधिनियम १०१३ की घारा १०५ क अनुसार किसी 

भी व्यक्ति को कमोगन दिया जा सकता था यदि वह कम्पनी की पूजी का 
क्रय करता था या क्रय करने का जनुवध करता था। परत्तु एमा उसी समय 

हो सकता था जब निम्न तीन चर्तों की पूर्ति हो जावे -- 

(१) यदि पापद अस्तर्नियमों (#शाध०८७०णा 8६४०० ७४००) मे ऐसा 
करने की अनुमति हो 

(२) कमीशन का मात्रा स्वीकृलि माता या दर से अधिक न हो तथा 

(३) श्स बात कए उल्लज प्रविवरण (?7080००४७) में किया गया हो | 

भारत मे अभिगोपन अधिक प्रचलित नहीं है इसक निम्न कारण है -- 

(१) औद्योगीकरण देर से प्रारम्भ होना 
जताब्ट्या तक विटतियों क अधिकार म रहने क कारण भारत 

चौद्योधिक उन्नति की कोई स्वतेत्र योजना न बना सका । विदर्षियों की यह 

नीति थी कि भारतवष उनक देश छारा निर्मित मात्र क लिए एक बाज़ार 

बना रहे । अत वे भारतवष्ठ के औौद्योगीफरण की ओर बिल्कुल ही एदासीन 

थ। फलस्वरूप प्रतिभूतिया क अभिमोषत को जावेश्यकता अधिक प्रतीत 
नही हुई। 

(२) भारतीय विनियोक्ताजा की विचिज प्रवृत्ति 

भारतीय विनियानागण अपन धन का विनियाय जौद्योगिक प्रतिभूनिया 

म न करके कृषि उद्योग भूमि तथा जेबरात इयादि मे छत है। कुछ होग 

अपन घन का याइ (स्र०आत कर रखते हू जिससे वह उनके पास सत्य 

सुरक्षित बना रह। जत भारतीय पूजी को जक्रियातील 5७9) कहते है 

जिससे पूजी बाजार नी अविकृतित रहता है। 
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(३) भारतीय बंकों का अँग्रेजी ढंग पर निर्माण 
भारतीय वैवो का निर्माण इगलैंड वी देकों के आधार पर है अत वे 

औद्योगिक कपतियों को दीर्घकालीन रण नही देते है। परन्तु जमंती में ऐगी 

बात नहीं है। वहाँ पर अनेक बैंक मिल वर एक सध बनाते हैं जिसे 

'ृरृ०१४00७७आ०" कहते है और वे सामूहिक रूप से औद्योगिव कपनिया को 

दीर्घकालीन ऋण देते है। भारतवप में प्रथम महायुद्ध के पश्चात् कुछ औद्योगिक 

बैक स्थापित हुए थे परन्तु धीरे-धीरे वे सब समाप्त हो गए | 

(४) विशेष सस्थाओ का अभाव 
अन्य देशों में औद्योगिक प्रतिभूतिया के अभिगोपत्र के वि्ठ विशेष 

सस्थाएँ है जैसे अमरिका में 'विनियोम्र बैकर्स (7ए४४प7६ फिशा४8) 

इगलैंड में “निकास गृह” (5ञ6 [0७५९७) तथा जर्मनी में कान्सोरदियम 
(६००$070प705) इत्यादि । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् कुछ विशेष 
सस्थाएँ सरब्रार तथा जनता द्वारा स्थापित की गई है जो आवश्यकता को 
देखते हुए बहुत कम है । य सस्थाएँ है. औद्योगिक वित्त निगम (0७778 
छए]920९० (०79०7०७४97), राज्य वित्त निगम (586 छोएथ्फलण॥ं (ण७०० 

ग309) , राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम ('र४॥०78। [900804] 0070" 
40फग्रथा। (20790790०४), औद्योगिक साख तया विनियोग निगम (7408० 

पिश टाल्वा। & ॥7४०छगलण 009००॥07) तथा अत्तर्राप्ट्रीय वित्त 
निगम (0॥८४02॥079 740९७ (१०7/०7०७(07) | इन निभ्मों को औद्यो 

मिक भ्रमण्डलो की प्रतिभूतियां का अभिगोपन करने की आज्ञा है. परन्तु अभी 
तक इन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नही किया हैं । 

(५) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ की अनिच्छा 
ओद्योगिक प्रमण्डल अधिकतर प्रवन्ध अभिकर्ताओं के नियन्त्रण में है! 

भारतीय प्रबन्ध अभिकर्सागण अपनी नियन्त्रित कम्पनियों की प्रतिभूतियों का 

अभिगोपन कराना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं । दूसरे उन्ह भय रहता 

है कि स्वतन्न अर्थ-व्यवस्था होने पर कम्पनी उनके नियन्त्रण से तिकद ने 

जाय । अत वे अभिगोपन प्रणाली को कभी भी उत्साहित नही करते । 

भारत में अभियोपन सस्थाएँ 
( एववदयाभाव्राध्ाए 28शाटाल०ड ग वां ) 

सन् १९३० के बाद झुछ अभिगोपत्र सस्थाओं की स्थापता हुई। ईन 
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सच्याजों म से कुछ तो सयुक्त स्कघ प्रमण्डल, वीमा प्रमण्डल तथा साथा (४705) 
के रुप म॒ स्थापित हुई । विभिन्न प्रकार की अनिगोपक सस्याजा क्य विवेचत 

इस प्रकार है -- 

(१) संयुक्त स्कथ विनियोग कम्पनी 
सर्व प्रथम १९३७ म टाटा सस्थान ने वैज्ञातिक ढंग पर अभिगोपन करने 

के लिए “इन्वस्टमैंट कारपोरेणन आव इण्डिया लिमिटेड” को स्थापना को । 

इसने अनेक कम्पनियों की प्रतिभूत्ियों का जनियोपन क्या, इनमे से प्रमुख 
कम्पनियां 'राजा टैक्सटाइल्स लिमिटड”' (१९३८), “टाटा केमीकल्स लिमिटेड! 

(१९३९) 'नेशनल स्टूडियोज़ लिमिटड (१९३९), “्री जगदीश मिल्स लिमि- 

टंड” (१९४१) तथा विम्को लिमिटड (४४४९० .00 ,) इत्यादि हू । दूसरी 

विनियोग कम्पनी बलकत्ते को हिन्दुस्तान इन्वैस्टमट कारपोरेशन लि०' हू 

इसको निर्माण ५० लाख झू० ने हुआ था और दसने “दबसटादल मशीनरी 

कारपोरेशन लिमिटइ” (१९३९) के ७ लाख रु० के मूल्य के पूवाधिकार 

अशा का अभिगोपत किया | 

(२) स्कथ आढतियों की अभिगोपन सा (00778 
आया ० 870% 8705 ९४5५) 

सयुक्त स्कथ विनियोत्॒ प्रमण्डला के जतिरिक्त कुछ माज्ञदारी साथ थी 
है. जो अभिगापन का काय करती है जैसे कलकत्ते म मैसर्स प्लेस, सिड्न्स 

तबा गफ, (१४/५ ?)३९०, $88095 200 0०089) मैसय रोड वार्ड एण्ड 
कम्पनी, (॥॥/६ ९८९८० ९४७0 & ९०.) मेसस नारायण दास खन्डलवाल एप्ड 

कम्पनी (१/$ ४०४३५/३४७ 0935 ८ं४३०१९ए़छ & (० ), वम्बड मे र्मसस 

बाटली वाला एण्ड करानी (४|$ 820४ & ६ ४7७0) तथा मैँसर्स 

जोवतलाल पुरनापथी (#/$ ठग 7.3 ?प89३%ा) तथा मद्रास म मैसस 

कोठरी एण्ड सन्न (७/७५ (०घााा & 89705) मैसरस दलाव एण्ड कम्पनी 
(४/४ 029५ & ८०) मँससे राइट एण्ड कम्पनो (१/६ एदा88६ & (0 ) 
तथा मैसम स्यूटन एण्ड कम्पनी भ/५ ऐर८४७४५७० &(0०) + 

(३) भारतीय व्यापारिक वेक 
आरतवप मे ब्याक्तरिक बैंक, औद्योग्रिक कम्पनिया हा दोघकालीन ऋप 

देन मे प्रारम्भ से ही उद्मयोन रहो हू । इस अभाव का दर करन के लिए 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जौद्योतिक वेंको वा स्थापित करत के लिए कुछ 
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प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नो के फलस्वरूप कुछ औद्योग्रिक बैंक स्थापित भी 

क्ए गए परल्तु धीरे-धीरे ये भी समाप्त हो गए। १९१७--१९२९ के बीच 

लगभग १२ बैक स्थापित किए गए जे कुछ समय में ही अनुभव के अनाव 

तथा सीमित साधन होने के बगरण स्वयम् ही बन्द हो गए। ये बैक निम्न- 

लिखित थे -- 

हर स्थापना का चिकता पूंजी 
बेक का नाम वर्ष लाख रु० 

१-दी टाटा इण्डस्ट्रियल बैक १९१७ र्र्५ 

२-दी इण्डस्ट्रियल बैक ऑफ वैस्टने इण्डिया १९१९ ३९ 

३-दी कलकत्ता इण्डस्ट्रियल बैक १९१९ ५९ 
४-दी सेन््ट्रल ट्रावनकोर इण्डट्रियल बैक १९१९ नस 

४-दी इण्डियन इण्डस्ट्रियल बैक १९२० डरे 
६-दी मैसूर इण्डस्ट्रिय बैक १९२० ६ 

७-दी गुण्डुनपैट इण्डस्ट्रियल बैक १९२० ध्् 
छ-दी कारनानी इण्डस्ट्रियल बैक १९२१ ६० 

९-दी सिमला इण्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग क० १९२१ डर 

१०-दी रैयकुट इण्डस्ट्रियल वैक १९२२ २ 

११-दी लक्ष्मी इण्डस्ट्रियल बैक १९२३ १ 

१२-दी साउथ मलावार इण्डस्ट्रियल बैक १९२९ के 

इन औद्योगिक बैंको को असफलता के पश्चात् व्यापारिक वैकों ने 
औद्योगिक कम्पनियों को दी्घकालीन ऋण न देना अपना सिद्धान्त बना लिया 

है। श्लाफ कमेटी ने भारत में अभिगोपन का कार्य करने के लिए जमंनी की 

नकन्सोरटियम' (/8०05०८7०७) के आधार पर बैंको तथा बीमा कम्पनियों 

द्वारा 'कन्सोरटियम” बनाने का सुझाव दिया है ॥ इस समिति के सुझावों पर 

विचार करने के विए रिजर्वे बैक आफ इण्डिया ने जुलाई १९४७ मे श्री एस० 
के० हन्डू, जो इम्पीरियल वैक आफ इण्डिया के प्रबन्ध सचालक थे, की 

अध्यक्षता भें एक समिति नियुक्त कर दी है। हन्डू समिति में अपनी रिपोर्ट, 

जो अक्टूबर १९४४ मे प्रस्तुत की गई, में दताया है कि “कन्सो रटियम' 

स्थाण्ति करने में दो बाघाएँ है। प्रथम, तो भारतीय बैंको के पास आधिक 
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साधन सोमित है और हिंतीय, इनकी स्थापना से स्कॉघ अदढतियों (860४८ 

७7०४०४७) के समाप्त हो जाने की सम्भावना है । 

जहाँ तक सीमित सावतो को विस्तृत करने का सम्बन्ध है यह कहा जा 

सकता है कि बैंको को अपने साधन जनता से ऋण लेकर प्रयाप्त कर लेना 

चाहिए । इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैक ऑव इण्डिया को चाहिए कि वैको को 

दीघ॑कालीन ऋण दिया करे। जहाँ तक स्कघ आढतियो के सम्राप्त हो जाने 

का प्रश्न है, यह एक व्यर्थ का भय है। क्योकि 'कन्सोरटियम/ को नवीन 

पूंजी के निर्गेमन के लिए स्कथ आढतियो की सहायता लेनी ही होगी ॥ अतः 

'कन्सोरटियम' की स्थापना शीघ्रातिज्ञीत्र होनी चाहिए परन्तु इसका प्रबन्ध 

वैज्ञानिक ठग पर अनुभवी तथा कुशल शासको के द्वारा होगा चाहिए । 

(४) वीमा कम्पनियाँ 

बीमा कम्पनियाँ लन््दन पूजी बर्णार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थाव रखती 

है परन्तु भारतीय पूँजी बाजार मे इनका अधिक महत्व नहीं है। अभी तक 

बीमा कम्पतियों पर वैवानिक प्रतिबन्ध होने के कारण ये अपने घत का 

विनियोग भौद्योगिक प्रतिभूतियों मे नही कर सकती थी। श्रांफ समिति ने 

'कन्सोरटियम' में वीमा कम्पतियों को सम्मिलित करने का सुन्नाव दिया है। 

बीमा अधिनियम की धारा २७ अ में सगोधन हो जाने से बीमा कम्पनियाँ 

क्षब अपने धन्ष का विनियोग औद्योगिक प्रतिभूतिथों भे कर सकती हैं। परन्तु 

जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकृत हो जाने के कारण वीसा कम्पनियों का 

अभिमगोपन के रूप मे कार्य करने का महत्व कम हो जाने की सम्भावना है । 

(५) विनियोग प्रन्यास (ए९5धगा०ा [77509) 

पिछले कुछ वर्षो से भारतवर्ष मे विनियोग प्रन्यास भी स्थापित किए 

गए है। १९३४ मे प्रेमचन्द रामचन्द एण्ड सन््स ने वम्बई में औद्योगिक 
विनियोग अन्यास (एव्पाअ ववएटघघयाव्या पराधक) का निर्माण किया ॥ 
१९३६ में कलकत्ता मे दो विनिभ्रोग प्रन्यासत 'न्यू इण्डिया इन्वेस्टमैट कारपोरेशन 

खिसिटेड” तथा “बरस इन्वेस्टमैंट लिमिटेड!, स्थापित किए गए। १९७२ में 

नवीन कम्पनियों के प्रदर्तत के जभिगोपन के उद्देश्य से 'दन्वैस्टमैंट कारपोरेशन 
लिमिटेड' की स्थापना की गई इसी प्रवार १९४३ तथा १९४६ में उमश. 

देवकरन नात थी इन्दैस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड! तथा 'इन्वैस्टमट दृस्ट आँव 

इण्डिया” स्थापित किए गए। 
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इन विनियोग प्रन्यासों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ये प्रन्याम 

प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा सचालित होते हैं और केवल उन्हीं वम्पतियों की 

प्रतिभूतियों का अभिगोपन वरते हैं जो कि प्रबन्ध अकिर्त्ताओ के नियन्त्रण मे 
होनी हैं । 

(६) प्रवन्ध अभिकर्त्ता (शथ्या8272 88०१5) 
पहले जब कि भारतवर्ष में अभिमोपन करने वाली कोई सस्था न थी, 

प्रबन्ध अभिकरत्त्ता लोग परोक्ष रूप से अपनी नियन्त्रित कम्पनी की प्रतिभूतियो 

का अभिमोपन करते थे! न केवल ये स्वय ही श्रतिभूतियो का क्रय 

करते थे वरन् अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से भी इन प्रत्िभूतियों का तब 
कराते थे। प्रवन्ध अभिकर्त्तागण प्रतिभूतियों का अभिगोपन वडी कुशलता से 
करते थे क्योकि इनका सम्बन्ध स्कथ अढतियो, (80०: छा०॑८थ७), वैकों, 

बीमा कम्पर्तियों, विनियोग् प्रन्यासो इत्यादि से बडा घनिष्ट होता हैं । 

(७) विद्विप्ट कारपोरेशन (5फ8८ंब्राट०० (ए0फणक्कागाओे 

हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित “औद्योगिक वित्त निगम! तथा 

राज्य वित्त निगम ($886 ए08709] (१०79०79075) औद्योगिक प्रमण्डलो 

को प्रतिभूतियों का अभिगोपन बर सकते हैं । परन्तु इनकी द्रियाओ का 
अबलोक्न करने ये ज्ञात होता है कि अभी तक इन्होने अपने इस कार्य 

(अभिगोपन) को नहीं कया है । 

(८ ) निर्गमेमन गृह (55ए6 00525) 

अभिगोपन के लिए भारतवर्प में कोई भी निक्ास गृह नहीं है। ठुच 

लोगो ने इगलेंड के विकास गृहा के आधार पर भारतवर्ष में भो निकास गृहो 

की स्थापना के लिए सुझाव दिया है। यदि देश की वडी-बडी बैक इसकी 
सदस्य हो जायें तो सफलता की जाद्या को जा सकती है। 

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में आभिगोपन अब मेरे 

अविकसित अवस्था म है। अत द्वुतगामी औद्योगीकरण के लिए समुचित 

अभिगोपन प्रणाली की परम आवश्यकता है। इसके साथ-साथ यह भी 
आवश्यक है कि अभिगोपन के समनौतो मे जो दोप है उन्हें दूर किया जाय ! 

बड़े हर्प का बिपय है कि सारतीय प्रमण्डल अधिनियम, १९४६ की द्वितीय 

सूची के क्लाज् १३ के अनुसार कम्पनियों को अपने प्रविवरण (शण्फरुक्ञाण 
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में यह स्पप्द शब्दों म लिखना जावश्यक है कि पिछले दो वर्षो म वित्तता 

अभिगप्र कमीशन दिया गया है जथवा देना है । 

प्रश्त 

. 9560$$ ॥३ 6६४॥ [06 ए/00075 8006 0९८९५ 0[ प्रणतट घ्रवाधि३ 

का सकता वीएणएएट- (8879, $, (०॥ . 955) 

2, 0तए6 & वंलंडांध्ते 8०४६८घएण ्ी प्रघवेध-जापप्रड एा0०शवएड 7 

गुण सह एरथशिधाए६ 40 ठीद 0000085. 
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भारतवर्ष में ओदयोगिक श्रम 
( ॥095६००2॥ ६ग्क0०फपफ ए गितठा३ ) 

कसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और प्रमृद्धि का आधार 

उसका श्रम है ॥ यही माबव-जीवन की आशथिके क़्याजा का मूल, प्रारम्भिक 

तत्व और पूँजी का जन्मदावा है। इसोलिए अनेक बार पूंजी को पूँजीभूत या 

सचित श्रम कहा गया है। निस्सन्देह उत्पादन में भूमि के अतिरिक्त, श्रम का 

केन्द्रीय स्थान है। उत्पादन के अन्य साचनो-भूमि और पूँजी--की तुलना मे, 
श्रम और उनमे बुछ मौलिक अन्तर है। श्रम उत्पादन का एक सजीव 

साधन है। उसका सम्बन्ध सानव से है, अत उसमे मानवीय सुख दुख 

और नैतिक तत्वों का समावेश स्वाभाविक है । मानव जाति आज जितनी 

भी प्रगति कर सकी है उसका रहस्थ उसके पीछे अन्तहित अध्यवसाय और 

श्रम में दिया हुआ है ॥ 

आज भारतवर्ष दताब्दियो तक की श्टखलाएँ तोड कर प्रगति-पथ पर 

अग्रमर हो रहा है। देश की आथिक-प्रगति की भ्रति, जो कि राजनैतिक 
परतन्तता व उत्पीडन के कारण मन्द पड यई थी, जाज दासत्व के बन्चन बट 

जाने पर पुन समय की गति के साथ प्रभावित होने लगी है। तीत्र गति से 
बढती हुई इस भारतीय अर्थ व्यवस्था म औद्योगिक श्रम का महत्व भी निरतर 

बढ़ता जा रहा है। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी देश के आर्थिक जीवन 

की आधार शित्रा उसका जौद्योगिक श्रम है। यह तथ्य भारतवप के लिए 
और भी सत्य प्रतीत होता है, बयोकि समय से दुछह एवं दीर्घतम मार्ग 

पर युग-यूगो से चला आन काला भारत जाज अपनी आशधिक-मोक्ष के 

ठ्वार पर खडां हुआ भावी प्रकाश के दर्शन कर रहा है। दूसरे झब्दों में 

भरत ईस समय अपने औद्योगीकरण के लिए पूर्ण साहस एवं जागरूकता से 

अयत्नशील है । 

भारतवर्ष द्वितोय पचरवर्षीय योजना, जिससे देश के जौद्योगिक विकास 
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को प्रमुख स्थान दिया गया है, की सफल सम्पन्नता के लिए पहले से ही 

प्रथत्नशील है । परन्तु बौद्योगीकरण को कोई भी योजना चाहे वह कितनी 

ही महत्वाकाक्षी एवं सुनियोजित क्यों न हो, बिना औद्योगिक श्रम को सहा- 

यता एवं सहयोग के उसका सफल होना सम्भव नहीं। इस कदु सत्य को 

महानता को स्वीकार करते हुए द्वितीय एबं तृतीय पच्रवर्षाय योजनाओं में 

श्रमिकों के कल्याण एवं उनको दक्शा में समुचित सुधार को ओर पर्याप्त 

ध्यान दिया गया है । श्रम एवं श्रम कल्याण से सम्बन्धित परियोजना एर 

द्वितीय योजना भे २६ करोड रुपये की राशि का प्रावबान किया गया है, जिमसे 

से केन्द्रीय रतर पर १८ करोड रुपये और राज्यकोय स्तर (5६६0० 2७९४)) 

पर ११ करोड रुपये का प्रवन्ध किया गया हैं। इस सम्बन्ध में प्रमुख योज- 

नाएँ निम्न हैं -- 

(१) बढनी हुई कुशल श्रम (िक्रिलध्य 899007) की भॉँग की पूक्षि के 

लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध करना , 

(२) “रोजगार सेवा समठव' (झ॥क्ञौठ्ड्राघ६०४ $शफं०० 08487ए४07) 

की क्रियाओं का विस्तार करना तथा नवीन रोजगार के दफ्तरो की स्था- 
पता करता , 

(३) ओऔद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास (प्र०एअ०४) की व्यवस्था 

करता, तथा 

(४) औद्योगिक केन्द्रों की गन्दी बस्तियों का उन्पूलन करना 

भारत में औद्योगिक श्रमिकों की वतंमान स्थिति 

सम्पत्ति तथा गृह विहीन एवं मजदूरी पर ही निर्भर रहने वाले एक विशेष 
श्रमिक या मजदुर वर्ग का श्रीगणेश्य भारतवर्ष मे १९ दो झताब्दी के मध्य मे 
हुआ जब सरकार ने अकाल निवारण के लिए बडी-वडी नहरो, रेलो तथा 
संडको का सार्वजनिक कार्य विभाय (2०७॥० ए/०795 70८०9५(४7००॥) द्वारा 
निर्माण करता प्रारम्भ किया । इसके बाद खानो, चाय, नील, कहवा, रवर 
आदि के बागानो तथा १९वीं सदी के उत्तराधे में जूट तथा सूती कपडे की 
मिलो के खुलने पर गाँव के कारीगरों तथा किसानो की एक बडी सख्या 
अपनी दरिद्रता, वेकारी तथा ऋणग्रस्तता के कारण नगरो की ओर रोजगार 
के लिए जाकपित हुईं और एक पृथक् विश्येप श्रमिक वर्ग का प्रादर्भाव हुआ 

संगठित नथा बडे वैम्ाने के उद्योगों के धीरे-धीरे विकसित होने पर 
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औद्योगिक श्रमिकों की सख्या भी घौरे-घीरे बढने लगो और आज भारत में 

औद्योगिक श्रमिकों की सस्या ६७ साख से भी अधिक है जो अधिकतर सिलो 

या वारखानों, खानो, बागानों, रेलो, जहाजो, बन्दरणाहो, डाक एवं तार 

विभाग तथा ट्रामबेज म काम करते हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्न त्तालिवा 

से होता है --+ 

कारखाने (४2८/०४०७) (१९५७) ३०,5७,६६४ 

खानें (धा०८७ (१९५६) ६,२८,५८७ 

बागान (शिव्राशक्राक १२,२८६,००० 

रेल्वेज्ञ (88995) (१९५७-५८) ११,११०२६ 
डाब' एवं तार (९०५६४ & प&९४१०७०४७७) २,४३,००० 

द्रामदेज (70035) १,७१,००० 

मुत्य बन्दरगाह 09[ण 7?०79) प्र,७०७,००० 

केन्द्रीय सरकार के ससस््थानों (£8730॥5077९908) में वियुक्त कर्मचारियों 

की सख्या रेलवे कमंघारियों के अतिरिक्त मार्च १९५८ में ६,९४,५०२ थी। 

इसमे से प्रशासकीय (497707878/१ ०) कर्मचारियों की सख्या ६९,६३२ 

ब्लेरीक्ल कर्मचारियों वी सस्या २,३३,६८९, कुशल एवं अर्घ कुझल कर्म- 

चारियो की ससया १,५०,५८६ तथा अकुझल कर्मचारियों की सस्या 

२,४० ५९५ थी । 

मजदूरों की एक बडी सख्या अहठियत्रित उद्योगों मे भी लगी हुई है। 

लग्भग ५ हजार बीडी बनाने, १"४ लाख अश्रक-उद्योग, ३०,००० घमडा 

उद्योग, ७ हजार कालीन बुनने, ७०,००० चटाई और रस्सियाँ बनाने तथा 

१०,००० चूडी बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के कारखानों मे काम करने 

वाले श्रमिकों को सस््या का अनुमान लगभग १० लाख है । 

तात्रिक एव वैज्ञानिक विकास तथा बाघुनिक्र औद्योगिक उत्पादन वी बिधि 

अत्यन्त जटिल हो गई है। आधुनिक कारखानो मे काम करने वाले श्रमिकों 

में जिन दो गुणो की आवश्यकता होती है, वे हैं उनकी कार्य-क्षमवा (विन 

€7०)) एव प्रश्चिक्षण (पर३्कणण8) । दाप्ट्र की बर्थे-व्यवस्था मे एक प्रशिक्षित 
दक्ष एवं कुशल श्रमिक राष्ट्र वी बहुमुल्य निधि है। भारतवष में द्वितीय 

पचवर्दीय योजना के अन्तर्गत निस्नलिलित बऔौद्योगिक विकास्त वी विभिन्न 

+ 4८६ #099६ #90, पए सिएै/टवस्गर उताएगत, कि. 
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योजनाजों की सफलता एवं अधिकाथिक उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति कुल 

एवं सतुप्ट श्रम-णक्ति से वहुत कुछ सम्बन्धित है। परल््तु दु ख का विपय है 
कि भारतीय श्रम से सम्बन्धित एक जटिल समस्या उसकी लोक-प्रसिद्ध 

अक्षमतता अथवा अकुशलता है। भारतीय श्षमिक्र का "प्रति व्यक्ति घन्टा 

उत्पादन! ((8४-४०ए७-0४फपश च्यून है. और पाश्वात् देशों की बुलना 

में तो और भी न्यून है । 

अत यह विल्कुल स्पप्ट है कि भारतवर्ष मे श्रम-प्रदाय का बराहलय है 

जिसके फलस्वरूप उनमें अपपस में तीत्र प्रतियोगिता है। इसके अतिरिक्त 
उनकी अन्य विशेषताओं जैसे मोलभाव करने की शक्ति के अभाव (८८ रण 
एभ छाणाह 9०चदा) तथा स॒गठन के अभाव इत्यादि के कारण मजदूरी की 
दृष्टि रे भारतवर्ष में अम-श्रक्ति सस्यी है , परन्तु क्षमता (झ70७॥०)) की 
दृष्टि से यह महंगी पडती है। किसी औद्योगिक सस्थान के सफल चालतन के 

लिए न केवल श्रम-शक्ति का सस्ता एवं विपुलता भे होना ही पर्याप्त है, 

बल्कि उनका कुशल (८80४7) होना भी आवश्यक है। 

औद्योगिक श्रम की मूल विश्ेपताएँ 
( 835८ ट॥३९३८६९-छ धे८$ ता [7805६९2 39०07 ) 

भारतीय औद्योगिक श्रमिक वर्ग के विकास की परिस्थितियों का अवलो- 

कन हम पिछले पृष्ठो मे कर चुके है । आइए अब श्रमिक वर्ग की विशेषताओं 

के बारे में भी कुछ जान लिया जाय । भारतीय श्रमिक की कुछ अपनी ही 

विद्येपताएँ है जो उसे जन्य देयो के श्रमिकों से पृथक करती है। साधारण 

रूप से श्रमिक वर्ग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है «- 

(१) भ्रमणशील प्रवृत्ति (थाश्ाबाणए एाधर३००) 

भारतीय श्रमिक वर् की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी प्रमणशझील प्रवृत्ति 
है । उद्येय-षन्धो मे काम करने दाले श्रमिक अधिकतर गावों से आते है । 
झहरो में रहते हुए भी बे अपने याँव के स्वच्छ यातावरुण, प्राकृतिक सौदये 
दृश्यों, सगे सम्बन्धियों तथा मित्रो को भूल नही जाते हैं। अवसर प्राप्स होते 
ही वे अपने गाँवों को वापस लौट जाते है। शहर का व्यस्त, स्थायो एव 
व्यक्तिवादी वातावरण, आमोद-प्रमोद के सायनो का अभाव उनको आकपित 
करने मे जसफ्ल रहता है। इस प्रकार दे अमणशील पक्षी की भांति गाँव से 
शहर तथा झहर से गाँव तथा सेती से उद्योग जौर उद्योग से खेती म वाम 
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क्षिया करते हैं। इस दोष के दारण जौद्योगिक श्रमित्ञो का एक प्रथक वर्ग 

सगठ्नि नहीं हो सत्ता है; 

(२) एकता का अभाव (ल८ ० एपंछ) 
भारतीय श्रमिक् उद्योगों में क्षम करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों 

एव क्षत्रा मे कातरे है। ऐसा शायद ही कोई उद्योग होगा जिमके श्रमिक 

डहर के पान के स्दानों (४४४05) से हो जाते हो। अधिकतर वे सिन- 

जित क्षेत्रो मे ही वाम दरने के लिए जाते हैं। फ्लस्वरुप उनकी बोज-चाल, 

रहव-चसरन, रीति-रिवाज, सम्प्रदाय तथा धर्म इत्यादि विभिन्र हाते है । 

उनमे किसी भी प्रकार नो समानता नहीं होती भौर वे एक दूसरे के प्रति 

सहानुभति, आत्मीयता तथा प्रेम भी नहीं रखने । अत एन लोगों में एकता 
(0७0७) का भी जनाव रहता है। 

(३) श्रमिक अनुपस्थितिवाद (89007 #05थ॥६६87) 
जैसा हि उझण्र बताया जा चुबा है श्रमिकों को बप्न निवास रपानों 

(ग्रामों) के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। वे इपि मौसमा [#श्ञाप्णाएथे 

8९४५०१७) मे जब कि फ्सल का फाम अधिक होता है तथा विशेष उत्तवों 
पर मित्रों का क्रम छोड़कर अपने गाँव को चले जाते हैं और जब फसल का 

काम हुमाप्त हो जाता है अथवा जब उसके उत्सव त्यौहार जादि हो जाते हैं 
सेव व नहरों को वापस चले बाते हैं) इस प्रकार श्रमिक अनुपस्थितिवाद 
(7.2097ण 865४ए९8।४॥) बनपवा बनियम्रित उपस्थिति [विष्हपॉडा हाएशिन 

(४००) भारतीय उद्योगों मे बट॒त प्रचलिव है, जिसका बौद्योगिक उत्पादकता 

एवं कार्यक्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव पडता है । 

भारतीय पयोगों मे कौसव अनुपस्थिति १२ से १८ अतिरात् तक होठी है। 

(४) भाग्यवादिता (बाज एक) 
भारतीय श्रमिक जो अधिकतर गाँदों से मिलों मे काम करने के लिए 

बाते हैं वद्दे माग्यदादी होते हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य दी सफ्लता अथवा 
वसफ्लता माग्य कौ देन समसते ह। भाग्य पर इत लोगो का इतना विश्वास 

होता है किये कर्म (0059) करना भी छोड देते हैं। बपने कप्टों दा 
निवारण करने के लिए वे कोई अ्यत्त नहीं करते । श्रमिकों के भाग्यवादी 
होते का सबने प्रमुस कारण यह है कवि उन अथवा उनझे परिवार के 

सदस्यों का पैतृक उद्योग कृषि है जो कि 'वर्षा का जुआ (99ए0८ ए ःशए5) 
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कहा जाता है। अत उनकी मानसिक प्रवृत्ति इप्ती प्रकार की वन जाती है। 

(५ ) अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव ( छञाणभा९० & 
पर[ह०फ ) 

भारतवर्ष मे शिक्षा का नितान्त अभाव है। अधिक से अधिक ६ या 

१५ प्रतिशत जनता साक्षर है। ताजिक (7०७पणा«श), बॉजिक (8०03० 

ए९4) निश्षा का तो और भी जमाव है । अत्त श्रमिक अधिकतर अशिक्षित 

एव अज्ञानों होते है और वे जाधुनिकतम मशीनों का प्रयोग करने में असफल 

रहते है । 

(६) अक्षमता (परत्मीक्षवाण्प) 
औद्योगिक मजदूर की सबत्रसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अक्षमता अथवा 

अकुशनता है | विदेशी सौद्योगिक मजदूरों की तुलता में ता भारतीय भौयो- 

गिक मजदूर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 'सर यलेक्जेण्डर मैंक रावर्टी (5फ 
4#65870९7 १६४९ १००९४ ने औद्योगिक कमीगन के सम्मुख, अपनी साक्षो 

में कहा था कि एक अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर से चौगुना कुशल होता है | 

इसी प्रकार सर क्लीमेद सिम्पतन के अनुसार लेकाशायर की सूती मिल में 
काम करने वाले २६७ मजदूरों की योग्यत्ता के बरावर है । यंथपि अन्त- 

रष्ट्रीय श्रम कार्यालय ( [.. 0.) के द्वारा की गई जाँच से दस कथन की 

पुष्टि नहीं होती परन्तु फिर भी इससे सत्यता का अधिक पुट है। इसका 
विस्तार में अध्ययन अगले पृष्ठो म किया गया है। 

(७) कुशल कारीगरों की कमी 
भारतीय श्रमिकों की एक विशेषता यह भी ह ऊक्रि कृशल कारीगर कम 

पाये जाते है। श्रमिकों की रुचि उद्योगों मे कम होने के कारण तथा ताबिक 
एवं बात्रिक (60907०8] 400 %(3०)०7ध्थ) खझिक्षा का अभाव होने के 
कारण, कुशल कारीगरो का अनाव होता कोई आश्चर्य की बात नही है। 
देश का विभाजत हो जाने के कारण भी अधिकादश सुस्लिस कारीयर पाकिस्तान 
चले गये । कुशल कारीगरो के अभाव को दूर करने क्के लिए राष्ट्रीय सरकार 
भारतीयों को विदेशों में तत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रही है। 

(५) निम्त जीवन-स्तर (09 8(99090 0/ एक्संघड)ो 
भारतीय श्रभिको का जीवव-स्तर, विदेशी ध्रमिको की तुबना में चहुद 
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गिरा हुआ है । वे अपनी अति आवश्यक आवश्यकताओं की पति भी भत्ती 

भाँति नही वर पाते हैं। आरामदायक तथा विलास्तिपूर्ण आवश्यकताओं की 

पू्ि तो स्वप्न मात्र है। जीवन-स्तर गिरा होने के कारण श्रमिक्रों के 

स्वास्थ्य एव उनकी कार्यक्षमता पर बडा बुरा असर पडता है। 

निम्न तालिका जो कि देश के विभिन्न राज्यों (#/2$) कौ औसत 

वर्णपक मजदूरी को स्पष्ट वरती है, से क्ात होता है कि हमारे किक कितनी 

कम मजदूरी प्राप्त करते है । 

२०० २० प्रति माह से कम वेतन पाने वाले 
(६ रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त ) 

प्रति श्रमिक्ष बौसत राज्य (#पगव्ने डर जाय वापिकलाय 

आन्ध्र पड, ११ | छपरा डे 

जसम ४७,०५० १,५२५०९ 

बिहार २,६५,१४५ १,२३५"६ 
बम्बई १०,९९,५०१ १४१४८ 

मध्य प्रदेश ३३,२५६ दुपरा४ 

मद्रास २,२२,५७६ ९५०१ 
उडोसा १४,९२३ दुद्म 

पजाब ड५ष,७प६ ९९१९० 

उत्तर प्रदेश ररेर,रे४२ १,०१४.१ 

पश्चिमी बंगाल ड,४९,र२८१ १,१४१९७ 

दिल्ली कि ६७,७६४ १,४६६“९ 

सब राज्य ____ २६,६१,०५४ सर ७ 

यदि हम भारतीय प्रति व्यक्ति आय को अन्य देशो को प्रति व्यक्ति आय 

से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि भारतीय जोगो बा स्तर अन्य दशो वी 

अपेक्षा कितना गिय हुआ है ॥ 

क |कावा ६90७7 527९६०, |[ए) 958, 9. 69 
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विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय 

देश | राप्ट्रीय आय. |. प्रति व्यक्ति जाय॑ 

करोड रुपये मे | रुपये 
(१) सपयुक्त राष्ट्र अमेरिका १,६३, ४५४ ९,७३१ 
(२) कनाडा १०,७८७ ६,छडर् 

(३) सुक्त राज्य (0. & ) २१,९५३ ड,२८5७ 
(४) फ्रास १७,६४० ४,०४६ 

(५) भारतवर्ष ११,० १० श्डड 

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता 
( एलीटिंसत<)/ ० छवांव0 (#396प7 ) 

श्रमिकों की कुशलता तथा उनके कल्याणकारी कार्यो का किसी भी देय 
के क्षाथिक विकास से बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने 

पर श्रमिक स्वाभाविक रूप से कार्य्चील रहता है । उसकी कार्यक्ष मा का 

हास उसी समय होता है जब उसे दुर्देमनीय विपमताओ मे सधर्ष करने को 
छोड दिया जाता है। दुर्भाग्य से भारतीय श्रमिक की परिम्धितियो की विषमता 

ने उसे दीर्घेकाल से एक दोत व जर्जरित, दोषित व त्रस्त तथा बसहाय बना 

डाला है। जाज यद्यपि स्थिति में सुधार होता जा रहा है, और भारतीय 

श्रसिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाने पर अपनी कार्यक्षमता का परिचय देने 

लगा है, तथापि विश्व के अन्य जौद्योगिक देझ्ो के श्रमिको की अपेक्षा वह 

ज्षव भी बहुत पिछडा हुआ है | 

सर अलेक्जेण्डर मुँक रावर्ट ने औद्योगिक कमीशन के सम्मुख अपनी साक्षी 

(६५४7८४०७) देते हुए कहा था कि एक जेंग्रेज़ मजदूर भारतीय मजदूर से 

चौगुना कुशल होता है । इसी प्रकार सर क्लीमेट सिम्पस्नन के अनुसार लका- 

शायर की सूती मिल में काम करने वाला एक मज़दूर भारतीय २६७ मजदूरो 
की योग्यता के बराबर है इस कथन की पुष्टि नहीं होती है परन्तु फिर भी 

इसमे सत्यत्ता का अधिकाञ्न पुठ है । 

+ (कग्रहमाशा८०, #ए8४०५४६, 23, 958. 
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विभिन्न उद्योगों में श्रमिक्रों की कुशलता इस प्रकार है :-- 

सूती वस्त्र उद्योग-..१९२६-२७ मे मूती मिल उद्योग के लिए नियुक्त 
टैरिफ बोड वे अनुसार सूती कपडे की मिलो में काम करने वाला एक श्रमिक 

जापान में २४०, योरोप में ५४० से ६०० त्तक, अमेरिका में ११२० तथा 

भारत में केवल १८० ही तकुओं (5970९5) की देखभोल करता है। _काटन 

यार्न एसोसियेशन लि० के अनुसार जापान वी मिलो में १८ श्रमिक्र १००० 
तक्ओ (5$श्ञाणवै।०७) की देखभाल करते हैं, जबकि भारतवर्ष में उतने ही 
तकुओ की देख भाव ३० से लेकर ३१ भ्रमिक करते हैं । 

इस सम्बन्ध में श्रीयुत एन० एच० टाटा द्वारा दिए गए आँकड़े भी महत्व- 

पूर्ण है । उनके अनुसार भारतवर्ष मे औसतन प्रति १००० तकुओ (597069) 
पर २२ श्रमि]व कार्य करते है जबकि अमेरिका में ४४ श्रमिक और लका- 

दायर में ६९७ अ्रमिक कार्य करते है। यही हाल बिनता (१४८४शए९) के 

सम्बन्ध मे भी है। बिनता में एक जुलाहा, योरोप मे ४ से ६ तथा अमेरिका 

में ९, पर भारत में केवल दो करघो 0,0०9) को ही चलावा है। 

उपरोक्त आँकडो एवं तथ्यों से हमे भारतीय श्रमिक की अपेक्षाकृत 

(२९७॥४९) अक्षमता की झलक मिलती है । 

परन्तु इस सम्बन्ध मे यह वात जानने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से 

कुछ सूती वस्त्र मितरा में श्रमिकों की कुशलता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। सूती 
वस्त्र उद्योग के एक कार्यवाहक दल (५४०)०॥४ एशआ7/9, 932) ने देखा कि 

दिल्ली की एक मिल मे, तथा मद्रास की दो मितों में एक जुलाहा ('६४ए८/) 

कम ४, ६, ८५ और अडमदाबाद की एक मिल में १८ तथा बम्बई की एक 

मिल मे ६ करघो (7,००४) पर कार्य करता है । 

भारत की कुछ मिलो के श्रमिको की कुशलता अयवा क्षमता में यह वृद्धि 

उनमे स्वचालित एवं आधुनिक मशीनरी के कारण हुई है, जिसके फलस्वरूप 

प्रत्येक जुलाहा भधिक काम कर सकता है। इतनी उन्नति होने पर भी कदा- 

चित भारतीय श्रमिक सयुक्त राज्य (0 #ऋ.) जापान और अमेरिका के श्षमिरी 

की तुलना से कम कुशल है । 

जूट उद्योग--.*रायल कमीशन” के समक्ष साक्षी देते हुए कहा गया है 
कि जूट उद्योग मे लगे हुए दो भारतीय श्रमिकों वा काम डडी या योयेष के 

क्सी अन्य देश का एक श्रमिक कर सकता है। 
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लोहा एवं स्पात उद्योग-इस उद्योग में भी अमिको को क्षमता 
अथवा कुशलता की दशा असतोपजनक है। श्री जे० आर० डी० दादा के 

अनुमार १९४९ मे लोह एवं स्पात का ग्रति श्रमिक उत्पादन प्रति मास केवल 

है टेत ही था जबकि सयूक्त राज्य अमेरिका (0 5. 2.) के लौह एवं स्पात 

उद्योग मे प्रत्ति श्रमिक जोसत उत्पादन ५ टन प्रति मास था ) 

कोयला खनिज उद्योग-.भारतीय “ब्योलाजीकल माइनिग एण्ड 
मैठालर्जीकल सोसाइटी' की २८वी वापिक सामान्य सभा में जध्यक्ष महोदय ने 

इस वात की ओर सकेत किया कि भारतवर्ष में श्रति व्यक्ति पाजी (४) 

उत्णदन केवल २७ टन है, जबकि सयुक्त राज्य (0. &.) में ६*२९, जर्मनी 
में ८९९ तथा सयुक्त राज्य अमेरिका (छ. $. 8.) में २१*६८ टन है। 

नियोजन जायोगर ()490008 (००एाए755००) ने पता लगाया हे कि कोयला 

खनिज उद्योग मे १९४१ में लगे हुए २,१४,२४४ श्रमिको की सस्या वढकर 

१९५१ मे ३,४०,००० हो गई जबकि उसी समय मे कोयले के उत्पादन से 

वृद्धि २४८९ मिलियन टन से बढ़कर ३४ मिलियन ठन ही हुईं। इन जॉँकडों 

के विश्लेषण से ज्ञात होता ह कि जबकि श्रमिकों की सख्या में ५८% की 
बुद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि केवल ३२ £& ही रही । 

इसी प्रकार यदि हम देश के समस्त उद्योगो में लगे हए श्रमिकों की कार्य- 

क्षमता एवं उत्पादकता का विस्लेषण कर सकेते सो अधिक लाभकारी होता, 

परन््तु इत उद्योगों से सम्बन्धित विस्तृत एवं आवश्यक जाके उपलब्ध थे होने 

के कारण यह सम्भव नही है॥ तथापि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन 
उद्योगो का भी “प्र ति-व्यक्ति-घन्टा' (९८:-7730-80०) उत्पादन अभी पिउधले 

कुछ वर्षों से काफ़ी गिर गया हे और कुछ केसों मे तो ३० ४ से ५० ,& 

तक उत्पादकता में कवनति हुई है। इसके विपरीत ब्रिटित और अमेरिकन 

प्रमिको की क्षमता में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हे । 

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण 
( (०४५४५ 7०07 ३8 ]48मिध्यश१८) ० मिद्ीशा रै०7८८7 ) 

भारतीय श्रमिकों की अकुझलता का उत्त रदाबिस्व पूर्णतया केवल श्रमिकों 

पर ही नहीं है) यधार्थता इस चिन्ताजनक यजवस्वा के लिए अनेक कारण 

उत्तरदायी हैं जो कि सामाजिक, राजनैतिक, प्राह्यतिक तता बाविक हू । 
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सरल अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इन समस्त कारणो को तीन भागों मे 
विभाजित कर सकते है :-- 

(१) उद्योगों से सम्बन्धित आन्तरिक बाते 
(१) कार्य के घन्ट (ए०ए७७ ० ७०720 

(२) कार्य की दशाएँ (णात्ग्ड़ ए०वप०णा७) 

(३) कच्चा माल एव जक्ति (स89 उडाध्या॥ड 3070 20967) 

(४) विध्राम स्थल (0९६5१ घ्र०घ5०७) 

(५) मशीनों और उपकरणों की प्रह्नति (4398 ण॑ गरउणएरड शाव॑ 
श्वणाएणव्या) 

(६) निरीक्षण एव प्रबन्ध ( $0एथश907 300 प्रशा28९7९६ ) 

(७) मजदूरी देने की रीतियाँ (४९४००$ ० छ986 94/760) 

(८5) अवकाद्य व छुट्टिया ( प्न्र०॥०995 ) 
(९) ऋणग्रस्तता ( ३70209/209255 ) 

(१०) रहने सहन का निम्न स्तर ( 7.0 आध्याठ॑ग्र० 0 शा ) 

२--उद्योगो से सम्बन्धित वाह्म बाते 

(१) जलवायु की दक्षामे (एणाफ्र४0० ए०७०/४०४७) 

(२) कल्याणकारी योजनायें (ए८॥७७76 00९2४») 

(२३) आवास एक स्वच्छता (70778 996 58079707) 

(४) शिक्षा एब प्रशिक्षण (६6068000 300 धद्घाता08) 

(५) कारखाने की स्थिति ([.89०ए० ० #9०००४») 

(६) श्रमिक सम्बन्ध ( 7678097थ प्र80438शए९०7४) 

(७) राज्यनीति (8(86 ९००9) 

३-विविध बाते 
(१) पैठुक युण (हिवलाड! दृष्थाा॥<5) 
(१) श्षमिको की मनोवृत्ति एवं मचोधैयय (6 पा(एक्6 8एवं एणनबोह ० 

ज़ग्राःश5 ) 

श्रमिको की अकुशलता सम्बन्धी उपरोक्त कारणो में से कुछ प्रमुप कारणों 
का विस्तार में अध्ययन इस प्रकार है -- 

(् ५) कार्य करने के दीधे घटे (।. 08 ज्ाक्राष्ट #णा$) 

भारतीय कारखानो मे श्रमिकों को दिन मे लगातार कई घण्टो तक कार्य 
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करना पडता हैं और उन्हे दीच मे कोई अवकाश नहीं दिया जाता। दुर्भाग्यवश्ष 

भारतीय उद्योगपतियो का यह विश्वास है कि श्रमिको से जितनी अधिक देर 

काम लिया जाय, उत्पादन बढ़ता जायमा । भारतीय पजोपति के अन्दर अभी 

उस मानवीय उद्ारता अथवा आशिक वंज्ञानिकता, जिसे महोदय एफ० डबल्यू ० 

टेलर ने “मानसिक क्रांति” (१४८०५७ ६०८४०]०७५००) की मज्ञा दी हे, का 

उदय नहीं हुआ है, जिसके अनुसार वह सोच सके कि स्वस्थ व कार्य मे रुचि 

रखने बाला श्रमिक अन्चतत अधिक उत्पादव करवा है। दीघे घटो तक कार्य 

करने वाला श्रमिक स्वाभाविक रूप से थक जाता है और उसके छरीर में 

शैथिल्य आ जाता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए विश्वाम स्थलों 
(8०७।-००४४७ की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है । फलस्वरूप श्रमिक 

जल्दी ही थक जाता है और वह क्षमत्रा अधवा कुशलता से कार्य करते में 

असमर्थ रहता है 

(२) कार्य करने की दशाएँ (श्मत्आाह 0078४०४७) 
क्षमिक जिन स्थानों में कार्य करते है, उनको अवस्था-सफ़ाई, रोशनी, 

तापक्म, साफ़ णती, झौचालयों एवं मूत्रातयों की सम्रुचित व्यवस्था, शिश्ुगृह 
इत्यादि की सुविधाएँ--वहुत अग्जो में श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यश्षरुता को 

प्रभावित करतो है । भारतीय कारख्यनो के अन्तर्गत कार्य क्र वातावरण तथा 

कार्य करने की दसाएँ अच्छी और स्थास्थ्यकर नहीं होनी और वे श्रमिकों की 

कार्यक्षमता में कसी प्रकार थी प्रोत्सहनवर्डदेक वही होती। लोक प्रसिद्ध 

फारखानो के अन्तर्गत स्वच्छता तथा चिकित्सा सम्दन्धी सुविधानों, नहाने 

धोने की सुविधाओं, ढडे पानी की व्यवस्था, शुद्ध वायु तथा प्रकाद्य इत्यादि के 
अभाव में श्रमिक की कार्यक्षमता कमर हो जाना स्वाभाविक है 

विछले पचास वर्षों मे इस दृष्टि से कारखानो, खानो, बायानो, बन्दरगाहो, 

जहाजो इत्यादि में कार्य करने की दक्षाओ में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके 

लिए अनेक कानून बनाये गये है । परन्तु जब भी उन्नत औद्योगिक राप्ट्रो की 

तुद्ता में हमारे देश में कार्य करने को दश्ाएँ बहुत ही विछडी हुई है। एक 

तो कानून केवल सयठित उद्योगों पर लागू होते है, दूसरे उतका प्राय पूरो 
तरह प्रालन भी नदी होता + 

(३) कच्चा माल एवं यात्रिकः साजसज्जा 
(8ि4च 2दाज5 जाए ॥(९०शथांएा ए्रा९॥॥) 

भारतीय वारझानो द्वार प्रत्येक कच्चे माल की किस्म वहुंत ही खराब 
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होती है । इसके अतिरिक्त यात्रिक माज-सज्जा जिस पर श्रमिक कार्य करता है, 

अत्यन्त पुरानी, अप्रचलित एवं जीणेशीर्ण होती है । स्वभावद्य, भारतीय श्रमिक 

क्षमतापूर्वक कार्य नही कर पाता । अतः इसका दोष श्रमिकों पर न मंढा जा 

कर मिल मालिको पर ही मढा जाना चाहिए। 

(४) निरीक्षण एवं प्रवन्ध 
( 50एश४ाांञंगा बात ३शक्काबचट्रगरा्ा। ) 

औद्योगिक कार्य-क्षमता बहुत कुछ उद्योगों के निरीक्षक-फर्मंचारियों 
( 50एथधशं5ण५ 5थीं , ओर वैज्ञानिक प्रबन्ध पर आधारित होती है, जिसका 

भारतवर्ष में नितात अभाव है। श्रमिकों की कार्यक्षमता मिश्चय ही वैज्ञानिक 

प्रवन्ध के सिद्धान्तों, जिनका प्रतिपादन अमेरिकन इन्जीनियर डॉ०एफ० डबलू० 

>देलर ने १९११ में किया था, के द्वारा बढाई जा सक्तो है। 

भारतवर्ष में अभी पिछले कुछ वर्षों से इस ओर ध्यान दिया गया है और 
अमिको को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए बुछ महत्वपूर्ण सस्थाएँ भी सलोली 

गई है । जैसे खडग्पुर मे डॉ० सर जे० सी० घोष के नेतृत्व भे “इण्डियन इस्स्टीच्यूट 

ऑफ टेक्नॉलॉजी', कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रो० डी० के० सान्याल के नेतृत्व 
में 'स्कूल ऑफ सोसियल वर्क एण्ड विजर्नेंस मैनेजमेट' तथा _दंगनीर में श्रो० 

एम० एस० ठक्कर के भेतृत्व मे इस्टीच्यूट ऑफ पैनेजमेट' इत्यादि खोले गए 
है। परन्तु ये सब भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। 

(५) श्रमिकों की निर्धनता, निम्न जीवन-स्तर एवं ऋण- 
असित्ता (ए०एथ५३, व.०ज शक्यात॑ववाएं जी [जा क्षा्त व06- 
906679655 0 [.890ए6४5७) 

भारतीय श्रमिकों की आय बहुत कम होती है। अन्य देशो की अपेक्षा 
तो यह और भी कम है । उदाहरणार्थ भारतवर्ष मे प्रति व्यक्ति आय र८४ 
रुपये हैं जबकि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका (0.8. 8, ) भें ९,७३१ रुपये, 

कनाडा में ६,७४२ रुपये, संयुक्त राज्य (0. 7.) में ७,२८७ रुपये तथा 

फ्रास में ४४०६ रुपये है ।* 

वापिक आय निम्न होने के कारण भारतीय श्रमिको का जीवन-स्तर भी 
बहुत निम्न है। श्रमिकों की आय का एक बहुत वडा भाग (कुल आय का ६० से 

अषुक्ा67८९, #78फर 23, [958, 
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७०७ प्रतिय्त तक) केवल नोजन पर ही व्यव हो जाता है जौर दुर्भाग्यवरा 

उन्हें जो भोजन प्राप्त होता है, वह सायान्यत उनकी झारोरिक आवश्यक्षतजो 

के लिए सर्वया पर्याप्त होता है कारखानों में कठिन एवं दीर्घ घन्टों तक 

निरन्तर कार्य करने के लिए पौष्टिक एवं सतुलित आहार को जति जावश्यक्ता 

है, जोकि उन्हे प्राप्त नहीं हो पाता है । फलस्वरूप वे जकावज्नेम एवं अनेक 

भयानक दोमारियों के शिकार वने रहते हैं । 

यही नहीं भारतीय श्षमिक के आथिक जीवन का एक खेदजनक पहलू 

उसकी ऋण-प्रस्तता है। अधिकाय उद्योगो में सग्रे हुए श्रमिक, प्राय कजंदार 

का जीवन यापन करते हैं । यह अनुमान लगाया गया है क्वि सधिकान औद्योगिक 

केम्द्रों म सलगणग दो-तिहाई मझदूर कर्ज के वोज़ के नीचे दवे हुए हैं, और उनके 

कर्ज की जौसत रकम प्राय उनके तीन महीने के वेतन के बरावर है 

इन सब दोपो की जड एक मात्र निम्न भजंदूरी है। मजदूरी की 

समानता , म्थूनतम बेतन की गारठी और सदकारी ऋण व्यवस्था द्वारा 

मजदूरों की ऋण-प्रस्तता का मुकाविला किया जा सक्तता है। 

(६) जलवायु सम्बन्धी दशाएँ ( (॥राब्ध० 000व0०७ ) 

भोरतीब प्रतिकूल जलवाय भी श्रमिको की अकार्यजक्षमत्ता के लिए उत्तर- 

दायो है। गर्म जलवायु म निरन्तर अधिक समय तक कठोर कार्य करना 

सम्भव नही । हमारे देन की जलवायु तो बहुत ही नर्म है। वगाल तथा 

तराई के प्रदेशा की जलदायु तो कौर भी झराव है ) विदेशों की जलवायु 

छडी होने के कारण वहा के श्रमिक अधिक कुघल हैं । 

(७) कल्याणकारी तथा सुरक्षा सुविधाएँ 
(जढा9ि& 200 $6९एगा5 १९३५४प्रा ९५) 

शअ्भिको के कल्याण कार्यों म वृद्धि और विस्तार करके उनकी वार्यश्नमता 

और जवस्था म् पर्बाप्त उ्चति की जा सकती है। परन्तु जनान्यवश भारतवप 

में श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली कल्माणकारी खुवियाएं भी अपर्वाप्त हू, 

जिनका कुप्र नाव श्रमिकों की छुशलता अथवा क्षमता पर भो पड़ता है) 

कल्याणकारी कार्यों से श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं शरीर उन्नत होगा और 

भारतीय विचित अविकूल परिस्थितियों के दास्म होने वाली थकान तथा 

नीरसता दूर होयी और क्षमिको की कार्यक्षरठा बढ़ेगी ॥ 

कल्याणकारी-कार्यों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के जोखसिमो के विहृद्ध 
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सुरक्षा भी श्रमिकों की अवस्था सुधारने क लिए आवश्यक है। भारत में 

सामाजिक सुरक्षा दा क्षेत्र और विस्तार भी अभी तक अत्यन्त सीमित है ! 

( ८ ) आवास की दशाएँ (असतठ्फजश्ाह्र ("000॥0॥5 ) 

श्रमिक क्सि प्रकार के धरो में रहते है, इसका उनको कार्य क्षमता, 

स्वास्थ्य और सदाचार से सीधा सम्बन्ध है। जिन स्थानों में घरों वी कमी 

होती है अथवा जहाँ गन्दा वातावरण होता है, वहाँ ऊँची मृत्यु-दर तथा 

व्यभिचार का बाहुत्य होता है। निवास स्थाव जयवा आवास की दृष्टि से 

भारतीय मजदूरों की दशा वहुत हो दयदीय है। अधिकतर श्रमिक ऐसे स्थानों 

में रहते है जहाँ पर पशुओं का रखना भी उचित न हो ॥ कानपुर के आहाते, 

हुगली की वस्तियाँ दक्षिण की चेरियाँ, कोयले वी खानो के घोवरे, पत्थर वी 

खाबो के पत्ता के झापडे, बम्बई के चॉल ( ८फब्5 ), बायाना की बस्तियाँ 

और बंरकें, श्रमिका के रहने योग्य नही वही जा सकती ॥ 

अत श्रमिकों के कल्याण की कसी भी योजना में गन्दी मजदूर बस्तियों 
और उनके स्थान पर, स्वच्छ, स्थास्थ्यकर निवास स्थानों के निर्माण को प्रमुख 

स्थान मिलना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सरकार काफी प्रयत्नशील होते हुए भी 

इस समस्या को परणतय सुलझा नही सबी है। 

(९) शिक्षा एव प्रशिक्षण ( एताला।गा & प्रयशागाड़ ) 
साधारण एव प्राविधिक (7८०४७४॥८७)) दोनों ही प्रकार की शिक्षा का 

प्रभाव श्रमिकों की कायक्षमता पर पडता है। भारतवर्ष में अभी तक दोनो 

ही प्रकार की शिक्षाओ का नितात अभाव है, यद्यपि रास्ट्रीय सरकार इस ओर 

काफी प्रयत्नशील है। अधिकाश अशिक्षित हाने बे कारण भारतीय श्रमिक 

स्वभावत भाग्यवादी होता है । अपने काय को उचित ढग से, कम से कम 
समय में तथा कुशलता से करने के लिए प्राविधिक ([6८४४००व)) प्रशिक्षण 

की अति आवश्यकता है। अमेरिका के सुप्रत्धिद्ध इस्जीनियरा डॉ० एफ०डब्लू ० 
टेलर तथा एफ० बी० गितत्व थ ने श्रमिकों की काय क्षमता बढाने के लिए, 

प्राविधिक प्रशिक्षण की ओर चहुत जोर दिया है । 

(१० ) अन्य कारण (0पाका (०प5८७) 
श्रमिको का उतेक्षित व्यवहार (7काीटा८४०८), मनोवृत्ति, मनोधेयें 

(0409०9), नैराए्य एवं आश्याहीन दृष्टिकोण जोकि उपरोक्त कारण के फल- 

ज्च्च्य्जृत्र हता है, उनकी अक्ायक्ष मता अथवा अकुशलता के लिए उत्तर- 
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दायी है । ऐसा शक्षमिक जो अनेक जिन्ताओ से असित हो जीवन से दताश हो 

चुका हो, उससे कुशलता की आज्ञा क्सि प्रकार की जा सकती है । 

यही वे परिस्थिठिया हे जिनके अन्तर्गत देचारा अर्धनग्न एवं अधे-उदर- 

पोषित भारतीय औद्योगिक श्रमिक निर्धनता की जटिल ख्युखलाओ में जकड़े 

हुए, अस्वच्छ एवं अमानवीय दशाओं में रहते हुए तया अतिकूल अवस्थाओों मे 

कार्य करते-करते अपना जीवन समाप्त कर देता है। यही सब कारण उसकी 

अकुशबता के लिए भी मूल रूप से उत्तरदावी है। 

क्या भारतीय श्रमिक वास्तव में अकुच्चल है ? 
उपरोक्त विवेचल से स्पप्ट है कि भारतीय श्रमिक को अकुशलता कुछ 

विशेष वरिस्वितियों के कारण है। यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के 
जनुकूल बना दिया जाय तो ये ही श्रमिक किसी भी देझ्व के श्रमिक से मुकाबिला 
कर सकते है ! यह कहना कि भारतीय श्रमिका की कार्यक्षमता उनके राष्ट्रीय, 

जातीय एवं पैतृक गुणों के कारण कम है, कुछ जसत्य-सा प्रतीत होता है 

यदि प्राचीन काल से भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी व यज्य के लिए प्ररिद् 

रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि ऊफ़िस प्रकार उन्हीं बहादुरी की सस्ताने 
निर्जीब _मशोनों के सामने नत-मस्तक हो गई । वास्तव में देखा जाय तो 
भारतीय श्रमिक अन्य किसी भी देश के श्षमिक से कम दक्ष नहीं है। उनको 
अक्षमता के लिए अन्य बाते ही जिम्मेदार है । 

इस कथन की पुस्टि 'अ्रम जाँच समिति! (89०07 ए७॥840०ए 
(0०४॥४७«८ 946) जोकि 'रेंगे! सम्रिति के नाम सं प्रसिद्ध है, के शब्दों में 

होती है (* 
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समिति वे' जनुमार भारतीय श्रमिक, किसी भी देश के श्रमिक से कम 

बुशल नही हैं। यदि उनको वे सब साधन व सुविधाएँ प्राप्त हो जाये जो 

अन्य देश के श्रमित्र का उपलब्ध हैं तो भारतीय श्रमिक, अन्य देजश्ञा के 

श्रमिका से भी अधिक वुश्लल हो सकता है। अमेरिकन ग्रेडी मिशन जो 

भारतवर्ष म १९४२ म युद्ध उत्तादन का निरीक्षण करन के लिए आया था, 

भारतीय श्रमिकों की कायक्षमता स काफी प्रभावित था। ग्रेडी मिद्न के 

अध्यक्ष सर टामस हालड न स्वोकार किया है कि भारतीय श्रमिक भी उतने 

ही कुशल हैं, जितने कि योरापियन श्रमिक । अभी हाल म जिन उद्योगा मे 

ये सुविधाएँ श्रमिक्रा को प्रदान की गई है उनकी कार्यक्षमता भी बढ गई है । 

सरकार द्वारा भारतीय उमिक्रा की उत्पादनक्षमता के सम्बन्ध मे इस कथन 

की पुष्टि १९५५ के आऑँबडा स होतो है --* 

(१) कोयला खनन उद्योग-..१९५१--१९५४ तक के खनिको 
तथा लदाई करने वाला वी उत्पादन-क्ष मता म॒ सामान्यत ० ०७६ प्रतिमास 

वी वृद्धि हुई । 

(२) कागज उद्योग-१९४5-१९५३ म मजदूर की औसत आय 
म ता वृद्धि हुई किन्तु उत्पादत-क्षमता मं कोई वृद्धि नही हुई । | 

(३) पटसन वस्न उद्योग. १९४८५-१९५३ तक के वर्षों म 

उत्पादन-क्षमता मे २९ %# प्रति बय तथा बाय म ३७ # प्रति वर्ष की 

वृद्धि हुई । 

(४) सूती वस्त उद्योग-..१०४८-५३ तक के वर्षों म उत्पादन" 
क्षमता तथा जाय म प्रति वष क्मश २ २८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत 

की वृद्धि हुई । 

श्रमिकों की क्षमता बढाने के लिए सुझाव 
उपरोक्त विवेचन स स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिका की कार्यक्षमता विशेष 

परिस्थितियों के कारण है। कुछ भारतीय उद्योगों जैसे टाटा आइरन एन्ड 
स्टील क्म्पनी', 'दहती क्लाथ मिल्स “बाटा झू कम्पनी! इत्यादि म श्रमिकों 

को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाती है और फलस्वरूप वहाँ के श्रमिक्रों की का्ये- 

क्षमता किसी नी विदेशी श्रमिक से कम नही है। 

+ |6॥8 [959, 262. 
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अत' भारतवर्ष में श्रमिको की कार्यक्षमता वढाले के लिए उनकी दशा व 
वातावरण में सुधार होना चाहिए । पीचन की सुख-सुविधानो के समुचित 

प्रबन्ध, कार्य करते के घटों में कमी तथा मालिकों के सहानुभतिपूर्ण व्यवहार 
से श्रमिकों की कुझलता के स्तर मे वृद्धि निश्चित है । श्रभिको की कार्यक्षमता 
में वृद्धि निम्न उपायों द्वारा की जा खकती है -- 

(१) औद्योगिक नगरो मे स्थायी श्रमिक वर्ग 
भारतीय श्रमिक की अकुणलता का प्रधान कारण औद्योगिक सगरों 

में स्थायी श्रमिक वर्ग समुदाय का अभाव है। स्थायी श्रमिक्त वर्ग समुदाय 

को औद्यागिक सगरों में बनाए रखने के लिये निम्न सुविधाओ को प्रदान 

करना होगा -- 

(अ) उचित किराए पर श्रमिक व उसके परिवार के लिए आवास 

(घ०एशए) की व्यवस्था करना | 
(व) नगरो के जीवन की दक्षाओ में सुघार करना । 

(स) बेरोजयारी के विरुद्ध श्रावधान । 
(३) श्रमिकों की वीमारी वे असमर्थतता के समय पर्याप्त चिक्रित्सा 

का प्रबन्ध । 

(२) उचित पारिश्रमिक 
श्रमिकों का वेत्तन उनके कार्य व कार्य-क्षमता के अनुसार निश्चित कर 

देना चाहिए। उत्पादन के साथ महंगाई, भत्ता व वोनस इत्यादि सम्बद्ध कर 

देना चाहिए। एक निश्चित कार्य को, निश्चित समय म कर लमे पर श्रमिक 

को पूर्व निर्धारित दर से मजदूरी व भत्ता इन्यादि दे देना चाहिए, जिसमे 

श्रमिकों म विश्वास बना रह। 

(३) धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रावधान 
( 97०शज्ञणा 88५75 80-80 78९०४05 ) 

यदि श्रमिक जान बूझकर खिथिल्॒ता से कार्य करत है अथवा काम से 

जी चुराते है नो इसको जौद्योगिक संघ (7४296 वाध्कपाशे करार देना 

चाहिए और मालिक को इसका फैसला 'कान्सीलियेमन मशीनरी से करवा 
लेना चाहिए | 

(४) शक्षमिकों के घिरुद्ध कार्यवाही 
यदि कोई श्रमिक अकुझलता मे कार्य करते हुए पाया जाये नथवा निश्चित 
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माना में उत्पादन न कर रहा हो तो मालिक को यह अधिकार होना चाहिए 

कि वह ऐसे श्रमिक को निकान सके ) 

(५) निरन्तर प्रचार 
श्रमिको की अवुद्यलता, उत्त रदाम्ित्वहीनता व अनुशासनहीनता के विरुद्ध 

सरकार, मालिक तथा श्रमिकों के नेताओं को निरन्तर प्रचार (प्रोपेगेण्डा) 
करते रहता चाहिए ) 

(६) प्रशिक्षण एवं शिक्षण 

श्रमिको को प्रशिक्षण एवं शिक्षण-साधारण व तान्त्रिक-अनिवार्य हप से 

देना चाहिए।॥ श्रमिको को आधुनिकतम मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध मे 
पर्याप्त प्रश्चिक्षण देना चाहिए जिससे वह कुशलवापूर्वक कार्य कर सके । 

(७) सुव्यवस्थित प्रवन्ध 

प्रवन्धकों की मनोवृत्ति एवं कुशलता श्रमिकों की कार्येक्षमता बढाने मे 
सहायक हो सकती है। जहा तक हो सके “वैज्ञानिक प्रबन्ध! को अण्नाया 

जाय जिससे प्रबन्धको की भनोवृत्ति श्रमिकों गी ओर सहानुभूतिपूर्ण हो, 
और श्रमिको की कार्य करने की दशाओ तथा दैनिक जीवन की दक्षाओ मे 

सुधार हो । मालिकों को श्रमिकों के राथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने का प्रयत्व 

वरना चाहिए। 

(८) श्रमिकों की मनोवृत्ति मे परिवर्तन 
श्रमिको की दक्षा में सुधार विधानों (,€8/887075) के द्वारा अधिक 

सम्भव नहीं है. बल्कि एक ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है 

जिससे श्रमिक अपने को देश की समृद्धि मे सह-साझेदार (0०कभ्ा॥ध8) 
समझने लगें । ऐसा होने पर वे देश की आशिक व सामाजिक समृद्धि के लिए 

तन, मन , धन से कारये करले व्यगगे, ,. खाए, मे, ध्यमिक्रों की. कार्यक्षमंता बढाने 

के लिए एक मनोवैज्ञानिक पहुँच की आवश्यकता है | 

यह तो सवमान्य है कि हमारे श्रमिक कठिन-से-कठिन परिस्थिति मे भी 

कार्य कर सकते है और अपने को किसी भी वातावरण के अनुकूल बना सकते 

हैं। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पिछले कुछ वर्षों मे जित 

उद्योगो में सुधार कर दिया गया है वहाँ श्रमिको को कुशलता अयेक्षाईव 

काफी बढ गई है। बम्बई को कुछ मिलो मे जुलाहे छ छ करघो (-००७७ 
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को चलाने लगे है और प्रति व्यक्ति का ऑसत उत्पादन लकाशायर के श्रमिक 

क्यू ८९ % तक अनुकूल वातावरण न होने पर भी हो गया है । 

अत धरम जाँच समिति ने भी कहा था कि “यह विचार करते हुए कि 

इस देश में कार्ये करन के घन्दे अधिक है , आराम स्थलों (०५६ ऐ405६४) 

का अभाष है, कार्य सिखाने की विधि व प्रशिक्षण का अनाव है, जन््य देशों 

की नुलता म॑ भोजन व कल्याणकारी सुविधाओं तथा मजदूरी के स्तर से 
पर्याप्त कमी है, बत श्रमिकों की कही जाने वाली अकुशलता का दोष उनके 

प्राकृतिक चातुर्य अथवा योग्यता पर नहीं मा जा सकता ।/* 

प्रश्त 
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श्रमिक कव्याण 
(६39०५७४ ४४८४6 ) 

श्रमिक कल्याण आधुनिक औद्योग्रिक प्रजातल्न (#0एशंयक्व 0000- 
८४०७) की आधार-शिला है, और इसकी सहायता के बिना एक सुन्दर 

सामाजिक व्यवस्था का निर्माण भी असम्भव है इसके द्वारा श्रमिकों वा जीवन 

आनन्दमय और औद्योगिक सम्बन्ध सुन्दर हो जाते है । 

श्रमिक कल्याण का अथ्थ विभिन व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्ष्ों मे लगाया 

जाता है यद्यपि इसका अर्थ विभिन्न देशो मे एक ही समान है। रायल कमीशन 

के शब्दों मे “यह एक ऐसा शब्द है जो क्ति बहुत ही लचीला है। इसका 

अर्थ एक देश में दूसरे देश की तुलना में उसकी विभिन्न सामाजिक रीतियो, 
औद्योगीकरण की स्थिति तथा श्रमिव्रो की श्षिक्षा सम्बन्धी प्रगति के अनुसार 

भिन्न-भिन्न लगाया जाता है ।”* 

इस प्रकार श्रमिक कल्याण की एक निश्चित परिभाषा के अन्दर बॉधना 

असम्भव नही तो कठिन अवश्य कहा जा सकता है क्योकि इसका अथे बहुत 

ही लचीला है। फिर भी श्रमिक कल्याण का अर्थ युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो आफ 

_लैवर स्टैंटिस्टिवस के शब्दी मे “कर्मचारियों के आराम तथा बौद्धिक एव 

शारीरिक श्रगति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त ऐसा कोई भी काय किया जाय॑, 

जो कि न तो उद्योग के लिए आवश्यक है और न वॉँछनीय ही है || 
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द्वाल्फर सम्रिति के अनुसार “अति विस्तृत रूप मे इसके (श्रमिक कल्याण 
के) अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, एवं आराम सामान्य कल्याण को 

प्रभावित करने वालो सभी बातों का समावेश होता है और शिक्षत, सनोरजव, 

बचत योजनाओं तथा स्वार्थ्यप्रद यूहो इत्यादि का प्रावधान होना है ।* 

श्रम जांच समिति (१९४५) ने जपनी प्रमुख रिपोर्ट स श्रमिक कल्याण 

को इस प्रकार परिमादित किया है. “श्रमिको के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक 
बथा आर्थिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य, जो वैधानिक कानून 
ठेघा मोलिको एवं श्रमिकों के मध्य हुए अ्नुबन्धित लाभो के अतिरिक्त हो, 
चाहे वह मालिकों, सरकार अथवा अन्य सस्थाओं के द्वारा किया गया हो, 

श्रमिक कल्याण कहलाता है ।"| 

उपरोक्त परिभाषाओ से स्पप्ट है कि अपनों फेक्टरियों के अत्दर तथा 
बाहर श्रम तथा रोजगार की सर्वोत्तम दक्षाओ की व्यवस्था करने के ल्रिए 

मालिकों (879]०9८७) के स्वत किए गए प्रयत्न श्रमिक कल्याण को निर्देशित 

करते हैं। इनमे उन्त सब प्रयासों का समावेश होता है जिनका उद्देश्य श्रमिक 

के स्वास्थ्य एवं बल में सुधार, उसकी धुरक्षा, उसकी मावत्तिक तथा वैतिक 

उन्नति, उसका साधारण कल्याण और उसकी ओद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती 

है। इन कार्यो का सगठत मालिक द्वारा, अथवा सरकार द्वारा, अथवा स्वय 
श्रमिकों द्वारा प्रारम्भ व सगठित किया जा सकता है । 

श्रम्तिक कल्याण के दो पक्ष या पहलू होते हैं. -- 

(१) मानवीय (घिणाएठग्राव80), तथा 
(२) जायिक (2००४०ए7८) । 
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१८5६ ओऔद्योगिक पंगठन 

मानवीय पक्ष-बदि श्रमिक कल्याणकारी वार्य माविको [फराणथ) 

के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा सरथाओ द्वारा क्या जाता है तो इसवा 

ध्येय मानवता तथा दयालूता से प्रेरित लोक सेवा होता है । ऐसे कार्य भारत- 

वर्ष में भारत सेवक समित्ति! (एक ० [088 50089), 'नवयुवकत 

तजिस्तानी सथ' (५, )/. 0. 8), 'वम्बई सामाजिक सेवा सघा (शा6 

छणप्र04प 50020 5९९५।०४ [.९४४७०), 'सेवा सदन” इत्यादि सामाजिक 

सस्थाएँ करतो है । 

आशिक पक्ष --यदि श्रमिक कल्याणकारी कार्य मालिकों या सेवा- 
योजको (£7909३७) द्वारा किया जाता है तो उसका ध्येय अधिकाशत 

आ्िक तथा उपयोगिता की भ्राप्ति होता है। यह 'क्षमता कार्य' होता है जो 

श्रमिक को झारीरिक योग्यता तथा क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता 

हैं। अज्ञानी तथा अशिक्षित श्रमिकों मे इससे उत्तरदायित्व तथा प्रतिष्ठा की 

भावना उत्पन्न होती है और वे अच्छे नागरिक बनते है । 

श्रमिक कल्याण के ढंग 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है श्रमिक कल्याण कार्यों को दो वर्गों मे 

विभाजित किया जा सकता है -- 

(?) अभ्यान्तरिक या कारखानो के अन्दर कार्य ([704-एणण) 

(२) वाह्य या कारणानो के बाहर कार्य (छडाब ग्राण्याओ) 

अभ्यान्तरिक कार्य धततत्र-गातावो) 
इसके अन्तर्गत सिम्त का्ये आते है :-- 

[क] वैज्ञानिक भरती पद्धति (5घंध्य7० ऋथ।०8 ० 780ए७॥0९0॥) 

[ख] स्वच्छता, प्रकाश एव वायु ($87/4007, || &६ एश॥0!॥0॥) 

[ग] औद्योपिक प्रशिक्षण (0005प्रंघ प्रगंधांण्ड) 

[घ] दुर्घटचाओ की रोकथाम (72४४8907 ० 2०४०६०/8) 

बाह्य कार्य (काक्षयाप्रात्वा) 
इसके अच्तग्रेत निम्व जायोजन किए जाते है .-+ 
[कर] श्रमिकों के लिए सामान्य शिक्षण , 
[ख] श्रमिको के लिए आवास व्यवस्था , 

[ग] श्रमिकों के लिए चिकित्सा, 
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[ध] श्रमिको के लिए भोजन सम्बन्धी व्यवस्था; 

[ड] श्रमिको के लिए मानसिक मनोरजन की व्यवस्था, तथा 

[च] श्रमिकों के लिए प्रांविडेण्ट फल्ड की व्यवस्था । 

श्रम कल्याण का उदय 

औद्योगिक त्राग्ति, जिसका जन्म सर्वश्रयम अठारहवी झताब्दी में इंग्लैंड 

में हुआ, ने समाज को दो वर्गो -- सेवा-योजक और सेवायुक्त (#रमुल 

279 ए9]09९५) में विभक्त कर दिया | इन दोनो के बीच की खाई दित 

प्रतिदिन बढतो ही चली गई ॥ सेवायोजक अपने स्वार्च को सर्वोपरि महत्ता 

देते थे, शरिणामस्वरुप सेवायुक्त' अर्थात् श्रमिका में जसन्योष की भाषना फैल 

गई। श्रमिक अपनी दण्या के प्रति उदासीन थे थजौर सेदायोजकों की नीति 
अदूरदशितापूर्ण थी । 

प्रथम महायुद्ध ढारा उपस्थित ऋ्रान्तिकारी परिस्थितियों ले श्रमिकों को 
समख्या को और भी जटिल बना दिया । प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति यह सोचने 

लगा कि श्रमिकों की दुर्देशा को सुधारना समाज का कर्तव्य है। यही नहीं 

कुछ साहसी सामाजिक व्यक्तियों मे तो ध्मिको को दर्शा सुधारने का बीडा 
उठाया । धीरे-धीरे समस्त जनता को सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ हो गई | 

फलस्वरूप सेवायोजकों' को भी विदश्च होकर श्रमिकों के लिए कुछ बल्याणकारी 

कार्य करने पड़े । 

इस प्रकार “क्रम कल्याण कार्य”! को भावता की जापृति प्रथम महायुद्ध के 

पश्चात् से होती है । 

परन्तु यहाँ पर यह इयित कर देना कि “श्रमिक कल्याण” की भावना 

भआरतदर्य के लिए कोई नवीन दस्तु नहीं है, अनुपयुक्त न होगा। प्राचीन 
भारत में राज्य (508/8) कल्याणकारी राज्य (शलवा० 50७0०) होते थे 

और निधन, अयोग्य एवं असहाय लोगो की सहायतार्थ आवश्यक कार्यो को 

करते थे। ऋगवैद मे लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य 

(80305) का कर्तव्य होता था। निर्धन असहाय, वृद्ध ओर विज्ञेपरूप से 
सैनिकों एवं श्रमिकों, जिनकी मृत्यु अपने कार्य स्थल पर कार्य करते हुए हो गई 

ही, के परिवार को देख-रेख का उत्तरदात्वि राज्य पर होंता था।# 

+ऋग्वेद १(११६/१६ 
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महाभारत के 'शातिपर्द” में भी निर्धत, अम्हाय, वृद्ध एवं विधवा स्त्रियों की 

सुरक्षा एवं जीवन निर्वाह के सम्बन्ध में इंगित किया गया है। 

श्रम कल्याणकारी कार्यो की महत्ता 
ऐसे समय में जब श्रमिक स्वय कारीगर, निरीक्षक (#णाध्याआ पूँजी- 

पति, व्यापारी तथा सभी कुछ था, वल्याणकारी कार्यो की कोई महत्ता न थी। 

परन्तु आज जबकि श्रमिक केवल मजदूरी कमाने वाले (१४७४६-८शएश) के 
रूप भें रह गया है और उसका सेवायोजक उत्पादन के औजारों, कच्चे माल 

तथा विमित वस्तुओं का स्वामी बत गया है, “श्रम बल्याण” का प्रश्व बहुत 
ही महत्वपूर्ण एव आवश्यक हो गया है ॥ 

श्रम कल्याण की महत्ता उसके निम्न लाभो से और भी बढ जाती है -- 

(१) श्रम और पूजी के सम्बन्धों को सुन्दर बनाना 
श्रम और पूंजी औद्योगिक मशीतरी के दो पहियो के समाव है। उद्योग 

बी सफलता के लिए दोनों मे सामजस्थ एवं सरलता ($70007285) होना 

आवश्यक है। श्रम वल्याणकारी काये श्रमिको को सदेव सतुप्ट रखेंगे और 
उनके अन्दर सहकारिता एवं उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करेंगे, जिसके 
फलस्वरूप औद्योगिक मशीनरी तिर्वाध रूप से सरलतापूर्वेक चलती रहेगी। 

(२) उचित सामाजिक व्यवस्था 
आजकल प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र समाजबाद की ओर अग्रसर हो रहा है। 

भारतवर्ष ने भी समाजवादी ढग की रचना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया 

है। यह सब उसी समय सम्भव है जबकि राष्ट्र की आय का लगभग समान 

वितरण हो और जनता मे सतोष और सतुष्टि की भावना का सचार हो । 

अत उद्योगपतियों को अपना स्वार्थपूर्ण सकुचित दृष्टिकोण त्यागकर सार्व 
जनिक कल्यण का विस्तृत दृष्टिकोश अपनाना होगा । दूसरे भन्दों में उद्योग 

पतियों को श्रम-कल्याणकारी कार्यो को करता होगा जिससे देश वा सामाजिक 

और आर्थिक कल्याण हो सके । 

(३) स्थायी सतुष्टि तथा कुशल श्रमश्क्ति 
औद्योगिक नगरों मे स्थायी, सन्तुष्ट तथा कुशल श्रम-झक्ति बनाएं रखने 

के लिए श्रमिको की दैनिक जीवन सम्बन्धी तथा कारखानों के भीतर कार्य 

करने की दक्ाओ मे सुधार करना होगा । बिना इनमे सुधार किए, जैसा कि 
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अन्यत्र कह्ठा जा चुका हैं, श्रमिकों की कार्यक्षमता नहीं वढ़ सकती | भारतीय 

औद्योगिक श्रमिकों की क्षमता तो और नी कम हे । अतः श्रम-कल्याणकारी 

कार्यों की व्यवस्था अति आवश्यक है) 

(४) उत्पादकता में वृद्धि 
देश वी सम्पन्नवा एव समृद्धि उसके उद्योगों की उत्पादकता (270०0ए०#- 

9) पर निर्भर होती है । उद्योगों की उत्पादकता श्रमिकों के सहयोग एबं 

कार्यक्षमता पर आश्वित होती है ( श्रमिक उसी समय पूर्ण सहयीग एवं सदृ- 

भावना से कार्य करेंगे जब वे समझ लेंगे कि उद्योगषत्ति कौर सरकार दोनों 

ही उसके दैनिक एवं भावी जीवन को उन्नत बनाने में क्रियाश्ील हैं । 

(५) अमिकों की बौद्धिक एवं नैतिक अभिवाद्धि 
यह जौद्योगोकरण से होने वाली त्ामाजिक बुराइयो को कम करके 

श्रमिको के बौद्धिक एवं नैतिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करता है। 

(६) श्रम कल्याण औद्योगिक प्रशासन के रूप सें 
प्रभतिज्ील देशों में श्रम कल्याण जौधोगिक प्रशासन के एक प्रमुख अग के 

रूप मे स्वीकार कर लिया गया है। जब बह उद्योगपतियों की अनुकम्पा, 

सहृदयता एवं दयालुता का प्रमाण नही रहा है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व 

बन गया है। इससे श्रमिकों के अन्दर एक नवोन स्वाभिमान की भावना 

जागृत होती है) 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष मे श्रमिकों के हेतु कल्याण- 

कारी कार्य की जति आवश्यकता है। इन लाभो से प्रभावित होकर 'ढेक्स- 

दाइल लेबर इनववायरी कमेटी” ने कहा था कि “कार्यक्षमता का उन्नत स्तर 

केवल उसी समय हो सकता है जब के श्रमिक शारीरिक दृष्टि से स्वर्थ 

तथा मानसिक दृष्टि से सन्तुप्ड हो। इसका तात्पर्थ यह है कि केवल वढ़ी 

श्रमिक कुशल हो सकते है. जिनके लिए शिक्षा, आवास, भोजन तथा वस्त्रादि 

का उचित प्रबन्ध हो 4! 

इस दृष्टि से हमारे देश में सरकारी एवं विजी साहय के द्वारा कुछ 
सस्थाएँ खोली गई हे। उदवाहरणाथे ,-.. 

बम्दई विश्वविद्यालय ने श्रम-समस्या एद कुल्याण-कार्यों के अध्ययन 

तथा शिक्षा के लिए विद्येप प्रबन्ध किया है। थी ठाटा ने 'इस्धदीदूबूड आफ 
सोशल साइसेज”ः ([759706 ण 50४ 8ल्००7०६४) वो स्थापना की है। 
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अभी हाल मे उत्तर प्रदेश मे लखनऊ तथा आगरा मे क्रमश, 'जे० के० इ्स्टी- 

दुयूट आफ सोशल साइन्सेज़'* तथा इन्सटोट्यूट आफ सोशल साइन्सेज़ की 

स्थापना की गई है | 

भारतवर्ष मे आयोजित श्रम कल्याण कार्य 

भारतवर्ष मे अभी तक जितना भी श्रम कल्याण काये किया गया है, वह 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है -- 

(१) वैधानिक-केन्द्रीय एव राज्य सरकारों दारा, 
(२) स्वेच्छापूर्ण--उद्योगपति अथवा वियोक्तागणों हारा, तथा 

(३) पारस्परिक श्रमिक सघो द्वारा । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा कल्याण कार्य 
प्रथम महायुद्ध तक श्रमिकों की अज्ञानता एवं निरक्षरता, स्वार्थी उद्योग- 

पतियों की अनिच्छा, तथा सरकार एवं जनता को उदासीवता के कारण कोई 
भी श्रम कल्याणकारी कार्य नही किया गया । 

द्वितीय, महायुद्ध में औद्योगिक श्रमिकों की असन्तुष्टि एव कलह के कारण 

श्रम-कल्याणकारी कार्य की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अत. द्वितीय 

महायुद्ध से केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देने लगी । परन्तु स्वतस्मता के 

पूर्व त्त विदेशी सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया केवल हितकारी 

परामशेदाता परियदों इत्यादि की नियुक्ति करती रही । 

सन् १९४२ में सरकार ने एक “श्रम-हितकारी सलाहकार! और ड्सकी 

सहायता के लिए अन्य श्रम-हितकारी कमंचारी तियुक्त किए गए। सन् 

१९४४ में कोयला खानों के श्रमिकों के लिए एक द्वितकारी कोष खोला, 
जिसके द्वारा क्षमिकों के आमोद-प्रमोद, चिकित्सा और शिक्षा का प्रवस्ध 

किया गया ! सत् १९४६ में अभ्रक-ख़ात श्रमिक हिंतकारी कोष एक्ठ पास 

किया गया। १९४७ में कोयला खान श्रमिक हिंतकारी कोष एक्ट पास 

किया गया । 

इन एक्ट्स के अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा तथा आवास सम्बन्धी सुविधाएँ 

अअञ्क एवं कोयला खानो के श्रमिकों को प्रदान की जाती है। 

2५34 ल्लेस्न सकल सिना-र+लच्सलक सवा 

+ |. ९, वीडएपप:6 ण॑ $००००३) आप निप्शाओ दिशैवपरंणारई- 
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स्वततस्व्ता प्राप्ति के पश्चात् 
स्वतस्तता के परयात् राष्ट्रीय सरकार ते सीन एस्ट्स पास किए :-- 

(१) फैक्ट्रोज़ एक्ट १९४5, 
(२) च्लान्देशव लेदर एक्ट, १९५१; तथा 

(३) माइन्स एक्ट, १९४२ 

इस अधिनिययो ( एक्ट्घ़ ) के बन्तर्गेत श्वमिक्रों के लिए कैन्टीन, क्रेज 

(0६०७5), बाराम स्थलो, नहाने-घोने की सुविधाओं, चिकित्सा तथा श्रम- 

हितकारियो की नियुक्ति को व्यवस्था की गई है) सन् १९४४ में स्थायी 

शअम-समिति से श्रम हितकारी कोष को स्थापना पर बल दिया । सरकार ऐसे 

कषो की स्थाएनए के लिए जिसख्टर प्रयत्वदरिस्ध है ९ 

एक "नेशनल स्यूजियय आफ इण्डरिट्रयलल हेल्थ, सेफ्टी एण्ड वेलफेयर! 

बस्बई के 'सेन्ट्रल लेबर इन्यटीट्यूट' के भाग के रूप में स्थापित किया गया 

है। यह कार्यवाहक दशाओ (९४०६०४ 0०४०४४00>) के प्रमाप (5037- 
09705) निश्चित करेगा | इन्स्टीट्यूट के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल हाईजीन 

क्लेबोरेटरी, एक ट्रेलिग सेन्टर तथा एक लाइब री-कम-इन्फोरमेशन सेन्टर 

खोले गए हैं। 

विभिन्न श्रम कल्याणकारी अधिनियर्मों (४८४७) के अंतर्गत प्रगति 

कोयला खान श्रम-कल्याएण कोष 
इस कोप के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए उच्म बिक्रित्गा, सिश्ञा और 

मनोर॑जन की सुविधाओं की व्यवस्था को गई है। उसके अतिरिक्त मंदिवा 

कल्याण नौर बाल केन्द्रों तप प्रौडशिक्षा केन्द्रों आदि की भी व्यवस्था है । 

इसके भ्धीन दो क्रेद्रीय अम्पतालो, ६ प्रादेशिक जम्पतालो तथा माहू- 
दियु कल्माण केस्दो, दो दवालानों तथा २ टो> बी० क्लिमिक वी व्यवस्था 

है। मलेरिया विरोदो कार्यन्नटी तथा बी० धो० जी>» टीका आन्दोलन भी 
जारी हें। इसकी ओर स्ते प्रौढ शिक्षा केन्द्रों तथा नारसी-तल्याण केछ्ा की 
भी व्यवस्था को जाती है ॥ 

एक सद्ायवा-पुण योजना के अघीन २,०५० मकान बनाये भए सेबा 

११३ मकानों का निर्माण हो रहा है। कोयला-खान मजदूरों को २८,००० 

मकान दिए गए तथा ६,६३५ मकानों का निर्माण जररम्व किया गया। 
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सन् १९५९ इस कोप में, १,७६,५५,४८४ रुपये प्राप्त हुए और इस निधि 
में से सामान्य कल्याण-कार्यो पर तथा आवास पर १,७०,००,००० रुपये व्यय 
होने का अनुमान लगाया गया है ।* 

अश्रक-खान श्रम-कल्याण कोप 

इस कोप के अन्तर्गत अभ्रक-खान-मजदूरो के लिए चिकित्सा, शिक्षा 

तथा मनोरजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इस कोष द्वारा 

करमा (बिहार) भे एक अस्पताल खोला जा चुका है और कालिचेडू (आध्र 

प्रदेश) तथा तीसरी (बिहार) मे दो अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा 

है। एक अन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान) मे भी खोला जायगा। 
१९५९-६० में आघ्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को क्रमझ, ४"० लाख 

रुपये, १०"४२ लाख रुपये तथा ४३७ लाख रुपये दिए गए ।* 

बागान कर्मचारियों का कल्यारा 
पप्लान्टेशन लेबर एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत प्रत्येक बागान॑ (श87(8807) 

को अपने स्थायी श्रमिकों को व उनके परिवार को आवास (पझत०्ण्भषे 

सुविधा प्रदान करना त्तथा चिकित्सालयो व औपधालयो की सुविधाएँ प्रदाव 
करना आवश्यक है। कुछ वागानो ने अपने श्रमिको के बच्चो की प्रारम्भिक 

शिक्षा के लिए स्कूल भी खोले हैं। कुछ चाय बागानो ने टी बोर्ड की 

सहायता से मनोरजन के साधनों तथा कुछ महत्वप्रर्ण दस्तकारियों जैसे 

सिलाई, बुनाई, कताई, डलिया बनाने के कार्य इत्यादि के लिए प्रवन्ध किया 

गया है। काफी तथा रवड बोर्डो ने भी अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए 

घन देने का विचार किया है । 

बागान श्रसिक अधिनियम १९५१ के बनने प्र मालिकों ने जिम्मेदारियों 

से बचने के लिए अपने बागानो को छोटे-छोटे भागो मे विभक्त करना आरम्भ 

कर दिया है। अत, सरकार अधिनियम मे उचित सशोधन करने का विचार 

कर रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना मे बागान कर्मचारियों को बेहतर और 

बढी हुई आवास की सुवियाएँ देने पर अधिक जोर दिया गया है। बायात 
जाँच कमीशन ने अनुमान लगाया है कि चाय उद्योग के कर्मचारियों के लिए 

लगभग ६० करोड रुपये की आवश्यकता होगी । 

+ ॥099, 950 9. 385, 
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औद्योगिक आवास ([ठए४ंवा प्र०एश्मंगढ) 
सितम्वर १९५२ में आरम्भ हुई “सहायता प्राप्त औौद्योगिक आवास 

योजना” से 'कारखाना अधिनियम, १९४७! द्वारा शासित औद्योगिक मजदूरो 

और कोयला तथा अभ्रक खानों के मजदरों को छोडकर 'खान अधिनियम 

१९५२? के अन्तर्गत आने वाले अन्य खान-मजदूरों के लिए मकानो के निर्माण 

की ध्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्यंत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 

ऋण वघा सहायता देती है । 

सन् १९५५ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, मालिको 
तथा मजदूरों की सहकारी समितियों को दी गई आथिक सहायता का ब्यौरा 
निम्न तालिका में दिया गया है -+ 

तो स्वीकृत किये 
सस्याएँ ऋण | योग | गये घरो की 

(5०9599) त्तस्या 

राज्य सरकारे १६१७७; १६९०७ | रे१'८5३॥ ९६,5६२ 

मालिक श्र 6 $+ २%३ १६,७७२ 

श्रम सहकारी सस्थाएँ ७४० ०*२० ०६० ॥ २,४६७ 

योग | १८७९| १७४५ | ३६"३४| ४६,१०१ 

दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक ८५,९८८ सकान बन चुके थे और शेप 

निर्माणादीन थे । 

चागान-सज दूर जावास-योजना--१९५१ के 'बागान मजदुर 
अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक वागान-मालिक के लिए यह अनिवायें कर दिया 

गया है कि वह अपने सभी सजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करे। 

दितीय बोजता में ११,००० मकानो के निर्माण के लिए २ करोड रुपये की 

व्यवस्था की गई है ) 

सितम्बर १९५८ के अन्त तक लगभग ५३ लाख रुपये की आधथिक 

सहायया ३०० मकानों के बनवाने के लिए राज्य सरकारों तथा स्वीकृत की 

$ 03, 960, 9. 386. 
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गई । इसमे से २० मकान बन भी चुके है। 'इण्डियन प्लान्टत एफोवियेशन! 

की ९२ संदस्थ बागावो (8596७) ने स्वीकृत नमूने के ७,२२५ मकानों को 

बनवा लिया था । 

सरकार के उपक्॒मों (परतथ्वाधताह) में श्रम-हितकारी कोप 

इन श्रम हितकारी कोषपो का निर्माण १९४६ में ऐच्छिक आधार पर 
किया गया था । इन कोपो का उद्देश्य रेल्वेज़् और बन्दरगाहों (20७८४209) 

के कर्मचारियों को छोडकर अन्य सरकारी उपक्रमो के कल्याण की सुविधाएँ 

अदान करना है। आन्तरिक एवं वाह्य खेलों, वाचनालयों एवं प्रुस्तकालयों, 

रेडियो, शिक्षण तथा मनोरन्जन इत्यादि का प्रावधान भी किया जाता है। 

रेल्वेज तथा बन्दरग्राहों मे श्रम-कल्याणकारी कार्य 
रेल्वेज़ अपने कर्मंचारियो के लिए अस्पत्तालो व चिकित्सालयो की व्यवस्था 

करती है। कर्मचारियो की शिक्षा के लिए भी उचित प्रवन्ध किया गया 

है । बहुत सी रेल्वेज ने आन्तरिक व वाह्मय खेलो के लिए सस्थाओ व बलबो 
का निर्माण किया है। हुछ रेल्वेज के द्वारा सस्ते गल््ले की दुकानें भी चलाई 

जाती है । 

बन्दरगाही में भी आधुनिकतम चिकित्सालय है । कलकत्ता, विद्याखापट्टम 

तथा कजकत्ता के बन्दर॒मगाहो मे सहकारी समितियाँ भी है ॥ 

राज्य सरकारो द्वारा श्रम-कल्याणकारी कार्य 
सन् १९३७ तक राज्य सरकारें थ्रम कल्याण के लिए वेन्द्रीय सरकार पर 

आश्रित रहा करती थी। सन् १९३७ में “प्राविन्शियल आटोनामी' ग्राप्त हो 

जाने से प्रान्त ( राज्यो ) मे काँग्रेसी सन्त्रिमण्डल स्थापित हुए। काँग्रेसी 

मन्त्रियो ने श्रम कत्याण के लिए योजनाएँ बनाई ॥ द्वितीय महायुद्ध काल 

मे कुछ कल्याणकारी कार्य हुए। स्वतन्तता त्राप्स होने पर इस दिशा में काफी 

अयत्त ककिए गए हैं 

राज्यानुसार इनका विवरण इस प्रकार है +- 

बम्बई राज्य 

सर्वे प्रथम बम्बई की सरकार ने १९३९ मे बम्बई राज्य में आदर्श-केस्द्र 

की स्थापना की । उसी वर्ष इस कार्य के लिए स्वीकृति धनराशि १,२०,९०० 
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#० थी जो कालाक्तर मे बइतो चलो गई । सन् १९५३ में बम्दई की सरकार 

से इन क्रियाओं को 'वम्वई लेवर वेल्फेयर बोर्ड' को स्थानान्तरित कर दिया ? 
इस समय बोड्ड के घन्तर्गत ५३ श्रम कल्याणकारी केद्ध हैं 

इन केन्धो मे पिनेमा प्रदर्शन, ड्रामा, शारीरिक व्यायाम की सुविवाएँ, 
शिक्षा तथा अशिक्षण, शिशु पालन नथा नर्सरी स्कूल, नशोल्री वच्तुओं के 
विरुद्ध आन्दोलन, सिलाई गृह व स्त्रियो के लिए क््लवो इत्यादि का प्रबन्ध है । 

राज्य सरकार ने कुछ चुने हुए कर्मेचारियों के लिए “ट्रेड यूनियनिज्म! 

तथा नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए वम्वई, क्रहमदाबाद तथा झोलावुर मे 

प्रशिक्षण विद्यालय खोले हैं । 

उत्तर-प्रदेश 
उत्तर भदेश की सरकार ने सर्वेक्वम १९३७ मे लेवर कमिस्नर की अध्य- 

क्षत्रा में श्रम-विभाग की स्थापना की और कावपुर में चार श्रम-कल्याणकारी 
केन्द्रों को औद्योगिक श्रमिकों के बाभार्थ संगठित किया । इस समय तक ४७ 

स्थायी श्रमिक कल्याण केन्द्र, जौर २ मौतमी श्रमिक कल्याण केन्द्र राज्य के 

विभिन्न प्रमुख़ औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित किए जा चुके हैं । 

यह सब केन्द्र चार व्गों--अ, व, से, तथा द में विभक्त किए गये हे .-- 

“का वर्ग के केद्ो के अन्तर्गत अँग्रेजो ढय के चिकित्सालय, वाचनालय 

तथा पुस्तकालय, स्त्ियो के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, घरेलू तथा बाहरी 
खेल, जिमनेजियम तथा बखाड़े, सगीत तथा रेडियो, प्रसुत तथा शिशु कल्याण 
की भुविधाएँ प्रदान की जाती है ! 

“ब' बर्य के केद्री मे भी उपरोक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती है, परन्तु 
इनमे दोम्मोपैचिक दंग की चिहित्ता प्रदाद की जातो हे 

'स' वर्ग के केन्दो से पुस्तकालय एवं काचमालय, घरेलू तया बाहरी बेल 
दघा रेडियो सेट प्रदान किये जाते है । 

द! वर्ष के केदी के अन्तर्गत केवल गहरे (098-2000) छेलरे झय परवन्य 
किया जाता है । 

सम् १९५७-५८ में सरकार ने इन कार्यो के लिए १२९१६ लाख रुपये 
की व्यवेस्पा की थो, जबकि १९३३-३८ में इस क्यम से लिए केवल १०,००० 
रूपये रक््ले गये थे । सरकार ने कानपुर मे श्षम्िक्रो के लिए उप्रेदिक (॥. 8.) 
के एक अस्पताल को व्यवस्था भी की है । 
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अन्य राज्यों मे श्रम कल्याण 
अन्य राज्यों मे भी अनेक श्रम-कत्याणकारी केन्द्र खोले गये हैं॥ विभिन 

राज्यों में (पुनर्सगठन के पूर्व) इन केन्द्रों की सख्या इस प्रकार थी :-- 

असम श्र मैसूर २ 
विहार डे राजस्थान १२ 

मध्य प्रदेश भू सौराष्ट्र २१ 

पजाब ७ ट्रावनकोर-कोचीन 43 

पश्चिमी बगाल रद दिल्ली श् 

हैदराबाद श् त्रिपुरा र् 
मध्य भारत ३ 

सेवा योजकों (&7रए/09८३७) द्वारा कार्य 

अभाग्यवश सेवायोजकों अथवा मिल मालिको ने श्रमिक कल्याणकारी कार्य 

की महत्ता को बहुत देर मे समझा है। वे बहुत समय तक श्रमिक कल्याणकारी 
कार्य को अनाथिक विनियोग समझते रहे। परन्तु पिछले २० वर्षो से वे 

समझने लगे है कि श्रप्तिकों को प्रसन्न रख कर ही उद्योग में उत्तादन 

बढाया जा सकता है। अतएवं उन्होने गठ कुछ वर्षों से श्रम कल्याण के लिए 

मनोरनन््जन, शिक्षा, 'ऊँचेज' भोजनालयों, चिकित्सा तथा गल्ले की सस्ती दुकानो 

का प्रवन्ध किया है। 

उद्योगपतियों में से कुछ प्रगतिशील उद्योगपतियों जैसे “इण्डियन जूठ 
न तय चपकट 

मिल्स एसोरियशन', इण्डियन टी एसोसियेशन, टाटा सस्थान, सिघानियाँ- 

सम्थान इत्यादि ने इस क्षेत्र म छुछ महत्वपूर्ण कार्य क्ये हैं । 

उद्योगो के अनुसार इनकी ज़ियाओ का व्योरा इस प्रकार है -- 

सूती वस्त्र उद्योग 
इस उद्योग के श्रमिकों के कल्याण के लिए *इम्प्रैस ग्रूप आफ मिल्स, 

नागपुर, 'देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स, देहली,” “विरला काठन मिल्स, 

देहली,” 'जियाजीराव काटन मिल्स, ग्वालियर,” वकिधम एण्ड कर्नाटक मिल्स, 

मद्रास,” बगलौर ऊलन, काटन एण्ड सिल्क मिस, तथा मदुरा मिल्स कम्पनी, 

इत्यादि ने प्रशसनीय कारें क्ये हैं। इन मिलो के द्वारा प्रसूतिकागृहो, शिशुु- 

भृहो, घरेलू तथा बाहरी छेलो, सहकारी समितियों, शिक्षण केच्रो, प्राविदेन्द 
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फण्ड की योजनाओं तथा सस्ते आवासगृहों की सुव्यवस्था की गई है । 

लगभग सभी मिलो ने सुयोग्य डाबटरो सहित औपषधालयो का प्रवन्ध 

किया है। 

जूट मिल उद्योग 
इस उद्योग के क्षेत्र में 'जूट मिल्स एसोसियेशन” ने जो कि सेवायोजको 

(&फएा०5 ००) का एक सगठन है, अपने सदस्य उद्योगों के श्रमिकों के लिए 

प्रत्यक्ष रूप से सुविधाएँ प्रदान की है ( इस एसोसिएशन ने पाच श्रस कल्याण- 

कारी केन्द्रो का सगठन किया है। इन केन्द्रों के द्वारा घरेलू तथा बाहरी खेलो, 

मनोरन्जन सम्बन्धी सुविधाओं तथा प्राइमरी स्कूलो का प्रबन्ध किया जाता है । 

इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रों मे स्त्री-श्रम कल्याणकारी सस्था तथा स्त्री 
क्लब का सगठन भी किया जाता है । 

व्यक्तिगत मिलो ने भी इस सम्बन्ध में कुछ काये किया है। लगभग सभी 
मिलो में श्रमिकों की चिकित्सा के लिए औषधालय है। कुछ मिलो ने प्रसूति- 
कागृहो तथा जलपान गृहो की व्यवस्था भी की है। 

इन्जीनिर्यारिग उद्योग 
इस क्षेत्र के उन उद्योगो में जहाँ एक हजार से अधिक कमंचारी कार्य 

करते है, औषधालयो का प्रवन्ध किया गया है। इन उद्योगो मे श्रमिकों तथा 

उनके बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवेस्था की गई है। लगभग सभी उद्योगो में 

जलपान गृह भी है । 

“टादा लौह एवं स्पात कम्पनी, जमशेदपुर', मे एक बहुत बडा चिकित्सा- 

लय है। इसमे ४१६ झब्याओो (8८05) त्तथा ५१ डाक्टरों का प्रबन्ध है। 

इसके अतिरिक्त जमशेदपुर मे २ हाई स्कूल, ११ मिडिल स्कूल, १६ प्राइमरी 

स्कूल तथा कुछ रात्रि पाठशालाओ का भो प्रबन्ध है । यहाँ पर खेल के बडे- 

बडे मैदान तथा अन्य मनोरनन््जन स्थल भो हैं। 

शक्कर उद्योग 

लगभग सभी दाक्कर मिलो से औौषधालय हैं। अधिकतर मिलो ने 
अमिका के मनोरन्जन के लिए क््यदो व घरेलू तथा बाहरी खेलो का प्रबन्ध 
किया है। परच्तु जलपान गृहो एवं सहकारी समितियों का प्रबन्ध केवल कुछ 
मिलो के द्वारा ही किया गया है । 
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बाग्रान उद्योग (एव्ाह्रींगाओ 
आसाम तथा पश्चिमी बगाल के चाय बागानो में औपधालयो का प्रवत्त 

है । बहुत से बडे वागानों द्वारा श्रमिकों के बच्चों वी शिक्षा के लिए प्रारम्भिक 

स्कूल खोले गये हैं ॥ इस उद्योग के श्रमिको के लिए सैद्रल दी बोर्ड सहायता 

देता है। काफी तथा रवड के बोर्डो ने भी अपने उद्योगो के श्रमिकों के लिए 

अनुदान देना स्वीकार कर लिया है । 

इसके अतिरिक्त कोलार गोल्ड फील्ड की सोना निवालने वाली कम्पमियो 

ते तथा एसोसियेटेड सीमेट कम्पनियों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए 

महत्वपूर्ण कार्य किये है । 

श्रमिक संधों द्वारा कल्याणकारी कार्य 
आरतवपे मे श्रमिक सघो द्वारा भ्रम कल्याणकारी काये बहुत सीमित 

मात्रा मे विये गये है । इसके दो कारण है -- एक तो श्रमिक सध आन्दोलन 

अभी अपनी शैशब अवस्था भे है और दूसरे इन सधो के पास आधिक साधने 
भी बहुत सोमित हैं । 

परन्तु फिर भी कुछ श्रमिक सघो जैसे 'टैड्सटाइल लेबर एसोपियेशत, 
अहमदाबाद”, 'सज़दूर सभा, कानपुर', रेलवे मैन्स यूनियस्स' तथा कुछ अभय 

सधो ने श्रमिकों के वल्याण के लिए बहुत कुछ प्रयल किए है। अहमदाबाद 
का टैबेसटाइल लेबर एसोसिएशन” अपनी कुल आय का ६० है से ७०४ 

तक श्रम-हितिकारी कार्यों पर खर्च करता है। कानपुर की मजदूर सभा ने 

श्रमिकों वी चिकित्सा के लिए औषधालय तथा वाचनालय एवं पुरतकालय 

जोले हैं । 

रेखवे कर्मचारियों के सघो मे से कुछ सघो ने सहकारी समितियाँ खोली 
है। इसके अतिरिक्त उन्होने कर्मचारियों की वैधामिद सुरक्षा ([धडम 
तर्षथा०० मृत्यु, वधा अवकाश लाभ, वेरोजमारी तथा बीमारी ज्ञाम तथा 

जीवन बीमा इत्यादि का सुप्रबन्ध किया है। 

उपरोक्त विवेचय से स्पृष्ट है कि समस्या की गम्भीरता एवं ग्रुता को 
देखते हुए, श्रमिकों के कल्याणायये विभिन्न सस्थाओ द्वारा जो कुथे भी किया 
गया है, वह अपर्याप्त है। वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाय तो ज्ञात होगा 
कि मालिकों (हाफ्रा० ८७) ने इस क्षेत्र मे बहुत सीमित वायें विया है। 
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जाशा की जाती है कि ये भविष्य मे व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अधिक से 
अधिक प्रवन्ध करके श्रमिका को अत्यधिक सुख सुविय्ाएँ प्रदान करेंगे । 

प्रश्न 
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अध्याय १५ 

सामाजिक सुरक्षा 
( 56८ 5९८७०४६४ ) 

“एक बरवाद देश की श्रधम बावश्यक्ता है कि शमिक की रक्षा की 

जाय । यदि यह बच जाय, तो सभी कुछ पुन: प्राप्त किया जा सकता है ।" 

ये शब्द है रूरा के महान वान्तिकारी नेता महोदय लेनिन के--जिसने रुरा के 
विकास को नया मोड दिया । अत भोवियत सूघ वा सविधात (१९३६) 
ससार का अनुपम सवियान है जिसमे सामाजिक सुरक्षा को नागरिकों का 
आधार भूत अधिकार माना गया है। 

सामाजिक सुरक्षा कुछ वर्षों तक केवल नारा (9०8०0) मात्र ही था, 

परस्तु आज ससार के अधिकाश देशो मे यह एक महत्वपूर्ण रचनात्मक का्मे- 

क्रम हो गया है। पूँजीवादी और समाजवादी दोनो ही भ्रकार के राज्य लोक 
हितकारी राज्य (५४०७० 5:0०) बनाता चाहते हैं और लोक हितकारी 

कार्यो में सामाजिक सुरक्षा को श्रथम स्थान प्राप्त होता है। प्रारम्भ मे सामा- 

जिक सुरक्षा का आयोजन मूचलत औद्योगिक श्रमजीवियों के लिये किया 

जाता था, परन्तु आज प्रत्येक राष्ट्र अपने को लोक हितकारी राज्य 

(फ्शश्थि८ 8०) कहलाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा में केवल 
श्रमिको को ही नही, वरन् समाज के सभो वर्गों को सम्मिलित करता है, 

जिससे सम्पूर्ण समाज को लाभ हो सके । 

अनुष्य का जोवग अनेक घटनाओ, खतरो एवं जोखिगो से परिपूर्ण है 

जिससे जीवन अत्यन्त नीररा, कष्टप्रद तथा दुप्कर हो जाता है। सामाजिक 

सुरक्षा का ध्येय ऐसे जोखिमो, खतरो एवं घटताओ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान 

करना है। इसमे श्रमिको की क्षतिपूरति, बीमारी तथा स्वास्थ्य बीमा, वेकारी 
बीमा तथा वृद्धावस्था-पेन्शन का समावेश होता है। वीमारी, बेकारी, वृद्ध- 

वस्था, विधवापत्, परिवार के उपाजक सदस्य की मृत्यु इत्यादि घटनायें उस 

समय होती हैं जब मनुष्य की आय तो लगभग बन्द हो जाती है परल्तु व्यय 
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सम्मान रहते हैं था बढ जाते है । ऐसी अवस्था में इन घटनाओं का उत्तरदायित्व 

पीड़ित मनुष्य पर कदापि नही है बल्कि समाज के ऊपर है। अत समाज को 

ही कसी ने किसी प्रकार से इन घटनाओ से पीडित मनुप्य की रक्षा करनी 

आहिए । एक प्रगतिशील उम्राज भी वही है जो अपने सदस्यों को आधिक 

एवं सामाजिक सुरुक्षा प्रदान करता है। 

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ 
सामाजिक सरक्षा के अतगत तीन योजनाये थाती है -- 

(१) साम्राजिक सहायता (3००० 8$ञञ००) 

(२) सामाजिक बीमा (800४ 00378) 

(३) सहायक कार्ये (#00]979 %ै०850०3) 

(१) सामाजिक सहायता-- कह है जिसभे लाभ पाने वाले 
ध्यक्तियो को कुछ भी चन्दा नही देना पढता। सारा सर्च सरकार स्वय अपने 

पास से करती है, यद्यापि सरकार पर ऐसा करने के लिए कोई उत्तरदायित्व 

(0७॥स्8४0००) नही होता है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों का समावेश 
होता हे -- 

(१) वेकारी सुरक्षा ( एग0ए090)0७६/ एशार्श ) 
(२) डाक्टरी सहायता 02०8909 »585/87०6) 

(३) अमोग्य एव बूढे व्यक्तियों की सहायता (34977809720 ०६ ]99४8- 
३95 206 3860) 

(४) सामान्य सहायता (007) ॥५०५४४७४८०) 

(२) सामाजिक वीमा--वह है जिसे लाभ णने वाले व्यक्तियो 
को कुछ न छुछ चन्दे के रूप मे देना पडता है। हाँ यह अवश्य है कि अधिकतर 

होने वाला व्यय सरकार और मालिक (#एए/092७) दोनों करते है। दूसरे 

शब्दों में 'सामाजिक बीमा के अन्तर्गत एक बीमा कोप” (#05ए7७॥0७ 090) 

होता है जिसका निर्माण 'त्रिदलीय चन्दे” (्रगएशप्रा8 20तरव90७078) से 

होता है। तरिदलीय चन्दा' कर्मचारियों, मालिको व सरकार के द्वारा दिया 
जांता है । इस प्रकार सामाजिक बीमा कर्मचारी, मालिक जौर सरकार तीनो 
का सामूहिक प्रयत्न है 

सामाजिक दीमा के अन्तर्गत निम्व वगया का समावेश होता हैं -- 
(१) स्वास्थ्य वीमा (सदथकत ॥४पघ००) 
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(२) औद्योगिव असमर्थता के विरुद्ध वीमा (॥॥5एशा०८ ह8भफ़ां 

00507] 0535) 

(३) वेकारी वोमा ॥07079097श0॥ |ाध्ण्ा३7९०) 

(४) प्रसूति बीमा (१४४९णाओ पाइगद्वा८९४) 

(५) वृद्धावस्था वेग्शन, प्रॉवीडेण्ट फण्ड तथा बीमा (068 #26 शिक्षा 

छाणाड, गिठशठंलाघ का गाते £700छगाला। [05ए90०) 

(६) विधवा एवं अनायो वी पेन्शन तथा उत्तर जीवियो का बीमा 
( जात0०एऊा रात 0ज्क्राह मलाहाठा$. बात 5ण्रश05 

[70509766) 

(३) सहायक काये (#आला्षए ॥(८४४॥४८७)--'सामाणिक 
बीसा' और सामाजिक सहायता' की परियोजनायें उस समय तय सफ्ल नही 

हो सकती जब तक कि सहायक ज़ियाओ' की सहायता न ली जाय। इन 

ब्रियाओ का उद्देश्य विभित जोखिमो एवं घटनाओं (0:0८४०४ को कम मे 

कम करना है। इस वियाओ में निम्नलिखित समन्वित हैं -- 

(१) प्रशिक्षण एवं पुनस्थापन (शाह 800 रि्श४0॥॥98॥07) 

(२) सावंजनिक निर्माण कार्य एव रोजयारी (7मग्णा० एणाो७ शा 

&779009क्रथ्यां £500989205 ) 

(३) पोपाहार तथा आवास सुधार (रिएशधर00 803 छठए0नाह 
रिहा ) 

(४) बीमारियों तथा महामारियो की रोकथाम (एिश्प्शा॥व07 रण 

05638९5 800 एज्ञाठश्यग्र८ड) 

(५) दुघंटताओं वी रोकथाम (2:६ए६४0०7 ण॑ #०९८८॥5) 

(६) राजगार तथा मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी विधान (7.टा्रशाणा 
इट्इ्ा009 ६णए/०9एफटपां 356 ए286 एाडद्ब्राठ्त ) 

सामाजिक सुरक्षा की परिभापाएँ 

श्री जी० डी० एच० कोल के बनुसार “सामाजिक सुरक्षा का विचार 

विस्तृत रुप मे यह है कि राज्य (5०) अपने सभी नागरिकों के लिए 

न्यूनतम भौतिक कल्याण प्रदान करने का भार लेता है जिससे उनके जीवन बी 
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सभी मुख्य आकस्मिक घटताये सुरक्षित हो जायें [* 

अ तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन ने सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा इस प्रकार 

दी है--/ यह वह मुरक्षा है जो समाज किसी उपयुक्त संगठन द्वारा अपने 

सदस्यो की रक्षा उन जोखिमो के विरुद्ध करता है जिससे वे प्रभावित हो सकते 

है। ये जोखिम क्षावश्यक रूप से ये है जिमके विरुद्ध अल्प आय वाले लोग 

अपनी वुद्धिमत्ता था दूरद्शिता से व्यवस्था नही कर पाते है ।” 

तर विलियम वेवरिज ने अपनी सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट मे सामाजिक 

सुरक्षा के विस्तृत विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “पुर्नार्माण के 

पाँच दँत्यो मे से अभाव (६४०७७) केवल एक देत्य है और जो कुछ बर्थो में 

आसानी से दूर किया जा सकता है । [| 

सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएँ 
((फ्घाबएाला5५005 06 80टागो 86९पत09) 

सामाजिक सुरक्षा योजना की तीन प्रमुख विशेषताये होती हैं -- 

(१) इसके अन्तर्गत कुछ लाभ (8०7८॥0) जैसे चिकित्सा लाभ, बीमारी 

लाभ इत्यादि तथा 'बलान बेरोजगारी” धैएए०७ण४9 ए॥677900॥7०7) के 

हो जाने पर आये की गारण्टी करना । 

(२) इसक जस््तर्गत वैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए अर्थात् ऐसी योजना 

को कार्यान्विद करने वाले सगठन के कुछ वैधानिक अधिकार तथा उत्तर- 
दायित्व होने चाहिए। 

(३) योजता को चलाने के लिए समुचित प्रशासन मशीनरी (2 000705- 

एबए8 )ैथ॥शआ479) होनी चाहिए । 

* यह ।वेए३ णाँ ६८छडो ६६९७७), 7०८ 070349, ॥$ "4६ धै।६ 5६४८९ 

$॥9॥ ॥8/68 ॥$९॥ #+६520759॥8 छिक ९॥50908 3 ॥07॥707 दशा वं39 ० 

प्रथा ४578 ९० औ ॥08 धारक्षो$ 6 3 388 जा4व४ 0०७३ ४० 

(०५९४ 2) ४08 ८०90 2९१८९५ ० 6 ?? ज-छ २2 मे दल 

ते ४३/आा६ 5 ०09 ०7९ छत 06 ॥५6 ह!श8 छा ध!8 4030 ए। 78८0॥5- 

परप्प्णा गाव जा 508 र3)$ एं।६ ६३६९५६ (० ३घढ८८ ? 

-+4 फ्रबाादका सशरा्व॑डट- 
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(३) सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र 
(8९0०6 ० ७500०॑ं॥] $९८णाएशे 

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके आत्तगंत 'गर्भ से 
मरण' तक की घटनाओ के विएद्ध सुरक्षा प्रदान वी जाती है। गर्भ में बच्चे 
को प्रसूति सम्बन्धी सुविधाये और गर्भ के बाहर आने पर उसके पालन-पोषण 

एवं भोजन की सुविधा होनी चाहिए, इसके वाद शिक्षण की सुविधा, क्रि 

काम आदि की । इसमे उस समय की सुरक्षा भी सम्मिलित होती है. जबकि 

मनुप्य काम पर न लगा हो अथवा वह बेरोजगार या बिस्थावित हो। इसके 

अतिरिक्त उचित काम करने की प्रमापित दक्याओं वी सुरक्षा, वृद्धावस्था मे आय 
की सुरक्षा, वेरोजगारी के समय आय की सुरक्षा, आमोद प्रमोद की सुरक्षा, 

बात्मोन्नत्रि की सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा, घटना, असमर्थता एवं मृत्य हो जाने 
पर परिवार की मुरक्षा आदि भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित है 

भारतवर्ष मे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 
भारतवपे में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध भे जितना कहा जाय कम है। 

भारतवर्ष सम्पूर्ण देश वे नागरिकों तथा विश्लेप रुप से औद्योगिक क्मंचारियो 

के लिए सामाजिक सुरक्षा की महत्ता एव उपयोगिता वो अस्वीकार बर ही 
नही सकता है। और न सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को भारतवर्ष की 
तिर्धनता के आधार पर ठुकराया ही जा सकता है। लाड विलियम वेवरिज 

के शब्दो म “एक दृष्टिकोण से जितने ही आप निर्घन है. उतना हो अधिक 
आपको उसकी (सामाजिक सुरक्षा) आवश्यकता होगी, और अपने स्थास्थ्य 

को ठीक रखकर आप अपनी वार्यक्षमता को यढाते है ।”” 

भारतवर्ष मे सयुक्त परिवार पद्धति, जाति व्यवस्था द्वारा सहायता तथा 

जातीय अनुदान के समाप्त हो जाने से सामाजिक सुरक्षा का महत्व और भी 

बढ जाता है । भारतीय श्रमिकों के दयनीय स्वास्थ्य, अज्ञानता, बच्चों एवं 

माताओ की ऊँची जन्म एव मृत्यु दर अपर्याप्त पोपाहार (#शनाषाएधव०) 
तथा अनेक बीमारियों एवं भहामारियों (कछाठ॑ध्ा०» इत्यादि के कारण 

सामाजिक सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है । 

सामाजिक सुरक्षा का विकास 
सामाजिक दीमा यो तो बहुद प्राचीन इतिहास रखता है और वह प्रत्येक 

देश भे कसी न किसी रूप मे विद्यमान था। प्राचीन कात में राजा महाराजा 
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लोग अपनी जचता को अकाल, वाड तथा अन्य दैदी प्रकोपो के समय अनुदान, 
घूट तथा अन्य प्रकार की आशधिक सहायता दिया करते थे । भारतवर्ष में 

जऋच्वेद तथा महाभारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रमाण मिलता है। किन््मु 

इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा असमान, अव्यवस्थित, अनिश्चित एवं अप- 

सानजनक थी। दान पाने वाला लज्जा और सकोच का अनुभव करता था । 
अत सामाजिक सुरक्षो के सम्दन्ध में यह आवश्यक समझा गया कि समाज के 

हारा प्रदान की गई सहायता सस्माससूचक और विश्वासनीय हो । “बगैर 

दिए कुछ प्राप्त किया जा रहा है” ऐसा आत्मघाती भाव सहायता पाने वाले 

के मन में नही आना चाहिए । परन्तु यह सब दान के रूप में किया जाता था 

जो कमचारियो के स्वाभिमान के विरुद्ध धा। परन्तु वर्तमान रूप से इसका 

विकास सर्वप्रथम जमनी में १९ वी शताब्दी के उत्तराध में हुआ जिसमे श्रसिको 

के लिए बीमारी, दुर्घटना, बुढापे तथा दुर्बलता इत्यादि के विरुद्ध अनिवार्य 
बीमा की व्यवस्था की गई। सम्राट विलियम प्रधम(जर्मनी)ने १८८३ में चिकित्सा 

हितलाभ, और १८८४ में श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा का श्रीयणेश किया । जर्मनी 

के इस कार्य की सफलता देख कर अन्य देशो ने भी इस दिशा की ओर 

कदम उठाये । 

सम् १९२४ में कुछ फ्रासोसी अर्थभास्तियो ते अत्यन्त जोरदार शब्दों मे 
कहा कि ये योजनाएँ मनुष्य के व्यक्तित्व एवं उसकी दूररशिता के लिए घातक 

हैं। अमेरिका में भी प्रेसीडेन्ट ट्र,मैंस के समय सामाजिक सुरक्षा विरोधी 
प्रचार में ७० लाख पौड की रकम वहा दो गई। किस्तु इन विसोबों के 

बावजूद भी सामाजिक युरक्षा को अन्तराब्ट्रीय गोरव प्राप्त हा चुका है । 
7, ., 0. के प्रयत्न से अनेक ऐसे प्रस्ताव पास किये जा चुके है जिनमे सदस्य 

देशों को अपने-अपने क्षेत्र मे सममाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वत करने के 

आदेश दिए गए है । फलस्वरूप इस प्रकार की योजनाये, डेनमा्क, प्रेटब्रिटेन, 

भास्ट्रेलिया तथा रूस जादि देखो में इसी नवाब्दी म विकसित हुई । 
ग्रेट ब्रिटेन ने १६९७ में कर्मचारी क्षतियूति अधिनियस, १९०९ में बुटापा 

मेन्शन अधिनियम, १९११ मे स्वास्थ्यवीमा झअधिनियम, १९२० में बेकारी 

बीमो अधिनियम, १९२५ में विधवा-अनाथ सहायता इत्यादि सम्बन्धी अधि- 

वियम्र बनाये । इसके अतिरिक्त यहाँ पर शिक्षा, अस्पताल, प्रसूति लाभ, 

तथा बच्चो की समृद्धि के लिए भो महायता दी जाती है । परन्तु सामाजिक 

सुरक्षा की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रेट ब्रिटेव भें द्वितीय विश्व युद्ध के 

अन्त में उठाया गया जब ज़्मात्िपूर्ण सामाजिक दीसा योजना विवरिज् योजना! 
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(86ए९४088 ?90) के नाम से चालू की गई जिसमे शिशु पालने से लेकर 
शव सस्कार तक (ग्र०ए (४७0॥४ ॥0 074ए6) की आर्थिक सहायता का 

सम्पूर्ण जनता के लिए प्रावधान है। 
सन् १९४६४ मे ग्रेट ब्रिटेन में लेवर पार्टी 8००४7 एथ0) के सत्ता में 

आ जाने के कारण अनेक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम पास किये गये 
जैसे १९४५ में 'फेमिली एलाउन्स ऐक्ट', १९४६ में 'नेशनल इन्श्योरेन्स 

(इण्डस्ट्रियय इस्जरीज), एबड', तथा “नेशनल इ्श्योरेन्शा एक्ट! "नेशनल हेल्थ 

सबिस एक्ट', तथा १९४८ मे “वेश्नल अस्िस्टेन्स एक्ट' तथा “चिल्ड्रेन्स एक्ट 
पास क्ये गये । 

अमेरिका में यद्यपि सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम देर से उठाये गये, 

परन्तु फिर भी पिछले कुछ वर्षो में वहाँ की सरकार ने इस दिद्ञा में महत्वपूर्ण 
कार्य किये है। सम् १९३५ में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, १५४४ में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम ( ?ण७॥० पब्याप्त 5७४०४ ० ), 

१९४६ में रोजगार अधिनियम (श790जाए7८०४५ 8०0), १९५० में 'सामाजिक 

सुरक्षा सशोधन अधिनियम (9०८७ 8९०७७ ०७४९००॥९०६ /०) तथा 

१९५१ में अनेक सामाजिक सुरक्षा कानून बनाये गये । 

रूस में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो में विश्येप प्रगति हुई है। रूस 
की सरकार के द्वारा चमारी की सुरक्षा के अतिरिक्त बहुत-सा घन सामाडिक 

बीमा योजनाओं पर व्यय किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर 

प्रतिवषें लगमभग २१४०० मिलियन रूबल्स (880७४७/५७) इन योजमाओ पर 

व्यय किया जाता है। वहाँ के प्रत्येक क्मचारी को सामाजिक बीमा कराना 

अनिवार्य है । प्रत्येक व्यवसाय को दी जाने वाली मजदूरी तथा वेतन का एक 

निश्चित प्रतिशत रामाजिक वीमा कोप में देना नियमत अनिवार्य है। इस 

कोष का नियन्त्रण श्रमिक सधो द्वारा होता है। 'सोवियत ट्रेड यूतिसन्स” की 
केन्द्रीय समिति सामाजिक सुरक्षा के कार्यों की देखभाल करती है। सामाजिक 

बीमा कोष का घन अस्थायी असमर्थता (७07एण०श9 0/539८00८॥॥), मातृत्व 

'लाम शीर्ष छैएण४१) वृद्धावस्था लाभ, निशुल्क चिकित्सा, पौष्टिक 

भोजन (0।०४० ऐै०णघा७॥४८००८ तथा शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय 

किया जाता है । 
इसी प्रकार आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडेन, फ्रान्स, डैन््साके, जापान, मिल्ल 

इत्यादि देशो मे भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाये चल रही है। विभिन्न 
देशों की सामाजिक सुरक्षा योजवाओ की वर्तमान स्विति-ब्यौरा इस अ्रकार है। 
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ब्रिटेन की बेवरिज योजना* 
जैसा कि उपरोक्त बताया जा चुका है कि ब्रिटेन म १९वीं झताब्दी मे इस 

दिशा की ओर कदम उठाये गय । तत्पश्चात् वहाँ ५र सामाजिक सुरक्षा की 
प्रगति वडी तेती से हुई है। १९१२ में इगलेंड में “बैकारी एवं स्वास्थ्य वोमा” 
की एक सुव्यवस्यित योजना वनाई गई । इसके पश्चात् ५ जुलाई १९४२ में 

बवैवरिज योजना” नामर एक विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वित की गई 
जिसका अभ्ययन हमारे दक्य के सुरक्षा सम्बन्धी नियमी मे सहायक होगा। 

* बैवरिज योजना” तोन वर्गों म विभाजित है -- 
[१] राष्ट्रीय स्वास्थ्य सवा (फघ&७०००) सल्वाय 527००) 

[२] राष्ट्रीय बीमा (र४:०ए4] [05097००) 

[३] शाप्ट्रीय सहायता बोर्ड (िक078॥ 35४52706 8020) 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा--इसके अन्तर्गत ब्रिटन में चिकित्सा सम्बन्धी 
सेवायें पूर्णत निशुल्क हैं। एवं डाइटर को २०००) से ४०००) तक मासिक 

सरकारी भत्ता मिलता है और उसकी देख-रेख में शगभग ४०० थ्यक्ति रहते 
हैं। आकस्मिक बागन्तुक रोगियों को भी नि शुल्क चिकित्सा प्राप्त होती है। 

राष्ट्रीय बीमा --इसके अन्तर्गत मजदूर जौर मालिक दोनों ही एक 
कोष को चन्दा देत हैं।॥ यह कोप '*राष्ट्रीय बीमा भत्रालय! द्वारा प्रशामित 

होता है । साप्ताहिक चन्दा ईस प्रकार है -- 

व्यक्ति पुरुष महिलाय 

मालिक ५ छि० १ पै० ४ शि० 

मजदूर ड शि० ४ पै० ३ झि० ४ पे० 

इस योजना के अन्तर्गत अनेक लाभ प्रदान किये णाते हैं जैसे -- 
[१] धथम सनन््तान के पश्चात् प्रत्येक बच्चे को १६ वर्ष की आयु तक 

८ श्ि० सप्ताहिक, 

[२] चोट लगन पर ४५ सि० सप्ताहिक , 
[३] बेकारी काल में २६ शि० सप्ताहिक , 

[४] रोग काल में ६६ श्षि० साप्ताहिक, 
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[५] प्रमूति लाभ-माला को शिक्षु जन्म के ६ सप्ताह पुर्द से १३ सप्ताह 
बाद तक ३६ शि० साप्ताहिक: 

[६] वैधव्य-विधवा को वेँधव्य के १३ सप्ताह पश्चात् भी ३६ शि० 
साप्ताहिक; 

[७] अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए १२ झि० साप्ताहिक; 

[5] वुद्धावस्था पेन्शन--६५ वर्य को आयु पर पुरुषों को और ६० वर्ष 
की आयु पर महिलाओ को ३० शि० साप्ताहिक; तथा 

[९] अन््त्येप्डि क्रिया व्यय २० पोड 

इन सेवाओं के अतिरिक्त साम्राजिक सुरक्षा के अन्तर्मंत्र संयुक्त राज्य 
(0. छू.) मे कुछ योजनायें भी सम्मिलित कर दी गई है जैसे फैमिली एलाउन्स' 
युद्ध पीडितो को लाभ, सरकारी मिलिटरी तथा सिविलियन कर्मचारियों को 
ख्ाभ इत्पादि । 

योजना की प्रगति--१९५४-५४ मे सयुक्त राज्य की विशिन्न बीमा 
योजनाओ की प्रगति इस प्रकार थी ।हैं 

कक हर पोड्स में 
योजनाये 

आय | व्यय ज्षेप 

[१] सामाजिक बीमा तथा सम्मिल्रित 

योजनाये (80९००) 9507श002 घणते 

#$8॥॥॥]3066 $0)87085) ६९७८५ | ६३५४८ | -+-६२ ४ 

[२] परिवार भत्ता (8807५ 8॥0छ४7०थ | १११९९ | १११५९ | -- 

(३ सार्वडनिक कर्मचारी-सैलिक एवं नाग- 
रिक (?एणा० हएए0०9९९४-४प॥आव9 

& एज़)979) १०२२३।| 5८ः७| +१३६ 

[४] सावेजनिक सहायता तथा सम्मिलित 
योजवाये (7ए७४2  43अेश॥००९ ८ 

2 भंडयै 228. 560९5028) २३१९६ (६ २३१९६ कल 

[५] थुद्ध पीडितो को लाभ (फेल्शांसिड लि 

बा सबाणछे ९२१३। ६२३ -- 

+ व8 (०४६ 5997] $९६छ७व४) २: <:- 0, 62224 4958, 



१० औद्योगिक संगठत 

इस प्रकार ब्रिटेन प्रति वर्ष अपनी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर लगभग 
१६२० मिलियन पौड्स व्यय करता रहा है जो कि औसतन ३२ पौड प्रतिवर्ष 

प्रति व्यक्ति पडता है। “यदि ब्रिटेव जो समाजवादी और न साम्यवादी, 

बैवरिज योजना सचालित कर सक्तता है तो बोई कारण नहीं है कि भारत 

में भी राज्य की ओर से ऐसी हो योजना चलाई जाय। 

भारतवर्ष मे सामाजिक सुरक्षा-- विभिन देशों मे सामाजिक 
सुरक्षा की प्रगति देखते हुए हमारे देश में बहुत कम प्रगति हुई हैं। इसका 
मुख्य कारण यही था कि भारतवर्ष औद्योगिक प्रमति में काफ़ी पिठडा हुआ 

है। बास्तब में देखा जाय तो हमारे देश मे औद्योगिक प्रगति प्रथम महायुद्ध 

के पश्चात् हुई। फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की प्रगति प्रथम विश्वयुद्ध के 
पश्चात् ही सम्भव हो सकी | परन्तु फिर भी समग्र-समय पर विभिन्न समितियाँ 

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्पित करती रही । वम्बई-हडताल जाँच 

समिति (१९२५-२९), शाही आयोग (१९३१), कानपुर श्रम जाँच समिति 
(१९४०) इत्पादि मे राममाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करने की दिखला मे 

प्रयत्न किए, किन्तु विदेशी शासन की उदासीनता के कारण इस ओर कोई 
विशेष प्रगति नही हुई । 

इस दिशा में सर्वप्रथम दो महत्वपूर्ण अधिनियम (#०७) 'श्रमिको की 

क्षतिपूर्ति अधिनियम” (शण[(क्रब्य'5 0०ग्रएथाइशा07 8०) १९२३ में तथा 

'प्रसुति लाभ अधिनियम! (४शंथणाओ छश्शथी। 8०) कुछ राज्यों में पास 

किए गए। 'प्रसूति लाभ अधिनियम सर्वप्रथम बम्बई में १९२९ में पास किया 

गया बांद में यह अन्य राज्यों में पास किया गया जैसे १९३७ में उत्तर प्रदेश 
मे, १६९४४ मे आसाम मे, और १९४५ मे विहार गे। दस प्रवार सामाजिक 

सुरक्षा की नीव १९२३ मे रक्खी गई जबकि श्रमिकों की क्षत्तिपूर्ति का 

अधिनियम पास किया गया। 

द्वितीय महायुद्ध तक श्रमिकों की क्षतिपृर्ति, प्रस्रति लाभ तथा कुछ मालिको 
की स्वेच्छा पर आधारित बीमारी लाभ योजनाओ के अतिरिक्त सामाजिक 

सुरक्षा का और कोई स्वरूप भारत मे नही था । पर वास्तव में इन दोनो में 

से एक ने भी सामाजिक बीमा के सिद्धान्त को चालू नहीं किया था। ये कैवल 
सामाजिक सहायता के उपाय थे जिनके अन्दर इस प्रकार के भुगतानों का 

| श्री राधाकमल मुक्षी । 
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उत्तरदायित्व एकमात्र मालिकों पर ही था। परन्तु फिर भी भारतव्षे 

अन्तर्राप्ट्रीय श्रम समठन (. 3. 0.) के आन्दोलनो में सक्रिय भाग लेता रहा 

है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रथम सभा जो १९१९ मे हुई थी, से लेकर 

१९५४७ तक ८० समभाये हुई जौर 5० प्रस्ताव भी पात हुए। इनसे से भारत 

ने १५ प्रस्तावों को मान लिया है | 

१९४४ में अन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन की २६वी सभा फिलाडेलफ़िया में 

हुई, जिसमे श्रम सध ने सामाजिक सुरक्षा का एक कार्यत्रम बनाया सथा सब 

देशों से उसे अपनाने के लिए सिफारिश की । इस योजना के अन्तर्गत निम्न 

जोखिमो के विरुद्ध प्रावधान (?०शंक॑०7) किया गया था -- 

(१) बीमारी लाभ (5३2४72६५ 8002१) 

(२) प्रयूति लाभ (फिडादाणोज ऐशालगी) 

(३) जयोग्ववा लाभ धगर्भावाज 800थव) 

(४) वृद्धावस्था लाभ (06 &8० 8६7०0 
(५) उपाजंक सदस्य की मृत्यु नाम ( 9व्ब्या त क्ाइइत - फ्रांधाद 

फछेककथध ) 

(६) वेकारी लाभ (ए॥रथगए०चल्र४४ छथा९ा0 
(७) आकस्मिक व्यय (8:००४९००७ 859०75४2७) 

(५) रोजगार सम्बन्धी हानि (87090/॥००॥ ॥0]97०8) 

भारतवर्ष मे शाही श्रम आयोग' (ए०ए० (ए०ाजंउ्रणा ता 
व..०0ए)--( १९३०-३१) ने तथा १९४०, १९४१ एवं १९४२ में श्षम 

मन्तियों के सम्मेलन ते कुछ उद्योगो में अनिवार्य बीमारो योजना का जायोजन 

किया था । 

मार्च सन् १९४३ से भारतीय श्रम विभाग ने श्रमिकों के हेतु एक 

अनिवायं स्थास्थ्य वीमा योजना बनाने के लिए प्रोफेसर बी० पी० अदारकर 

को नियुक्त किया ६ श्रो० अदारकर ने सरकार के आदेस पर औद्योगिक 

श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य वीमा को व्यापक बोजना तैयार की और १५ 

अगस्त १९४४ को अपनो रिपोर्ट में कण्डा, इल्जोनिर्यास्ग, खनिज तथा 

धातुओ के स्थायी कारखानो मे उसे अनिवायं रूप से लागू करने की सिफा- 

स्शिकी। 

अदारकर योजना की जाँच अन्तर्राष्ट्रीय अम-सघ (0. 7.. 0.) के दो 

विश्वेषज्ञो-भ्रो मौरोस्टैक और रघुनावराव-ने १९४४ में की जौर उसे स्वी- 
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कार क्या तथा सिफारिश की। उसमे श्रयूतिदा सुविधा तथा काम फरते 

समय क्षतिपूर्ति को भी सम्मिलित कर सभी स्थायी कारखानों पर लागू कर 
दिया जाय 

भारत सरकार के श्रम विभाग वी सामाजिक सुरक्षा शाखा ने १९४१ मे 

तीन योजनाएँ बताई -- 

(१) प्रो० अदारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना वो स्थानापतर करने के 

लिए फैक्ट्री श्रमिक्रो वे लिए वीमारी दुर्घटना योजना , 

(२) प्रयूति की सम्मिलित योजना, तथा 

(३) भारतीय एवं विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारतीय 

नाविको के लिए वीमारी, वृद्धावरथा के विरुद्ध बीगा योजना । 

६ नवम्बर १९४६ को इन सुझावों के आवार पर एक बिल पेश्न किया 

गया। अबटूबर १९४७ म अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की “एशियन रोजनल 

कान्फ़े स' का अधिवेशन दिल्ली में हुआ । इसमे भी श्रमिकों को सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करने वे लिए सिफारिश की गई। तत्कालीन भारत के उद्योग 

भन्नी डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ३१ अक्ट्वर १९४७ को कान्फस से भाषण 

देते हुए कहा था कि “फिलाडैलफिया चार्टर” अवश्य पूरा होना चाहिए। 

उन्होने कहा था वि 'हम उसे ( चाटर को ) जगफल नहीं होने देंगे क्योंकि 

उसकी असफलता से सामाजिक प्रगति के विक्राप्त सम्बन्धी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 

वारतविक प्रथत्न समाप्त हों जावेगे।” उन्होंने यह भी कहां था शि “किसी 

भी रथान की निर्धनता कही पर भी समृद्धि नही होने देगी ।/” 

फ्लस्वस्प विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना को १९ अप्रैल १९४८ को 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम के रप मे ससद् द्वारा स्वीकृत किया 

गया । इसके पश्चात् सन् १९४८ में 'कोल माइम्स प्रावीडेट फ़ण्ड एक्ट” पास 

किया गया, जिसका सशोधन १९५१ में किया गया। 

इस प्रकार सक्षप में प्रारम्भ से अब तक इस दिशा में निम्न अधिनियम 

पास किये गये है -- 

(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३, 

(२) कोयला खान प्रावीडेंट फ़ुण्ड तथा बोनस स्क्रीम अधिनियम, १९४८: 

(३) पअसूत लाभ अधिनियम (राज्यों मं) , 

(४) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८, 
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(५) बागान श्रमिक अविनियम, १९५१; 
(६) कर्मचारी प्राबीडेट फण्ड एक्ट, १९५४२. तथा 
(७) उटनी और निष्कासन क्षत्तिपूति अधिनियम । 

इन अ्िनियणो का विस्तार से अध्ययत अगले पुप्ठो से किया गया है ॥ 

श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 
श्रमिक क्षत्तिपुति अधिनियम, १९२३? के जन्तर्गत बडी बडी मिलों में 

काम करने वाले श्रमिकों को काम के समय में लगने वालो चोट तथा बीमारी 

के फलस्वस्प होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतियूति की अदायगी की व्य- 
वस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ४००) मासिक तक की आय 
वाले कमंचारी आते है । ग्रह जधिनियम आांज जम्मू और काश्मीर को छोड 

कर सारे भारतवर्ष भे लागू है। परन्तु जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा 

योजना आरध्भ हो गई है, वहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता । 

इस प्रकार के अधिनियम की मॉय सर्वेक्रयम सत् १५४४ में वम्बई में हुई 

थी। फ्लत, कुछ प्रगतिशील मालिको ने क्षतिषपूर्ति की योजनाओं को चालू 

भी किया था। सन् १८८५ के घातक दुर्घटनाओ के अधिनियम के अनुसार 

ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाने पर मालिकों पर मुत्रदमा चलाया जा सकता था। 
परन्लु यह कभी लागू न हो सका । मजदूरों की अज्ञानता तथा अनुभवहीनता 

पर इन दुर्घटनाओं के उत्तरदायित्व को मंढ कर मालिक अपने दायित्व को 
डालने का उपाय कर लेता था । इस दोष फो दुर करने के लिए सस्कार ने 
१९२३ में एक प्रशस्त क्षतिपूलि अधिनियम को बनाया, जो १ जुलाई १९२४ 

से लागू हुआ । इस अधिनियम को और जधिक भ्रश्स्त बनाने के लिए सरकार 
ने इसमे १९५६ में पुन सझोधन किया है । संशोधित अधिनियम (१९५९) 
का विवेचन भी यहाँ पर किया गया है! 

श्रमिकों की क्षतिपूर्ति (सशोधन) अधिनियम, १९५९ 
कैन्द्रीय सरकार की एक यधिसूचना के अनुसार मजदूरों का मुआवजा 

(संशोधन) अधिनियम, १९५९, १ जून से बायू कर दिया गया है। 
पहले मुजावजा देने के लिए वयस्को बौर नावालियो में भी भेद किया 

जाता था, वह इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। आजकत अस्थायी 
रूप से प्शक्त मजदूरों को ७ दिन के प्रतीक्षा समय में मुणादजा नही दिया 
जीता । ज॑व वह समय घटा कर ३ दिन कर दिया गया | 
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अगर मुजावजा देने में एक्त महीने से ज्यादा वी देर हो तो मजदूरों दे 

मुआवजा कमिश्नर यह निर्देश दे सकते हैं कि वक्ताया सुआवजे पर ६ अधियित 

प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित रकम चुक्ायी जाम । अधिनियम में यह नो 
व्यवस्था की गई है कि यदि मजदर चाहें तो वे पैक्ट्रियों अथवा कारखानों के 

इसपरेवटर को अपनी जोर से मुकदमा लड़ने के लिए कह सकते हैं। अगर 
मुज्ावजा देने के सम्बन्ध मे कोर्ट मुकदमा चल रहा है; मोर इस बीच वा 
मुआदजा देने से पहले कोई मालिव अपनी पूँजी किसी कौर को दे देता है ठो 

मुआवजा की राशि उस पूंजी में से हो काट ली जावेगी । 

मुआवजा देने के लिए नोटों और वौमारियों की जो सूची दनो हुई है, 
उसे ही इस अधिनियम मे कौर बट दिया गया है $ 

वीमारी एवं स्वास्थ्य वीमा 
( 570.7९$5 ८ क्ाष्यधा प्राइप्र्मावटट ) 

दीमारी एव स्वास्थ्य दीमा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने 

विधेष रुप से दो कन््वेंशन बौर एक सिफारिश स्वीकार की है। इनमे ते 
भारत ने किसी नी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दास्तव में 'फर्मचारी 

राज्य वीमा अधिनियम १८४८? ही इस दिद्चा में यहाँ पहला प्रयल है । 

१९२७ के भ्रथम कस्वेंधचन मे वीमारी की समस्या को पहली वार उप्र रूप 

में हमारे सम्मुख पश क्या था। तब से लेकर अभी तक इस सम्बन्ध मे हमारे 

देन मे निरन्तर चर्चा होती रही है, परन्तु दुर्माग्यवश इस जोर हमारी बोई 
दोस प्राति न हो सकी | वम्बई, पूना, मद्रास इत्थादि में राज्य सरकारों ने 

इस ओर कुछ श्रयास किए हैं, परन्तु उन्हें इसमे सफलता च मिल सबी 4 सन् 

9९३१ में झाही श्रम बायोग ने जोरदार झब्दों मे स्रिफारिय की थी कि देश 

के प्रमुख बौद्योगिक केन्द्रों मे बीमारी बीमा के अभाव में श्रमिकों की वढि- 
नाइयो की शझोीक्राक्तिन्षी्र जाँच होनी चाहिए तथा उसके लिए एक्र योजना 

बनाती चाहिए, परन््तु प्रान्तीय (प्रदेशोय) सरवारो की उदासीवता के कारप 

भारत सरकार इस जोर कुछ भी न कर चक्री। 

जैंधा कि अन््यत्र कहा जा चुका है सन् १९४३ में भास्व सरकार ने 

श्री बी०पी०आदारकर को भारत के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करने का वाम 

सौंपा । १९४४ में उन्होंने औद्योगिक श्रमिक्षों के स्वास्थ्य बीमा पर पर 

रसपोर्ट' पस्तुत की । १९४४ जिदली श्वम-सम्मेलन और १९४५ मे स्थावी 

श्रम समिति द्वारा इस पर विचार हुआ ४ अन्त में १६४ में 'कर्मचारी राज्य 
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बीमा योजना! में स्वोहृत योजना को अपनाया गया । इस 'योजना! मे, वास्तव 

मै देखा जाय तो, सम्पूर्ण सरक्षित जोखिमो में मे बीमारी ही प्रमुख है । 

मातृत्व-लाभ-अधिनियम 

हमारे देश में मातृत्व लाभ की अदायगी के विषय में १९२४ तक कोई 

व्यवस्था नथी। यद्यपि देश में बच्चो तथा माताओं की मुत्यु-दर काफी 
ऊँची थी। १९१९ मे अस्तर्राप्ट्रीय-भ्रम-सगठन के ड्ाफ्ट कन्वेशन के अपनाए 

जाके पर इसकी महत्ता समझी गई। सन् १९२४ मे श्री एन० एम० जोशी ने 

विधान सभा में शिशु जन्म के कुछ समय पूर्व तथा याद कारखानो व खादो में 

स्त्रियो के रोजगार को रोकने के लिए, मातृत्व लाभ की अदायगी वी व्यवस्था 
के लिए तथा शिश्रु जम्म से छ सप्ताह पूववे व बाद मे उन्हें अवकाश्य देने के 

लिए एक बिल प्रस्तुत किया | इस विल में यह सुझाव रखा गया था कि 
प्रान्तीय (राज्य) सरकारो को चाहिए कि मालिको से चन्दा द्वारा मातृत्व 
लाभ देने के लिए एक मातृत्व लाभ कोप (४४५) का तिमार्ण करें। परल्लु 

अभाग्यवश्च उक्त बिल विधात सभा ने रहू कर दिया । 

बहुत काल तक इस ओर कोई ध्यान व दिया यया । अन्त मे ध्यक्तियत 

राज्य सरकारों ने हो इस दिशा मे कुछ कदम उठाए। सर्वप्रथम १९२९ में 

बम्बई भें मातृत्व लाभ अधिनियम पास हुआ तथा १९३४ में इसमे सशोधन 

हुआ । बम्बई का अनुकरण करके मध्य प्रदेश ने १९३० में मद्रास ने १९३४ 

में, उत्तर श्रदेश ने १९३८ में, बगाल ने १९३८ से, यजाब ने १९४७३ में 

असम ने १९४४ में और विहार ने १९४४ में उक्त अधिनियम को अपनाया 
तथा पास किया । 

इस जधिनियम के जस््तर्गत कारखानों मे काम करने वाली स्त्रियों को 

उनके शिश्ु-जनन के कुछ सप्ताह पूर्व तथा कुछ सप्ताह पश्चात् तक अवकाश 

मिल जादा है और इस जवकाश के समय उनको लगभग आधा वेतन भी 

मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा सम्बन्दी सुविधा भी उनको प्रदान की 

जाती है। सन् १९४१ में केन्द्रीय सरकार ने खानो में काम करने वाली 

स्जियो के लिए भी इसी प्रकार का नियम बना दिया है। मातृत्व लाम के 

भुगतान का नियमन ३ केन्द्रीय अविनियमो के अनुसार होता है । 

गू० पी० मातृत्त-लाभ अधिनियम १९१८. इसको प्रमुख 
विज्येपताएँ इस प्रकार हैं .-- 
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(१) अधिनियम का क्षेत्र-.यह अधिनियम उन सब कारसानो 
में, जिनमें कि १० या उससे अधिक श्रमिक काम वरते है, लागू होता है। 

(२) योग्यता काल--मातृत्व छुट्टो से छः महीने पहले इसका 
योग्यता काल है। 

(३) काम से अनिवार्य मुक्ति-प्रसव के चार सप्ताह पहले और 
चार सप्ताह बाद छट्टी लेना अनिवार्य है ॥ 

(४) गर्भवती स्त्री को प्राप्त नकद लाभ की दर-. आठ 
आने प्रतिदिन अथवा ओसत देँनिक आय से जो भी राशि अधिक हो, बह 

गर्भवती स्त्री को अवकाश काल मे प्राप्त होती है। 

(५) अतिरिक्त लाभ 
(अ) प्रसव काल मे यदि माता डावटरी सहायता का उपभोग करे ती 

४ रुपये के बोनस देने की व्यवस्था , 

(व) शिशुगृह चालू करने पर वहाँ स्त्री परिचायिका की नियुक्ति, बच्चे 

बाली स्त्रियों के लिए अतिरिक्त आराम के लिए लघु अवकाश और टर्वास्थ्य- 

निरीक्षको की नियुक्ति, 

(स) गर्भपात की दशा में ग्रभंपात के दिन से सवेतन तीब सप्ताह की 

छट्टी, और 

(द) मालिक द्वारा मातृत्व लाभ से बचने के लिए स्त्री-मजदूर के निकाले 

जाने की दशा से १०० रुपये अथवा उसकी औसत आय से १५० गुना रक्षम गे 

से, जो भी अधिक हो, देने की भी अतिरिक्त व्यवस्था है। 

कर्मचारी राज्य वीमा योजना 
( ६07009 ९९५ 5६8६6 [750727<८९ 5८९॥॥6 ) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् को दो महत्वपूर्ण घटनाओ ने सामाजिक 

सुरक्षा की समस्या को सम्मुख लाने मे विशेष योग दिया। प्रथम घटना 
१९४७ के अन्त मे होने वाली प्रारम्भिक 'ऐशियन प्रादेशिक श्रम सम्मेलन' छारा 

सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रस्ताव का स्वीकार किया जाढा 

तथा ट्वितीय भारतीय ससद द्वारा 'क्मेचारी राज्य बीमा योजना' को अधि- 

(नियम के रूप से १९ अगरत १९४८ को पास किया जाता। यह बोजना 
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सम्पूर्ण एशिया में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ध्रथम महत्वपूर्ण श्वास है, 

जिसके अनुसार भारतीय श्रम कानून के क्षेत्र मे एक नय जध्याय का प्रारम्भ 
होता है। ६ अक्टूबर १९४८ कौ “कर्मचारी राज्य बीमा निगम” (8. 5 [. 

(०7०:०४४००) का उद्घाठन भादरणोय चकवर्ती राजगोपालाचारी के कर- 

कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ । 

प्रारम्भ में इस योजना के कुछ रथायी फैक्टरियो में लागू करने का विचार 
किया गया जिसके अन्तर्गत २५ लाख श्रमिक आते थे । परल््तु दुर्भाग्यवश 

भालिको तथा श्रमिको के विरोध के कारण यह योजना अगले तीन वर्ष तक 

चुने हुए औद्योगिक केद्धो मे भो लागू व की जा सकी ) इतनी बडी योजना 
को सारे देश में एकदम चालू करना उचित न था, अत इसको केवल औद्यो- 

गरिक केन्द्र कानपुर तथा दिल्ली में ही प्रारम्भ किया गया और २४ फरवरी 
१९४२ को कानपुर में इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मन््त्री श्री नेहरू के 

कर-फमलो द्वारा सम्पन्न हुआ। 

यह विधान सब स्थायी सरकारी तथा गैर सरकारी फैक्टरियो पर लागू 

होता है जिसमे बिजली द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा जिनमे २० या 

उससे अधिक व्यक्ति काम करते है और जो ४००) प्रति मास या इससे कम 

पाने वाले है चाहे वे क्लर्क हो या श्रमिक ) ठेके पर काम करते वाले श्रमिक 

भी यदि वे ठेकेदार की दुकान पर या उसके निरीक्षण में कार्य करते हो, इसमे 

शामिल्र किये जा सकते है तथा सरकार इसे सामयिक उद्योगो थौर भन्य बर्ग 

के श्रमिकों पर भी लागू कर सकती है । 

कंचारी राज्य बीमा योजना का प्रवन्ध 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शासन प्रबन्ध करने के लिए तीत 

सस्थाओ की स्थापना की गई है -- 

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (8, $ 4. एणएणभा०ए०) 

(२) निभ्म की स्थायी समिति (59708778 एगाण्मध९8 ०4 7॥9 
(एग्फुणप०7) 

(३) चिकित्सा लाभ परियद 0४८०३४८४ 8८४60 (097८७) 

कृमेंचारी राज्य बीमा निगम 
इसके अन्तयंत ३१ सदस्य होते है जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, 
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मालिकों, कर्मचारियों, डावटरों तथा ससद (?थव700०7) के सदरय होते हैं। 
इसवा निर्वाचन इस प्रकार होता है -- 

(१) केस्द्रीय रारकार वे प्रतिनिधि (इसमे चेयरमेन तथा 
वाइस चेयरमैन त्रमश श्रम मन््त्री तथा स्वास्थ्य- 
मन््नी होते है) 

) “अ! राज्यो के प्रतिनिधि 
) स' राज्यों के प्रतिनिधि 

(४) कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
 भातिको के प्रतिनिधि 
) डाक्टरो के प्रतिनिधि 
) केन्द्रीय विधान समा के प्रतिनिधि 

| जप नए उद ६ >> ० दा 

कुल ३१ 

कारपोरेशन की स्थायी समिति 
यह कारपोरेशन के साधारण प्रशासन तथा निर्देशन का कार्यभार सभालती 

है । इसके अन्तगंत १३ सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन कारपोरेशन के सदस्यों 
मे से होता है। प्रशासन सन्वन्धी दायित्व वास्तव में कारपोरेशन के प्रमुख 
सचालक (07०९05 0९76ः2[) पर होता है ॥ प्रमुख सचालक को राहायता 

के लिए मुर्य अधिकारी (श79०9७० ०१०७) होते हैं । 

चिकित्सा लाभ परिपद 
इसमे २९ सदस्य होते है जो चिकित्सा सम्बन्धी विषयों पर कारपोरेशत 

को सलाह देते है । 

योजना को समुचित ढंग से चलाने के लिए पाँच क्षेत्रीय कार्यालय 

(॥२७६४०००। 070९७) कानपुर, दित्ली, बम्वई, मद्रास तया कलकत्ता मे स्थापित 

किये गये हैं। इन कार्यालयों का दायित्व है कि वे अपने-अपने क्षेत्र मे योजना 

को सफ्ततापुर्वक चलावें। प्रत्येक स्थान पर सहयोग श्राप्त करने के लिए 
क्षेत्रीय बडे (१८९४7070 80870) तथा स्थानीय समितियाँ (-०९७६ ८०फशए* 

6४७) भी स्थापित की गई है जिनमे श्रमिको, मालिको, राज्य सरकारों तथा 

कारपोरेदन के प्रतिनिधि होते हैं । 

श्रमिकों के झगडो का फँसला करने के लिए अधिनियम (8८४ में राज्य 
सरकारो को अपने राण्यो मे कमेंचारी बीमा न्यायालयों को स्थापना करने वा 

अधिवार दिया गया है। 

रु! 
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वित्तीय साधन (एशाशालंत ए८४5०पा८८३) 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवेश्यक धव का प्रबन्ध भालिको 

तथा कर्मचारियों द्वारा असदानो, सरकार द्वारा जनुदानों तथा स्थानीय 
सरकारो, व्यक्तियों व सस्याओ से प्राप्त दानो, चन्दों था अन्य आथिक सहाय- 

ताओ से बिया जाता है। केवल उन्हीं क्षेत्रों के कर्मेचारी जहाँ योजना चालू 

की गई है और जिन्होने दीमा करा लिया है, योजना के लिए कोप में जश- 

दान देते हैं। कारपोरेक्षन के शासकोय व्यय के ६ भाग के वरावर घन राशि 
केंद्रीय सरकार प्रयम्त ५ वर्षों तक वापिक अनुदात्र के रूप में देगी । राज्य 
सरबारें भी श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए दवादयों के खर्चे तदा बीमारो को 

देख भाल की व्यवस्था के लिए आवश्यक आशिक सहायता देगी जो लायत का 

है भाग होगी । 

सालिको तथा कर्मचारियों को नीचे लिखी तालिका के अनुसार, साप्ता- 
हिक अशदान देना होता है। मालिक कर्मचारियों का जश्दान उनके वेदन से 

काट लेते है । 

न् हे मालिकों 7 अन- 
कर्मचारियों का वर्ग डे 

का अयदान का अशदात | दात 

रू० सें०पै० | रे० न०पे> | रु०्त०पै० 

[१] ५) फ्ते कम ज्रौत दैतिक वेतल 
वाले कर्मचारी णाडड |. ०डड 

[२] ?) से १॥॥)) के वीच देवतिक 
वेतन वाले कमेचारी ० १२ डंडे |. ०५६ 

[३] १॥) से २) के बीच दैनिक 
बेतन वाले कमंचारी ०२५ 7] ०७५ 

४] २) छे ३) के दीच दँनिक 
देतन वाले कर्मचारी «३७ ० जद ११३ 

[५] ३) ठघर ४) के बोच देतिक 
वेतन वाले कर्मचारी नध्र्० श्ग्ण शश० 

[६] ४) ठथा ६) के बीच देनिक 
वेतन वाले कमंचारी ग््ह्र् श्३७ | २०६ 

[७] ६) था ८) के बीच दैनिक 
बेतन वाले कर्मचारी ० श८७ | रफ१ 

[5] ०) ठथा अधिक दैनिक वेतन 
पाने वाले कर्मचारी श्र५ रा४० | ३७५ 

कडससकसननकककफसफसफसफसफइफफफफ ससससस फनक क कसकलसनस्फनलरल न ं-नक्इ5४इइस्इिन- २ ीिीक फतह 
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सर्वप्रथम यह योजना प्रयोगात्मक रूप (सडथ77९7/8 8485) में दिल्ली 

और कानपुर में चालू होने वाली थी ॥ पर मालिकों (एफए09९४७) ने विरोध 
किया कि केवल उन्ही को अश्यदान देना होगा, जवकि अय्य क्षेत्रों के नियो 

क्तागण उससे मुक्त रहेगे। इससे उनको हानि होगी। अत १९५१ में इस 

विधान में सशोधन हुआ और देश भर के सब मालिकों से अंश्वदान लेना 

तय पाया गया। यह निश्चय हुआ कि कानपुर और दिल्ली के मालिकगण 
(६0.77/०9००» अपनी कुल मजदूरी बिल का १३ % तथा अन्य स्थानों के 

मालिक्गण 2£ देंगे। 

योजना के अन्तर्गत लाभ 
इस योजना मे अन्तर्गत जैसा अन्यत्र बताया जा चुका है, श्रमिकों को 

पाँच प्रकार के लाभ प्राप्त हैं, और ये लाभ हैं-- 

(१) चिकित्सा लाभ (नव्वाल्श ऐशाली) 

(२) बोमारी लाभ (56०८७65४ छल्0थीएे 

(३) प्रसूति लाभ (४0०४५ फ््ालीत 
(४) अयोग्यवा लाभ (0$480८77९70 फेशाथी) 

(५) आश्रितो का लाभ (04कुल्ातथ78 फ्ल्ाशा) 

(१) चिकित्सा लाभ--बीमा कराए हुए कर्मचारो को ही चिदि 
त्सा लाभ प्राप्त है, पर ऐसे व्यक्तियो के कुटुम्ब लिए भी, जब कारपोरेशन 

तथा राज्य सरकार इस योग्य हो इस लाभ की व्यवस्था की जा सकती है। 
इस चिकित्सा लाभ में औषधियों, अरपताल में भरती तथा देखभाल तथा घर 

पर डावटर की सेवाओ की सहायता बीमार कर्मचारी या जच्चा को मुफ्त 

दी जाती है। 

दिल्ली तथा कानपुर में पूरे समय के लिए डावटरो की सेवायें अस्पतालों 

में उपलब्ध है तथा आवश्यकता पडने पर घर पर भी वे जाते है। औषधियाँ भी 

दी जाती हैं। दूर स्थित स्थानों के लिए गतिशील चिकित्सालयो का भी 

मुपत प्रबन्ध है। इस लाभ को पाने के लिए कर्मचारी को ६ मास तक अशदान 

देना होता है। तभी अगले ६ मासो मे उसे लाभ मिल्तता है। कर्मचारी के 

अश दान की न्यूनतम सख्या १२ होनी चाहिए 

(२) बीमारी लाभ--वोमा कराए हुए कर्मचारी को बीमारी मे 

लगातार ३६५ दिनो की अवधि में अधिकतम ऊ सप्ताह तक नगद बीमारी लाभ 



सामाजिक सुरक्षा ४२१ 

मिल सकता हे) लाभ दर उसको औसत मजदूरों के ७/१२ भाग के लगभग 

होता है! ६ मात तक इसके लिए भी न्यूनतम अद्यदान आावश्यक है। दशा 

सुधरने पर कारपोरेशन को लाभ की जवधि वढ़ाने का अधिकार है ) 

(३) प्रसूति लाभ-्त्री कर्मचारियों को १३ सप्ताह के लिए 
नगद प्रसूति लाभ १२ आने प्रतिदिन की दर से या बीमारी बाम को दर से 

दोनों में जो भी अधिक हो, दिया जाता है । बच्चा होने के ६ सप्ताह से 

अधिक पहले यह चालू नही किया जा सकता है। इसके लिए भो न्यूनतम 

अंशदान की सख्या १२ निश्चित को गई है ॥ 

(४) अयोग्यता लाभ :-..क्ाम करने के समय में चोद लग 
जाने के कारण अथोग्यता के लिए वीमा कराये हुए कर्मचारियों को आवथिक 

सहायता मिलती है। अस्थायी अयोग्यता के लिए अयोग्यवा की अवधि तक 
एक वर्ष पूर्व की जौसत भजदूरी के लगभग जाघे तक नगद सहायता 

मिलती है । 

इसे पूर्ण दर कहते है । स्थायी अयोग्यता के लिए, “कर्मचारी क्षतियूति 
अधितियम! (फ़णदा३ (0०ग्राए्ट/586४०7॥ ह8०) में दी जाने वाली एक- 

मुएत (.७४७७-४प०) रकम के बजाब, कर्मचारी को जीवन भर पेंशन 
मिलती है | जो उनके उपार्जन शक्ति में हानि के अनुपात के अनुसार होती है।* 

(५) आश्चितों का लाभ--दीमा कराए हुए कर्मचारी की मृत्यु 
होने पर उसके आश्वितों मे निम्न प्रकार से लाभ को राशि का वितरण किया 

जाता है *- 

(अ) करमेंचारी की विधवा को उसके जीवन भर, यथा दूसरी थादी के 

समय तक पूर्ण दर के है भाग के वराबर रकम दी जाती है। और यदि 

दो या उससे अधिक बिघवाएँ हो तो इस रकम को उनमे वराबर-वराबर बांद 
दिया जाता है । 

(व) प्रत्वेक असल (रे८श) या दत्तक (8809/20) पुत्र को पूर्ण दर के 

ह भाग के वराबर की रकस उसकी १५ वर्ष की आयु तक था उसकी झिक्षा 

जारी रहने पर १८ वर्य की आयु तक दी जाती है । 

(स) प्रत्येक असल अविवाहित पुत्री को पूर्ण दर के है भाग के बराबर 

असाप्तहिक मजदूरी के ७/१२ को दर से | 
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रकम उसकी १५ वर्ष को आयु तक या उसकी शादी तक ( दोनो में से जो 

पहले हो ) या यदि उसकी शिक्षा जाये हो तो १८ वर्ष वी आयु ठक 

द्वी जाती है । 

यदि कसी समय यह लाभ पूर्ण दर से अधिक होगा तो माश्षितों में से 

प्रत्येक का भाग अनुपातिक अश में बदल दिया जायगा, जिससे देय उनकी 

पूरी रकष्म दर पर अयोग्यता लाभ की रकम से जधिक न होगी । गदि इन 

आश्रितो में से किसी का पता न चले तो आश्रितों का लाभ माता-पिता या 

पितामह-पितामही को उनके जीवन भर, तथा अन्य आशितों को सीमित काल 

तक दिया जा सकता है। पर भुगतान की दर “कर्मचारी राज्य बीमा न्याया- 

लग! हारा निर्धारित होगी । तत्सम्वन्धी झगडो के निवटारे के लिए कर्मचारी 

राज्य बीमा न्यायालयों तथा विश्विष्ट ट्रिब्यूनतों (57०० प्रा0एगर्) की 

स्थापना का भी विधान मे आयोजन है। दिल्ली तथा कानपुर में ऐसे न्याया- 

लयो की स्थापना हो चुकी है । 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की क्रियाओं का विवरण 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस योजना को वार्यान्वित करने के 

लिए सर्वेप्रथम कानपुर व दिल्ली में लायू क्या यया था। इसका उद्घाटन 

समारोह देश के प्रधान मन््त्री पष्डित जवाहरलाल नेहरू के कर-कमलों द्वारा 

२४ फरवरी १९५२ को कानपुर में सम्पन्न हुआ। उस समय इस योजना से 

लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों वी सख्या कानपुर और दिल्ली में क्रमश 

८०,००० और ४०,००० थी। दाने दाने यह योजना देश के अनेक क्षेत्रों मे 

लागू कर दी गई है और ऐसा अनुमान है क्वि द्वितीय पचवर्षीय योजना के 

अन्त तक यह योजना देश के उन सब क्षेत्रों मे लागू हो जायगो जहाँ पर 

औद्योगिक श्रसिकों की सख्या १५० से अधिक है। डावटरो को प्रति व्यक्ति 

के अनुसार फीस देने का समझौता हो जाने के कारण अहमदाबाद मे भी 

योजना शुरू कर दी गई है। यहाँ योजना झुरू करने से डेड लाख कर्मचारियों 

तथा लगभग ४४ लाख परिवारों को लाभ पहुँचेया । 
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आरम्भ से लेकर व तक इस योजना को प्रयत्ति इस ग्कार है :-- 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति 

रा थ चालू हाने 
हि 3 की तिथि 

दिल्ली दिल्ली राज्य २४- २-५२ 
प्रजाव प्रजाव झेत--जमृतसर, लुधियाना, अम्वाला, 

जालन्धर, जच्दुल्लापुर, जयाघरी तथा वठाला | १७- ५-५३ 
उत्तर प्रदेश कानपुर २४- २-४२ 

आगरा, लखनऊ तथा सहारनपुर १५- १-५६ 
मध्य प्रदेश ग्वालियर, इन्दोर, उज्जैन, रतलाम तथा र२३- १-५५ 

बरहनपुर र- ६-२६ 
राजस्थान जैपुर, जोधपुर, बीकानेर, लखेरी पाली 

(मारवरड) तथा मलिवारा २-१२-५६ 
बम्बई विश्ञान बम्वई (उाध्याधा 8090999) ३-१०-५४ 

जागपुर १९- ७-५४ 
अकोला ठवा हिंगनघाट २७ ४-५६ 

पश्चिमी द कलकत्ता हहर तथा हावडा जिला 2४- ८-५६ 
ज्षान्त्र हैदराबाद, सिकन्दराबाद १- ५४-५५ 

विजयवाडा, विद्याखापट्टनम, चित्तीवल्सा, 
गुत्तर, चैंतीवली, मगलगिरी तथा इलरू ९-१०-५४५ 

मद्रास कोयमुवदूर २३- १-५५ 
मद्रास भहर २०-१ १-५५ 
मदुराई, अम्बासामरद्रम तथा वृतीकोरन २७-१०-५६ 

केरल एलीपी, किलियन, जिचूर, इनोकुलम, जलवायी | १६- ९-५६ 
मैसूर बगलौर २६- ७-प्र८छ 

| 

कर्मचारी बीमा योजना की १९५८-५९ की रिपोर्ट 

कर्मचारी राज्य बीमे। नियम को १९५८-५९ की रिपोर्ट के अनुसार इस 

योजना के अन्तर्गत कर्मचारियो को मिलने बाली चिकित्सा सुविधाएँ इस वर्ष 

से उसके परिवारों को भी मिलनी शुरू हो गयी । सबसे पहले ये विर्णय मैनूर 

राज्य ने किये । उसके बाद अन्य राज्यों ने नो उसका अनुसरण किया जौर 

इस तरह इस वर्ष आन्ध्र धदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेसुर, पंजाब 

और राजस्थान, इन सात राज्यों मे २ लाख २६ हजार परिवारों को चिक्रित्सा 
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सुविधाएँ दी जाने लगी । इस निर्णय से कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन लोगो 

को लाभ पहुँचा, उनकी सख्या ६ लाख ३३ हजार है । 

इस वर्ष (१९५८-५९) ७८,००० अतिरिक्त कर्मचारियों को योजना मे 
शामिल किया गया और इस तरह वर्ष के अन्त तक योजना से लाभ उठाने 

वाले कुल कमंचारियों की सख्या लगभग १४ लाख ४३ हजार तक पहुँच गई। 

इस वर्ष १२ राज्यों तथा केन्द्र-झासित क्षेत्र दिल्लो के ७९ वेन्दों मे योगा 

चल रही थी, जबकि पिछले वर्ष के अन्त तक दिल्ली तथा १० राज्यों मे 

योजना के कुल ६० केन्द्र थे । 

१९५८-५९ के अन्त में कमंचारियों तथा मालिकों द्वारा दिए गए चन्दे 
की घवराशि कमश ३*८१ करोड रुपए तथा २:९० करोड़ रुपए थी । लगभग 

२"४५ करोड रुपए बीमित (95४८०) व्यक्तियों फो लाभ के रूप में प्रदान 

किए गए । इस धनराशि में से १९८५ करोड रुपए बीमारी हित लाभ, १०२६ 

लाख रुपए प्रयूति लाभ, ४०१७१ लाख रुपए, अयोग्यता लाभ, तथा ९१२ 
लाख रुपए आशधित-लाभ के रूप मे दिए गए। योजना के अन्तर्गत डाक्टरी 

सहायता (४००८ (४7०) का आम्ध्न प्रदेश, असम, विहार, मध्य प्रदेश, 

मंसूर, पजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के बीमित व्यक्तियों के 
४*१० लाख परिवारों तक किया गया ।* 

भविष्य के लिए प्रावधान कोष 
(?7०शांव७ा(६ स्प्रात 5० ) 

कर्मचारियों को वृद्धावस्था में जब वे अवकाझ्ञ ग्रहण करते हे सुख-सुविधा 

पहुँचाने के लिए सरकार का ध्याव इस दिया मे कुछ प्रावधान करने के लिए 

आकधित किया गया | सरकार ने इस चोज की आवश्यकता को अनुभव किया 

और सर्वप्रथम सन् १९४८ में 'कोल माइन्स प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट! पास किया । 

इस एक्ट के अनुरार बगाल और बिहार के श्वमिको को सई १ ९४७ से तथा 

उडीसा और मध्य प्रदेश के श्रमिकों को अक्टूबर १९४७ से लाभ प्राप्त होने 
लगा | यही योजना बाद मे असम, बिध्य प्रदेश, हैदराबाद तथा राजस्थान 

में छागू कर दी गई। 

कोल माइस्स प्राविडेन्ट फण्ड” योजना की सफलता को देखकर अन्य 

00. 

के 8893 960, 9 384. 



सामाजिक सुरक्षा ड्य्प् 

उद्योगों में श्रमिकों को लाभ पहुँचादे के उद्देश्य से मार्च १९५२ में 'एम्प्लाईज 

प्रावीडेन्ट फ़ुण्ड एक्ट” पास किया गया । इस “एक्ट! के अनुसार यह योजना 

१ नवम्बर १९५२ से छः उद्योगों-सीमेट, सिगरेट, इन्जीनियरिंग, लौह एवं 

स्पात, कागज तथा वस्त्र--में लागू की गई है। यह योजना उन कारखानो में 

लागू होगी, जहाँ ५० या ५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हो तथा इन 

फारखानो का निर्माण हुए ३ वर्ष से जघिक हो गए हो । मई १९५५ तक इस 

एक्ट के अन्तर्गंत केवल निजी उद्योग ही आते थे । 

अ्मिको को प्रावीडेस्ट फड उनकी १ वर्ष की नौकरी पूरी होते ही कटने 

लगता है। इत्त योजना मे लाभ केवल वे ही श्रमिक उठा सकते है, जिनकी 

आधारभूत (8390) आय ३००) माह से जधिक न हो ॥ वियोक्ता जपना व 

श्रमिकों का चन्दा जमा करते है । श्रमिक तथा नियोक्ता श्रमिकों के वेतन का 
पृथक-यूपक ६3 ५ देते है) यदि श्रमिक चाहे तो अपने वेतन का ६ £ 
भी जमा कर सक सकते है । श्रमिक को मालिक द्वारा जमा किए गए भाग 

का आधा तथा २० वर्ष बाद पूरा भाग लेने को अधिकार है । 

योजना का प्रवन्ध 

इस योजना का प्रबन्ध केन्द्रीय प्रस्यासो मण्डल द्वारा होता हे। इस 

मण्डल में केद्दीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते है। योजना को 

कार्यान्वित करने के लिए २० क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए है । प्रत्येक क्षेत्र का 

एक क्षेत्रीय कमिश्तर होता है ॥ यह कमिश्नर केन्द्रीय प्रावीडेन्ट कमिए्वर के 

अधीन होता है। क्षेत्रीय कमिश्नर की सहायता के लिए निरीक्षक तथा अन्य 
कर्मचारी होते है । 

प्राविडेन्द फण्ड्स (एमेडमेट) एक्ट १९५८ 
प्रावीडेल्ट फण्ड एक्ट १९५२ आरम्भ में केवल ६ अनुसूचित उद्योगों में 

ही लायू होता था । मई १९५८ मरे इस एक्ट में सशोधन हूं। जान के कारण 

बह एक्ट १८ मई १९५८ से सरक्षार के स्वामित्व वाले अथवा कसी स्थानीय 

सरकार 0,०८४ »एफ०पं$) के स्वामित्व चाले अनुमृचित उद्योगों पर भी 
लागू हो गया है, यदि इन उद्योगों मे ५० या ५० से अधिक श्रमिक कार्य 

करते हो तथा इन उद्योगो की स्थापना हुए ३ वर्ष से अधिक हो गए हो | इसके 

अतिरिक्त यह एक्ट समाचार-पत्रीय सस्थानों (१९८छड ९8एुथ £६क।का- 
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गा८75) में भी, जहाँ कि २० या २० से अधिव लोग काम करते हो, पर भी 

लागू कर दिया गया है । 

सितम्बर १९५९ के अन्त में यह योजना ७,५०२ कारसानो में चालू थी। 

इन कारखानों में लग्रे हुए कर्मचारियों की सस्या ३१९७१ लाख तथा चन्दा 

देने वाले कर्मचारियों को सख्या लगभग २५"२५ लाख थीं। प्रावीडेन्ट 

फण्ड चन्दे वी कुल रकम १५१८८ करोड रुपए थी ! 

सश्योधित योजना के अनुसार श्रमिक अब अपने वेतन का 5ठूँ ५ तक 

जमा कर सकते हैं, यद्यपि मालिकों का चन्दा ६३ & ही रहेगा। विस्तार 
का नतम वरावर जारी है । कायान्तर मे बडे प्रतिप्ठानो में भी इसको लागू 

किया जायगा। शीघ्र ही इसके अन्तर्गत व्यावसायिक सघ जैसे का्यलिय, 

बैक, बीमा कम्पनी, सिनेमा, होटल सथा बडी-बडी दूजानें सभो आ जायेंगे । 

कोयला खान मजदूरों को प्रावीडेल्ट फण्ड लाभ 
कोयला खान मजदूरों की प्रावीडेन्ट फण्ड योजना की रिपोर्ट मे बताया 

गया है कि १९५७-५८ में आसाम, प० बगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा, 

अम्बई, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के ३ लाख ४२ हंजार कोयला खान भज- 

दूरो को इस योजना से लाभ पहुंचा है। 

१९५७-५८ में कोयला खान प्रावीडेस्ट फण्ड मे ३ करोड ४० लाख 

रुपये से भी अधिक जमा हुआ। अबटूबर १९५८ के अन्त तक फ्रण्ड को कुल 
सम्पत्तियां (855९८४५) लगभग १७ करोड रुपए की थी ।* 

१९५७-५८ भे अववाश्ण प्राप्त करने वाले मजदूरों को तथा मजदूरों के 

नामज़दों को फण्ड में से २० लाख ४० हजार रुपए दिया गया । 

उपसहार 

उपसोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार सामार्जिक सुरक्षा 

को देश्व में झीघ्रातिज्षीघ्र लाने का प्रयत्त कर रही हे। सरकार का यह 

अगीर्थ प्रयत्व वास्तव में सराहनीय है क्योकि एशिया में भारत ही एक 
ऐसा देश है जहाँ कि सर्वेश्रथम इतने वृहत् स्तर पर इस ओर कार्य किया गया 

है। अनुभवहीनता तथा असहकारिता के कारण इस योजना को पूर्ण सफलता 

+ |९॥3 ।960, ९. 384. 
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से कार्यास्वित करने मे जनेक अडचनों का सामना कंरना पड़ रहां हैं जोर 

घोजता मे वास्तव मे कुछ दोष भी जा गए हैं। जितने लान प्रदान किए जाते 

हैं वे देश की नावस्यक्ताओ के जनुपात में बहुत कम हैं। परन्तु इसमे हम 

लोगों को जधीर एवं बसन्तुप्ट नही होना चाहिए बल्कि योजना को सफल बनाने 

के लिए यथासम्भव योग-दान देना चाहिए । भूतपूर्व ध्म-मन्ती श्री लन्दू भाई 
देसाई (वम्वई) ने एक बार ७ अक्टूबर १९४४ को अपने भाषण में कहा था 

कि, “सामाजिक सुरक्षा का पथ लम्बा जौर दुल्ह हो सवा है फिन्तु जाधिक 

एवं सामाजिक नथर्पों को रोकने और एक सतुप्ट एवं सम्पन्न राज्य की स्था- 

पना के लिए यही एक पथ हैं ।/ वास्तव स यह केथन किन््ही बश्ो में सत्य 

प्रतीत होता हैं 



अध्याय १६ 

औद्योगिक संघर्ष 22] ओद्योगिक संघर्ष विधान 
(॥005074| 0759फ0६९५ & हितए5ट7थे 

एछांत्०८९५ ६ ९प्टां/800ा॥ ) 

प्रस्तावना 

सफ्ल आयोजित ओऔद्योगीकरण के लिए पूँजी तथा श्रम के मध्य झात्तिमय 
सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक संघर्ष उद्योग- 

पतियों तथा श्रमिकों का पारस्परिक सम्बन्ध विरोध के रूप में छित-भिन्न कर 

डालता है। दोनो वर्गों को काफी आधिक हानि उठाना पड़ती है। यही नहीं 
सधर्ष का प्रभाव सरकार, जनता तथा ओबद्योगिक व्यवस्था सभी पर पडता है। 

राष्ट्रीय आय घटती है। आशिक प्रगति में बाधाएँ भेरव-रूप में उत्पन्न होती 

है । जनता आवश्यकीय सामग्री की अनुपस्थिति में अनेक प्रकार की असुविषाएँ 

सहन करती है । 
साधारण भौद्योगिक प्रगति के दिनो में अधिक लाभाश तथा भत्ते, बोनस 

आदि के रूप में श्रमिक तथा उद्योगपति दोनों वर्गों को लाभ होने से विरोधा- 

भास होने के कम अवसर होते हैं। परन्तु तेजी या मन््दी की परिस्थिति मे 

परिवर्तन होने के फलस्वरूप, झगड़े उत्पन्न होने लगते है जिसका दुष्परिणाग केवल 

दोनों वर्ग को ही नही अपितु सारे देश को भोगना पड़ता है । अत ओऔद्योगिक 
उन्नति के निमित्त इन झगडो का निपटारा मिल मालिको, अमिको एवं सरकार 

के जिदलीय सहयोग द्वारा करना नितात आवश्यक हो जाता है । 

औद्योगिक सघर्ष के कारण 
आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली तथा श्रमिकों के बीच व्यक्तित्वहीन सम्बन्ध होता 

है। श्रमिको का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में फैक्ट्रो से होता है १ फैक्ट्री या 

कारोबारी सस्था का व्यत्तित्व कृत्रिम होता है॥ फलस्वरूप मानवीय सम्पर्क 

अथवा स्पर्श के जभाव से गलतफ्हमी व आपसी विरोधामास उतन्न होता हैं 

जिसका अन्त तालावन्दियो एवं हडतालों में होता है | परिणामस्वर्प संघर्ष को 
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अग्नि भभक उठती है। इन कारणों के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण है जिनका 

यहाँ विपद रूप मे बर्णेव करना अप्रासगिक न होगा। 

(१) मजदूरी 

मजदूरी श्रमिक के लिए प्रेरणा की वस्तु होती है। इसी के द्वारा उसके 

रहन-सहने का रतर निर्धारित होता है। परन्तु दुःख का विषय है कि भारत 

में परिश्रमिक या मजदूरी निर्धारित करने का कोई समुचित आधार नहीं है। 

आपसी समझौते इसे निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि तबिक भी 

असावधानी के फलस्वरूप विरोबाभास की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। 

औद्योगिक संघर्ष का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि करीब 

५८४ पगड़े इसी पारिश्रमिक एवं बोनस को लेकर हुए हैं। वर्तमान समय 
मे उन्नत्रिशील सभ्यता के अनुसार रहन-सहन के दर्जे मे प्रगति की तुलना से 
कम मजदूरी का मिलना संघर्ष का प्रमुख कारण हो गया है ) 

(२) श्रमिकों एवं उद्योगपतियों के आपसी सम्बन्ध 
श्रप्तिको का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृत्रिम व्यक्तित्व वाली कारोबारी सस्था से 

होता है। अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्योयपततियों या सस्था को संचालित करने वाले 

प्रबन्धक से होता है ॥ परिणामत: मानवीय सम्पर्क अधवा स्पशे के अभाव में 

संघर्ष उठ खड़े होते है । श्रमिकों को अनेक प्रकार से तय करना, श्रमिक सघो 

में भाग लेने वालो को अलग कर देना तथा जोॉवर्स की बेईमावी व अ्रप्टाचार 

इत्प्रादि कुछ ऐसे कारण है जो सम्पूर्ण औद्योगिक झग्डो के लगभग २०१६ 
झगडो के लिए उत्तरदायी है 

(३) कार्य करने के अधिक घंटे तथा तत्सम्वन्धी अन्य दशाएँ 
काम करने के अधिक घण्टे, दोषपुर्ण रहने को व्यवस्था तथा दोपपूर्ण यन्त्र 

इत्यादि के कारण भी झगडे उत्पन्न हो जाते है । परन्तु इस प्रकार के झगड़े 
अपेक्षाकृत कम होते है । 

(४) बोनस, भत्ते, मजदूरी इत्यादि के लिए माँग करना 
श्रमिक प्रगतिशील औद्योगिक दुढियाँ के साथ अपने अधिकारों को समझसे 

लगे है तथा तत्सम्बन्धी श्रमिक सघ आन्दोलन का भी अम्युदय हो यया है। 
ये श्रमिक सघ अपनी मज़दुरी, बोनस तवा भत्ते के लिए एक प्रकार से उद्योग- 
पठियो या प्रबन्धको को चुनौती देने लगे है प्रिणामत्त, संघर्ष का भी क्षेत्र 
विस्वृत होता जा रहा है । 
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(५) सेवा से अलग हुए श्रमिक के प्रति सहानुभूति 
रद कोई श्रमिक प्रवन्धक्ष द्ारा नित्नाल दिया जाता है वो उस दया में 

अमिक उचदे प्रति सहानुभूति रखे वे वारप कार्य करना दन्द वर देते हैं ठया 

हृटताल, नाराबाजी इत्यादि वा सहाय उच्च समय तक लेते हैं जब तक कि वह 

निरयपराघ निष्क्ापित श्रमित्र नोरी नहीं पा जाता । 

(६) असंतोपजनक भावना के कारण 
कम अवकाद या विश्वाम के कम अवसर मिलने के बारण श्रमिर्ों में 

असुच्तोपजनद ऊावना उत्पन हो जाती है। इस झसठोप वी झावना वो उद्योग 

पतियों के अनेक निन्दनीय व्यवहार जंँसे महीने ये दे केवल दो हफ्ते ही वार्य 

श्रमिकों की नौकरी में अस्थिरता बनाये रखना इत्यादि, और अधिक वा देते 

हैं। परिण्गममत नघर्ष बरमतोप के कारण हो जाया करते हैं । 

(७) थिक्षा का अभाव 
नारतीय श्रमिक बधिक्तर बच्चिन्षित एव अनभिज्ञ होते हैं। वे अपनी 

अच्छाई, बुराई को स्वय नहीं सोच सकते। वे दूसरों के द्वारा बतताए हुए माय 
को टी अपना लेते हैं। उनकी इस दक्चा का बनुचित लाभ उठाते हुए दछ 

स्वार्यी व्यक्तियों ने उनमे करता व बैमनस्य वो नादनाएँ जावूत वर दी हैं। 

इससे औद्योगिक सघर्ष को बढावा मिलता है । 

(८) नियोक्ताओं व श्रमिकों के व्यक्तिगत सम्पर्क का जभाव 
नियोक्ताओं (£एपए/०१८०७) और श्रमिक्रों के मध्य बापसी मतभेद को 

दूर छरन का प्रत्यक्ष सम्पर्क न हाने के कारप भी औद्योगिक बद्याति ही झातो 

है। कभी कभी तो वट॒ठ साधारण सी बात द्वी सम्पूर्ण झयडे का मुरुप्र कारप 

बन जातो है । यदाहरपायं २ मार्च १९५० को हावटा की “फोर्ट स्लोध्टर जूद 

मिल्स! के ८००० श्रमिकों ने होली त्यौहार पर एक दिन की छुट्टी न मिलने 

पर हडताल दूर दी और यह हडताल इतनी गम्भीर हो गई कि पुलिस को 

गोलो चलानी पडी बौर मिल के प्रवन्वक्रों को तालावन्दी (7.०८८-००७ बरनी 

पडी जो कि २५ अप्रैल को समाप्त की गई। इसके णरिपाम स्वरूप हे लाख 

कार्य दिनो (१४७४-(3)$) वी हानि हुई। 

(९) विवेकीकरण की योजना 
(इलाशाह रण सेथाणाशारतवा0ा) है 

आरतीय श्रत्रिक, विवेज्ञीऋरण की योजना का विरोध उसके दुप्रभाजों से 
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बचने के लिए करते रहे हैं।॥ विवेकीकरण का पहला प्रभाव श्रमिको की 

चटनी (४६४९७०४७7४८०७ के रूप में होता है ऐसा उनवा विश्वास है। अतः 

के प्रारम्भ से ही विवेकोकरण की योज्ना का विरोध करते रहे हैं । उदाहरणार्थ 

१९३९ में वम्बई के नियोत्ताओ (टंए/०$थ७) के विवेकीकरण अपनाने के 

विचार के विरुद्ध वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों ने आस हडताल (66ए8वा 

$07४०) घोषित कर दी थी । इसी प्रकार जमयेदपुर के लोह एवं स्पात 

उद्योग मे ५ माह तक इस सम्बन्ध में हडताल रही दिससे २५ लाख काय-दिनो 
(08७४-०४५8) की हानि हुईं। अम्बई की हडताल के फ्लस्वरूप सरकार को 

एक समिति (फॉसेट समिति) वस्वई हाईकोटे के चीज़ जस्टिस सर चाल्से 

फासैट को अध्यक्षता में नियुक्त करमी पडी थी। अभी हाल में ही बप्रैल मई 

१९५५ में कानपुर की सुत्ती वस्त्र मिलो में विवेकीकरण की योजना लागू करने 
पर ४६००० श्रमिको ने अनिश्चित हडताल कर दी । यह हडताल ८० दिन 

से अधिक चलती रही । इससे बड़ो आथिक हानि हुई 

(१०) अनाथिक कारण 
उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, जिनका 

आर्थिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नही होता है। पदाहरणार्थ क्सी राजनैतिक 

भेता का आयमन, किसी देश-भक्त की वर्षगांठ मनाना इयादि। ऐसे अवसरों 

पर यदि प्रवन्धक लोग ध्रमिको के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करते हैं तो समस्या 

सुलझने के दवजाय और उलझ्न जाती है। कभी-कभी स्वार्थी नताओं द्वारा दिए 

गए दचनो की पूत्ति न होने पर भी हडताल इत्यादि हो जाती हैं। स्वतन्बता 

प्राप्त होने के पूर्व काँग्रेसी नेताओं ने श्रमिकों की विविध समस्याओो को सुलझाने 

व उन्हे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ प्रदान करने का वेचन दिया था। परन्तु 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर उनके उन दिए गए बचनो के भूल जाने पर जबबा 

पूरा न होने पर श्रमिकों ने हडतालें करना प्रारम्भ कर दिया। ऑक्डो को 

देखने से भी रपप्ट हो जाता है कि जौद्योगिक सघर्पों की उस्या १९४७ मे 

सबसे अधिक हो गई थी । 

औद्योगिक सधर्ष का इतिहास 

विगत कुछ वर्षों से हमारे देय में जौद्योगिक अद्यान्चि एवं झगड़े वढ गए 

हैं। यद्यपि आधुनिक उद्योग जब गत शताब्दी के उत्तराद्ध म शरम्म हुए तो 
एस समय महादूद्ध के पूर्व स्वस्थ वातावरण होने पर ४ जौद्योयिक सघर्य का 
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कोई महत्व नही था। श्रमिक अमगठित एवं मौन था। परिणामत प्रत्येक 

झगडो में उद्योगपतियों को लाभ होते थे। सरकार तया तत्सम्वस्धी झातन 

विभाग स्व श्रमिकों के विरद्ध उद्योगपतियों का पक्ष लेता था। श्रमिक वर्ग 

अपने अधिकार को अभी तक नही समझ पाये थे। दे अपने हडताल रूपी झस्व 

से पूर्णतया अनभिन्न ये 

महायुद्ध में तथा तिवट युद्धोत्तर बाल मे औद्योगिव प्रगति में बडी आगा- 
जनक वृद्धि हुईं। श्रमिक अपने वर्ग एवं एकता वे विषय में सवेत हुए । अपने 

दायित्वों एव यधिकारो के हेतु लडने के लिए अपने आपको श्रमिक प्रधों में 

सग्ठित किया । अत निकट युद्धोत्तर काल मे पारिश्रमिक वे प्रश्त पर उद्योग 

पतियों तथा श्रमिकों में तीव्र मतभेद हुआ । 

१९ १८-२९--उद्योग मे आंधी के आमो को तरह लाभो तथा मूल्यों मे 

असाधारण वृद्धि के कारण जीवन की लागत बढ गई थी । पर मजदूरी वृद्धि से 

अछूती रह गईं। १९१८ के इन्पलयेन्जा प्रकोप मे लगभग ८० लाख लोगो की 

मृत्यु के कारण तथा उद्योगो के विस्तार से श्रमिकों की सस्या में कमी हो जाने 

से परिस्थिति और भी बिगड़ गई १ अधिक मजदूरियों को माँग को उद्योग- 
स्वामिया द्वारा ठुकरने पर १९१९-२० में हडतालों का तांता लग गया जो 

१९२१ में अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा । वम्वईं की कपड़ो की मिली मे 

१,५०,००० मजदूरों ने एक वडी हड्ताल की तथा अहमदाबाद वी १९२० 

और १९२१ ई० की दो हडतालो में त्मश ३०,००० तथा ३३,००० श्रमिको 
मे भाग लिया। १९२०-२१ मे शोलापुर की सूत्ती मिलो के श्रमिकों ने और 
उसके बाद डाक्खांनो, रेलवे कारखानो तथा ट्राम ग्राडियो के कर्मचारियों ने 
हडतालें की । कानपुर के कपडे को मिलो में भी हडतातें हुईं। इनमे से अधि- 

काश हडतालें योडी अवधि तक चली तथा श्रमिकों की दृष्टि से सफल रही । 

बस्तु १९१९ तथा १९२१ में आधिक सकट के कारण हडताल-परिस्थितिं 

गम्भीर हो गई थी । किन्तु १९२१ के बाद असहयोग आन्दोलन तथा अतर्रा 
प्दोय श्रम-सघ के प्रभाव से श्रमिक जनता से जागृति के कारण मजदूरों में 
वर्मोय-चैतनता बढी तथा राजनैतिक कारणों से कई झगड़े हुए! ये हब्ताले 

लम्बी अवधि की थी तथा कम सफल रही । परन्तु निकट अतीत के वर्षों पे देदा 

में साम्यवाद या कम्युनिज्म की बढती लहर के कारण पूँजी तथा श्रम मे तता- 

तनी और ग्रम्भीर सघर्ष होने लगे हैं तथा हडतालें औद्योगिक जीवन की निय- 

मित्र विश्विष्टता हो गई हैं॥ अधिकाश दशा मे हडतालें निर्माणी प्रकृति के 
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उद्योगों (सुत्ती, जूझ तथा ऊनी मिलों) व रेलो मे हुईं हैं। गत वर्षों में वम्बई 
तथा कानपुर की सूती मिलो मे ह॒तले साधारणव लम्बी रही है परिणामत 

उद्योग्पततियो तथा श्रमिकों दोनों को भारी हानियाँ सहन करनी पडी है । 

धीरे-धीरे सामान्य स्थिति के पुनर्स्थापन तेवा युद्धकालीन ऊँची मजदूरों 

दरो के उसके बाद भी बने रहने के कारण हडताल का ज्वर कुछ कम हुआ 
और १९२२ तक काम के घन्टो में कमी हुई। पर तेजी के बद मभन््दी में 

उद्योगपतियों ने बोनस तथा मेहगाई भत्तो को बन्द करना तथा मजदूरी में 

कटीती करना शुरू किया ) परिणामत सूती क्पडो की मिलों मे फिर से 

हड्तालो का ताँंता लग गया । १९२३ में मजदूरियों मे १५% कटौती से 

अहमदाबाद में एक बंडो हठताल हुई और उससे भी बडी १९२४ में हुई तथा 

१९२५ में अहमदाबाद तथा बम्बई दोनो में हेडदाले हुई । बम्वई को १९२४ 

को हडताल में यूती मिलो के १,६०,००० श्रमिकों ने भाग लिया तथा ७७४५ 
मि० काम के दिनो की हानि हुई। इसका कारण वापिक बोनस की बन्दी थी। 
उसके बाद १९२५ में मेंहगाई भत्ते में २००८ कदौती के निर्णेय के कारण 
हडतालो में ११५ मि० काम के दिनो को हानि के बाद कदौती बन्द की गई । 

उसी वर्ष अहमदाबाद में १२३८४ की मजदूरिवों में कटौती के कारण दो महीने 

हडताल रही, जिससे उद्योग को बडी हानि हुईं । इसके वाद दो वर्ष अपेक्षाकृत 
झान्त रही | 

१९२८ में यह शान्ति भंग हो गईं, जब कई उद्योगों मे व्यापक तथा भीषण 
हडताल हुईं । २१३ औद्योगिक भ्यडे हुए जिनमे से १११ बग्बई के सूती मिलो 
तथा ६० बंगाल में हुए, सूतती तथा ऊनी उद्योगों मे सबसे अधिक क्षति हुईं 
जिनमे ११० झगडे हुए, पर शेष उद्योगो मे वर्ष में प्रतिमास औसत १ जगड़े 
का भी नहीं था। वम्बई को सभी मिलें ६ मास से अधिक बन्द रहो, 

५,०६,५५० श्रमिकों ने भाग लिया तथा ३१३ मिलियन काम के दिनो की हानि 
हुई थी। दादा मिलो में जमशेदपुर मे, ईस्ट इण्डिया, साउथ इण्डियन रेलो, 
एुफ० जी० जूट मिलो तथा झोलापुर, नागपुर और कानपुर को मिलो से भी 
हडतालें हुई । इस नीपणता तथा व्यापक हडतालो का कारण श्रम्रिक-सघो से 
ऋल्तिकारों उम्र वाम-पक्षियो तथा कम्युनिस्टो का प्रभुत्व वतलाया गया था 
पर मन्दो के कारण लाभाशों की कभी होने से मिल मालिकों से छेंटनी, वेतन 
में कटौती तथा उत्पादन बढाने के नए दगो को प्रारम किया था जिससे श्रमिकों 
में असन्तोष फैदा ॥ उनकी सांगो की अवहेलना को गई तथा उनके झरूधो को 
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मान्यता नहीं मिली थी । इससे हडतालें हुई. और पूंजीवादी ढाँचे को नप्ट- 

भ्रष्ट करने के लिए मजदूर वर्ग तत्पर हो गया पर इन त्रान्तिकारी तथा उग्र 

दलों के प्रभाव के कारण १९२८ का संघर्ष १९०९ मे जारी रहा तथा बस्तई 

की काटन मिलो में एक आम हडताल पुन" घुरू हो गई । 

१९२९--३७-भारतीय श्रम आन्दोलन के इतिहास में १९२९ वा वर्ष 

बडा महत्वपूर्ण था । इस वर्ष मे वम्बई के दगे, वम्युतिस्ट नेताओ वी धरपकड, 
बम्वई हडताल जाँच समिति की रिपोर्ट, ज्ाही श्रम आयोग की नियुक्ति, 

व्यापारिक झगडा अधिनियम को स्वीड्धति, श्रमिकों दी क्षतिपूर्ण का अधिनियम, 

बम्बई का ध्रसुति लाभो का अधिनियम, जाँच वी पियरसन अदालत, दोहाड़ मे 

बी० बी० सी० भाई० रेलवे मे हडताल तथा समझौता परिपद द्वारा मजदूरों 
के अधिकारों की मान्यता तथा नाग्रपुर अधिवेशन में ट्रेड यूनियन काँग्रेस मे 

फूट और विभाजन इत्यादि घटनाएँ हुई । 

१९२९ के बम्वई सूती मिलोंमे आम हडताल के वाद अहमदाबाद के 

अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे श्रम सघो की वडी निन्दा हुई / उनकी घृणास्पद हार 
के कारण थम नेताओं में श्रमिको का विश्वास जाता रहा तथा बनिये अपने 

कर्जों की अदायगी के तकाजे कर रहे थे। फासेट समिति द्वारा स्वीहृत 

मजदूरियों के प्रमापीकरण योजनाओं का अस्थायी परित्याग किया गया था 

क्योंकि कुछ छोटी-छोटी मिलें उसे लागू करने को तेयार नही थी। 

१९२९-३३ की आधिक मन््दी के कारण पुन मजदूरियों मे कटीतियों के 
कारण यत्र-तत्र थोडे दिनो की हडताले हुई। परन्तु प्राथमिक वस्तुओ के मूल्यो 
में ५५६ की कमी के कारण जीवन लागत भी कम हो गई थी, फलस्वदप 

श्रमिको में शान्ति थी । 

१९२९ मे औद्योगिक झगडा विधान बना और तब से १९३७ तक जब 
काँग्रेसी मल्निमण्डल बने, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ के भश्रभाव तथा शाही आयोग 

की सिफारिशों के फलस्वरूप अनेक श्रमोद्धार नियम बनाए गए। वम्बई के वाद 

अष्ण प्रदेश की सरकार ने प्रसुत्ति लाझ अधिनिषणत १९३० में बनाया, औद्यो- 
गिक झगड़ा विधान मे १९३४ में सझोधन हुए तथा १८६० का मालिकों और 

श्रमिकों के नियम को १९३२ में रह कर दिया गया। ब्रिटिश ट्रेड एक्ट के 
आधार पर १९३६ में मजदूरी भुगतान अधिनियम जुर्माना के लिए मजदूरियों 

से कटौतियो के वियत्रण तथा मजदूरियों के सामय्रिक भुगतान के लिए पास 
बिया गया। « 
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भारत सरकार ने १९३१ में रेलवे कर्मचारियो को बडी दछंटनी पर एक 

जाँच अदालत की नियुक्ति की जिसने सिफारिश की कि छांट गए कमेचारियो 

को और उद्योगों में खपाया जाय, भविष्य में उन्हे पुर नौकरी दी जाब जौर 

उनके काम से विलग होने पर उदारतापुर्वक उन्हें पुरुष्कार दिया जाब | फूड 

तथा विच्ग होने की प्रवृत्ति मे श्रम-सघ सगठत को और निर्वेल कर दिया 

तब उप्र वाम-पक्षियों ने इससे अलग होकर नखिल भारतीय लाल श्रम-सप 

वाग्रेस (० 3 हे. 7, छ.  ) का निर्माण किया । ४ विलय सम्मेलन बने 

जिनमें से अधिकाश निरथेक थे, उनके सदस्यो की सख्या नाममात्र को थी 

और उनका प्रभाव बहुत कम था 

१९३७-४८--१९३७ में वम्बई तथा कानपुर में और १९३८ में मध्य देश 

में श्रम जाँच समितियों की नियुक्ति हुई तो भी १९३९ में उस समय तक 

औद्योगिक झगडो की अधिक्रतम सख्या रही--१९४० मे महंगाई भत्तो के लिए 

माँग के कारण ३२२ ज्लगड़े हुए जिनमे ४,५२,५३९ श्रमिको ने भाग लिया था 

देघा ७५,७७,२८१ कामे के दिनो की हानि हुई थो। भारत सुरक्षा नियमों 

तथा जावश्यक सेवाजो अध्यादेश के अन्तर्गत १९४१-४२ में केद्धीय तथा 

प्रान्तीय सरकारों को नियोजन को उतों तथा मजदूरियों के निर्धारण के लिए 

ब्यवस्था करने के अधिकार दिए गए ] 

इसके अतिरिक्त हडतालो एवं तालाबन्दियो को रोकने, समज्ञौता, तथा 

जदालती निर्णय हारा झेग्डों के द्विपदारा करने, तथा आवश्यक सेवानों मे 

निर्णय को लागू करने के भी अधिकार उन्हे सौपे गए। श्लगडे के समझौते तथा 

अदालदी निर्णय के लिए निवेदन या सुपुर्देगी के दो मास की समाप्ति के बाद 

तक हडताल करने या तालावन्दी की मनाहों कर दी गई थी। क्सीसनी 

उद्योग में हड़ताल करने के १४ दिन पूर्व श्रमिकों को सूचना देना अनिवार्य 

कर दिया गया था। ये सेकघाम इसनिए लयाए गए थे कि युद्ध में दिजय के 

लिए उत्पादन बढ़ सके । 

फिर भी १९४२३ में “भारत छोडो” आन्दोलन के कारण राजनीतिक 
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भश्ान्ति तथा मजदूरियों की अपेक्षा उपभोग वी वस्तुओ के मूल्य में अधिक 

वृद्धि से युद्धकालीन बोनस वी माँग एर ६९४ झगडे हुए जिनमें ७,७२,६४३ 

श्रमियों ने भाग लिया तथा ५७,७९,९६५ काम वे दिन नष्ट हुए । बोनस तथा 

मेंहगाई भत्तो वी मांगें तत्परता से पूरी कर दी गई तथा मूल्यों में जीवन 

लागत में असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए नियत्रणों को लागू किया गया। 

इत सब उक्त उपायों से औद्योगिक अशा्ति कम वरते के प्रयत्न विए 

गए। युद्ध समाप्ति वे ६ महीने के अन्दर सुरक्षा नियमो का अन्त हो गया। 

अत १९४६ तथा १९४७ में पुन झगडों का तांवा लग गया। उसके बाद 

१९४८ में मजदूरियों मे वृद्धि तथा विदल समझौता, औद्योगिक झगडा अधितियम 

तथा कार्यसमितियों आदि के फलस्वरूप स्थिति सुधरी और दैवल ८ मित्रियन 

काम के दिनों की हानि हुई जबकि १९४७ में तालावन्दियों तथा हडतालो 

के कारण १६ ५ मिलियन काम के दिनो की हानि हुई थी । 

१९४८-५८-सन् १९४८ में कलकत्ते में ट्रामगराड़ियों के कर्मचारियों ने 

१० दिन के लिए हडताल क्र दी । इसी वर्ष कातपुर में भी भीषण हडताले 

हुई । वम्बई में अगस्त सन् १९५४० में सूती वस्त्र मिलो के २ लाख मजदूरों मे 

हडताल कर दी, जिशसे ६ वरोड कार्य-दिनों की हानि हुई। सन् १९४१ में 

रेलवे कर्मचारियो ने हडताल की धमकी दी, परन्तु तत्वालीन समाजवादी नेता 

श्री जयप्रकाशनारायण के सुप्रयस्तो के फलस्वरूप वह टल गई। इसी वर्ष बैंक 

कर्मचारियो ने सुप्रीम कोर्द के निर्णय के विरुद्ध एक देश-व्यापी हडताल वी । 

१९५३ में कलकत्ते की ट्रामवे हडताल ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर 

लिया, जिसे शास्त करने के लिए सरकार को विवश होकर गोली भी चलानी 

पड़ी । १९५५ मे कानपुर से विवेकीकरण की योजवा लागू होने के विरोध मे 

बस्तर उद्योग के ४६,००० श्रमिकों ने सूती मिल मजदूर सभा के नेतृत्व मे 

अनिश्चित हडताल घोषित कर दी जो ८० दिन से अधिक चली। यह हडताल 

कामपुर के इतिहास में एक विश्येप हडताल थी। 

१९४८ से लेकर अप्रैल १९४८ तक हुई हडतालों व उप्तके फलस्वरूप जो 

क्षति हुई उसका ब्योरा पृष्ठ ४३७ पर दी गई तालिका से प्राप्त होगा - 

| 
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औद्योगिक झगड़े (70एजपंत्रा 0]99प/09* 

५ [फमे स्ला | भाग लेने वाले नष्ट होने वाले 

223 ज्ञगडो की स्या अमिको की सह्या दिनो कम 

मदद १,२५९ १०,५९, १२० ७५,३७,१३७ 

र्र््र ९२० क्षपश४५७ ६६,००,५९१ 
१९५० फ्श्ढ ७,१९,5०३ | १२६०,०६,७०४ 
१९५१ १,०७१ ६/९१,२२१ ३८, १०,९२४ 

१९५२ ९६३ 5,०९,२४२ ३३,३६,९६१ 
१९५३ ७२ ४,६६,६०७ ३३/८२/६०८५ 
१५४ दड० ४,७७, १३८ ३३,७२,६३० 
१९५५ १,१६४ ४५,२७,७६७ ४५६,९७,८४८ 

१९५६ ३,२०३ ७,१४,१३० ६९,९२,०४० 
१९५७ १,६३० 5,5९,३७१ ६४,२९,३१९ 
१९५८ १श्रद ९,२९,००० ७७,९५,००० 

१९५९ शर३६ 3 5 ही ४,३३,००० ४६,५५,००० 
॥ 

झगडो की रोकथाम तथा निपटारा 

औद्योगिक जगडो को रोबने के लिए पूजी तथा श्रम दोनो को स्वस्थ 
पद्धतिया पर संगठनों की स्थापना आवश्यक है। इक्क्रा-डुक््का हंडतालो तथा 

तालाबन्दियो को पारस्परिक बातचीत, बहस तथा समत्ञौता द्वारा आसानी से 

रोका जा सबता है। कुछ वर्षो से अहसदावाद से सूती मिलो के लिए एक 
स्वायी मध्यस्थता परिषद (हैः७050०० 80559) तथा मिल मालिकों व 

मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ विलायत की द्विटले कमेटियो के समान "कार्य 

या दूकान समितियों (शेणार ० 5800 ०7्र्माध६5) की स्थापना को 
गई है। १९३१ में श्रम जायोग्र ने झगडो के स्वेच्चाचारों तक्छा झनिवार्य 
निपटारो के लिए स्िफारिश की थी । 

# ॥09, 980, 9. 384 
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अस्तु, औद्योगिक झगडो के निपटारे के तीन ढगम हूँ -- 

(अ) मध्यस्थता, जैसा मद्यत्मा गाँधी थे प्ररिचालन में अहमदाबाद में 

क्या गया था , 

(व) ह्िट्ले कमेटियो दे आधारो पर कार्य था ओऔद्याभिक समितियों 

द्वारा स्वेच्छापूवंक समझौता, तथा 

(सर) श्रम या औद्योगिव न्यायालय द्वारा अनिवार्य समझौता अर्थात् 

“बलपूर्दक या दमन योग्य हस्तक्षेप का ढग ए!! 

औद्योगिक सघपे की रोकथाम तथा समझौते के वैधानिक उपाय 

भारत मे औद्योगिक सघर्ष विधान मे ओद्योगिक सघर्प अधितियम १९२९, 

१९३४, १९४७ तया बम्बई के औद्योग्रिक सघर्प अधिनियम १९३४, १९३८५, 

१९४७, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के औदोगरिक संघर्ष अधिनियम १९४७ 

तथा १९२९ थे भारतीय अधिनियम के आधार पर इन्दोर बडौदा, कोचीन 

तथा ट्रावनकोर आदि के अधिनियम समावेश हैं । 

ऐतिहासिक सिहावलोकन 

१९२९ के ओऔद्योगित्र सघर्षप अधितियम के पूर्व वगाल के अतिरिक्त 
ओऔद्योगिक झगडो में समझौता तथा निपटारा कराने की कोई सरकारी व्यवस्था 

नहीं थी । १९३४ वक केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का इन झगडो के प्रति 

रुख खली तथा स्वतत्र नीति का था जिसम जब तक द्ाान्ति भग न होती थी 
तथ तक वे हस्तक्षेप नही करते थे । १८६० का नियोजकी तथा श्रमिकों का 

झगडा संबंधी अधिनियम केवल जन उपयोगी सेवाओ ज॑ैरे रेल, नहर आदि के 

व्यक्तियों पर ही लागू था। किन्तु इसके मृत प्राय पत्र होने के कारण श्रम 
आयोग की सिफारिशों पर १९३२ मे इसे रह कर दिया गयां। सर्व प्रथम मद्रास 

में एकाकी झगड़ों के निपटारे के लिए जाँच जदालत की स्थापना हुई और 

इसके बाद बम्बई मे १९२१ तथा १९२२ मे। सर स्टँनले रीड की अध्यक्षता 

मे बम्बई औद्योगिक झगडा समिति ने औद्योगिक झगड़ों के रोकने के उपायों 

तथा समझौत के लिए औद्योगिक समझौता अदालत की स्थापना की सिफारिश 
की थी। पर १९१९ के छगड8॥ 0774 0०७०४ 8०६ के आघारो पर 

एक विधेयक तैयार कर भारत सरकार प्रान्तीय सरकारो की राय लेने के 
लिए उनके पास भेज चुकी थी, इसलिए उसने प्रान्तीय सरकारी को अपने 

विधेयको को हटा ज्ेने का आदेझ दिया क्योकि वहु अखिल भारतीय नियम 
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इस विपय पर बचाना चाहती थी । खमिक चूँकि काफी सगठित नहीं ये 

इसलिए प्रान्तीय सरकारों ने केख्द्रीय सरकारो के विधेयक का विरोध किया ) 

इसके बाद १९२४ में बस्वई सरकार ले सर नारंभन मैकलियाड की 

अध्यक्षता मे वोमस वित्तरण जाँच समिति तथा हडतालो को जाँच के लिए 

फासेट समिति की नियुक्ति की। इस समित्ति ने मध्यस्थता नियमो को लागू 
करने की सिफारिश की धी, पर श्रमिकों में फूट तथा १९२९ को लम्बी हड- 

तालो के कारण इन्हे कार्याविन्त चही किया जा सका । इसके अतिरिक्त बम्बई 

सूती मिल मजदूरों का प्रतिनिधित्द करने वाले कोई मान्यता प्राप्त सघ भी 

नहीं ये। इसी बीच मे १९२६ का श्रमिक सघ अधिनियम (प:ब४८ ऐशा०7 

#8०0 स्वीकृत हुआ । १९२९ में सर्व प्रथम व्यापारिक संघर्ष अधिनियम ५ वर्षो 
के लिए पास हुआ तथा १९३४ में इसका सशथोधन कर इसे स्थायी वना दिया 

गया । १९३८ में इसम संझझोधन कर समझौता कराने वालो की नियृक्ति तथा 
कुछ और व्यापारिक ज्गड़ो तथा कुछ और जन-उपयोगी सेचाओ में इसे लाथू 
करने की व्यवस्था को गई। इस अधिनियम के प्रावधानों मे भारत सुरक्षा 
नियमो के नियम ८५१ (ए) को भी जोड दिया गया, जिसके हाय झगड़ो को 

मध्यस्थता के लिए सुपुर्दे किया जा सकता था तथा उनमे दिये गए निर्णय को 

लागू किया जा सकता था। यह वडा उपयोगी सिद्ध हुआ तथा आवश्यक 

सेवाओ में से औद्योगिक सघर्प कम हो गया। यह केंदल युद्ध के प्रवत्नो को 
सफल बनाने के जिए एक स्थायी उपाय था । बत २९४६ में एक जौद्यागिक मघर्ष 
विधेयक पेश किया गया और १९४७ में इस अधितियम दना दिया गया $ 

अखिल भारतीय अधिनियम 
श्रमिक संघर्ष जधिनियम १३२९ के मुख्य प्रावधान निम्वाकित थे -- 
(१) रेलो तथा अन्य केन्द्रीय उध्ोगो या विभागो में झयड/ थध्बः उस- 

की सम्भावना पर केद्धीय चरकार द्वारा, तया झेष उद्योगो व विनायो मे 

प्रान्तीय सरकारो द्वारा, हडताल की जाँच करने तथा निर्णय देने के लिए एक 

स्वृतनत जध्यक्ष या सदस्य (व्यक्ति) के साथ जाँच की अदालत और झगडे 

दोनो दलों या एक के निवेदन पर एक स्वतन्त अध्यक्ष और दोनो दलों के 
अतिनिधिया के साथ एक समझौता दोडें या परियद को नियुक्ति की जा सकती 

थी । बोर्ड समझौता कराने कातो की नियुक्ति करता था । 

(२) लोक उपयोगी सेवाओं जैसे डाक, तार, टेलीफोन, शक्ति, प्रकाश, 
पाती सफाई व स्वास्थ्य, रेल तथा जब यातायात के कर्मचारियों को लिखित 

+*- 
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१४ दिनो की सूचना दिए थिना हडताल करने को मनाही थी। इस नियम 

को भग वरने पर तथा उकसाने पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान था। 

(३) व्यापार या उद्योग के झगडें से असम्बन्धित कसी अन्य वात वी 
सहायता वे लिए हडताल या तालावन्दी अवैधानिक या गैर कानूनी घोषित की 

गई थी, यदि उससे समाज को भयक्कर हानि की सम्भावना होती थी। उन 

पर धन व्यय करना अवैध था तथा उनमे भाग लेने वाले दडनीय थे। ऐसी 
हडतालो में सम्मिलित न होने वाले व्यक्तिओं को श्रमिद सघों द्वारा लगाए 

गए अयोग्यताओ से सुरक्षा का भी प्रावधान था। यह विधान कैवल पाँच वषो 

के लिए स्वीकृत किया गया था । 

पर इन सस्थाओं के फैसले तथा निर्णय दोनो दलों पर अनिवार्य रूप से लागू 
नहीं होते थे और इनके मिर्णय शैली व तम अनिवार्णयात्मक तथा गरू थे। 

अत इस विधान में श्रम आयोग की सिफारिशों की फार्यान्वित करने के लिए 

१९३२ मे सक्षोधन किए गए, इसे १९३४ में स्थायी बना दिया गया तथा 
१९३८ में फिर सशोधन हुआ। नए विधान में अवैध हडतालों की परिभाषा 
में परिवर्तत हुआ, जनोपयोगी सेवाओ की सूची में अभ्यान्तरिक स्टीमर, 

ट्रामगाडी तथा शक्ति पूर्ति करते वाली सस्थाओ को सम्मिलित क्या गया तथा 

प्रान्तीय सरकारी द्वारा समझौता अफसरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत सरकार ने अप्रैल १९४७ में १९३४ के 

विधान के स्थान पर औद्योगिक सघप विधान बनाया) इस विधान में दो 

प्रकार की सस्थाओ की व्यवस्था की गई है -- 

(१) झगडो को रोकने के लिए उद्योग समिति (०5 ए०एणा- 

(८८४) , तथा 

(२) झगमडों के निपदारे के लिए औद्योगिक न्यायालय । 

जनोपयोगी सेवाओं मे सब झगडो मे समझौता या मेल मिलाप (000०« 

]॥807) अनिवाय है तथा अन्य उद्योगों से वैकल्पिक । उसके आरम्भ करते 

के पूर्व ६ हफ्ते के अन्दर एक स्वीकृत रूप में बिना सूचना दिये किसी जनों 
पयोगी सेवाओ में हडताल या तालाबन्दी अधिनियम की २९वीं धारा में अवैध 

घोषित कर दी गई है। वैसे ही ऐसी सूचना देने के “१४ दिनो के अन्दर या 

ऐसी सूचनाएँ दी गई हडताल के दिनाक की समाप्ति के पहले, या समझौता 

अधिकारी के सामने समझौता की कार्यवाही के काल में तथा इसी कार्यवाहों 

की समाप्ति के ७ दिन बाद भी हडताल या तालाब-्दी अवैध है। कुछ और 
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इड़तालो व तालाबन्दियों को अवैध घोषित किया गया है यदि वे :-- 

(अ) किसी बोर्ड के सामने समझौते की कार्यवाही में वथा उसकी 

समाप्ति के ७ दिन बाद; 

(व) किसी बदालत (एस०ए०७) के सामने कार्यवाही मे तथा उसकी 
समाप्ति के २ मास बाद, या 

(सर) समझौता या निर्णय सम्बद्ध किन्ही बातो मे, जिससे समझौता 
गा निर्भय काम मे लाया जा रहा है, उस काम मे, शुरू किए 

जाते है 

१९२९ के अधिनियम के असमान सहानुभूति में की गई हडतालों की 
मनाही इसे अधिनियम में नही की गई थी । 

मालिको तथा श्रमिकों के बीच मतभेदो को दूर करने तथा अच्छे सम्बन्ध 

बनाये रखने के लिए दोनो दलो की समान सख्या में प्रतिनिधियों के साथ १०० 

या उससे जधिक श्रमिकों को रखते वाले औद्योगिक ससस््थातों मे उद्योग या 

श्रम-समितियों की स्थापना आवश्यक है ! जाँच करने तथा झगड़ो के निपटासे 

के लिए समझौता अधिकारियों की नियुक्ति होती है। उनके असफल होने पर 

दोनो दलो के दो या अधिक प्रतिनिधियों तथा एक स्वतस्न अध्यक्ष के साथ 

एक समन्नौता बोडे या परिषद का निर्माण होता है। झनगडों की जाँच पड़ताल 

तथा रिपोर्ट करने के लिए एक जाँच अदालत कौ भी नियुक्ति की जा सकती 

है । अनिवार्थ मध्यस्थतवा के लिए राज्य सरकार क्सी झगड़े के निपटारे को 

एक औद्योगिक न्यायालय या ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर सकती है जिसमे हाईकोर्ट 

था जिलाकोर्ट का एक या जधिक जज या स्वतम्त्र सदस्थ टो सकता है । 

झगड्ले के लिर्णय को लागू करने का भी उसे अधिकार है । जाँच की अदालतों 
की रिपोर्ट बाध्य नहीं होती, पर उन्हे जनता की सूचना के लिए छप्वाना 

होता है । समझौता अधिकारों या बोड्डों या न्यायालयों के निर्णय सरकार की 

घोषणा पर वाध्य होते हैं। यदि सरकार झगड़े का एक दल होती है और 

निर्णय से सहमत नहीं होती वो राज्य को विधान सभा उसकी पुष्टि कर 

सकती है, या उसका परिवर्तन कर सकती है, या उसे रह कर सकती है । 

यदि कोई ओद्योगिक संघर्ष होता है, या उसके होने का भय होता है, 
तो उद्योग से सम्बद्ध सरकार उस्र शगडे को मिप्टाने के लिए समझौता बोर्ड, 

या जाँच के लिए जाँच अदालत, निर्णय के लिए ट्विब्यूनल को सौंप सकती है; 

पर ऐसा करना दो दक्घाओं में अनिवाये है :-- 
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(१) यदि झगडा किसी जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध है और हडताल वी 
सूचना दी गई है । 

(२) जब झगडे के दोनो दलो बी अधिवाश सख्या के भ्रतिनिधिमण ऐसे 

झगडे को बो्ड, अदालत या ट्रित्यूनल को सुपूर्द करने का निवेदन करते है। 

झगडे को बोर्ड या ट्रिब्यूनल को सुपुर्द करने पर उसमे सम्बन्धित हडताल या 
तालादन्दी को सरकार खत्म वर सकती है । समझौता अधिकारी को १४ दिन 

में तथा समझौता बोर्ड को २ मास में, अपना कार्य समाप्त करना पडता है। 
अवैध हडतालो और तालाबन्दियों म भाग लेने वाले तथा उन्हे ब्राथिक सहावता 

देने वाले व्यक्तियों कां दण्ड-भागी होना पड़ता है। ज्दोपयोगी सेवाओं वी 
परिभाषा व्यापक वना दी गई है। १९२९ के अधिनियम में उल्लिखित 

जनोपयोगी सेवाओ के अतिरिक्त उनमे कसी उद्योग का वह भाग, शिस पर 

उसकी या उसके श्रमिकों की सुरक्षा निर्भर करती है तथा यातायात, कोयला, 
सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, तथा सक्टकाल में खाद्य सम्बन्धी उद्योगों से भी 
कोई भी उद्योग, जिसे केन्द्रोय या प्रदेशीय सरकार ऐसा घोषित कश्ती है, 

सम्मिलित है । 

भौद्योगिक सघर्ष अधिनियम के अनुभव से सरकार को यह रपप्ड हो गया 

कि राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त द्रिब्यूनलो से ऐसे उद्योगो के झगडो के निर्णय 

तथा निपटारे करने में नियोजको या मालिको वो वडी कठिनाइयों का सामना 

करना प४ता है, जिनकी शाखाये एक से अधिव राज्य में होती हैं । ऐसे झगडो 

के निर्णयो मे एकरूपता के अभाव में कर्मचारियों या नौक् रो मे असन्तोष पैदा 

हांता है । विश्ेघत यह अधिकोषण या बैकिय तथा बीमा कम्पनियों के विषय 

में सत्य था। 
मत १९४९ म भौद्योगिक सचर्ष ( वैकिंग तथा वीमा कम्पनियों 

अध्यादेश या आर्डीनिन्स जारी किया गया, जिससे इन व्यवसायों के झगडो 

का निपटारा केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया, तथा राज्य सरकारो को ऐसी 
कम्पण्ियों के झगडो को, जिनकी शाखाएँ या अन्य सस्थायें एक से अधिक राज्य 

में यी, निर्णय, जब वह लिथिदारे के लिए राज्यक्रीया स्याथालयरे की सॉफले की 

मनाही कर दी गईं, तथा उनमे चालू तजबीजों या कार्यवाहियी को स्थग्रित 

कर दिया गया । इस अध्यादेश के अन्तर्गत जून १९४९ मे बैंकिंग कम्पतियों मे 

* औद्योगिक झगडो के निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक औद्योगिक 

न्यामालय या ट्रिब्यूनल की स्थाप्ना की । १९५० में इस अध्यादेश के रधान 



भौद्योगिक सघ्प तथा जौद्योगिक सधर्ष विधान दर 

पर एक जधिनियम बना दिया गया है। जून १९४९ मे ग्वनेर जनरल ने 

“औद्योगिक ट्रिब्यूबल वोनस भुगतान (साप्ट्रीय बचत छार्टोफिकेट) अध्यादेश! 

निकाला जिसके द्वारा मजदूरी भुगतात अधिविबम, या अन्य अधिनिबमों के 

बावजूद भी, औद्योगिक न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि जपने निर्णय 

के अन्तगेत देय बोनस की आधी रकम को डाकखाने के राष्ट्रीय बचत सझार्दी- 

फिकेटो के रूप में देने के लिए वह निर्देश दे सकता है। 

१९५० के बधिनियम् मे औद्योगिक ट्रिब्यूनलो के निर्णय की अपील के 

लिए एक अपील न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसका निर्णय अन्तिम होगा । 

अत भिन्न-भिन्न औद्योगिक न्यायालयों को आदेश देने वया एक ही नीति बरतने 

का काम सुलभ हो नया है। इस अधिनियम के अनुसार विचाराधीन ज्गडो से 

सम्बद्ध कर्मचारियों तथा श्रमिकों की दश्ाओं मे उद्योग अधिकारी निर्णय न होते 

तक ने कोई परिवर्तन कर सकते है और न समझ्नौता अधिकारी की आज्ञा 

ब्विना उन्हे निकाल सकते है। इसी वर्ष में इस ट्रिब्युनल के बेकिंग कम्पनियों 

सबधी ज्गड़े के निर्भय को सरकार द्वारा मान्यता न देने पर २३ सितम्बर को 

जखिल भारतीय वेक्गि हडताल हुई थी तथा श्रम मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया 
भा । बैको के कर्मचारियों भे इससे वडा असन्तोग है ॥ 

१९४७ तथा ११५० के अधिनियमों से राष्ट्रीय सरकार सन्तुप्ट नहीं थी, 

अत उसके स्थान प्र एक तथा अधिनियम बना कर औद्योगिक ज्ञगड़ो के 

सुचारू धूप से निपठारे के लिए उसने एक व्यापक ओद्योगिक सम्दन्ध विधेषक 
१९५० म सम्द म पेश क्या था । इसके ध्येय निम्नलिखित ये - 

(१) ओोद्योमिक तग्रडो के लिए अखिल भारतीय नियम बना कर ऐसे 
नियमो मे एकल्पता लाई जावे, 

(२) देश के सब जौद्योशिद न्यायालयों के निर्णयो की अपील के लिए 
एक केन्द्रीय अपील न्यायालय कायम किया जाय तबए स्थायी श्रम बदालतो 

की स्थापना की जावे , 

(३) हृडतालो या तालाबन्दियों को घोषित करने के पुर्वे समनौता तथा 

पारस्परिक बातचीत और सामूहिक विनिमय से झगड़ो के दिपटारा की व्यवस्था 
होबे, और 

(४) इनके अछफ्ल होने पर दोनो दलों को मधच्यस्थ का निर्णय 
मानना पडेगा। 

इसमे प्रदेशोय सरकारों को ऐसे न््वायालयो के निर्णेयो को परिवर्शित करते 



डिडीड औद्योगिक समठन 

का भी अधिकार दिया गया था, बवेध तालावन्दी या हडताल को उत्तेजित 

बरने वालो को दोपी करार देने तथा दण्ड देने दी व्यवस्था थी ! ऐसे श्रमिक 

था कर्मचारी उद्योग अधिवारियों दारा दिए गए वेतन, अववाश, भत्ताया 

प्रावीडेन्ट फण्ड के भाग को पाने से वचित होगे तथा अवैध तालाबन्दी पर 
श्रमिकी को दूना वेतन देना पड़ेगा । यदि श्रम सघ उद्योग अधिकारियों के 

साथ किए गए रामझौते क्षो भग करेगे तो उनकी मान्यता छीन ली जायगी 

तथा भौद्योगिक न्यायालय के निर्णय को न मानने वाले उद्योगों पर भारत 

सरकार अपना नियस्नण क्र लेगी । श्रमिकों को हडताल का अधिकार होगा, 
पर अवैध हडताल, या अयैध हडताल से सहानुभूति करने वाले, या मन्दगरति 

से काम करने वाले श्रमिकों को जुर्माना तथा जेस की सजा भुगतनी पडेंगी। 
अवैध तालाबन्दी या अन्य अवैध बात करने वाले उद्योग अधिकारियों को भी 

जुर्माना व सजा भुगतनी पडेगी । जनोपयोगी सेवाओ वा क्षेत्र बहुत विस्तृत 

कर दिया गया है तथा उसमे हडताल वी मनाही होगी। विधेयक विधान बनने 

पर पूर्व के सब औद्योगिक झयड़ो सम्बन्धी अधिनियमों को प्रतिस्थापित करता, 

पर पुरानी ससद के विसर्जन पर यह विधेयक भी समाप्त हो गया ६ 

नई ससद के सामन विधेयक पेश करने के पूर्व भारत सरकार ने दोनों 
दलो से सलाह कर ऐसा एक बिल बनाना अच्छा समज्ञा, जिससे पचव्र्पीय 

योजना काल में उत्पादन अधिवतम हो सके । अत श्रम तथा उद्योग सत्थाओ 

को इस विपय पर सरवार ने एक प्रश्नावली भेजी । उनके उत्तरों पर अक्टूबर 

१९४२ में भारतीय श्रम सम्मेलन ने विचार कर एक श्रम समिति, सम्मेलन 

के विभिन्न विचारों के आधार पर सभी पक्षों के लिये मान्य, एक योजना 

बनाने के लिए बनाई। दिसम्बर १९४२ में विभिन्न सुक्ताओ के आधार पर 

भारत सरकार को विधेयक बनाने में सहायता देव के लिये इस समिति ने एक 
स्मारक पत तैमार किया । फरवरी १९५३ मे प्रदेशीय श्रम मतियों की दिल्ली 

में हुई एक बैठक ने इस पर अधिक जोर दिया कि सामूहिक माँगो को आपस में 

तय करने के लिये स्वेच्छापूर्वंक्त समझौते या पच मान कर समझौते की रीति 
अपनाई जाय, तथा केवज अनोपयोगी सेवाओ से सवद्ध सघर्पो मे ही पचनामा 

समझौते का सिद्धान्त जनिवायं हो। पर प्रदेशीय सरकारों को यह अधिकार 
हो किवे अन्य सेवाओं में भी आवश्यक समझ कर इस नियम को लागू 

कर सर्क ॥ 

प्रान्तीय अधिनियम 
विभिन्न राज्य सरकारो ने भी औद्योगिक झगड़ो के हत करने के श्यलल 
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किये है। १९२९ के अधिनियम वी प्रटियों के कारण वम्बई व्यापारिक 

संघर्ष अधिनियम १९३४ में पास हुआ। यह सूती मिलो पर लागू था 

और समझौते की व्यवस्था करने के लिए श्षम अविकारी की विबुक्ति का 

इसमे प्रावधान था । श्रम अधिकारी के समझौता कराने में असफ्ल होने पर 

एक क्षम कमिश्नर की नियुक्ति की जा सकती थी जो मुख्य समज्ौता कराने 
वाला होता था । १९३४ में एक श्रम अधिकारी की नियुक्ति हुई तथा मिल 

मालिक सघ ने भी एक श्रम अधिकारी को कमिश्नर तथा अविकारी के साथ 

काम करने के लिए निवृक्त क्या । इस अधिनियम से दोचो दलों मे सम्बन्ध 

घुघर गया घा। 

श्रम आयोग को सिफारिनों पर मद्रास में एक श्रम कमिश्नर नियुक्त 
क्या गया, और पजाब मे उद्चोनो के संचालक तथा मध्य प्रदेश में उद्योग- 

यचालक तथा आँकडो के राचातक और डिप्डी कमिश्नरो को खमसौता जधि- 

कारियों के अधिकार सौपे गये । वम्बई के वाद उत्तर प्रदेग, बंगाल, विहार 

तथा मद्रास में भी श्रम अधिकारियों की नियुक्ति को गई। तौन साल तक 

ओऔद्योगिक शान्ति रही, फिर हठताला की वाढ सी आ गई 

अत, १९३८ में_बम्बई जौद्योगिक संघर्ष अधिनियम बनाया गया जो 

प्रान्त के सब सूती मिलो पर, और क्रेवल द्वीप के रेशम मिलो एर लागू किया 

गया । इसमे समज्नौता और मध्यस्थता द्वारा झान्तिपूर्श बौद्योगिक सम्बन्धो की 

वृद्धि कौ व्यवस्था की गई थी । हडताल तालावन्दी बरन के पहले प्रत्येक 

ख्यापारी झगडे की जाँच आवश्यक थी, तथा समत्तौता और मध्यस्थता के 
तरीके के अक्नफल होने पर ही हटताल था तालावन्दी की जा सकती थी। 
मजदूरियो, काम के घण्टो था नियोजन को झर्तों मे परिवर्तन करने के अपने 
इरादे की सूचना श्रमिको के प्रतिनिधियों को देना नियोजको के लिए अनिवार्य 

था। सब फैसलों और समलौतो की रजिस्ट्रो करनी पठती थी) समसौता 

कराने चालो तथा समझौता बोर्ड क्री नियुक्ति के जतिरिक्त, अध्यक्ष के रूप मे 

एक हाईकोर्ट के जज के चाथ एक औद्योगिक अदालत, ज्वगड़े में मध्यस्वता 
करने के लिए तथा उमझौतो व निर्णयो बादि के लिए एक अन्तिम जपील की 
अदानत के रुप मे कार्य कर फँसला देने के लिए स्थापित की जाती थी । 

१९३८ के अधिनियम का पुननिरीक्षण तथा प्रतिस्थापन वस्वई औद्योगिक 
सम्बन्ध अधिनियम १९४७ द्वारा क्या उया और उसमे १९४८ में सथोधन 
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हाए। इसमें मज़दूरी बोर्डो तथा अनिवाय सयुक्त समितियों की स्थापता की 

व्यवस्था वी गई है। इसमे झयदों की रोक थाम तया निपटारे वे! बविरिक्त 

वाई और बातो वी व्यवस्था कर इसे एक प्रगतिशील नियम बनाया गया है। 

इसमे थ्रम नियम महिता (99007 0०००७), अतिवाय मध्यस्थता, ग्रयुक्त 

समितियों तथा प्रत्वज फैक्ट्री में श्रम की दशाओं का रिवार्ड रखते को व्यवस्था 

करने को राज्यक्रीय सरकार के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई है। 

त्रिदल सम्मेलन तथा औद्योगिक विराम सन्धि और उसके 
वाद 

श्रम सत्नियम्र मे एक्हपता लाने के अतिरिक्त भारत सरकार बौद्योगित 
वातावरण मे शास्ति स्थाप्रित करने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रयलधशोत 

हो रही है। इस अभिप्नाय से १९४०, ४१, ४२ मे दित्ली में श्रममत्रियों वी 

बैंटकें की गई तथा १९४१ तथा १९४२ में इन सम्मेलमों के पूर्व केख्वीय भ्रम- 
भत्नी तथा मिलमालिकी के बडे बड़े सघो तथा अखिल-भारतीय व्यापार सघ 

वाँग्रेस के प्रतिनिधियों की अलग वैठकें हुई । अगस्त १९४२ में दिल्ली में 
तीनो दवो के प्रतिनिधियों वी खुली बैठक ने श्रम दक्षाओं से सम्बन्धित सब 
प्रश्तो पर विचार करने के लिए एक त्रिदल संस्था तथा सरकार, नियोगतों 

ओर श्रमिया के संगठनों द्वारा सुपुर्द श्रम सम्बन्धी सब प्रश्तो पर विचार करने 
तथा जाँच के लिए एक स्थायी श्रम समिति की स्थापना करने के चिए तप 
क्या। उसके वाद यह तय हुआ कि खुली बैठक केवल साधारण समस्याओं 

तथा नीति से ही पम्बा्ध खबरे, एक श्रम हितकारी समिति श्रमहिंत तथा श्रम 

सब यमों के शासन से सम्बद्ध हो, तथा सरथायो श्रम समिति केवल सम्मेलव 

वी अवि+र्त्ता के रूप भ कार्य करे। ईस निश्चय पर बागानों, सूती, सीमेन्ठ 

चमडा तथा कोयला उद्योगो कै लिए औद्योगिक समितियों की स्थापना की गई। 

१९४६ में अन्तरिम्र सरकार ने थ्रम की दश्ाओ में सुधार के कार्यत्रम का 
श्रीगणेश्य करने के पूर्व थम मन्तियों वी एक अलग बैठक बुलाई और उनके श्रम 

कार्यव्म पर व्योरेबार वाद विवाद के वाद एक सयुक्त बैठक तथा एक विशेष 

सम्मेलन श्रमिकों तथा नियोजकोो का १९४६ के अन्त तक तथा पचवर्षीय 

बार्यक्म पर विचार करने के लिए क्या गया था । 

तत्पश्वात् राष्ट्रीय सरक्षार ने ओद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करवे तथा 
उन्हें एक स्वस्थ तथा रथाई नीव पर आधारित रखते का बीडा उठाया और 

इस भावना से प्रेरित होतर दिसम्बर १९४७ में बड़े बड़े मिल मातिकों वेया 
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श्रमिको के नेताओ का सम्मेलन क्या। घटते हुए औद्योगिक उत्पादन को 
बढाने, भ्रम के लिए काम की उचित दघमाजो तथा मजदूरी जादि, तथा मिल 

मालिक के लिए उचित लाभ की व्यवस्था करने के लिए १५ दिसम्बर १९४६ 

को यह सम्मेलन सर्वेसम्मति से एक औद्योगिक विराम-सन्वि समझौता पर 

पहुँचा । तीन वर्ष के लिए इसमे एक “मौद्योगिक विराम-पन्धि का प्रस्ताव” 

स्वीकृत हुआ । 

औद्योगिक झगडो के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव मे विचार प्रकट किए गए 

थे, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, जो देस की जपें-ज्यवस्था के लिए इतनी 

महत्वपूर्ण जौर आवश्यक है, श्रम तथा प्रबन्ध में पूर्णतम सटयोग तथा उनमें 

स्थायी भर मैत्रीपूर्णे सम्बन्धो के बिना, नहीं प्राप्त हो सकती । श्रमिकों के 

लिए उचित मजदूरी तथा श्रम की सतोपजनक दक्षाओ को व्यवस्था नियोजक 

को अवश्य करना चाहिए। अत्यधिक लाभो का त्याग करना चाहिए। दूसरी 

ओर श्रमिकों को राप्ट्रीय आय को वृद्धि मे अपने अनुदान को आवेश्यक कर्त्तव्व 

समझना चाहिए तथा हडतालों को त्यामना चाहिए ।”” जनता का रहन-सहन 

का स्तर तभी ऊँचा उठ मकता है । दोनो दलो को चाहिए कि अपनी समर" 

याओ पर मिल-जुलकर विचार करें तथा ज्ञगडो को सुलझाने के लिए हडताल 
या तानावन्दी न करें । पूंजीपतियों को उचित ब्याज तथा श्रमिक्रों को उचित 
बेतल और जौद्योगिक विफास के लिए उचित कोषो की व्यवस्था होनी चाहिए 

तथा उसके बाद के शेप धन का दोनो दलो में वितरण होना चाहिए। उपभो- 

क्ताओ तथा आधारी उत्पादको के हितो के लिए करो द्वारा अधिक लाभ पर 

रोक लगाई जानी चाहिए । 

वैध उपायो ढवाण औद्योगिक झग्ड़ो के ग्ान्तिपूर्ण निपटारे, उजित 

मजदूरियो तथा काल की दह्माजो के निर्धारण की उपयुक्त व्यवस्था प्रत्येक 

औद्योगिक व्यवसाय मे कार्य-समितियो का निर्माण तथा श्रमिक्षो के आवास 

में सुधार करने के लिए सम्मेलन ने सिफारिय की थी। विराम-सन्धि प्रस्ताव 

के मूलभूत सिद्धान्नो को भारत सरकार ने ६ अप्रैल १९४८ को घोषित अपनी 

औद्योगिक नीति प्रस्ताव का प्रधान अग॒ वना लिया तथा सम्मेलन की सिफा- 
रिप्लो को कार्यान्वित्त करके की घोषणा की | 

इस अभिप्राय से मई १९४८ मे श्रम-मत्तियो के एक सम्मेलन में नीचे 
लिखी बातें तव पाई *-- 

(भ) भन्धि-विरास ब्यवस्था के लिए केन्द्रीय तथा राज्यदीय तिदल 
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सलाहयारी समितियों वी स्थापना वी जाय; 

(व) उचित मजदूरियों तथा पूँछी पर उचित प्रतिफ्ल या लाभ क्को 

निर्धारित बरने के लिए विशिष्ट समितियों की स्थापना की जाय; 

(प्र) १० वर्षों में थमिको के लिए १० घास मकानों को बनाने के लिए 

एक आवास बोडं स्थापित क्या जाय । 

श्रम सचिवालय ह्वारा स्थापित तियोजन विनिमयो (एम्पत्तायमेष्ट एक्सचेंज) 
तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थायी आवार पर रखा गया। लाभ विवरण पर 

एक बिशिष्ड समिति भी नियुक्त की जाने को थी । 

श्रप्त की समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए ६ अगस्त 

१९४८ को देखवीय सलाहकार परिषद की स्थापना हुई और इसे सहायता देते 
के लिए प्रत्येक बडे उद्योग के लिए अतग-अलग समितियाँ वगाई गई है। 
राज्यकीय क्षेत्र में इसी प्रकार प्रत्येक बडे उद्योग के लिए औद्योगिक उप-समितियो 
के साथ सलाहकार पशिपिदो की स्थापना की गईं है। प्रत्येक वढी औद्योगिक 
सस्था के लिए थमिको तथा नियोजको के प्रतिनिधियों की वार्य-समितियाँ तथा 
उत्पादक समितियाँ बनाई गई है । उचित मजदूरियों तथा पूंजी पर उचित 

ब्याज और राम्बन्धित बातो को निर्धारित करने के लिए टेक्सटाइल्स, कोयला 

तथा बाभानों के लिए तिदल औद्योगिक उपसमितियों की स्थापना हुई है। 

टेक्सटाइल समिति वे अधिक कपडा उत्पादन के! कमो, धीन पालियों मी 
मान्यता, भ्रॉवीडेप्ट फण्ड की एक योजना तथा मजदुरियो के प्रमाणीकरण ५१९ 

विचार करने का सुझाव रखा है । कोयला समिति ने एक प्रॉवीडेण्ट फष्ड की 
योजना, उत्पादनों पर बोनस का भुगतान, तथा एक प्रशिक्षण स्कूल की 

स्थापना का सुझाव रखा है। वागान समिति ने स्युनतम मजदूरियो के निर्धारण 

तक अधिक महगाई भत्तों के भुगतान के लिए व्यवस्था की है तथा १२ वर्ष 
से कम के वच्चों के नियोजन को खत्म कर दिया है। चमडा कमाने, सीमेण्ड 

तथा पक्के चमडे के उद्योगो के लिए भी भिदल औद्योगिक समितियाँ बनी है। 

ओद्योगिक नीति मे श्रमिको मे उद्योग के लाभ वितरण के लिए उनके 

उत्पादन की मात्रा को आधार माना गया था | इसके लिए २५ मई १९४८ को 
लाभ वितरण समिति तथा नवस्वर १९४८ में उचित वेतन समिति नियुक्त की 
गई | लाभ वितरण सप्तिति, जिसमे श्रमिको, नियोजक संगठनों तथा भारत॑ 

सरकार के उद्योग और पूर्ति, श्रम, वित्त तथा वाणिज्य मत्नालयों के प्रतिनिधि 

झमिल थे, से आगे दिखी वातो पर १ सितम्बर १९४८ को अपनी रिपोर्ट 
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दी “-(१) उद्योग में लगी पूँजी पर उचित लाभ, (२) उद्योग में सालन 
तथा चिस्तार के लिए उचित सचित कोष, (३) ऊपर लिखित (१) व (२) 

वी व्यवस्था के बाद एक फिसलते हुए पैसामे पर यणिव तथा साधारणतः 

उत्पादन के साथ परिवातित झेप ल्ामो में श्रमिकों का भांग । 

समिति ने सिफारिश की थी कि घिसावट, कर, प्रबन्ध अभिकर्चा कमीशन 

तथा साधारभ काम के व्ययों को कुल लाभो में से घटाने के वाद शुद्ध लाभो का 

१० ४१ सचित कोप में ले जाया जाय तथा चुकता पूँजी और स्चित पर 

६% का लाभाश पूंजी पर उचित प्रतिफ्ल होगा। शुद्ध लाभो के अवश्ञेप का 

५० . ५० आधार पर टिस्सेदारों तथा श्रमिकों भे वितरण कर देना चाहिए। 

अमिको के भाग को पूर्व के १२ मासो मे अत्येक अमिक की देसिक मछदूरी के 

आधार पर वितरण करना चाहिए । 

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सर्वप्रथम इस योजना को ४५ वर्षो 

तक सूती मिलो, जूट, इस्पात, सीमेष्ट तथा सिगरेट उद्योगो मे चालू कर देखना 
चाहिए । इस लाभ वितरण योजत्ा के केन्द्रीय सलाहकार परिषद ने नवम्बर 

१९४८ में लखनऊ की अपनी वँठक मे स्वीकार क्रिया था और कार्यान्वित 

करने के पहले उचित मजदूरियों पर विशिष्ट समिति द्वारा इस पर विचार 

किया जाने को पा । 

इसके प्तिरिक्त इस परिषद ने उचित मजदूरियो के सिद्धान्तो के निर्धारण 

तथा उसकी प्राप्ति के उशय पर भी विचार विमर्सख किया, औद्योगिक सम्बन्धों 

तथा कार्य समितियों के कार्यों का पर्यवक्षण, उत्पादन समितियों के मसविदा 

विधान तथा विभिन्न उद्योगों के लिए औद्योगिक समितियों की स्थापना पर 

विचार किया । 

इंण्डस्ट्रियल-डिस्प्यूट्स (सशोघन ) एक्ट सन् १९५६ 
औद्योगिक झ्यडो के सिवारणार्थ सन् १९४७ के एक्ट के अन्तर्गत 

भौद्योपिक न््यायालवों (9005क9) ९००३७ की स्थापना की गई थी। 

विभिन्न न्यावालयों ले विभिन्न निर्णय दिए, जिससे अनेक भसुविधाएँ व 

कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई । इस दोष को दूर करने के लिए सन् १९५४० में 

लेबर एप्रीबेट ट्िब्यूनल को स्थापना हुई। श्रमिक सघो हारा इसका विरोध 
हुआ । “इण्डियत नेशनत्ष ट्रेड यूनियन काँग्रेस” ने भी इसकी कट आलोचता 
की ॥ नियोक्तामण (६एए०/थ७) भी इसके पक्ष मे नहीं थे, क्योकि सन 
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१९५० के (संज्योधन) एवंट के अनुसार वे श्रमित्षों से बदला लेने वा बोई 
कार्य नहीं कर सकते थे। श्रमिक्रो व नियोक्ताओं के विरोध बे कारण 

ट्रिब्यूनल कौ देनिक कार्य विधि में वाघाएँ पडने लगी । 

फ्लस्वस्प जुलाई सन १९५६ के इण्डस्ट्रियल डिस्प्पूट्स (संशोधन) एट 

मे लेबर एपीलेट ्रिब्युनल को सत्म कर दिया और उसके स्थान पर दो नये 

न्यायालयों (0०ए्रा७) की स्थापना वी ! 

इल्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (संशोधन )ऐक्ट १९५६ की विशेषताएँ 
इस एवट की निम्नलिखित दो भुख्य विशेषताएँ है -- 

(१) इस तिथि के बाद से श्रमिक "लेबर एपीलेट ट्विब्यूनल” मे अपील मे 

कर सकेगा। परन्तु यदि कोई निर्णय अधिकार के अतिरिक्त तथा 

प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध दिया गया है तो श्रमिक सुप्रीम कोर्ट 
तथा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। 

(२) इस एवंट के अनुसार निम्न तीन न्यायालयों की स्थापना होगी - 

(अ) श्रम न्यायालय (.8००पा ९०णा॥) 

(ब) औद्योगिक ट्रिब्यूनल ([एठ0घ79 7ग्रा00085) 

(स) राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल (२800 प7090॥25) 

(अ) श्रम न्यायालय (.80०ए (0०0प७)--एक्ट के अन्तर्गत 
सरकार औद्योगिक झगडो के निवारणार्थ एक या अधिक _श्रम न्यायालयों की 

स्थापना कर सकती है । इसमे के एक जज होगा जो भारतवर्ष के किसी 

न्यायालय मे कम से कम ७ वर्ष तक जज रहा हो अथवा किसी राज्य सरकार 

द्वारा स्थापित श्रम न्यायालय में ५ वर्ष तक सभापति रहा हो । श्रम न्यायालयों 

में निम्न प्रकार के झगडे (जो कि एवंट की तालिका न० २ मे दिए हैं) तय 
किए जाबेंगे -- 

(१) स्थायी आदेशों के अप्यार पर नियोवताओं (हाएए०9८७६) के किसी 
आदेद्य की वैधानिक्ता प्रमाणित करना । 

(२) स्थायी आदेशो का प्रयोग तथा उनका स्पष्टीकरण । 

(३) श्रमिक को निकालना तथा गलती से निकाले हुए श्रमिक को फिर 
रखना तथा उनका हर्जाना त्तय कराना । 

(४) किसो प्रचलित ((०7४४०॥००थ) रियायत तथा सुविधा कप 

वापिस लेना । 
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(५) ताले बन्दी (7.0०८-००७) तथा हडतालों की वैधानिकता वथा 

अवैधानिकता प्रमाणित कराना 

(६) तीसरी तालिका के अतिरिक्त अन्य विषय । 

यदि किसी झगड़े के सम्बन्ध में श्रमिक्षो की सख्या १०० से कम है तो 
तीसरी तालिका से सम्बन्धित विपय भी श्रम न्यायालय द्वारा तय होगे | 

तीसरी तालिका से सम्बन्धित विषय निम्नलिखित है -- 

(१) वेतन, जिससे समय तथा पद्धति सम्मिलित है । 

(२) क्षति पूर्ति (00०7४7889०7) तथा अन्य भुगतान । 
(३) कार्य के घण्ठे तथा अवकाश का समय । 
(४) सवेतन छुट्टी तथा छुट्टियाँ । 

(५) पारितोषिक, लाभ का विभाजन तथा आविडेष्ट फण्ड 7 

(६) स्थायी आदेश के अतिरिक्त पाली (5४0 में काम कराना | 
(७) श्रंणी (७700) के अनुसार वर्गीकरण । 
(5) अनुशासल के नियस 

(९) विवेकीकरण। 
(१०) श्रमिकों की छँटवी तथा सार्थ की समाप्ति 
(११) थन्य सम्बन्धित विषय । 

सीट --कझ्षगडो को इस न्यायालय मे भेजने का अधिकार केवल सरकार 

को होगा । प्रत्येक राज्य सरकार के अलग-अलग शध्षम न्यायालय होगे । 

(२) औद्योगिक द्िब्युतल (त0डधाए प्रस्0णा॥8)-- 
इसकी स्थापना सन् १९४७ के एक्ट के अनुसार हुईं है। यदि किसी झणगडे मे 

१०० से अधिक श्रमिक सम्मिलित है तो ऐसे तालिका २ एवं तालिका ३ के 

झगड़े निर्णय के लिए अब इस ट्रविब्यूनल मे भेजे जा सकंगे। ट्विब्युनल का 

सभापति केबल बही बज्यक्ति हो सवेगा जो किसी हाईकोर्ट का जज हो जथवा 

रहा हो अथवा कम से कम २ वर्ष तक लेवर एपीलेट ट्रिब्यूनल अथवा अन्य 
ड्रिब्यूबल का अध्यक्ष रहा हो । 

इस समय दो ओद्योग्रिक ट्विव्यूबल हैं “-एक घनबाद में और दूसरा 
सायपुर मे । नागयुर का औद्योगिक द्विब्यूनल, श्रम न्यायालय ([स्ध0००८ 
(०्यय) की भाति भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में एक 
“एडहॉक इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल' है 
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(३) राष्ट्रीय ट्रिव्यूनल (२५6०ाश परत०एाक्)-वाविक्य 
शव ३के विपयो की जाँच उसी अवस्था में वरेगा जब कि विषय अनेक 
शब्यो वे अथवा राष्ट्र वे मटत्व का है । इसवा सभापत्ति भी वेचल वही व्यक्ति 

हो सकता है, जोकि औद्योगिक ट्रिब्यूनल का सभापति होने वी योग्यता 

रखता हो। 

एक एडहॉक (/४0-॥00) राष्ट्रीय ट्रिव्यूनल लखनऊ में कार्य कर रहा है। 

इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस (सशोधन) एक्ट १९५६ के अनुसार उत्तर- 

अदेशीय सरकार ने इण्डस्ट्यल डिस्प्यूट्स एवट १९४७ में तथा इण्डस्ट्रिपल 

डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट १९५० में उचित सशोधन बर दिए हैं 
और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है । 

वर्तमात काल में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के निमित्त 

सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों का सक्षिप्त विवरण 

(१) इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमैंट स्टैडिंग आर्डसे एक्ट १९४६ 
“इस एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो ने ऐसी भौद्योगिक साधों, 
जिनसे १०० या अधिक कर्मचारी कार्य करते है, के लिए आदर्श नियम 

(0/0०५७९ 77)65) बनाए है। यह नियम पश्चिमी वगाल के ऐसे उद्योगो 

(&४90]5पए८४$) में जिनमे ५० या अधिक कर्मचारी कार्य करते है, तथा 

कुछ दशाओ मे उत्तर प्रदेश के सब औद्योगिक सार्थों मे जिनमे १०० से भी 

कम क्मंचारी कार्य करते है, लागू कर दिया गया है । असम में यह नियम 

ऐमे सब उद्योगो जिनमे १० या अधिक कर्मचारी कार्य करते है शागू होता है, 
परन्तु असभ के इन उद्योगो मे खाने, ववेरीज़ (0०कआ7०७), आयल फील्ड्स 

तथा रेल्वेज़ सम्मिलित नही है । 

(२) उद्योगो मे अनुशासन-..दस सम्बन्ध मे 'इण्डियन लेवर कास्के स' 
तथा 'स्टैंडिग लेबर कमेटी' के परामर्श से अनुशासन कोड तैयार किया गया 
है । इसका प्रशासन एवं निरीक्षण विदलीय समिति (याफ्रआप्रार 

((००००॥७४०) के द्वारा होगा । 

(३) वरर्स कमेटी-इण्डियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७-- 
इसके अन्तर्गत अवटूब२१९५७तक ७७ ९वायेवाहक समितियाँ (एए०ा:8 ए०फाए- 

॥«०७) स्थापित हो चुकी थी। विभिन्न राज्यो में १९५४-४४ मे कार्यवाहक 

ड 
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समितियाँ तथा उत्पादन समितियाँ २०९४ की सब्या मे थी ॥ 

(४) त्रिदलीय योजना (नए शि३०धाशप)--इसने 
केन्द्रीय स्तर पर “इण्डियव लेबर कान्फेस', स्टेडिय लेबर कमेटी! तथा दण्ड- 

स्टपल कमटीज' तथा कुछ अन्य सम्मिलित ह । इसके जतिरिक्त इसमें बहुत 

कुछ सम्बन्धित एक 'लेबर मिनिस्टसे कान्फोंस! भी है, परन्तु यह तिदलीय 

बोजना की प्रकृति की नहीं है। १९५७ मे इन समितियों ने अपनी वापिक 

बैठकों में मजदूरी नोति, उद्योगो म अनुशासन, विवेकीकरण, श्रमिक्रों की शिक्षा 

तथा श्रमिकों के उद्योगो के प्रवन्ध मे भाग लेने (१४०४६८:४ ए४70०फु४ध०० 

म) )4879867027)) के सम्बन्ध में चर्चा को । 'वायानों की जौद्योगिक समिति 
प॥4ए०घधार्थ 0०फ्रप्प्र7६६- 00 ?]4797099) की आठवी वापिक बैठक 

शिलाय में २ जनवरी, १९५० को हुई । लौह एवं स्पात तथा केमीकेल उद्योगों 
के लिए भी नई औद्योगिक समितियों को स्थापित करने का निश्चय किया 

गया है। घानु-बानों तथा कोपला-खानों के लिए भी ऐसी समितिया की 
स्थापना का प्रश्त विचाराघीन हैं । 

(५) कान्सीलियेशन मशीनरी--केद्ीय क्षेत्र के उद्योगों के औद्यो 
गिक सबंधों का अद्यालनव चीफ लेबर कम्स्निर के द्वारा होता है। चीफ लेबर 

कमिश्नर की सहायता के लिए एक क्षेत्रीय-समठन (शिव्ए/ण३थ 0780758॥07) 

है, जिसम 'रीजनल लेबर कंमिश्तसे', कान्सीलियेयन जाफीससे! तथा 'लेबर 
इन्स्पैक्टस' सम्मिलित हूं । 

प्रथम पच्रवर्षीय योजना 

इस योजना म॑ प्लानिंग कभीशन ने श्रम्न-नौति, श्रमिक एवं नियोक्तानों 

के सम्बन्धो का ठोक रखने के लिए विदस सभा का सुज्नाव दिया था, जिससे 

सरकार, नियोक्ता एव अमिको का प्रतिनिवित्व हो । इसकी स्थापना की जा 
बुकी है । 

द्वितीय पच्रवर्षीय योजना 
इस योजना के जन्तगेंत सरकार वे समाजवादी दा के समाज (5०छाथ्ाह्रा० 

ए<८(४7 रण 8०2४७) की रचना का उद्देश्य जपना लेने के कारण श्षम-बोजना 

में भी कुछ परिवर्तत किए है । उदाहरणार्थ प्लानिंग कमीशन ने सन् १९५५ 
में ह६फ़ा८घ्टण005५ ?2प०] 0॥ 4,40०४7 को स्थापना की है) इसके 

क्षप्तिरिक्त भत्वेक उद्याग में प्रदन्च परिषद (ए०७०। ० ३व४0०६९०८७) 
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की स्थापना का सुझाव दिया है। इस्रमें श्रमिक एवं नियोक्ताओ का समान 

प्रतिनिधित्व रहेगा । 

प्रश्न 

].. क्षैशबएड९ पीह टथा5९5 07579 वाक्रप्राद5 तन्नाषड्ठणरशाड़ 

लध्थ्ाप 7॥६ए९शा 9707796 शाप उध्वा08 0805८४.. जाकर ॥7695प765 

'एणाव ए०ए ॥टण्यगागलात ([॥) गि इ्थाग्राह गण 800. (2॥ णि' 

फाश्पषजाएए प्रछ्णा 2? (807स्889, 3 (00४, [940) 

2. छञज्ा5 4#90ण ्ड्ाशबा।णा ट०ाड्ात॑शा०त ॥९०६४४५ ? सि॥- 

ग्राए8 ऐै70309 6 |गाराज्व ट्थिएल३ 0 50०) (हुक ॥॥ 08 

ए०्फाधए (80039, 8 060 , 942) 

3, शा एएत परत 0 6 ब०एग्ारड णी गद वेशाएएगे 

002प्रपढ्ा: काल्लल्त इ०प्रद्बात5 ॥6 वग]ा0एशाध्व जीएाए०॥वगे 

गशक्रा 05 व 7704 

4, झ०ए च०प6 ५०० 8०८००ए7६ ० ९ फथाणाद0॥ 0800#700) 

परत गा व98 जीश ॥6 ००5४ ० एत्गए फद्य वा ? जन 78760 

एभे 7९857768 ५०00 ४00 50226६ ? 
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श्रम सन्नियम 
(3४००परट ६०हांडाड्धा०ा ) 

उद्योगों और उनमे काम करने की दच्माओ पर पिछली सदी के लगभग 

अन्त तक राजकीय नियवण नही था और फैक्ट्री बिश्रान के अभाक में नियोजक 

था मिल मालिक मजदूरों का और विश्लेपत स्त्रियों और बच्चो का, शोपण 

करने में स्वतन्त थे । फैक्टरियों में काम करने के घटे बडे लम्बे थे, मजदूरियाँ 

बहुत कम थी, फैक्टरियों में काम करने की दसाएँ अमानुपिक तथा जसतोष- 

जनक थी, बच्चों के नियोजन की उम्र का कोई नियमन नही था, साप्ताहिक 

या सामगरिक छुट्टियाँ नही थी और बिना घेरे हुए मशझ्नीनो की दुर्घटना या अय- 

भग से फैक्टरी में श्रमिकों के रक्षार्थ कोई प्रदनन््ध नहीं था । यद्यपि उद्योगीकरण 
की दोड में भारत ने देर में भाग लिया तो भी भारतीय उद्याययतियों ने फैक्ट- 

रियो की बुराइयो को दूर करने के लिए पाश्चात्य देशो के अनुभव से कोई 
लाभ नहीं उठाया ) अभागे मजदूरो के स्वास्थ्य तथा शक्ति पर ग्रदे जहातो 

तथा घनी बस्तियों का बड़ा बुरा प्रभाव पड रह बा 4 

आधुनिक उद्योग-पन्धो की असहनोय बुराइयों से कुछ भारतीय सार्वजनिक 

कार्यकर्ताओं तथा मानववादियों का हृदय पिघल गया और फैक्टरियों के श्रमिकों 

को देवनोय अवरथाओ मे सुधार करने के लिए उन्होंने आन्दोलन प्ररस्भ 

किया। श्रमिदो के प्रति उनकी सद्दनुभूति जानृति हुईं । इसके दाद सूती कपड़े 
की मिलो के विकास पर लकाझ्ायर के उद्योगपतियों से ईर्ष्या उत्वन्न हुई । 

उनका विचार था कि फैक्ट्री विधान के अभाव में भारतीय बाजार में भारतीय 

उद्योगपतियों को उनके साथ अविस्पर्दधा में लान या। अत, उन्होंने भारतीय सूती 

मिलो पर फैवटरी कानून लप्यू करन के लिए सरदार पर दबाव डाला । अस्तु 
१८७५ में बम्बई सरकार ने एक फैक्टरो आयोग की नियुक्ति को जिसकी सिफा- 
रिश्ो के फलस्वरूप १८८१ में पहला फ़क्ट्रो एक्ट ववा। छो नी महापुद्ध वक 
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श्रमिक सन्नियम का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था । उसके बाद देझ्ष के बढ़ने 
हुए भौद्योगीवरण, श्रमिया वर्गों में वर्गीय जागृति वी वृद्धि तथा उनको अपनी 
दक्ति तथा महत्व वा ज्ञान, भारत सरवार वा अन्तर्राष्ट्रीय भम सघ तथा 

उसके प्रस्तावों के प्रति उत्तरदायित्व वी स्वीकृति, तथा काँग्रेसी मस्निमण्डलो के 

आगमन के कारण अभी हात में एव बडी सस्या में श्रम साॉियम बनाए गए हैं। 

फैक्टरी अधिनियम (॥2४८६०७१ #८७ ) 

श्८८१ का अधिनियम 
फरवरी सन् १८५१ में प्रथम भारतीय फैक्टरी एक्ट पास हुआ, जिसको 

भुख्य बातें इस प्रकार हैं -- 

(१) यह तियम उन फैक्टरियों पर लागू था जिनमें कम से कम १०० 

व्योक्ति नौकर थे तथा ज्षक्ति का उपयोग किया जाता था । 

(२) इसके अनुसार ७ वर्ष से कम आयु वाले बच्चो को नौकर नहीं 
रवखा जा सकता था, तथा ७ और १९२ वर्षो के बच्चों से १ घम्टे प्रतिदिन 

विधाम के साथ ९ धस्टे श्रतिदित से अधिक काम नहीं शिया जा सकता था। 

माह में वुल ४ छुट्टियां दी जा सकती थी। 

अस्तु इसमें बच्चों की सीमित रक्षा की व्यवस्था थी पर वयहक (8००) 

स्त्री, पुरुषो को कोई नाभ नहीं हुआ । 

१८९१ का अधिनियम 
स्ती-भ्र मिको के नियमन के अभाव और बच्चे सजदूरों की रक्षा के लिए 

एक्ट के अपर्याप्त प्राववानों के कारण १८८१ के विधान में संझोधन की माँग 

हुई । उधर लकाझायर के सूती मिल मालिको ने और कठिन निम्रमन के लिए 

भारत सचिव पर दबाव डाला। बम्बई फैक्टरी आयोग (१८८४) तथा 
फैक्टरी श्रम आयोग (१८९०) की सिफारिशों पर १८९१ में दूसरा फैक्टरी 

एक्ट पास हुआ जिपकी मुख्य विज्ञेपताएँ यह थी -- 

(१) यह एक्ट उन फैक्टरियों पर लागू किया गया जिस्म कम से कम 
४० व्यक्ति काम करते थे तथा शक्ति का प्रयोग होता था ॥ 

(२) इसके अनुसार ९ साथ से कम आयु वाले बच्चों को नौकर नहीं 

रखा जा सकता था तथा ९ और (१४ वर्ष के बीच बाले बच्चों के काम के 

प्रत्दे ७ कर दिये गये । 
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(३) छ्तियों के लिए प्रतिदिन शा घम्दे विशज्ञाम के साथ काम के 

अधिकतम घस्टे ११ निश्चित किये गये थे तथा ८ बजे रात से लेकर ५ बजे 

सबेरे तक उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता था ! 

(४) परुब्पष मजदूरों के लिए १ साप्ताहिक छुट्टी एवं हू पन््दे अवकाश की 

व्यवस्था की गई । 

इन मुख्य प्रावघानों के जतिरिक्त जौर अधिक हवादार तथा साफ सुयरी 
फैक्टरियों की जौर उनमे भीड रोकने की भी व्यवस्था करनी थी ६ 

१९११ का अधिनियम 

फैक्टरियो में बिजली के लग जाने तथा प्लेय के कारण काम के घन्टो से 

काफी वृद्धि हो गई थी और स्वदेशी आन्दोलन की तेजी ने फैक्टरियो में काम 

करने की परिस्थितियों को और भी विग्राड दिया । लकायायर ने फिर दकाव 
डाला और समाचार पत्नी तथा कुछ प्रगतियीक्ष मिलमालिकों ने काम के घन्टों 

में कमी तथा काम की दछ्षाओं में सुधार करने की माँग की | फलस्वरूप 

ब्रिटिश सरकार ने १९०६ में 'क्रियरस्मिथ समिति” दथा १९०७ मे एक फैक्टरी 

श्रम आयोग को फैक्टरिया म काम की दबघाओ की जॉंच करने के लिए नियुक्त 

किया ) इन्होने १९०४ में अय्यी रिपोर्ट मे प्रढले के फैक्ट्री नियमों को रह 

करने की ध्िफारिश की क्योकि इनका उल्लघन किया गया था । 

इनकी सिफारिशों! पर १९११ का फ़ैव्टरों विधान स्वीकृत हुआा जिममे 
पहली बार वयस्के पुए्पा के काम के घन्टो को निश्चित किया गया । इसकी 

मुस्य धाराएँ निम्नलिखित ह -- 

(१) फैक््टरी भ्रम आयोग ने पुरुषों के काम के घन्टो मे कमी तथा स्कियो 
के काम के घच्टो को ११ से बढाकर १२ कर देते की सिफारिय की थी, पर 
स्त्रियों के काम के घन्दे ११ ही रहे, हालाकि अधिकतम स्व्रीकृत घन्टो तक 
काम करने वालो के लिए १॥ पस्टे के विश्वाभ्न में कमी कर दी गई थी । 

(२) डटेक्सटाइल (कपड़े बनाने वाली फैंक्टरियों) मे प्रतिदिम काम के 
घस्टे पुरुषो के लिए १२ थे। 

(३) बच्चों के लिए काम के घन्टे ६ निश्चित किये गये । 

(४) यह विधान ४ महीने से कम के लिए काम करने वाले अस्थायी 

(मौसमी) फ्रेक्टरियो पर भी लागू किया गया [ 
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(५) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बे. लिए और व्यापक श्रावधानों की व्यवस्या 

की गई तथा आयु प्रमाण रखना अनिवार्य कर दिया गया ६ 

१९२२ का नियम 
१६२० में बम्बई मिलमालिकों के सघ ने वायप्तरॉव को भारत में सर 

कपड़ा बनाने वाली फंक्टरियों में काम के घन्दों को १३ की अपेक्षा १० पर हो 

विधवतू सीमित कर देने के लिए एक “स्मारक” पेश क्या। अत १९११ के 
विधान को सश्नोधित किया गया और १९३२ में एक संगठित फैक्टरी एक्ट 

स्वीकृत हुआ । इसमे मुस्य बातें निम्नलिखित थी -« 

(१) ग्रह एवट २० व्यक्तियों को लौकर रखने तथा शक्ति प्रयोग करने 
वाले सब सस्थानो पर लागू क्या गया । 

(२) १२ वर्ष के नीचे को आयु वाले बच्चो को, और एक दिन में दो 
फैक्टरियों में, काम पर लगाने से रोक सगा दी गई । 

(३) १२ और १४५ वर्ष के बीच वाले बच्चों कै लिए ४ घन्टे के काम के 
बाद १॥ घस्टे के विश्राम के साय काम के घन्टे ६ विश्चित किये गये । 

(४) बयल्तो के लिए काम के पस्टे श्रतिदिन १९१ तथा ६ दिनो के 
प्रत्येक सप्ताह के लिए ६० निषत किये गये । 

(५) स्त्रियों और बच्चो को ७ बने द्वाम से प्रात ४॥ बजे तक काम 
पर लगाने से मना कर दिया गया । 

(६) आन्तीय सरकारों को १० व्यक्तियो को काम पर लगाने वाली 
सध्धाओ पर चाहे वे शक्ति का प्रयोग करती हो या नही, इस नियम को लागू 
करने, तथा खुली हवा व कृत्रिम उपायो दास ठडक करने के स्तसी या प्रमापो 
के निश्चित करने का अधिकार भी उनको दिया गया था । 

(७) श्रत्येक ६ घल्ट काम के बाद एक घन्दे का विधाम या ४ पन््हे 
लगातार फाम करने के बाद श्रमिको के अनुरोध पर दो आधे-आधे घ्हे के 
विश्वाम को व्यवस्था की गई । 

(८) नियत समय से अधिक काम (0एआधएर ए/०ाओे के लिए 
साधारण मजदूरी की कम से कम १२ थ्रुनी मजदूरी नियत की गई । 

१९२३, १६२६ और १९३१ बे सशोधन विद्वानों द्वारा केवज छोटे 

घुधार तथा शातन सम्बन्धी परिवर्तन किये गये | 
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१९३४ का नियम 

जब तक के फैक्टरी विधानों को कुटियों तथा मजदूर नेताओ और 
सामाजिक सुधारको द्वारा भारत मे श्रम सल्षियम को प्रगतिशील देशों के 
स्तर पर लाने के लिए जान्दोलन के कारण १९२९ में 'भारत मे श्रम पर शाही 
आयोग' (8०५० (ए०ण0$४०७ ०० [8900 शा [009] कौ नियुक्ति हुई। 

फैक्टरियो मे नियोजन (नौकरी) तथा काम की दशाओ म सुधार के लिए इस 

आयोग ने बडो महत्वपूर्ण सिफारिश की जिनसे से अधिकाश की भारत सरक्ार 
द्वारा स्वीकृति के फलस्वरूप फैक्टरी विधान को बिल्कुल नये ढय से तैयार कर 
एक संगठित फ़ैफ्टरो एक्ट १९२४ में स्वीकृत हुआ जो १ जनपघरी १९३४ से 
लागू हुआ । इसकी मुख्य वालें इस भकार हैं -- 

(१) इस विधान ने स्थायी तथा सामयिक फैक्टरियो मं विभेद किया। 

(२) १५ और १७ वर्षो के बीच जायु के युवकों का एक नृत्तीय वर्ग 
बनाया गया । 

(३) सामयिक फैक्टरियों में प्रतिदिन काम के १६ घन््दे तथा प्रति सप्ताह 

६० घन्दा प्रौदो के लिए ज्यो के त्यों बने रह परन्तु स्थायी फैकटरियों मे 

कुछ अपवादो क साथ प्रति दिन १० घन्टे तथा प्रति सप्ताह ५४ घन्द ही काम 
करना था (९ 

(४) १२ तथा १५ वर्षों के वीच की आयु वाले बच्चो के लिये प्रतिदिन 
केवल ४ हो घन्टे काम करने के ये 

(५) सब फैक्टरियों म॒ स्त्रियों के काम के घन््टो को प्रतिदिन ११ से 
घटा कर १० कर दिया गया तथा ७ वजे शाम से प्रात ६ बज के बीच से 

स्त्रियों तथा बच्चो को काम पर लगाने से रोक लगा दी गई । 

(६) यह विधान सभी उद्योग-धन्थो वर लायू किया एया था जिनम 

२० से जधिक श्रमिक शक्ति द्वारा काम करते थे । 

१९४८ का फंक्टरी विधान 

औद्योगिक धरम सम्बन्धी नियमो को संशोधित करने तथा पउन्हूं सगठित 
करने की दृष्टि से १९४८ का फैक्टरी विधान स्वीकृत हुआ गौर १ अप्रैल 
१९४९ से लागू किया गया। इस नये विधान की मुख्य-मुख्य वात निम्त- 
लिखित है -- 
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[ ५ ) क्षेत्र. (० या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने बालो, 

तथा शक्ति के प्रयोग करने वाले सब औद्योगिक सस्थाओं में तथा २० या 

उससे अधिक श्रमिकों को काम पर लगाने वाले, पर विजली क्षा उपयोग करते 

वाले वारखानों पर यह नियम लागू होता है। स्थाग्री या नित्य चलते वाजी 

फैकटरियो तथा सामय्िक (मोसमो) वारखानों के भेद को इस निमम मे 
खत्म कर दिया गया है तया भारतीय सघ में सयुक्त होने वाली रियासती तक 
इसके क्षेत्र वा विस्तार कर दिया गया है ! 

(२) रजिस्ट्री तथा लाइसेन्स--सव फैक्टरियो को राज्य सर- 
कारों से रजिस्ट्री कराबा तथा लाइसेन्स (अनुज्ञा पत्र) लेना अनिवार्य है और 

इसके लिए उन्हे मियम बनाने का अधिकार दिया गया है ! प्रत्येक फैक्टरी के 

अधिकारी (मालिक) को उस पर अधिकार करने या उसे प्रयोग में लाने के 
कम से कम १५ दिन पूर्व फ़ैपटरी का नाम, मालिव का नाम तथा पता, श्रपोग 

की शक्ति का ब्योरा दृत्यादि लिस कर देशों पडता है। किसी फैक्टरी के 

तिर्माण तथा विस्तार के लिए पूर्व स्वीकृति लेता जनिवार्य है। 

(३) स्वास्थ्य सुविधाये--थमिको के स्वास्थ्य के मिमित्त प्रत्येक 
फैक्टरी को साप-सुथरा रखना होता है। कूडा-करकट जमा नहीं होते देना 

चाहिएं। इसेके लिए विधान झाड, जगाने, धूल साफ करने, सफ़ेदी करने, छूत 

से बचाने इत्यादि, प्रत्यक कमरे में प्रकाश व युद्ध वायु के लिए रोशनदाव और 
श्रमिकों के आराम की उचित दक्षाओ के लिए आवश्यक तापकम की व्यवस्था 

का आयोजन करता है। १ अप्रैल १९४९ को स्थित फैबटरियी में प्रत्येक 

श्रमिक के काम करने के लिए ३५० घन फीट तथा नई फैक्टरियो में ५०० 

धन फीट स्थान वा होना आवश्यक है! पीने के लिए जल, प्रक्मक्ष, सन््दासों, 

तथा पेशाब घरो व थूकदानो इत्यादि का उचित श्रबन्ध होना चाहिए । 

(४) सुरक्षा-भमिको के लिए मशीनों के धेरे मा बाडे, नई मशीनों 
पर बवस लगाने तया भारी वर्जन व मशीयो के उठाने के लिए क्रेदो, लिपटो, 

हायस्टो इत्यादि को समुचित व प्रचुर व्यवस्था होनी चाहिए । स्त्री तथा बच्ची 

को खतरनाक मशीनों से दूर रतना चाहिए । आग, भयानक घु आ, विस्फोटक या 

शीघ्र जनने वाली घूल, गैस इत्यादि के विरुद्ध श्रमिकों की रक्षा के बिए 

सावधानीपूर्ण उपायो की व्यवस्था करना भी आवश्यक है 

(५) श्रमहितकारी कार्य-श्रम्रिको के हिताब स्वानगुहों, कपडे 
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घोने की सुविधाओ, बैठने के क्मरो, प्रथम चिकित्सा के सामानों, विशाम आश्रमो, 

कपडे रखने ववा भोगे कपडे सुखाने वी सुविधाओ, बाल प्ोपणमालाजों 
(0८०८३) या बच्चो की देख भाल की व्यवस्थाओं का समुचित आयोजन होवा 

चाहिए। ५०० या इससे अधिक श्रमिकों से काम कराने वाली प्रत्येक फैक्ट्री 

को श्रमहितकारी अधिकारियों को नियुक्त करना आवश्यक है तथा २१० से 

अधिक श्रमिकों से काम कराने वाली फैक्टरियों में कैन्दीनों था भोजन के 

कमरों की व्यवस्था करना अनिवाय है । 

(६) काम के घंटे तथा छुट्टियॉ-काम करने के दैनिक घढे 
९ तथा साप्ताहिक ४८ तथा अधिकतम फैलाव ($ा८800५७) १०) घटे 

नियव किये गये है। ५ घढे के अनवरत या लगातार बाम करने के बाद 

प्रत्येक श्रमित्त को कम से कम आधे घटे का विश्राम अवश्य देता चाहिए । 

दैनिक तथा तिमाही नियत समय से अधिक काम की सीमायें निर्धारित कर दी 

गई है और उसके लिए भुगतान मजदूरियों की साधारण दरो को दुगनी राशि 
पर निश्चित किया गया है । स्त्रियों तथा बच्चो को ७ बजे शाम के बाद और 

& बजे प्रात के पूर्व काम में नहीं लगाया जा सकता, पर राज्य सरबारो को 

विशेष दक्षाओ मे इन सीमाओं झे हेर-फेर करने का अधिकार प्राप्त है ) सप्ताह 

में एक दिन की छूट्टी भी अतिवार्य कर दो गई है । बच्चों के काम के घढे ४॥ 

से अधिक नही हो सकते । प्रत्येक प्रौद श्रमिक को पूरे १२ मास अनवरत या 

लगातार एक फैक्ट्री में काम करने पर आगामी 2३ मासों की अवधि में 

मजदूरी तथा मेंहगाई भत्तः के साथ न्यूनतम (कम से कम) १० दिन की 

अवधि तक छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी की अवधि की गणना यहले के १२ 

महीतो में उसके द्वारा श्रत्येक २० दिनो के कास करने पर १ दिस की दर पर 

की जायगी तथा बच्चो को काम के प्रत्येक १५ दिनो के लिए १ दिन की दर 

पर कमर से कम १४ दिनो को छुट्टी मिलेगी । 

(७) आयु तथा योग्यता का प्रमाण -..४ वर्षो से कम आयु 
वाले बच्चो को क्स्ती फैक्टरी में नौकर नहीं रखा जा सक्ता। १४ वर्ष 

पूरा कर लेने वाले बच्चो दथा १८ वर्षों से कम आयु बाले युवकों को १८ 

वर्ष पूरा कर लेने पर अपनी आयु तथा योग्यता का एक प्रमाणपत्र सिबिल 

सर्जेब से लेकर फैक्टरी सचामलक को देने पर ही काम में लगाया जा सबता है। 
यह प्रमाणपत्र अतिवर्ष देना पडता है। 
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(८) वीमारी की सूचता-.अधितियम की अनुमूची या परिशिष्ट 
में उत्लिखित रोगों में किसी एक रोग से ग्रसित होते पर फैक्टरी सचावक को 

एक विज्लेप प्रघन तथा रौमित रामय में उपयुक्त अधिवारियों वो सूचित करता 
पडता है तथा ऐसे श्रमिक बे. दिसी टाक्टर द्वारा जाँच वी लिखित रिपोर्ट 

फैक्टरी के प्रमुख निरीक्षक को भेजना पड़ता है। 

(९) जुर्माना-हक्ट के प्रावधानों को भग करने पर जुर्मातावी 
व्यवस्था की गई है । यदि श्रमिक जानवूझ कर मशीनों को खराब करता है 

तो उसे बारायास का दण्ड दिया जा सकता है और यदि थूकदानों के 

अतिरिक्त व अन्य स्थानों में थूकता है तो उसे जुर्माठा देना पडता है। 

वागात श्रम नियम (शक्षानाणा ॥णा ॥.49७७) 
भारत में संगठित उद्योग का प्रथम स्वरूप बागान था। श्रम की सम 

स्थाओ तथा वायान मालिको और श्र्मिको के पारस्परिक सम्बन्धों के नियमत 

के लिए १९०१ में आसाम श्रम तथा प्रवास नियम पास किया गया था । इसके 
अनुसार आसाम के चाय बाग्रानों के लिए लाइसेन्सदार ठेकेदारों द्वारा 

मजदूरों को भरती होती थी। इन ठेंको में दासता विहित रहती थी। 

अत स्वाभिमानी भारतियों द्वारा इसकी तीव आलोचना तथा विरोध हुआ ! 

अस्घु १९०८ तथा १९१४ में इसमे सप्नोधन हुआ और लाइसेस्सदार ठेकेदारों 

द्वारा भरती की पद्धति को रहू कर दिया गया। 

१९१४ के विधान ने कुलीगिरी की प्रथा को खत्म किया पर यह तभी 
प्रभाव पूण हुआ जब १९२६ भौर १९२७ में कामकरो के ठेका भंग बिधात 

(फाल्यणा रण (ए०्पाघ4८८ 8५) को रद्द कर दिया गया । ठेकेदारों द्वारा 

भरती के स्थान पर अब श्रम बोर्ड 0.800ए 80479) के अभिकर्ताशी 

द्वारा भरती होने लगी । कैन्द्रीय तथा ध्रान्तीय सरकारो ने बागानों के श्रमिकों 

की दशाओ की पूरी जाँच पढताल १९२६-२८ में की तथा १९२९ में श्रम पर 
शाही आयोग ते भी ऐसा ही किया । इस आयोग की सिफारिशों पर भारत 

सरकार ने १९३२ में 'चाय ज़िला प्रवासी श्रम विधान” पास किया जो १ 

अक्तूबर १९३३ से लागू किया गया | इसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं - 
(१) पहले के बागात विधान का उद्देश्य बागान मातविदो कहिंतो 

की रक्षा तथा कुलियों की भरती करने में उन्हे अधिकाधिक सहायता देता था 

पर इस नये विधान का उद्देश्य असम चाय वायानों में प्रवास करने वाले 
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श्रमिको' की भरती पर नियन्त्रण करना, तथा वागानों तक श्रमिकों के 

पहुंचने की व्यवस्था में उचित सहायता देना था । 

(२) केन्द्रीय सरकार के नियस्त्र० के आधीन प्रान्तीय सरकारों को 
प्रवासियों के भेजने मे सहायता पर, या उन्तकी भरती तथा भेजने दोनो पर 

वियन्द्रण करने का अधिकार था ) अनुचित रोक थामो से प्रवास को दचाने 
का भी उद्देश्य था। अधिकृत बभिकर्त्ताओ द्वारा ही निर्देशित मार्गों से जसम 

रमस्टो को भेजना था तथा मार्ये मे उनके भोजन, विश्राम, दवा, डाक्टरों द्वारा 

सेवा इत्यादि का पर्याप्त प्रवन्ध करना आवश्यक था । 

(३) सोलह वर्ष से कम आयु के लडको को बिना उनके माता-पिता या 
सरक्षक के साथ और विवाहित स्त्रियों को बिना उनके पतियों की आज्ञा के 

असम प्रवास के लिए नही भेजा जा सकता था। 

(४) प्रत्मेक सहायता प्राप्त प्रवासी को प्रथम तोन वर्ष की नौकरी के 
बाद मालिक के खर्चे पर अथवा पहुँचने के एक बे के अन्दर भी बीमारी के 
कारण, उसकी शक्ति के अनुकूल काम की अनुपयुक्तता या अन्य पर्याप्त कारणों 
से निमन्त्रक द्वारा मालिक के पैसो से वापस लौटने का जधिकार था | 

खानो में सन्नियम 

खानो में काम्र करने को दक्शाओ का नियमन करने के लिए भारतोय खानो 
का पहली विधान १९०३१ में बनाया गया, जिसमे काम के घण्ठो का वियमन 

नही था, केवल सुरक्षा तथा निरीक्षण के लिए प्रावधान था। वाशिगदन 

कान्फेन्स की सिफारिशों के कारय १९२३ में इस विधान का सशोघन किया 
गया भौर वह १ जुलाई १९२४ से लागू किया गया; प्रमुख बातें निम्न 
प्रकार थी -- 

(१) इस विधान में पहले काम के धण्टो की सीमा विर्धारित की गई, 
जो ६ दिन के प्रति सप्ताह म भूमि पर काम करने वालों के लिए ६० घण्टे 

अब मूरि के फीजर कर करते दास के लिए #४: उण्छे थरे 

(२) १३ वर्ष से कम जायु वाले वच्चे को भूमि के भीतर काम पर 
लगाने से रोक दिया गया ) 

१९२३ के विधान में भूमि के भीवर औरतो के रोजगार पर कोई रोक- 
भास नही लगाई गई थी। जत* भूमि के भीतर काम करने वाले श्रमिकों को 
कुल सख्यों की ४५ ७ स्त्रियां दी । लोक समिति के इसके विस्द्ध होने तथा 
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आर्दोचन वे कारण भारतीय सरवार ने १९२३ के एक्ट के बस्तमंत १९०९ में 

बुद्ध वियमो को ध्यस कर भूमि के भीतर दृछ खानों में जौरतों को वाम पर 
लगाने वी मसाही थी। पर बगात, विद्यर और उडीसा, मध्यप्रदेष 
वी कोयले को सानो तथा प्रजाव की नमव की झूनों मे बौरतों बा वियोजन 
प्रति वर्ष धीरे-घोरे उनकी सस्या में कमी कर, १ जुलाई १९३० से दन्द होने 
को था। ते भूमि के उपर तया खुले मैदान में खाना में वाम कर सकती थीं। 

शाहो श्रम्त आयोग को सिक्षारिशों तथा १९३१ की अन्तर्यप्ट्रीय श्रम 

कारक नस द्वार कायले की खाना म काम के घन््टों पर मसविंदा कनवेन्गन 

(07 (०४६९०५०१५) क्षी स्वोशृति डे फ्सस्वरुण भारतोय जानो का 
(पशोधन) विधान १९३४ में णस हुआ, तथा अकरबर १९३४५ से लाग ह््आ 

इसगी प्रमुस प्रमृख धाराएँ इस प्रकार थी 

(१?) इसके अनुततार कोई व्यक्ति खानों मे सप्ताह में ६ दिन से अधिक 
काम नही कर सकता । 

(२) भूमि पर काम करने वाले थ्रम्ििकी को साप्ताहिक ५४ घण्टे या 
दैंविक १० घष्ट तथा भूमि के भीतर काम करने वालो दे लिए देनिक ९ पष्ट 
काम के निश्चित हुए, भूमि पर ६ थप्टे काम के वाद १ घण्टे विधाम के साथ 
काम के समय का फ़ैलाव १३ घण्टे से अधिक नहीं हो सकता । 

(३) १५ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों वो खानों भ नहीं लगाया जा 
सकता और १७ पर्ष से कम आय वालो बो योग्यता या विता ढावटरी प्रमाण- 
पन्न दिए नहीं काम दिया जा सकता । 

१९३६, १९३७, १९४४ के अध्यादेश तथा १९४६ के विधान में इन 

नियम में छाट मोट सश्योघन किए गए । १९४४ के अध्यादेश द्वारा खानों में 
ब्विय्यु-पालनों की व्यवत्या की गई थी, पर १९४७ में इसे एक्ट की घारामो 
में ही सम्मिलित कर दिया गया । 9९४६ के विधान से खान के मुँह पर या 
उसके समीप पुरुषों तथा स्थियों के लिए पूथके पृथक बन्द स्नावयूहों वी अनिवाये 
व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। दुर्घटनाओ के कारण शारीरिक चोटें तथा 

काम से ७ दिन से अधिक के लिए गैरहाजिरी का निर्देशित ढंग मे उल्लेख 
करना अविवायें है। 

बाग बुझाने तथा बन्य रक्षार्थ उपायो की व्यवस्था १९४७ के कोयले वी 

खानो (स्टोविग) मे सश्योघन एक्ट ह्वारा की गई यी। इसके लिए एक 
(०१ 7॥ा065 50 ए॥एष्ट 7976 स्थापित क्या गया है । 
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दी कोल माइन्स प्राविडेण्ट फन्ड एण्ड बोनस एक्ट १९४८ 
यह कोयले की खानो के श्रमिकों को प्राविड्वेण्ट फण्ड के लाभ की व्यवस्था 

करता है। इसके लिए झान मालिक श्रमिको के वेसिक वेतन के प्रति रुपये 

पर एक जएश देता है कसा धाम्टित उतारा ही अपने केकर ये सटकाता है। इससे 

इन श्रमिको को बोनस देने की भी एक बोनस योजना शामिल है । एक 'कोल 

माइन्स लेबर हाउसिय बोर्ड' भी स्थापित किया गया है जो भारत सरकार को 

स्वीकृति से श्रमिकों के लिए फण्ड से घर बनाने फी योजना बचाता हे और 

उसे कार्यास्वित करता है। १९४९ में एक सश्योधन के द्वारा जनरल फण्ड से 

श्रमिकों के हितकारी कार्य सम्बन्धी अस्पताल या मातृ गृह आदि बनाना भी 

इस बोर्ड के आधीन कर दिए गए है | 

अश्वक की झानो मे काम करने वाले श्रमिको के हित के लिए "दि माइका 

माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड एक्ट” १९४६ के द्वारा एक श्रम हितकारी कोप 

की स्थापना वी गई है जिसे अश्रक के निर्यातों पर मूल्यानुसार अधिकतम् 
६ ४ का निर्यात कर लगा कर निर्माण किया गया है। 

इन अधिनियमो का विस्तारपुर्वक अध्ययन श्रम कल्याण वाले अध्याय से 

किया गया है) 

पारिश्रमिक (मजदूरी) का भुगतान नियम १९३६ 
मयदूरों की मजदूरी देने में देर तथा बडी आनाकानी को जाती थी जिस 

के कारण उन्हे अनेक वडी-बडी काठिनाइयाँ झेलनो पड़ती थी तथा अपने खर्चे 

के लिए उन्हे बडी ऊँची ब्याज की दरो पर उधार ऋण लेना पडता था। मशीनों 

तथा सामान की क्षति के लिए तथा काम म टूठ या गैरहाजिरी और बुरे 

आचरण के लिए, तथा भरतो करने कालो को दर्वूरी के लिए, कटौतो और 

आधिक दण्ड देना पड़ता था। प्रत्येक उद्योग व औद्योग्रिक केन्द्र मे भुगतान 
की अवधि भी भिन्न थी ) अत्त मजदूरों भुगतान को नियमित तथा नियन्तित 
करने के लिए भारत सरकार ने १९३६ से इस विधान को पास किया जो २५ 

मार्च १९३७ से लागू हुला । 

य्रह फैक्टरियो तथा रेलो पर प्रारम्भ किया गया था पर प्रान्तीय सरकारो 

को अधिकृत किया गया था कि वे इसे ट्रामो, मोटर दसो, डाको, छ्ाफो तथा 

जैटियो, स्टीमरो, जानो तथा पत्थर की खानो, तेल के स्लोतो, वागानो, कार- 

खाना तथा उत्पादन, निर्माण, यातायात व वित्री सम्बन्धी अन्य सस्थाओं पर 
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भी सागू कर सकें। औसतन २० या उससे अधिक व्यक्तियों को वराम मे 
लगाने वाले रेल के ठेवे दारो, कोयले की सानो, बांगरावी, मोटर बसो आादि मे 

काम कराने वालो पर भी यह अधिनिग्रम लागू किया गया है। मद्गास, ढुर्ग, 

विहार, उडीसा, पश्चिमी चगाल, पजाब, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि 

राज्यों में यह भधिनियम लागू है। 

३०० र्पया प्रति मास से कम वेतन दालों पर यह लागू होता है कोर 

परारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम अवधि एक भास निश्चित की गई है। शव 

वेतन (बोनस इत्यादि जो द्रव्य के ध्य गे आंके जाते है) नगद रुपयों या वोटों 

में ही चुकाया जाना चाहिए। १००० से कम सजदुरो वाले कारखानों या 
संस्थाओं में वेतत अवधि के अन्तिम दिन के बाद ७वें दिन की समाप्ति से 
पहले तया १००० से अधिक मजदूर वालो मे १० दिन के अन्दर ही मजदूरी 
का भुगतान हो जाना चाहिए । विकात दिये गये मजदूरों का वेदन उसके काम 
से हटाये जाने के २ दिनो के भीतर ही हो जाना चाहिए। विधि-्राह्म मुद्रा 
में दिये जाने वाले बेतव का वितरण छुट्टी के दिवर नहीं किया जा सकता है। 
मकान, बिजली, पानी, औपधि की सुविधायें, भला पेन्शन प्रावीडेल्ट फ़ण्ड में 
मालिको का अशदान वेतन में शामिल नही किया जायेगा 

न्यूनतम मजदूरी नियम 
श्रमिकी के जीवेन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि 

फेर उत्पादव बढाने के लिए प्रगतिशील देशो में धमिको के एक विश्येप स्थुततम 
जीवन स्तर के लिए न्यूबतम मणदूरियों के विधान बनाये गये हैं। बध्यि 
१९२७ मे जैनेवा के ड्रापट कनवेस्शन ने न्यूनतम मजदूरियों के स्तरों को विधान 
हारा विर्धारित करने की व्यवस्था के लिए एक साधन को अपनाने का निश्चय 
किया था, तथा १९३१ मे श्रम पर शाही आयोग ये भी हमारे देश मे न्यूनतम 
मजदूरियों को निर्धारित करने के प्रवन्ध के लिए सिफारिश की थी, फ़िर भी 
हमारे देश मे औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक विधिवत ह्यूनतम मजदूरी वी 
व्यवस्था विभाजन तेक नही की गई। 

अत १९४८ में भारत सरकार चे न्यूडतम मजदूरी विधान बनाकर केलीय 
तथा प्रान्तीय सरकारो को इस विधान के दो वर्षो के अन्दर ही श्रसिकी की 

अति दग्तीय दया वाले उद्योगों मे मजद्भरियों की न्यूनतम दरो को तिबत करते 

के लिए अधिकार दिया । ये उद्योग ऐसे है जहाँ मजदूरों का शौषण होता है, 
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तथा अधिक काम होता है, वेतन बहुत कम है तथा व्यवसायिक संघ नही है। 

उदाहरणाथे, ऊनी दरी तथा झाल के कारखाने, चावल, आटा, तथा दाल की 

मिले, तम्बाकू बनाने तथा वीडी के कारखाने, तेल मिले, वागाने, सडक या 

भवन वनाने के कार्य, लाख तथा अअ्क के कारखाने, चसडा कमाने तथा 

बनाने के कारखाने, पत्थर तोड़ने तथा पीसने का काम, नगरपालिकाओ तथा 

जिला परिपदो को नौकरियाँ तथा कृषि । खेती में तीन वर्षो में न्यूनतम मज- 
दूरी निश्चित को जाने को थी 

१९४० भें एक सशोघन द्वारा सभी उद्योगों में स्यूनतम मजदूरी निश्चित 

करने को अवधि ३ बर्ष की दी गई थी पर कृषि सम्बन्धी देश के विभिन्न प्रदेशों 

में भिन्न-भिन्न दशाबो के कारण यह उचित समज्ञा गया कि कृषि मजदूरो की 

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पहले उनमे गाँवों के श्रमिकों की स्थित्ति 

को पूरी तौर पर जाँच लिया जाय। १९४९ से १९५१ तक यह जाँच पूरी न हो 

पाई । अत सरकार से खेतों छी न्यूचजतम मजदूरों निश्चित करने को जवधि 
मार्च १९४३ तक बढा दी थी। यदि किसी उद्योग में १००० से कम व्यक्ति 
है तो राज्य सरकार उसमे स्यूनतम मजदूरी मिश्चित नही कर सकती । 

वास्तविक दरें केन्द्रीय सलाहकार परिषद और राज्य परिषदो द्वारा नियत 

फी जायेगी । इन परिषदो का निर्माण औद्योनिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के 
अनुसार किया जायगा। न्यूनतम दर आधार मूलक (वेसिक) दर और जीवन 
की लागत का भत्ता तथा असुविधाओ का नगद मूल्य अथवा एक सर्वे सम्मि- 

लित दर होगी । केन्द्रीय तथा सलाहकार परिपदों और जाँच कौ समितियों व 

उप-समितियों ने मालिको और मजदूरों था नियोजकों और नियोजितों के 

समान प्रतिनिधि तथा कुल सदस्यों को सख्या के 3 स्वाथीन व्यक्ति होगे । 

कुछ दशाओ के अतिरिक्त निश्चित न्यूनतम मजदूरी वगदी में ही दी 
जायगी जौर जो उद्योगपति इस प्रकार नियत की गई मजदूरी से कम देंगे या 

विधान की घाराओ के विरुद्ध काम करेंगे वे दड के भागी होगे । 

इस विघान का क्षेत्र बहुत सीमित है क्योकि बहुत से ऐसे उद्योग-घन्धे' 

जिनमे श्रमिकों की सख्या १०० से कम है, वे इसकी धाराओ से युक्त है, यद्यपि 

सरकहर को अधिकार है कि तीन मास की सूचना पर वह किसी उद्योग को 

शोपषित उद्योगो को सूची में छामिल कर सकती है ! 

अंत. योजना जायोंग ने खेती मे इसे सीमित क्षेत्र तक ही लागू करने का 

सुझाव दिया है। फिर भी बुछ राज्यो मे इसे कयर्यास्वित किया यया है। 



च्द्द ओऔद्योगिव सगठत 

बम्बई टेवसटाटल पाँच समिति में १९३७ मे इस पर जोर दिया था तथा 

१९३८ में कानपुर श्रम जाँच समिति ने १६) मासिक न्यूनतम मजदूरी की 
सिफारिश की थी। १९४६-४८ मे उत्तर प्रदेशीय श्रम जाँच समिति ने अर्प 

बुश्ल व्यवसायों मे ४०), ठुझल व्यवस्तायों मे ६०) तथा अति बुझल व्यव 

सायो में ७५) मासिक अनिवायं पारिश्रमिक निर्धारित किया था । इस समिति 
की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कपड़ा मित्रों मं 

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तथा मेंहगाई निश्चित की थी पर मिल श्रमिकों 

ने इसका घोर विरोध किया था। 



अध्याय १८ 

श्रम संगठन आन्दोलन 
( ॥7980७ ७३०७ 4०५७॥९॥६ ) 

श्रम सगठन आन्दोलन के जध्यवन से ज्ञात होता है कि इनका विकास 

मनुष्य की भराथिक क्रियाओं मे जटिलता (०णछ्लोध्आ5) आ जाने के कारण 

हुआ है। शक्षम संगठनों का निर्माण समाज के व्यक्तियों के समूहों के हारा 

अपने संदस्यो के आधथिक जीवन को विपरीत समूहों के विभिन्न हितों 

(0990चए8 8०७७४ ज्ञांह 0एथ४८ 49/2०४॥) के विरुद्ध, सुखमय वनाने के 

उद्देश्य से किया जाता है। मझीत बुग का आादुर्माव, बड़े-बड़े कारलानों, 

शौघ्र तथा उन्नत यातायात तथा अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का प्रादुर्भाव हो जाने के 

कारण, कर्मचारी, नियोक्ता (£790%०) तथा व्यापारो के लिए व्यक्तिगत 

रूप मे आधिक जीवन की समस्याजो का सामना करना बहुत कठिन हो गया। 

इन समस्थानों का उचित रूप से मुकावल्ला करने तथा उन्हे सुलज्ाने के उद्देश्य 

से उसे ऐसे व्यक्तियों का सबोजन करना पड़ा जिनके सम्मुख इंसी प्रकार की 

समस्याये होती थी । इस उद्देश्य से निर्मित 'ययोजन! को “श्रम समठन/! 
(प7206 ७४०४७) कहते हैं । 

श्रम सगठन का अथ साधारण रूप से श्रमिकों या कमंचारियों के पार्पदों 
(0550090०॥5) से लगाया जाता है परन्तु वास्तव में इसके (व एबत8 एश07) 

जम्तसेत अन्य सभी बर्गे (0॥७६६०७) के कर्मचारी, मालिकगण (£09]०) ९) 

स्वृतन्त्र कारीगर तथा व्यापारीगण भी आते है । 

श्रम सगठन की परिभाषा 
बेब्स (४४८०७०७) महोदय के अनुसार श्षम संगठन “एक श्रम जीवियो का 

स्थायी पांद (8$६०८४७४०४) है जो उनके श्रमिक जीवन को क्रियाओ को 

बनाये रखने तथा सुबारने का उद्देश्य रखता है ॥”* यह परिमापा अपूर्ण 

# +5/8 (0०॥0॥॥0005 ३५5३०ए७३७०आा 0 ४४७६६ €३४0६7$ 097 घी ए७००५९ 
0 परशाक्षाप्राहु दोर्ष वाजिएशााड पौ९ ०णावापछा5ड छा घीढाय३ #तांदाह 
[६६ --॥६995 



७० ओऔद्योगिक संगठन 

एवम् बहूत पुरानी है। क्योवि श्रम संगठनों के अन्तर्गत केवल मजदूर 
(एथ४्ट० ६००७) 'वेतन पाने वाले! (55 एैढाग्रधा७) त्तथा 'घुल्ल पाने 

बाले! (76८ फ्रधाग८7७) ही नहीं आते वल्वि सभी दर्य के कर्मचारीयण आते 
हैं। इसके अतिरिक्त इन संगठनों (9005) का ध्येय केवल वार्य करने वी 
दक्शाओ को बनाये रखना या सुधारना ही नही वल्वि जीवन को मुखमय बनाने 

की अन्य न्ियाओ की ओर घ्यान देना भी है । 

श्री 'शिवरनिक' (॥आएथ77) के छब्दों में श्रम सगठस "एक ऐसा 

सग्ठन है जिसका मुख्य ध्येय कर्मचारियों तथा म्रालिको वे आउसी सम्बन्धो वा 

नियमन करना है ।"# यह परिभाषा यद्यपि पहली परिभाषा से उत्तम है 

परल्तु फिर भी पूर्ण रूप से श्रम सगठन के वायों वा समावेज्ञ नही करती है।* 

राज्य (54/58) तथा श्रम सगठन के सम्बन्ध भी आधुनिक युग में महत्वशीत 
होते जा रहे है । 

सीसरो परिभाषा “्रिटिश्व ट्रेड यूनियन्स एक्ट १९१३! ने दी है। इसके 

अनुसार श्रम सगठन “वे सयोजन हैः जिनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा 

मालिकों या कर्मचारियों और कर्मचारियों तथा मालिकों के मध्य 
सम्बन्धी का नियमन (ह७४०)20०४) करना, कसी व्यापार या व्यवत्ताम 

पर नियन्त्रण सम्बन्धी झर्तें लगाना, तथा सदस्यों के लाभो की व्यवस्था करना 

है ।”| यह परिभाषा उपरोक्त दोनों परिभाषाओ से उन्नत होते हुए भी 

आधुनिक श्रम सगठनो के सम्पूर्ण कार्यों को दर्शाने मे असफ्ल है। भत श्रम 
सगठन की आधुनिक परिभाषा इस प्रवार दी जा सकती है -- 

/एक श्रम सगठन मणदूरी, वेतन तथा शुल्क प्राप्तकर्ताओं का एक स्थाई 

स्वत (५०७०।४:५) पापेंद (8$$०८०४७४००) है जिसके उद्देश्य (अ) श्रमिकों 

3 *#व 60/8/॥53007 ९ लाश था॥ ठ कराती 75 ही 7९हुपंगांणी 

ला गराएपए३) 72005 0९६७४९छ॥ ही २0765 शात॑ धी6 शा?/०/४५/- 
--5कशका: 

- “8०६६ ए०७७७॥800०॥5$ क्री०५६ एाशधांएज ००)९८४४९६ 2४९ 0] 

क#6ह0विधठा ता €विधठा$ब 9>९(स९९/१ छटठादारत धात॑ ॥3505 ०7 
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श्रम संगठन आन्दोलठ ४७१ 

तया मालिकी के सम्बस्धो को सुदृढ रखना, उनको (्षमिकों)नौकरी तथा जन्च जार्मों 

वो दिलाना, (व) जाउती सासलो से दोनो समुहों (97०098) वया राज्य के 

मध्य सम्बन्धो को नियमित (8०४ए७(४) करना, तथा (स्र) कर्मचारियों को 
उत्पादओं के ब्राभ ठथा अदस्ध ये आय दिल्लाना है) 

उपरोक्त परिभाणओ से स्पप्ट है क्षि श्रम प्गठनों का मुल्य ध्येय ध्मिकों 

का छगठन कर सामूहिक रूप से सोदा करने तथा रहन-सहन के स्वर को 

ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न करना है, श्रमिको और मिल मालिको में मेल 

मिलाप का अच्छा सम्बन्ध उन्पन्न करना और ओऔद्योनिक यान्ति स्थापित करना 
है, तथा अपने सदस्यों फ्री सामाजिक तथा जाधिक उन्नति करना, प्रचार 

करवा, उनके अधिक्तारों की रक्षा करना, भ्रम सम्दत्थी समस्याओं का अव्यमन 

कथा मजदूरों के नैतिक सुबार करता है । अमिकु सब मजदूरों को स्िल्नित 

बनाते हैँ ॥ उनमें संगठन तथा अनुतायन की भादना उत्पन करते हैं जिससे 
श्रम र्यिम बनाने में मुदिघ्रा हो जाती है । 

श्रम सगठनों के कार्य तथा उद्देहय 
प्रारम्भ मे श्रेस सगठनों का निर्माण सरक्षात्मक (0थ6०४० आवार 

पर हुआ था । ये सयठत मालिक द्वारा निर्यारित कठिन कार्य करने की 
दशाओं, कम मजदूरी, अधिक क्वाम करने के धष्ठो उत्पादि के विरुद्ध श्रमिक्रो 

को रक्षा करते घे । परन्तु शर्ब शर्ते उनके क्षायों मे विकास हुआ बौर 

आजकल 4 राजनैतिक प्रादियों के ््प म जाकर देश की बागडोर भम्दाजत हैं। 
उदाहरपार्य इनलेंड मे १९४४ में धी बलोसेंट एडली ॥0)83760 #॥'४४) 

के नेनृत्व में लव॒र पार्टी न सदनेमस्ट बनाई थो । श्रम सगठक के मुख्य न््यये 
निम्नलिखित है -- 

(१) श्रमिकों को तौंकर्री सुरक्षित रहने का विश्वास दिलाना 
चर उमउस्से करे स्शाएश कर अखुछ उत्देम्य है. हि मे बहने बहस करे 

उनक्ती नौकरी या काम (&ए970) ४7४०8 सुरक्षित बनी रहने का विश्वास 

दिलाबें॥ सबठनो का जीवन अल्तिस्व (5८०८०) हो उतके उस उद्देश्य बी 
सफलता पर निर्मर करता है ॥ जपनो मामा क्यो पूरा तरने के छिए वे हंउताल 
(507८) वर्नरह करते है। यदि वे अपदी इस चाल थे अछफन हो जाये तो 
भविष्य मे कोई भो मजदूर इसका सदस्थ नहीं बनेया। पऑस््ट यूनियन्स, 

( एए»१ एप005), जनरत्र यूनियन्ध [0थ06०७) एछ०009 तथा वाद मे 

इष्डस्ट्रिससत यूनियन्त उतनी इस समत्या पर घ्यान देत हैं । 



ड्ज्र् औद्योगिव संगठन 

(२) सदस्यों को उचित वेतन दिलाना तथा उसको वृद्धि 
करना 

श्रम संगठवों वा द्वितीय प्रमुख उद्देश्य यह है कि वे अपने सदस्या के 
वेतन को दियावें, उसम वृद्धि करे तथा उसको बनाए रसें। श्रम साठ 
इस उद्देश्य को पूर्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से करते हैं। व्यक्तिगत 

रूप से, तात्पर्य है जब श्रमिक और मालिक के वीच उसकी मजदूरी, वार्य 

बरने की शर्तें तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो के वारे में सीधा समझौता हो जाता 

है । इसके विपरीत यदि यह सम्भव नही होता है वो श्रभी सदस्य अपने संगठन 

(एपा०) की अध्यक्षता में सामूदिक रूप से समभौता करने के लिए अपते 
मौलिक को विबश कर देते हैं। ऐसा अधिकतर वे हडतालों के माध्यम 

से करते है । 

(३) सदस्यों की कार्यक्षमता को बढाना 
श्रम सगठनों का तृतीय उद्देश्य अपने सदस्पों की दगम करते की दक्षाओं 

भे सुधार करके उनकी कार्य-क्षमता मे वृद्धि करना है। कार्य बरने की दशाओं 

म सुधार से तात्पर्य कार्य करने के घटो (९४०ण३४॥४ 90ए7७) को कम कराना, 

कारखाने के अन्दर सफाई इत्यादि कराना, मश्ीनों से होने वाली दुघंटनाओं 

के विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्य कराना तथा सवेतन छुट्टियाँ दिलाने का प्रयास करना 

आदि से है। 

(४) सदस्थों को बैधानिक कार्यवाही करने के लिए आधिक 
सहायता देना। 

(५) सदस्यों की सामाजिक, आश्िक, मातसिक एवं 
शारीरिक उन्नति करना । 

(६) सदस्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के तिए 
उनके हैतु चिक्त्मा व शिक्षा सम्बन्धी, वाचनालय 
तथा आमोद-प्रमोंद की सुविधाओं का प्रवन्ध करना । 

(७) सदस्यों मे एकता की भावना का निर्माण करना । 

(5) सदस्यों में मेतीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित करना । 
(९) सदस्यों एवं मालिकों के सध्य मैत्रीपूर्स सम्बन्ध बताये 

रखता जिससे आपसी कलह कम से कम हो । 
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(१०) ऐसे सदस्यों को सहायता करना जो अपनी जीविका 

को वीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था तथा जन्य किसी 
कारण से खो देते है । 

श्रमिक सगठन के लाभ 

(१) एकता की भावना जागृत हो जाती हे 
श्रमिक सगठन से श्रमिकों के हृदय में एकता की भावना का उदय होता 

है। थे सब कार्यो को सामूहिक रूप से करने के लिए उद्यत होते हैं, इससे 

डनकी सौदा करने को शक्ति (8०४ ० 8428277789) बढ जाती हे । 

फलस्वरूप मिल मालिक लोग उनका झोपण भी नहीं कर पाते है ) 

(२) श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है 
श्रमिक सघ अपने सदस्यों की आधिक, सामाजिक, मानसिक एवं ग्रारीरिक 

जवस्था की उन्नति करने की चेप्टा करते है। इमसे श्लषमिको के रहन-सहन 

का स्तर ऊँचा होता है | 

(३) श्रमिकों की नैतिक उन्नति होती है 
श्रमिक संघ, सदस्यों को श्रौढ शिक्षा तथा अन्य प्रकार की शिक्षा दिला 

कर उनकी मानसिक बुद्धि का विकास करते है। इनके अतिरिक्त बे उनको 

सग्रठित होने को एवं अनुशासन म रहने की शिक्षा देते है । इस प्रकार ध्रमिको 

को नंतिक उन्नति होती है। 

(४) देश के औद्योगिक उत्पादन को हानि नही होती हे 
श्रमिक सघ श्रम्मिक वर्ग वे पूंजी वर्ग के आपसी जझगडो या मतभेदों को 

शान्तिपूर्ण तरीकों से तव करने की चेप्टा करते है। इसस उत्लादन कार्य 

सुचाद रूप से चलता रहता है भोर देख के औद्योगिक उत्पादन को हानि नहीं 

होती है । 

(५) श्रमिकों का मानसिक विकास होता है 
श्षमिक संघ अपने सदस्थों को चिकित्सा, मनोरजन तथा अन्य सामाजिक 

सुविधाएँ अदान करते हैं, जिससे श्रमिको को मश्नसिक सवुष्दि प्राप्त 

दोदी है। दैमिक जावश्यक्ताओं से निश्चिन्त होने पर ही कोई व्यक्ति 
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अन्य बातो को सोच सक्तता है। इस प्रकार धमिको वे मानप्तिक दृष्टिकोग 

विकसित होते है । 

(६) राजनंतिक प्रभुत्व 

श्रमिक सूप अधिक भत्तिग्ञाल्री होने पर देश की राजनीति में भी भाग 

सैने लगते है। इनके प्रतिनिधि लोक सभा तथा वैन्द्रीय समा में भो सेजे जाते 

है। उदाहरणार्थ 'जूट मिल एसोसियेशन' के दो सदस्य वगाल की घारा सभा 
में भेजे जाते है तथा “रेलवे फ़ोट एडवाइच्वरी रमेटी' से भी इसके सदस्य लिए 

जाते हैं। यही नही कुद्ध देशा में तो श्रमिव सधो न दैश की श्यासन डौर को 
भी सभाला है। १९४४ में इगवेड़ में श्री क्लीमेंट एटली (205807०0: 3//५० 
के नेतृत्व में 'लेबर पार्टी! ने गवर्भमेट दनाई थी। “लेवर पार्टी! इगलेंड की 
'त्रिडिश ट्रेंड यूनियन काग्रेस! की एक राजनैतिक शाला है। 

इसी प्रकार अमेरिका में 'अमेरिक्त फ़ैडरेशन आँव लेवर” तथा फ्ास् मे 
“फ्रंच फॉन्पडे रेशन ऑ ट्रेंड यूनियन्स आाँव फ्रास” अपने देशों तथा अम्य देशो 

में भी काफी प्रभुल रखते हैं। अफ्रीका में श्रमिक संघ जातीय भेदशाव 
(8००३) 0/5८87902॥07) नीति का बड़े जोरों से विरोध कर रहा है बौर 

विदेशी राज्य के विरुद्ध आन्दोलव भी कर रहा है। 

श्रमिक सधों से हानियाँ 

(१) व्यक्तिगत हितो की स्वार्थपूर्त 
कभी कभी श्रमिक सधो के नेतागण अपने व्यक्तिगत हितों की स्वार्थूर्त 

के मिम्ित्त अथवा अपने को जनता में अभावश्याली बनाने के विचार से अभिको 
को हडवाल इत्पादि करने बे लिए विवश कर देते है। कभी कभी बहुत ही 
साधारण मतम्ेद होने पर वे श्रमिको को अनिश्चित काब के लिए हडताल 
करने को बहका देते है । इससे श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा राज्य 

(5486०) तीनो की हानि होती है। थ्रमिक्नो को मजहूरी, उद्योगपतियों को 

ज्ाभ तथा राज्य को राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाने की हानि हो जाती है । 

(२) समाज को हानि 
राष्ट्रीय उत्तादव कम हो जाने से वस्तुओ के मुल्य बढ जाते है! फल- 

स्वरूप उपभोक्तागण अधिक वध्तुओ का उपभोग नहौ कर पाते हैं, और उननेः 

रहन-सहन का स्तर गिर जाता है। 
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(३) सास्यवाद एवं समाजवाद को बढ़ावा देना 

श्रमिक सघों से साम्यवाद एवं समाजवाद को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। 

इसका सर्वोत्तर उदाहरण हमे रस मे प्राप्त होता है ॥ 

(४) भौद्योगिक अज्ञान्ति 
स्वार्थी श्रमिक सप के नेतागण कभी-कभी भोले भाले जपढ श्रमिकों को 

झूठी आश्याये दिलाकर तथा झूठे सुनहले स्वप्न दिखाकर अपनी ओर आकपित 

करके सघ बनाते है, उनसे चन्दा वसूल करते ह और वाद में गायब हो जाते 

या अपने वायदो को भूल जाते है । इससे श्रमिक वर्ग में जशाति एबं गडबडो 

फुल जाती है जिससे औद्योगिक कलह को वढ्ावा मिलता है । 

(५) श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को हानि 
श्रमिक सगठनों के विभिन्न नेताओं में आपस में पद लोलूपता के लिए 

भी ज्ञगडे हुआ करते है । इससे श्रमिक समगठन के आन्दोसन को जडे कमजोर 

होती है तथा श्रमिक वर्ग का अद्दित दोता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'जो० 

टी० रेल्वेद यूनियन (0. 7. ।७॥98)5 0४700) गोरखपुर है। इस 'यूनियन' 
की कार्यकारिणी सभा (£7०८०७४६०७ ८०7४०४४४८४) के निर्माण के सम्बन्ध मे 

नेतानो में झगडा हुआ और यह झबडा दो वर्ष तक चतता रहा। इईस बीच 

यूनियन! की क्रियाएँ स्थवित रही तथा मुकदमे बाजी में तमाम धन नष्ट हुजा। 

अन्त में 'थरूनियन! का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा वाफ्स ले लिया गया । 

(६) प्रशासन में असुविधा 

कभी कभी श्रमिक सगठनों के नेताज़ों के सतभेद के कारण सरकार की 

श्रम सम्बन्धी योजनाएँ अलफल रह जाती हैं। “इन्डम्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट! 
(000५॥०| 00/599065 8५०0) के बिघान के जनुनार उत्तर प्रदेश की सरकार 

ने कार्य समितियो" (४०८६ (०फणा0००४) की स्थापना को, जिमम 

नियोक्तानो (£फ्र७०५६७) तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि बरावर बराबर सख्या 

में होते थे । ये प्रतिनिधि जापस में मिलकर औद्योगिक झगडों का निपटारा 

कर लिया करते थे। परन्तु कुछ समय वाद ही श्रमिक सधों के नेताओं में 
प्रतिनिधि बनने के पीछे झगड़ा हुआ । 'समिति! राजनीतिक युद्ध क्षेत्र 

(७7६04) बन गई । परिणाम स्वरूण १९५० मे श्रमिक्रो तथा उद्योगों के हित 

में 'कार्य समिति' सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई । 
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देजी से मूल्यों तथा जीवन की लायत में वृद्धि तथा उद्योगपतियों को भारी 
भारी लाम हुए, पर श्रमिकों की आय में काफी वृद्धि नही हुईं । इसके कारण 

१९१%-५२ में मज्दूरो बदाने के लिए कई हडताले हुई । जत विभिन्न 

औद्योगिक केन्द्रों म एक बड़ी सस्या सम श्रम या व्यापार सधो का निर्माण हुआ। 

देश भे जाम आाविक सकट, काँग्रेत का असहयोस तथा बौद्योगिक श्रम समठन 

के कारण अन्तरॉप्ट्रीप सम्मेलनो मे मनोदीत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने 

के लिए एक केन्द्रीय श्रम सठगन की आवेश्यक्ता से श्रम सघो के निर्माण में 

प्रोत्साहन मिला तथा बुद्धोपरात कल मे १९२० के बाद से उनके सघीकरण 

(९०९४800०॥॥) को प्रेरणा मिली। इससे श्रम संघ आन्दोलन को भारत में 

बल मिला) 

उपनिवेयों भे भारतीय श्रम के साथ भेद नाव तथा ससी प्सन्ति के 

फलरवरूप समाजवादी तथा साम्थवादी विचारों के प्रतार झारा श्रम तथा 

राजनैतिक नेताजों ने श्रमिकों में एक नई जागृति तथा चुनौती की भावना पैदा 
कर दी थी । पूरे ससार में श्रमिकों मे नये बिचारो, नये भावों तया नई उसयो 

व लहरो के कारण खलवली उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार को सामाजिक 

जागृति, राजबैतिक हलचल तथा ऋान््तिकारी विचार धारा से बोव-ग्रोत वाता- 

वरुण मे श्रमिक्त वर्ग पुरानी सामाजिक वुराइबो एवं नई जाथिक अममर्थताओं 
में और अधिक रहने के लिए तैयार नहीं था। 

उपरोक्त तथ्यों के परिणाम स्वरूप आन्दोलन द्भुत गति से देश मे 

वर्नेमान काल में बढा | पहला क्रम संघ (औद्योगिक) मद्रास में जुलाई 

१९१८ से उम्ज मिल के क्षमिक्रो ने बढाया और १९१९ मे इसकी सल्या ४ हो 

गई, जिनके २०,००० सद्म्य थे। मद्रास के नेतृत्व का वम्वई ने अनुकरण 

किया, जहाँ १९१७-१९ में बौद्योगिक जश्यान्ति के कारण कई सघ बनाये गये ) 

पर इनमे से अधिकाश्व केवल "हडताल समितियां” थी न कि व्यापार या श्रम 

सध | इनके संगठन में बल नहीं था, फल्नस्वत्प ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाते 

थे तथा आपस में एडता नही थी । अन््तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेलतों मे प्रतिनिधियों 

को चुनकर भेजने की आवश्यकता से एकोकरण को प्रेरणा मिलो और आमन््दो- 
लगन गतिशील बना ॥ 

स्थादीय चघो का समठन कर उक्त प्रसवीकरण किया गया और 

उसके वाद प्रान्तीय प्रचंधो कया निर्माण हुआ । एकीकरण के बान्दोलन के फ़ब- 

स्वरूप १६२० में एक जखिल भारतोब व्यापार सघ काँग्रेस (#--7.0,0.) 
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का जन्म हूआं और उसके बाद से इसतरी वापिक बैठव होती रही है। झडे 

द्वारा जन््तर्रप्ट्रीय श्रम सध वे साथ व्यापार सधों का जन्म से हो स्खख 

स्थापित हो गया है। १९२० में ही महात्मा गायी द्वारा अहमदाबाई वें यूत 

कातने बातों वा संघ तया बुनकरों के सघ बताए गये और १६९११ तक 

लेग्मंग २० श्रमिक रुघ हो गय थे । 

इसो बीच १९२० में वक्िघम मिलो में मजदूरी बढ़ाते के वास्ते थ्रिकों 
को हटताल करने के लिए बहर्ाने दे वारण मद्रास श्रम मघ के विष सद्राद 

के उच्च न्यायातय द्वाथ विरोधाज्ञा (00८709) जारी हुई। इसने श्रम 

पेतालों को यह सवेत मिला कि व्यापार सघो की रक्षा तबा रजिस्ट्री के 
लिए सन्रियम स्वीकृत करता परमावश्यक था। श्री एव० एम० जोशी के 

५ वर्षों के अनवरत तग्रा अयक प्रयत्न के बाद १९२६ में श्रमिक सब विधाव 

(7720९ 077०४ ४८) स्वीहृत ह्ञा 

सम् १९२९ में इसके नागपुर के अधिवेशन मे ट्रेड गूनिमत काँग्रेस में पूट 
हो गई और तीन दलों का निर्माण हुआ-हम्युतिस्ट, वरमदल (लिवरल) 
तथा शैष । “श्रम पर शाही आयोग का वायक्ाट नहीं किया जायगा” इसी 

प्रश्न पर मतभेद हो गया । अस्तु थ्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में शादी 

ट्रेड यूनियत पोडरेमन तथा गरम दवों के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 

काँग्रेस का निर्माण हुआ और थोडे से सघ इन दोतो मे किसी के साथ सम्बद्ध 

नहीं हुए। गरमदत तथा वामपक्षिय्रों (विरोधियों) का प्रभाव बटता जा रहा 
था। इसके कारण १९३१ में फ़िर फूट हुई जब देझा प्राण्डे तथा रानाडिवे के 

नेतृत्व म गर्म तथा उग्र वाम पक्ष ने अखिल भारतीय लाल ट्रेड यूनियन वाँप्रेस 

(88 7 ए ८.) का निर्माथ किया । कम्युनिस्टो तथा आग उगलने वाले 
विरीधियो की कार्यवाहियों के फलस्वरूप ३१ नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की 

गिरपवारी हुई तथा श्रसिद्ध मेरठ पडयरत्र मुकदमा चला । जाँच की पियरसत 

अदालत ने बम्बई में १९२९ को कण्डा मिलो में हडताल कटने तथा उसे 
जारी रखने का ग्रिरनी कामगर यूनियन पर आरोप लगाया गया । परास्स्पर्रिक 
फूट तथा इन विध्वसकारी कार्यवाहियों के कारण व्यापार सध एकता समिति 

१९३१ में बनी गौर “प्लेटफार्म एक्ठा' श्राप्त हुई। 

सन् १९३४ में दो मुख्य विरोधी दलो, अर्थात् काँग्रेस तथा फ्रेडरेशत 
बी एक सयुक्ति समिति बनाई गई जिसके प्रयासों के फलस्वरूप अप्रैल १४३९ 

में एकता प्राप्त हुई तथा १९४० में फेटरेसन ब्राँग्रेस मे सम्मिलित कर दिया 
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गया । इस एकता प्राप्त का श्रेय थी वी० वौ० गिरि को था। इस अस्थायी 

समझौते में १९४९ में राबोधव हा । 

किन्तु सितम्वर १९४० ये वम्बई के अधिवेशन में युद्ध प्रथत्त के साथ 
तटस्थता के प्रश्व पर एक बार फिर फूद हुई और श्री एम० एव० राय तथा 
श्री जमुनादास मेहता के नेतृत्व मे ट्रेड यूनियन फेंडरेशन का निर्माण हुआ। इसका 

मुख्य कार्यालय दिल्ली में खुला। कलकत्ता के नाविकों के सघ (56265 
एप्ा०म) ने काँग्रेस से अपने को विलय कर दिया । इसके अतिरिक्त १९३७ मं 
महात्मा गाँधी की देख रेख मे ट्रेड यूनियन काग्रेस के वाहर हिन्दुस्तान मजदूर 

सेवा स्थ श्रमिकों को समठित कर रहा था। १९४२ से कतिपय चोटी के 

कॉग्रेस नेताओं को देख रेस तथा पर्ववेज्ञण में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड 

यूनियन काँग्रेस (& .४ 7.0.0.) का सिर्माण हुआ जो धमिको के दुखो के 
कारणों का प्रतिकार विना हडतानो के, वातचीत, मेल मिलाप, मध्यस्वता तथा 

निपदारा के नान्तपूर्ण ढगों से करना चाहती है । 

उसके दाद दिसम्बर १९४८ भे कांग्रेस से विच्छेद होने पर सोशलिस्ट 

पार्दी या समाजवादी दल ने हिन्द मजदूर सना का सूत्रपात किया ) इस फूढ ने 

भारत में श्रमिक सघवाद (37908 (7700759) को जौर भी तिबेल बना 
दिया है। अभी हाल में इन दोनो दलों ने (४770४ 7.0.0.) अखिल 

भारतीव राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँप्रेत तथा एक दूसरे प्रतिनिधि स्वरूप पर 

सदेह प्रक८ किया था । १९४६ में मुख्य श्रम कमिश्नर को जाँच से यह प्रकट 

हुआ था कि श्रम की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वालो नस््या अखिल 

भारतीय ट्रेड यूदियन काँग्रेस थी, परन्तु हाल मे सरकार ने बखिल भारतीय 

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियम काँप्रेच (7. 3.7.ए ८.) को भारत मे श्रमिकों की 

सबसे अधिक प्रतिनिधि सस्था घोषित किया है। १९४९ के पहले सप्ताह में 

श्री के० टी० शाह दया श्री एम० के० बोस के नेनृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस (0.7.0.0 ) बनाई गई | 

भारतवर्ष मे श्रमिक सधों की वर्तमान स्थिति 
पेज *४८० पर दी तालिका देश के प्रमुख प्रम-सघो से सम्बद्ध (5प्रि॥४०* 

सधो व उनके सदस्यों को सख्या को निर्देशित करती है । 

भारतवर्ष में कुल रजिस्टर्ड श्रम-स्घो तथा उनके सदस्यों को सख्या 

१९५५-५६ में इस प्रकार थी -- 



ओद्यौगिद संगठन ४८४० 

>2
]9
7[
४0
6फ
% 

व
र
 

74
8 

3
2
 

72
94
9,
 

६8
६ 

१९
9१
6॥
 

थ
ए
०
 

« 

ध
ज
घ
ट
े
०
 

३
४
 

|
 

०
३
३
७
४
५
३
 

ह
े
 

#०
५३
४०
०|
 

४३
३ 

०४
६ 

|
 

४
४
४
०
३
 

_#
्भ
ठे
दे
 

ह
ै
 

।
.
 

॥9
:8
 

3
३
२
४
 

&
 

२३
७४
७ 

।
॥
॥
 

४
६
 

(2
22
॥ 

स्
जह
फ 

भ्
््
टे
 

३०
४६
 

६
४
 

ढे
ण्
३े
 

फेण
्डे

 
48
89
 

।४
 

(8
0 

4३
॥४
 

३४
६६
 

४2
2३
 

दै
५ 

५ 
भ्
झ३
ेछ
 

३०
४७
 

ध्
ब्
टे
 

है
 

७३
 

ड
े
 

4४
3)
 

३४
 

(४
७ 

४0
0]
5४
७ 

॥फ
००
३४
४३
 

|
 

०७
४-
३%
४३
४|
 

3
४
-
४
४
४
३
 

अफ
-भ
४७
३|
 

0४
-३
४७
४|
 

3
४
-
४
४
४
 

३
 

02
 

४8
2)
 

88
-/
(9
2&
 

ा
भ
इ
भ
्
ज
े
ब
ऑ
-
्
त
ा
-
ज
-
-
+
-
+
-
+
_
+
5
5
 

€
 

ैै
हर
है
#र
पफ
पह
फह
#ह
फह
फह
पऔ
॒औ
भर
ह॥
ऋऔ
धऔ
ञऔ
्औ
ैू
ै 

|
 

अर
रि
प्
गे
टर
 

(
४
8
 

[6
7 

8.
8 

५४
४६
६ 

( 
ए
व
 

) 
2७
७४
७ 

ल
्
त
्
ल
्
्
प
य
फ
ा
ा
द
ए
इ
ा
ण
ओ
य
प
ण
-
-
ा
प
्
+
त
_
त
्
्
+
्
्
्
्
त
्
स
्

+
+
_
+
त
+
+
त
ल
ल
.
 

भ
ा
.
.
.
 

उहे
ल्ट

ेट०
) 

|
 

||
 

२१
४३
४ 

| 
0४
५३
 

।
 

+#
 

[१
४७
४ 

|
 

#छ
 

३०
०४
५ 

ः 
४०
३४
६३
8 

|
 

३५
४ 

ः 
ढ्
हे
दे
 

(9
 

0 
7.
 

(9
 

28
७ 

2७
४४
४ 

58
 

28
॥-
 

४
 

0
]
 

ह
ै
 

बे
के
डढ
े८
% 

|
 

७०
५ 

र
ु
 

श्
्फ
ेफ
े 

(
0
 

3.
'ए
) 

१५
६६
४ 

४४
26
 

24
 

82
30
]8
 

00
0/
 

टे
अ०
८ 

७
४
 

|
 

००
५छ
६०
 

|
 

०४
०४
६०
८ 

|
 

३४
 

|
 

५६
४ 

|
 

४३
४ 

६ 
8 

"(
 

मत
 

) 2६
४ 

38
/0
8 

«ह
ै|
 

है
टे
८०
८७
 

|
 

फे
पह
#६
४ 

|
 

०
७
४
५
४
 

|
 

त
क
 

|
 

ऐल
३े
. 

|
 

0३
३ 

(9
 

99
 

४५
)2
२३
४ 

४/
४५
)४
 

2६
 

४४
॥०
६ 

४४
४५
॥३
 

भड
े9
३ 

छक
 

9३
 

3४
७४
 

३
 

|
 

ह७
४ 

|
 

३४
०३
४ 

2
०
2
8
 

4
0
3
2
 

(६
४ 

||
/2
 

25
2]
|2
3!
2 

अ
प
र
 

(४
 

॥8
॥ 

02
02
%)
॥ 

/20
9.॥

॥8 



डद३ ऑऔद्योगिद समंब्द 

उपयोग से रोका गया है। पर वह सघ सदस्यों के स्वत अशदानों से अपने 

सदस्यों के वायरिक्त तथा राजनैतिर हिलो के सम्वर्धद के लिए कोप का विर्माण 

कर सकता है। 

(४) श्षम-सघ के कार्वकर्ता उचित उद्देश्य वो पूवि करते हुए किश्री 

अपराध रुम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त ममसे जावेगे। 

(५) रजिस्टर्ट श्रमसघ को जदम्यतासे १५ वर्ष के कम आय वाले 
व्यक्तियों को बचित रखा यया है 

इसे मधिनियम से १९४८ तथा १९४२ मे बुद्ध परिवर्तेन किये गये थे । 

श्रम-सघ अधिनियम १९४७ 
अमर-सय अशिनियम १९२६ से धम-यशों की नियोक्ताओों (8०.00 05) 

हारा मान्यता के सम्बन्ध म कोई प्रावधान नहीं था । बत श्रम-सघ अधिनियम 

में, १६४० म विश्वेप सश्चोधन करके, श्रमन्सघों को नियोक्ताओं द्वारा मान्यहा 

प्रदात करने के सम्बन्ध में आयोजन क्या गया है॥ इसके अनुसार झिसी 
श्रम-अदालत की जाज्ञा पर एक रजिस्टर प्रतिनिधि श्रम-लघ की नियोत्ताओं 

द्वारा मान्यठा अनिवार्य कर दी गई है। 

प्रारम्भ मे श्रम-सघो में रजिस्ट्रेयन के प्रति बरुचि व उद्यासौनता थी 

जौर वे वापित विवरण कक्ेक्षित हिसाव व सूचो आदि देने से हिचकिचाते थ। 

ऐसी मान्यता प्राप्त श्रम-सप को प्रवन्धक्त समिति नियोक्ता के साथ नियोजन 

(£77!०१ ०५१४) की झर्तों क्षो विश्चित कर सकती है तथा वर््यात्ों में 

मूचनाएँ दिखा यक्ठी है । 

मान्यता का हटा लेना--बम्-रघो की मान्यता नौचे लिखी दशाओ 

में हटाली जा सकती है -- 
(१) यदि संघ जनूचित अम्यासों बा रिवाजो का अपराधी हो, अधिकाश 

ब्रवन्ध समिति सदस्य हटवाल के जिये श्रमिकों को उत्तेजित करें या सहारा दें 

या झूठे विवरण भेजें । 
(२) ग्रदि सघ निर्देशित विवरण न नेजे 3 
(३) गदि वह (रूघ) श्रमिक्रो का प्रतिनिधित्व खो वंठा हो । 

नियोक्ता पर जु्मावा--निवोक्ता पर निम्न दशाओं में १०००) रू० 
तक जुर्माना किया जा सकता हैं -- 

(१) यदि वह श्रम सघ के निर्माण में वाघा झलता हो, 
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(२) यदि वह श्रम-सघ के शासन में हस्तक्षेप करता हो; 

(३) यदि वह भ्रम-सघ के पदाधिकारी से उसके पदाधिकारी होने के 

कारण भेद-भाव रखता हो या उसे पदच्युत करे, नयवा 

(४) यदि वह जधिनियम-के अन्तर्गत उसके विरुद्ध किसी विधाराधीन 

मामले में गवाही देने, या उसके विरुद्ध कुछ करने के कारण किसी अ्रसिक से 
भद-भाव रखता हो, या उसे नौकरी से अलग करे | 

इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार रोज्यकीय सरकारों पर ही 

है जिसके लिए वे रजिस्ट्रारो की नियुक्ति करती हैं। 

इस अधिनियम के दोषों को दूर करते के लिए भारतीय सत्तद मे १९५० 
में एक विधेयक पेश किया गया था, जिशको उद्देश्य पूर्व के अधिनियमों को 
ठीक, ठोस व् छुद्ध करना था । पर पुरानी ससद में यह विधेयक स्वीकृत 
मही हो सका । १९५२ में भारतीय श्रम-सम्मेलन में उचित नियम बनाने पर 

विचार किया गया था। इसके अनुसार सथो के रजिस्टर की जाँच के लिए 

विरीक्षकों की नियुक्ति, सदस्यो की सूची, चन्दे की रकम व नियम, सदस्यों के 
पृथक करने की दशाओ, उन पर अनुशासन, बाहरी लोगो की सख्या का 
लियमन व नियत्रण, पजीथन को रह करने की अवस्थाओो, सधो की उद्योग- 

पतियों द्वारा जनिवार्थ मान्यता तथा श्रम न्यायालयों द्वारा उनकी मान्यता की 

शर्तें, नियोजन की दशाओ पर मान्य सध की प्रबन्ध समिति द्वारा उद्योग- 

पतियों से सौदा करने के अधिकार तथा उद्योगपतियो पर जुर्माना करने की 
दशाओं आदि को व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय श्रम-सघ कांग्रेस के 

अतिरिक्त अन्य सब श्रम दलो ने इसकी तोद् जालोचना तथा घोर विरोध 
किया था। 

श्रम सघ तथा ह्ित्तीय पचवर्षीय योजना 

श्रम सघो के दोषों को दूर करने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधिक प्रणेय 

(सन् १९५५) ने कुछ सुझाव दिए हैं जो कि द्वितीय प्रचवर्षीय योजना में 
कार्यान्वित किए जावेंगे -- 

(१) श्रम सघो में बाहरी व्यक्तियों को सम्मिलित न होने देना । 

(२) श्रम -सघो को आवश्यक झतों के पूरा करते पर वैधाधिक 
मान्यता देना । 
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(३) श्रम - संघो के कार्यकर्ताओं की उत्तीडन (शालांक्रांरआ000) से 
रक्षा करना, तथा 

(४) श्रम-सघो की व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति कराना । 

श्रमिक-संघों की कठिनाइयाँ 
भारतवर्ष मे श्रसिक-सघो का विक्रास आज तक आश्ञातीत नहीं हो पाया 

है। उनके मार्ग में अनेक ऐसी वाधाएँ आए दिन उपस्थित हुआ करती है 

जिसके कारण उनकी ल्लोकप्रियता को आधात पहुँचता है । निम्नलिखित कुछ 

ऐसी ही बाघाएँ है जो प्राय श्रमिक सघो (7.980७7 (007%) के विकास में 

रोडे अदकाती है। श्रमिक सघो को समझ राकने के बाद इन बाधाओं का 

थोडा सा अध्ययन कर लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। श्रमिव-सघो की 
कठिनाइयो वा सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है -- 

(१) भारतीय श्रमिक का प्रवासी स्वृभाव-भारतीय श्रमिक 
प्रारम्भ से ही भ्रमणशील स्वभाव का होता है, उनकी प्रद्मति ही परिवर्तनशील 

होती है । अत वे अपने कार्यकाल में अनेक नियोक्ताओ का दरवाजा खढ- 

खटठाने के आदी है। यही कारण है कि वे अपने को सध के रूप में समठित 

करने मे असमर्थता का अनुभव करते है। 

(२) जाति-पॉँति की भावना--भारतीय श्रमिक मे जाति पति 
का विचार अधिक पाया जाता है अत विभिन्न जातियों के श्रमिक आपस मं 

संगठत नही कर पाते । 

( डरे ) दरिद्रता-आरतीय श्रमिक मे सहाय दोष यह प्राया जाता है 
कि वह गरीब होता है। अपनी भयावह निर्धनता के कारण वह सघो का 

आवश्यक चन्दा तक नहीं दे पाता जिसका फल यह होता है कि भारत में 

श्रमिक सघ अविकसित ही रह जाते है । 

(४) श्रमिकों क्री अक्ञिक्षा एवं अन्चानता--हसिदता का अभि- 
शाप है, अशिक्षा व अज्ञानवा । धन के अभाव मे शिक्षा व ज्ञान वा भण्डार 

सीमित ही रह जाता है । भारत मतो निम्न वर्ग के लोगो को प्रारम्भिक 
शिक्षा भी उपलब्ध नही हो पाती। किन्तु हमारी स्वतन्त्र सरकार बहुत शीघ्र ही 

प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने जा रही है । कुद भी हो भारतीय श्रमिक 

शक्षा एव ज्ञान के अभाव मे श्रमिक सधो का महत्व नही सम पाते और 

श्रमिक सघो वी उन्नति वठित हो गई है। 
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(५) नियोक्ताओं, एवं ठेकेदारों की विरोधी प्रवृत्ति-- 
भारतीय नियोक्ताजो एवं ठेकेदारों को विरोधी प्रवृत्ति भी श्रमिक सघो के 

विवास में वाधा उपस्थित करती है। वे ऐसे श्रमिकों को जो कि श्रमिक सघ 

के सदस्य होते है, जाए दिन परेशान किया करते हैं) बही नहीं, बतीत में 

सरकार का रुख भी श्रमिक सघो की ओर सचेप्ट नहीं रहा । सरकार चुपचाप 

नियोक्ताओ द्वारा श्रमिकों का झोषण देखती रही है तथा पूंजीपतियो का ही 
पक्ष करती रही है। इस अकार भारत का दरिंद्र श्रमिक रोटी, घोती की 

समस्या से मजबूर होकर श्रमिक सवो की सहायता से दूर रह कर जीविका 

उपाजेन करने का प्रवास करता है । 

(६) श्रमिकों का अविकसित मस्तिष्क...अशिक्षा एवं अज्ञान 
के कारण भारतीय अ्रमिक क्वा मस्तिप्क शाय अधिकसित होता है / वे कोई 

नवीन बात सोच नहीं पाते, दनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही में लगे रहते 

हैं कौर इस प्रकार वे श्रमिक सघो के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं 

दे पाते । 

(७) श्रमिक नेताओं के प्रति द्वेप--लोगा मे श्रामिक नेताजो के 
प्रति सद-भावता की कमी हे । उनको विप्लवकारी, आय उगलने दाता था 
भडकाने बाला कहकर बदनाम किया जाता है । 

(5८) सच्चे मजदूर नेताओं का अभाव--भारत म सच्चे मज- 
दूर नेताओं की कमी है । एने मजदूर नेता कम हो है जा स्वय मजदूर हा | 

इस प्रकार ये मजदूर नेता जो कि स्वय सजदुर नहीं हात श्रेमिफों की समस्याजा 

की वास्तविकता नहीं समज् पाते अत वे श्रमिक का पूर्ण हित नहीं कर पाते ) 

झनेक अवसरवादी नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करन के लाभ म॒ श्रमिकों को 

बहका कर उतका अहित ही किया करते हैं । 

(९) राजनैतिक दलों का नेतृत्व-..आारत के अधिकान श्रमिक 
सघ राजनैतिक दलो के नेतृत्व मे है। ये राजनैतिक दल बविनिन्न नीति 

रखते है तथा श्रमिकों के हित को प्रवानता न देकर दलयत हित को ही 

प्रधानता देते हूँ। इस प्रकार उन्होने श्रम-सघ के मच का प्रयाग श्रमिक्तो 

की दयनीय अवस्था सुधारने के लिए नहीं अपितु वर्तमान साम्राजिक एवं 

आधिक ढांचे को ध्वसकारो एवं उप्र साथनो हारा उखाड़ फ़ेकने के हेतु प्रयोग 

किया हु और इसके फलस्वरूप निवोक्ताओ को श्रमिक सघों क॑ प्रतिकल 

कर दिया है॥ ५ 
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( १० ) श्रमिकों में अनुशासनहीनता--अशिक्षा एवं अनज्ञान के 

कारण भारत का श्रमिक नियन्त्रण तथा झासन का आदी नहीं होता तथा 

व्यापार सघं की ओर से लापरवाह रहता है ॥ 

(११) न्यून मजदूरी तथा काम के लम्बे घटे--मजदूरी कम 
होते के कारण भारतीय श्रमिक, श्रमिक सघो के चन्दो की जदायगी नहीं 

कर प्राता तथा कार्य के लम्बे घस्टो के कारण वह सघ के कार्यो भे अभिरुनि 

नहीं रखता ॥ 

(१२) विशाल क्षेत्र-.भारत मे श्रमिकों का विस्तार बहुत लम्बा 
चौडा है और यही कारण है कि उसके पूर्ण आँकड़े एकन करना असम्भव हो 

जाता है। सरकार भी इस ओर उदासीन रही है। सर्वप्रथम १९४२ म ही 

श्रमिक सम्बन्धी आँक्डे एकत्र करने का प्रयत्त किया गया तथा इसे बीच 

इण्डस्ट्रियल स्टेटिसटिक्स एक्ट (60509 83908 8०0) पास क्या 
गया । अब तो योजना आयोग तथा केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के प्रयत्न से राजकीय 

अमिन' रजिस्टर ()६४7079] 7९९४१४४९४ ० 7.9७०७:) की योजना पूरी होकर 

सन् १९५४ से रजिस्टर रखा जाने लगा है । 

(१३) नियोक्ताओ का सहानुभूतिपूरएं वर्ताव-- नियोक्ताओ 
के व्यवहार मे सहानुभूति का न होना भी एक भारी बाधा है। नियोक्ताओं 

का व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए । उनको यह तथ्य समय 
लेना चाहिए कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ सघवाद हडतालो के विरुद्ध वीमा का कार्य 

करता है। इसके फलस्वरूप अताधिक्रत, अनियमित तथा बिजली की तरह 

क्षणिक हडताले नहीं हो पाती । योजना आयोग का कथन है कि श्रमिकों की 

चाहिए कि अपने सच्चे कर्त्तव्य का पालन नियमितता, नियन्त्रण तथा साव- 

घानी से उत्पादन कर के करें| 

प्रदन 

3. एम्का 80 १०० कध्या 997 77266 छाए ?. उशा5ऊड गाया 

60९०5, पाह्यां5 370 त€प्राथ्ता$ 

2. परा३०8 कर त€एटा०्फाध्ा ण॑क्च्चत6 एक्ात्खाष॥ व वराता3, 206 

05९0$5 ला एा०्इथयाँ एएच्राणा बा0 तारिए्णा!रड पा पशा 

जऋणह्राए2- 
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(46६॥095 पी रीतियों | १४३४९ 79५977677 ) 

साधारण रूप से मजदूरी का भुगतान दो प्रकार से किया जाता है '- 

१-समय के अनुसार, २-कार्य के अनुसार। मजदूरी विवरण की ये दोनो 
पद्धतियाँ अति प्राचीनकाल से चली आ रही है और आज भी उनका महत्व 

किसी प्रकार कम नहीं हुआ है । वास्तव में देखा जाय तो जितनी भी वर्तमान 

प्रेरणात्मक तथा प्रगतिशील पद्धतियाँ अपनाई गई हे, वे इन्हीं पद्धतियों की 

परिवर्तित एवं सं्योधित रूप है | 

१--समय के अनुसार मजदूरी अथवा दैनिक वेतन 
(96 ०४७ ० शा छ986) 

इस पद्धति के अनुसार श्रमिकों को पारिश्रमिक एक निश्चित सम्रय के 
अनुसार दिया जाता है । यह पारिश्रमिक प्रति घटा, प्रति दिन, प्रत्ति सप्ताह, 

अथवा प्रति माह के अनुसार दिया जा सकता है। किन्तु चूकि भ्रावीन काल 

में अधिकतर श्रसिको का पारिश्षमिक दिन के अनुसार दिया जाता था, बत 

इसको दैनिक वेतन (09|9 ७७2५७) पद्धति के नाम से अधिकतर सम्बोधित 

करते है । मजदूरों वितरण की यह पद्धति इततो पुरानी हे जिनती मानवता । 

कालान्तर में इतने परिवर्तत होने पर भी यह पद्धति अब भी भ्रचलित है और 

विभिन्न प्रकार के उद्योगो मं अपनायो जाती है। भारतवर्य में यह पद्धति 

लगभग सभी उद्योगों मे प्रचलित है । 

लाभ (30५899285) 

इस पद्धति के इतना अधिक प्रचलित होने के कारण उसके कुछ विश्येप 
लाभ हैं, डिनका विवेचन इस प्रकार है -- 

(१) श्रमिक के कार्य का प्रमायीकरण--इस पद्धति के जनु- 
सार पत्येक्त असिक के कार्य का प्रमापीकरण करने की कोई आवश्ययता नहीं 
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होती क्योकि उसकी मजदूरी समय के अनुसार निश्चित की जाती है। अत 

इस पद्धति से वेतन देने मे सुविधा रहती है। 

_4२) मजदूरी के मृल्याकन मे सुगमता-(9ताक्ालाए व 
१४४९९ ५४]एथ॥0॥) चूंकि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक श्रमिक के कार्य 
के परिणाम का निश्चित मृल्याकन नही किया जाता अत उसे बेसन देने मे सुविधा 

रहती है और उसका हिसाव भी आसानी से रक्खा जा सकता है 

(३) कुशल एवं शिल्पकारी कार्यो के लिए सर्वोत्तम--- 
यह पद्धति ऐसे कार्यो के लिए जो कि बहुत ही कुशलता एवं दक्षता से 

किए जाते है सर्वोत्तम है, बयोकि श्रमिक को काय समाप्त करने की शीघ्रता 

नही होती है। अत वह अपनो पूर्ण योग्यता एवं कोशल का प्रदर्शन कर 

सकता है। उदहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति ठेके पर कार्य कर रहा है तो श्रमिक्ञ 

उसमे अधिक कुशलता एबं चाल से कार्य नही बरेंगे । वे उस कार्य को कम से 

कम समय मे पूरा करने की चेप्टा करेंगे ताकि उन्द अधिक लाभ हो सके । 

परन्तु इस पद्धति के अनुसार श्रम्रिक लोग कार्य को बड़े प्रेम एवं लगन से करेंगे। 

अत यह पद्धति उन सब कार्यों के लिए सर्वोत्तम है जहाँ पर समय का ध्यान 

नहीं रबखा जाता जैसे चित्रकला, दस्तकारी इत्यादि । 

(६) इस पद्धति से श्रमिक को यह विश्वास रहता है कि उसको कार्य से 

अचानक ही हटाया मही जायगा और न उसके किसी प्रकार रे अरथायी रुप 

से आयोग्य हो जाने पर वेतन में कमी की जाएगी | 

। ९4] इस पद्धति से श्रमिक को एक निश्चित एवं नियमित आय प्राप्त 

होती रहती है अव वह अपने बजट को आसानी से निर्धारित कर सकता है । 

_(६) इस पद्धति के द्वारा श्रमिकों पर विशेष नियतरण की आवश्यकता 

नही रहती । श्रमिक अपने समय पर आते हैँ और समय पर चले जाते है। 

(७) यह पद्धति ऐसे कार्यो के लिए भी उचित एवं लाभदायक है जहाँ 

पर यह ज्ञात करना असम्भव हो कि किस श्रमिक ने कितना कार्य किया । 

(5) यह पद्धति उसे कार्यो के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है, जिनमे 

श्रमिक को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं और इनके श्रम का मुल्याकन 

सही प्रकार से नही किया जा सकता । 
६) इस पद्धति से मशीनें की अनावश्यक घिसाई कम हो जाती हैं तथा 

उनका जीवन काल बढ जाता है । आधुतिक मशीनों का मूल्य अधिक होने के 
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कारण उनकी सुरक्षा करना बहुत ही हितकर होता है । यद्दि मजदूरी कार्य के 

अनुसार दी जाती है तो श्रमिक उन मशीनों वा प्रयोग जच्छी प्रकार से नहीं 

करेगा क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन की अधिक से जधिक इकाई (७४॥) 

उत्पन्न करना होता है । 

(१०) श्रमिक की मजदूरी उद्योग को सॉाक्ति के अनुसार दी जाती है जतत. 

उसकी आजीविका बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रहती है । 

( हा इस पद्धति को श्रमिक सघ भी अधिक पसन्द करते हैं क्योझि 
इरशासे सघ के सदस्यों में एकता रहती हे ॥ 

हानियाँ 
ग 

(१) इस पद्धति का सबसे वडा दोष यह है कि यह कुशल श्लमिको के 

लिए प्रेरणा प्रदान करने मे असफल रहती है। चूकि कुझल एवं अकुश्नल दोनो 
ही कर्मचारियों को एक ही दर से वेतन दिया जाता है, अत, कुशल कर्मचारी 

का पता लगाना असम्भव हो जाता है + 

(२) श्रमिकों के मस्तिप्क में निश्चित मजदूरी व निश्चित क्रवधि की 
भावना होने के कारण वे मत लगाकर तथा ईयानदारी से कार्य नही करते । 

(३) कुशल श्रसिको को उचित प्रेरणा न मिलते के कारण उनमे नैतिक 

पतन आ जाता है । 

(४) उत्पादन व्यय में श्रमिकों के कार्य की अपेक्षा वेतन अधिक देना 
पडता है ) श्रमिक कभी यह चेप्टा नहीं करते कि वे कम से कम समय में 

अधिक से अधिक कार्य करे। उद्योगपति शक्षमिकों की उत्पादन शक्ति को नहीं 

जान पाता है क्योंकि श्रमिकों के व्यक्तिगत उत्पादन का कोई हिसाब सही 

रक््खा जाता 

२-- कायनिसार मजदूरी (शं&८० 8०६० 5/६0४७) 

अ्मिको का पारिश्रमिक निर्धारित करने का दूसस प्रमुख सिद्धात है-काये 
के अनुसार मजदूरी निश्चित करना। इस पद्धति से श्रमिकों की मजदूरी 

निश्चित करना उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा एवं उत्तमता पर 

आधारित होता है। इसमे समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता । जो 

श्रमिक जितना और जँसा कार्य करता है था जितनी किसी वस्तु की इकाइयाँ 

उत्पादित करता है, उसी आधार पर उसका वेतन था पुरप्कार दिए जाने 
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की व्यवस्था की जाती है। इस प्रवार इस पद्धति सम श्रम को अधिक महत्व 

दिया जाता है । 

यह पद्धति दो उण पद्धतियों में दर्गीकृत को जा सकता है -- 

[१] कार्यानुसार बढती हुई मजदूरी (्ा68आ०ड 
ए6०९ 7२8६6 ) + 

[२] कार्यानुसार घटती हुई मजदूरी (980०4, 
छएा€९४ २०४६४ ) + 

कार्यानुसार बढती हुई मजदूरी-पद्धति के अनुसार श्रमिक की 
मजदूरी भो उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओ की माना बढने के साथ-साथ बढती 

है। किसु श्रमिक की कायक्षमत्ा सीमित होने के कारण उसकी मजदूरी भी 

सीमित रहती है । 

कार्यानुसार घटती हुई मजदूरी--पद्धति के अनुसार भरमिक के 
क्रमश कायभार बढने के साथ-साथ उसका प्रारिश्रमिक भी तमय घढता 

जाता है। श्रमिकों को इस पढ़ति से प्राय हानि ही हाती है, परन्तु नियो 

क्ताओ को इससे पर्याप्त लाभ होता है। पारिश्रमिक या मजदूरी निर्बारित 
करने के लिए कोई वैज्ञानिक ढग नहीं है। यह नियोक्ताआ के व्यापारिक 

अनुभव एव दूरदशिता पर आधारित होती है । 

कार्यानुसार मजदूरी--पद्धति के अ तगत श्रमिक्र के वाय का विब 
रण रखने के लिए तथा उसकी भजदूरी निश्चित करने के विए. श्रमिक बी 

एक काइ दे दिया जाता है जिसस उसका दैनिक उत्पादन लिख दिया जाता 

है और अत म निर्धारित समय के पश्चात कुल योग लगा कर मजदूरी लगा 

दी जाता है । 

लाभ 

_-(१) योग्यतानुसार पारिश्रमिक-.इस पद्धति म श्रमिकों को 
उनका योग्यता एवं कायक्षमता के अनुसार पारिश्नमिक दिया जाता है। भैत 
प्रत्यक श्रमिक का अपनी योग्यता बढाने का पयाप्त श्रोसाहन मितता है । 

(२) उत्पांदन की मात्रा से वृद्धि -इस पद्धति के अनुसार 

अधिक पारिश्रमिक मिलने की आज्ञा होने के दारण श्रमिक अधिक से अधिक 
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उत्पादन करने की चेप्टा करते है! इस प्रकार कम से कमर समय में उत्पादन 

की मात्रा बढ जाती है । 

(७) प्रति इकाई कम उत्पादन व्यय-.उत्तरादद की मात्रा 
बढ़ने के साथ-साथ उत्पादव व्यय भी प्रति इकाई कम हो जाता है क्योकि 

उपरि-ब्यय (0४थ:-॥६४० 57:9067६८४) वही रहते है । 

(४),“नियन्त्रण की आवश्यकता नही होती--इसमे निरीक्ष- 
को इत्यादि के रखने को अधिक आवश्यकता नही होती क्योकि श्रमिक स्वय ही 

अधिक से अधिक परिश्रम एव लगने से कार्य करते हैं । 

(५) कुशलता एवं गुण का महत्व--श्रम्रिक को परारिश्रमिक 
उसके उत्पादन की माज्ा एव गुण के अनुसार दिए जाने के कारण, श्रमिक की 
कुशलता एवं गुण को महत्व दिया जाता है । 

(६)“सैमय का सदुपयोग--चूकि श्रमिक जानता है कि वह जितना 
कार्य कर लेगा, उसी के अनुसार उसे पारिश्रमिक मिलेगा; अत वह अपने 
समय को तनिक भी नप्ट नहीं करता है। जहाँ तक हो सकता है वह उसका 

सदुण्योग ही करता है ॥ 

(७) यन्त्रों की सुरक्षा-श्रमिक यन्त्रो का उपयोग बडी सावधानी 
से करते है, ऐसा न हो कि किसी यन्त्र के दिगड जाने से या दूट जाने से उन- 

का कार्य रुक जाय, और उनकी मजदूरी में कमी आ जाय। इसका लाभ 

उद्योगपति को मिलता हे | 

(5) उत्पादन-पद्धति में सुधार-..इस पद्धति से न केवल उत्पा- 
दन और पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, वल्कि उत्पादन-पद्धति या उत्पादन-तस्न 

में भी सुधार हो जाता है, क्योंकि श्रमिक बुटिहीन सामान व एकदम ठीक 

हालत में मझीनरी चाहा है 7 

६९)“ श्रमिक एवं नियोक्ताओं में अच्छे सम्बन्ध-.. श्रमिक 
को उचित पारिश्रमिक तथा नियोक्ताओ को पर्याप्त उत्पादन प्राप्त हो जाने के 

कारण, मानसिक झाति रहतो ढे । जत श्वमिको और नियोक्ताओं म आपदी 

सम्बन्ध अच्छे दने रहते हैं । 
६ ऊँचा गन [६०) ऊँचा जीवन-स्तर-. श्रमिक अधिक ठे अधिक परिश्रम कर 
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के अधिक धनोपार्जन कर सकता है। फलत. उसके रहन-सहन का स्तर ऊँचा 

हो सकता है । 

५(११) साधारण उपभोक्ताओं को लाभ-.- अधिक उत्पादन 
होने पर तथा उत्पादन ब्यय भी कम होने के कारण, उपभोक्ताओ को कम 

मूल्य पर वस्तुएँ मिल जाती है । 

(१२) उत्पादन व्यय का अनुमान--उत्पादन या कर्माश की 
प्रत्येक इकाई पर प्रत्यक्ष श्रम-लागत एक स्थायी मात्रा हो जाती है, जो लागत 

सम्बन्धी गणनाओं में उपयोग के लिए विश्वारानीय हो जाती है | 

दोप 

इस पद्धति के गुणों के साथ-साथ इसमें कुछ अवगुण भी है । प्रमुख अब- 
गुण अथवा दोप इस प्रकार है -- 

(१) इस पद्धति के अन्दर उद्योगपति सरलता से बढे हुए काम के लाभ 

में से श्रमिको का पारिश्रमिक कम कर लेता है जो श्रमिकों के पक्ष 
में अनुचित है। यद्यपि बढ़े हुए काम का कुछ अश श्रमिकों को 
मिलता है परन्तु अनुपात म कम | 

(२) यदि श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है तो यह उद्योगर्पात के 

दिमाग में खटक्ता है और वह सर्देव अपने लाभ बढाने के लिए 
प्रारिश्रमिक घटाने की चेप्टा करता है जिससे श्रमिकों और उद्योग- 

पतियों मे आपस में वैर भाव बना रहता है, जिसका प्रभाव उत्पादन 

पर बुरा पडता है और इस मन मुटाव के कारण उत्पादन लागत 

[(०57 ०4 970070०7००) बढ जाती है । 

(३) इसी प्रकार से यदि श्रमिकों को बढे हुए उत्पादन के लाभ का अश 

नही मिलता ठो उनका उद्योंगणति के प्रति विश्वास हंट जाता है, 

जिसका प्रभाव श्रमिकों के कार्य करने के उत्साह एवं दक्षता पर 

बुरा पडता है । 
(४) इससे श्रमिक जब मन लगाकर कार्य नहीं करेगा यो उत्पादित 

इकाई के गुणों मे कमी आ जायेगी, जिसका अभाव उद्योग की 
प्रतिप्ठा (0000%॥॥) पर बुरा पडेगा । 

(५) इल पद्धति के अम्तर्गंत श्रमिक, भ्रवन्धक अथवा निरीक्षण के हस्तक्षेप 

को सहन नहीं वर सकते ॥ 
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(६) उन कामों के लिए जिनमे वत्पनात्मक बारीकियों कौ आवश्यकता 

है, ( जैसे कल्ापूर्ण या कलात्मक कार्य ) उनमे यह पद्धति 
हितकर नहीं। 

(४) अधिक कमाने के उद्देश्य से श्रमिक अपनी क्षमता में बाहर कार्य 
करते है जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बुरा पडता है। 

(5) अधिक कमाने के उद्देश्य से श्रमिक अपने कार्य को बहुत तेजी से 

करता है जिससे मशीनों तथा औजारो का प्रयोग लाफ्रवाही से 

होता है, भौर मशीनें तथा औजार जल्दी घिसते और दूदते है । 
(९) अधिक कमाने के उद्देश्य के कारण श्रमिको को एक दूसरे से मिलने 

का अवसर नहीं मिल पाता। अत श्रम सगठन ऐसी पद्धति के 

विरुद्ध होते है, क्योकि उनकी एकला इससे भग होती है । 

(१०) श्रमिकों में श्रेणियाँ बना देने से उनमे एक मनोवैज्ञानिक अन्तर भा 
जाता है, और वे अपने स्वार्थों के कारण अपने साथियो की मागों 

के निपटारे की उपेक्षा करते हैं । 

३-- उद्दीपन, प्रगतिशील अथवा प्रव्याज बोनस पद्धति 
( ?7०287९६5$४९ ०४ शि'शगांपाश 80705 5/50७॥ ) 

वैज्ञानिक प्रवन्ध विश्लेपज्ञों ने उपरोक्त दोतों (सामयिक तथा कार्यानुसार) 
पद्धतियों का अध्ययन बिया और उनमे कुछ दोपों यो पाया। उन्होने इन 

पद्धतियों की कटु आलोचना को और ऐसे ण्द्धतियो की खोज की जिससे 

उपरोक्त पद्धतियों के दोष दूर हो जाबेँ और श्रमिकों को कार्य करने के लिए 

पर्याप्त प्रेरणा एवं उत्साह मित्रे | ग्रे परद्धतियाँ तान्त्रिके रुप से “प्रगतिशील! 

अथवा "“प्रव्याज बोनस” के नाम से सम्बोधित की जाती है । प्रमुख पद्धतियाँ 
निम्ताकित है. -- 

(१) देलर भिन्नक कार्यातुसार पद्धति (प्रद्शञत एऐऑिंधब्या॥ शहद 
एणाट) 

(२) हास्से प्रष्णज योजना (घ5९ए ऐफटधाःएआ शिा) 

(३) रौवन प्रब्याज योजना (छि०७थआ एःडाशाणा। ए]2७) 

(४) गैट बोनस बोजना (52800 80705 शु्घ) 

(५) इमसेन दक्षता योजना (पंशला5०म छमिद्रल्ा०ए् ए80) 
(६) बोनस पदद्धतियाँ (80075 $श८ए्2७) 



घ९४ औद्योगिक संगठन 

(७) स्लाइडिग स्केल (9908 58८४०) 

(८) जीवन निर्वाह मजदूरी (00 रण ध्श्ञा08 ज82९$) 

(९) लाभ भाजन (शर्गी। ह्भ्गाएढ) 

(१०) श्रम की सहभागिता (ए०-छुथापरथ्मकांए) 

(११) न्यूनतम मजदूरी (0४ए्रणण्ा ४/०४६७) 
(१२) श्रमिक का प्रवन्ध में भाग लेने वी परद्मति (र्गाफ्एभा0ए 0 

].80900 ॥ (३४४४ 2६॥6७०) 

(१) टेलर भिन्नक कार्यावुसार पद्धति 
(ए8ज07 फारटिशा।ब! ए06९४-२६४(०) 

“बैशोनिक प्रबन्ध” ($ल०४४॥० |ध9528८००८४) के प्रवर्तक श्री एफ० 

डब्लू० टेलर को साधारण कार्यानुसार पद्धति (शं८५००८-१९७(९) से सन्तोष नहीं 
था। उनके विचार से यह पद्धति श्रमिकों को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं उद्दीपत 

देने भे असफल रहती है। अत- उन्होने “भिन्नक कार्यानुसार” पद्धति को 

निकाला, जिसके अनुसार श्रमिक को भ्रमाषित वाये (58003 (४58) 
करने पर ऊँची दर रे तथा “प्रमापित कार्य”! के निश्चित समय मे पूरा न कर 

सकने पर नीची दर से मजदूरी दी जाती थी । 

यह योजना टेलर महोदय के द्वारा सर्वप्रथम १८८४ मे फिलाडेलफिया की 

मिड्वैल स्टील कम्पनी मे प्रयुक्त की गई थी। श्री टेलर ने अपने लेख 
“8 ?२०९ २७४७ 5५8००” में लिखा है कि इस योजना से काफी मित- 

व्ययिता होती है। “प्ै० सैंट (0९४7) प्रति अदद (06८८) के स्थान पर, जो 

कि उन्हें पहले दी जाती थी, ३५ सँठ की दर से भुगतान किया गया जब 

उन्होंने १० अदद भ्राति दर से उत्पादन किया ॥ और जब उन्होने १० भदद 

प्रतिदित से कम उत्पादन किया तो उन्हे केवल २५ सेट प्रति अदद की दर 

से भुगतान किया गया ।/* यह पद्धति उबर विश्ेप प्रकार के कार्यो के लिए 

अधिक उपयुक्त होती है, जो ग्रतिदिन दोहराएं जायें, तथा जहाँ अधिकतम 

उत्पादव वाछवोय हो । 

+ 'गुछ 936 ० ४06 50 ८९७६६ कफ छॉ०८४ #60 ऐ6५ 076 

चीढगा 2६ धी& 5०९९९ 0 फुलट व, भाव शीशा छीढ जञा०१५८९व 

[९३5५ घी पा एी९॥ 7९८९४९४ ७०7) 25 ८९१६५ ए६/ ए९५8-/” 
नी, फट. पकाम- 
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विशेषताएँ 
इस पद्धति की मुख्य विज्येपताएँ निम्वाक्ति है -- 

(१) इसम भजदूरी की दो दरे होती है--एक ऊंची और दूसरी नीची । 

ये दर कार्य के अनुसार निश्चित की जाती है। 

(३) इन दरो मे काफी अन्तर होता है। * 

(३) निश्चित प्रमाप (83097) से अधिक कार्य कर लेने पर, ऊँची 

दर से तथा तिश्चित प्रमाव से कम कार्य करने पर, वोची दर से 

भुगतान दिया जाता है ॥ 

(४) कुछझल अ्रम्तिको को इस पद्धति से पर्याप्त प्रेरणा मिलती है और 
जअकुशल श्रमिकों को एक प्रकार का दण्ड मिलता है, क्योकि उन्हे 

नीची दर से भुगतान किया जाता है। 

उदाहरण 
निश्चित प्रमापित कार्य न ८ यूनिद 

प्रमापित कार्य करने पर दर. १) रु० प्रत्ति यूनिट 
प्रभापित कार्य न करने पर दर -. ॥॥) प्रत्ति यूनिट 

इस प्रवार यदि कोई श्रमिक निश्चित प्रम्रापित कार्य (८ यूनिट) कर 
लेता है तो उसे ८) रु० (८३८१ ०) मिलेंगे, और यदि वहू केवल ६ यूनिट 
कारये हो कर पाता है तो उसे केवल ४॥|)) रु० (६ ३८ ॥॥) रू०) ही मिलंगे 

आधुनिक युग मे यह पद्धति केवल अध्ययन का विपय रह गई है । इसकी 

व्यवहारिक उपयोगिता नहीं रही है क्योंकि आधुनिक झुकाव “आय मे 

समानता” की ओर है, न कि “आय में अस्मादता” को और । 

है हाल्से प्रब्याज पद्धति (०७९) #7शापात शा) 

अन्याज देने की पंद्तियों से सर्वप्रथम हाल्से भ्रव्याज पद्धति प्रकाशन में 
आई। श्री एफ० ए० हाल्से ने इस पद्धति को उस समय निकाला था जब दे 
रैंड डिल कम्पती आव शैरवुक, कनाडा मे सुपरिन्टैंडैट थे । यह पद्धति कार्या 
नुसार पद्धति की बुराइयो को दूर करती है! 

विशेषत्ताएँ 

इस पद्धति की प्रमुख विशेयताएँ निम्ताकित् है -- 
(१) उत्पादन का प्रमाष (5/7270 0प970 तथा उसे समाप्त करने 
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का प्रमापित समय (5970270 7ँर॥6) पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। 

(२) एक न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक भमिक के लिए निश्चित होती है । 

(३) प्रमापित समय से कम समय में ही कार्य समाप्त कर देने पर 

श्रमिक को बचाए हुए समय का कुछ अ्रतिदशत प्रब्याथ (श8फाएण) के 

रूप में दिया जाता है। (हाल्से ने यह प्रतिशत अपने उदाहरण मे ३३३ ४ 

रखी थी। ) 

(४) प्रत्येक कार्य (709) पर पभ्रब्याज अलग-अलग निकाला जाता है। 
अत एक कार्य भें असफल होचे पर भी श्रमिक के दूसरे कार्य पर असर नहीं 

पडता है ॥ 

(५) इस पद्धति को मानना प्रत्येक श्रमिक के लिए ऐच्छिक होता है। 

उदाहरण 

(१) निश्चित प्रमापित कार्य - २० यूनिट 

(२) भ्रमापित समय न १० पघन््दे 

(३) स्यूनतम मजदूरी - १) रु० प्रति घंटा 
(४) प्रमापित समय से पूर्व कार्य समाप्त 

करने पर प्रब्याज न ३१३ #% 

निश्चित समय से पूर्व कार्य समाप्त करने पर 
यदि कोई श्रमिक उपरोक्त उदाहरण में २० यूनिठ कार्य को केवल ८ घल्टे 

में कर लेता है दो उसे मजदूरी इस प्रकार मिलेगी :-- 

(कार्य समाप्त करने का वास्तविक समय)बेतन की प्रति घन्टा दर) + 

(प्रव्याज की दर>*बचाया हुआ समय><प्रति घन्दा दर) 

अर्थात् (८५५८१ र०) + (१३३ 2 २२१ ०) 

हू ८ रु०+६६'७ न० पैसे 

वा ८ रु० ६६*७ न० पैसे 

शेप २ घने का न्5 ८ रु० १६९७ न० पैसे »८ $ (धन्टे) 
३ रु० १६-७ न» पैसे 

प रु० ६६७ न० पेसे . २ २० १६७ न० पैसे 

१० रु० ८३'४ न० पैसे 

इगलैंड मे भी इसी प्रकार की पद्धति प्रचलित है जो कि 'विइर पद्धति 

कुल वेतन 
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के नाम से अधिक प्रचलित है। इसका वेइर नाम पडने का कारण यह 

कि यह सर्वप्रथम क्लाइड नदी पर स्थित बेइर इन्जीनियरिय वर्क्स, कैथकार्ट 

में प्रयुक्त हुई थी । 

लाभ 

(१) इसका प्रारम्भ करना सरल है, क्योकि इसके लिए आरम्भिक 
अध्ययन नही करना पडता 

(२) प्रचल्चित दुकान पद्धति (58०9 शद००७) और इस पदक्षि मे 

कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। यह अप्रमापित दशाओ में भी अपनाई जा 

सकती है। 

(३) इसमे नियोक्ता एवं श्रमिक दोनो को लाभ होता है, क्योंकि बचाएं 

हुए समय के लाभ को नियोत्ता (£779!092) एवं श्रमिक दोनो बाँद लेते हैं । 

(४) भनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी योजना महत्वपूर्ण है। श्रमिक को जो 
कुछ लाभ होता है, उससे वह सतुष्ट हो जाता है, यद्यापि बचाए हुए समय 

का एक हिस्ता नियोक्ता को भी मित्र जाता है) 

श्री हैरिंगटन इमर्सन ने भी इस सम्बन्ध मे कहा है कि, “यदि नियोक्ता 

की ओोर से कोई सुधार नही किया गया है, और केवल श्रमिक के ही अधिक 

परिश्रम एवं विवेक के कारण उत्पादन म वृद्धि हुई है तो कोई कारण नहीं 
है कि अमिक को सम्पूर्ण उत्पादत वृद्धि न मिले, परन्तु यदि उत्पादन मे वृद्धि 

नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई सुन्दर साजसज्जा के कारण हुई है तो श्रमिक 

को उसका एक अद्य देवा भी न््यायोचित नही है ॥”* 

हानि 
(१) इस पद्धति मे अवैज्ञानिक रीति से निर्धारित प्रमापित समय के 

आधार पर कार्यातुसार पद्धति (272००-४॥० अपनायी जाती है । 

+ [ शाद्मा8।६ ॥0 एछा०श्शाशा। 59 पा& शाएंतढा, धाढा&० ॥8॥0 

#83$४णा जगा पी लाशएै०)/०० झ०पा3 गर6६ 8९६ ॥ 0] ला फटा९०३5९७ 

72$ण्ो६ 4४९ ६० #६ ह782८६/ 48॥82४८2 व डोद।, प८ वा द्राए70ए2ताशा८ 

ऐड बंपर (० प8 ढ्गजाएा०ज्रणाइ ०९६ढ ढवृणछगका६ घीद्धाव ६ ॥0 ]0३घ८९ ॥॥ 

8/भ॥8 एी४ €प्रए०/९६ 209 एथ४६ ० एघ.! नामिक्राप्राइाग डिक्शउका, 

([2280फ्ग्गणा उदय सी? 4क्रलगाट्वा 592९9 थी उवरटॉंद्ाप्वों' काड्प्ार्धाउर 

नंगाह5, 09. (४ 228० 473) 



है ओद्योगिक संगठन 

(२) य्रह पद्धति नवीन प्रमाप बनाने के बजाय पिछले कार्य पर निर्भर 

रहती है । 

(३) भ्यूनतभ मजदूरी निश्चित होने के कारण यह श्रमिकों के ऊपर होता 

है कि वे अधिक कुशलता से कार्य करें अथवा नही । 

(४) प्रशासन के दृष्टिकोण से यह पद्धति ठीक नहीं है क्योकि निश्चित 

प्रमाष के स्तर तक पहुँच जाने के पश्चात् अधिक उत्पादन करने न करने का 

निश्चय करना केवल श्रमिक पर ही छोड दिया जाता है। 

(३)! रोवन प्रव्याज योजना (#०जक ?क्षत्राणा0 9/४६00) 
इस प्रद्धति को स्काटलैंड की सार्थ डैविड रोवन एण्ड सन््स, ग्लासगो के 

श्री जैम्स रोवन ने प्रतिपादित किया था। वास्तव में देखा जाय तो यह 

पद्धति हाल्मे पद्धति का ही परिवर्तित रुप है। हाल्से पद्धति की भाँति इसमे 

भी कार्य व प्रबन्ध की वर्तमान अवस्थाएँ वैसी ही रहने दी जाती है। प्रमापित 
समय व श्रमापित कार्य निश्चित कर दिया जाता है। एक च्यूनतम मजदूरी भी 

निश्चित कर दी जाती है । 

परन्तु यह योजना प्रब्याज निश्चित करने की दृष्टि से हाल्से योजना से 

भिन्न है। इस पद्धति के अनुसार श्रमिक के बच्चे हुए समय की मजदूरी उतने 

प्रतिशत से बढेगी, जितने प्रतिशत कमी उस काम के लिए निर्धारित समय से 
होती है । 'श्री रोवन” के अनुसार बचाए हुए घन्टो की भ्रन््याज कुल प्रमाणित्त 

मजदूरी से अधिक नही हो सकेगी । इस प्रकार कोई श्रमिक अपनी चतुरता से 

आवश्यकता से अधिक नही कमा सकता । 

प्रब्याज निकालने का नियम 
महोदय रोबन ने भ्रव्याज निवालने के लिए निम्नलिखित सूत्र (फामूं ला) 

दिया है *+- 
बचाया हुआ समय 

प्रब्याज या प्रीमियम - के 
अमापित समय 

>६ (लगा हुआ समय ३८ दर भ्ति 
प्रति घन्टा ) 

उदाहरण 

पिछले उदाहरण के आघार पर ही, जहाँ प्रमापित समय १० घण्टे, प्रत्ति 
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बष्टा दर १) र० और कार्य करने मे लिया गया समय + घण्टे है, वहाँ--- 

प्रव्याज ८ +क ५ (5 २८ १७) > हू रु० 

ल्+ १“६० न पैं० होगी, और 

कुल मजदूरी, लगा हुआ समय +म्रव्याज अबबा (5८ ० + ११६०)९६० 

न० पै० होगी । 

यह पद्धति हाल्से पद्धति से उत्तम होत हुए भी दोपपूर्ण है । इससे श्रमिकों 

को अधिक प्रोत्साहन एव प्रेरण नही मिलती है, क्योकि जैसे-जैसे समय अधिक 

बटता जाता है श्रमिक को एक वढते हुए घन का केवल एक निश्चित भाग ही 

मिलता है। सर विलियम ऐशले के विचार में, “लिए हुए समव का वही 

अनुयात जो बचाए हुए समय का हो”, में न्यावता की कोई तर संगत व्याख्या 
सही होती । इसके अतिरिक्त श्रमिक जपनी मजदूरी का हिसाब लगाने के लिए 

आवश्यक गणित नही समस पाता । ज्व. यह पद्धति अधिक लोकप्रिय नही है| 

(४ ) गैन्ट वोनस योजना (627६ 80005 शा) 

ग्रह “टास्क एण्ड बोनस प्लान! के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पद्धति 

को श्री एच० एल० गँन््ट ने उस समय प्रतिपादित किया था जब वे बैयलेहम 

स्टील कम्पनी में श्री एफ० डब्लू० ठेलर के साथ कार्य करते थे यह पद्धति 

वार्यानुसार पद्धति और सामविक दर पद्धति का समन््वय है और टेलर मिन्नक 

कार्यावसार पद्धति पर विश्येप रूप से आधारित है? इसमे निश्चित दर के 

अतिरिक्त श्रमिकों को अधिक काम करने पर अधिक मजदूरों दो जाती है। 

इसमे एक विशेषता यह है कि प्रब्याज बचाये हुवे समय के अनुसार नहीं दी 

जाती, बल्कि जो समय दिया जाता है उस उम्रप का २५४ से ५० ४ तक 

दिया जाता है । 

उदाहरण 

किसी कारखाने मे समयानुसार मजदूरों दर १) रु० ग्रति पन््दा है और 

बोनस प्रमापित समय (57074 प्रघा०) का २५ ४ है तथा भ्रमापित समय 

१० धम्टे है। यदि कोई मजदूर १० घल्ठे के स्थान पर ८ धन्दे में कार्य समाप्त 

कर देता है, ठो उस्ते मजदुरो इस प्रकार मिलेगी :-- 
समयानुस्तार मजदूरो ८ € १ रु० > ८) रु० 

बोनस (८ घच्ठे का २५%) न्न् रे) रे 

कुल मजदूरी १०) रु० 
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यदि कोई मजदूर १० घन्दे मे कार्य समाप्त करता है तो उसे १) घने 
की दर से १०) मिलेंगे। इस प्रकार एक बुशल श्रमिक को ८ घन्हे में हो 
१०) रु० मिल जावेंगे, जबकि दूसरे श्रमिक को १० घम्टे में केवल १०) रु० 

ही मिलेंगे । 

([ भू ) इमसंन दक्षता योजना (धाल5० हम्रिद्क्षावए 237) 

श्री एफ० डब्लू टेलर के समकालीन श्री हेश्गिटन इमसन ने एक योजना 
निकाली जो इमसंत दक्षता योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इमरसन महोदय 

ने अपनी योजना में उन दोषों को दूर करने की चेप्टा की है जो कि_टेलर 

तथा गैन्द पद्धतियों में विद्यमान थे। श्रमिको को और अधिक प्रेरणा देने 

के लिए इमसंन ने निश्चय किया कि यदि कोई श्रमिक्र ; कार्य को कर लेता 
है तो उसको प्रब्याज मिलनी चाहिए। यह प्रब्याज उस समय तक बढती 
जावेगी जब तक कि वह १०० & न हो जाय। इस प्रकार इसमे समय तथा 

“कार्यानुसार पद्धति” के अनुसार मजदूरी निश्चय की जाती है और श्रमिको को 

उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी दी जा सकती है । 

क्षमत्ता पर आधारित पारितोषिक घीरे-घीरे बढ़ता है। श्रमिक की 
प्षमता निश्चित श्रमाषित समय तथा कार्य समाप्त करने मे, लिए गए समय के 

अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि कियी कार्य के लिए निश्चित प्रमापित 

समय ८ घन्टे है और कोई श्रमिक उस कार्य को केवल ४ घटे में कर लेता है 

तो उसकी क्षमता २०० $ होगी । इसके विपरीत थदि वह इस कार्य को 

१६ घन्टे मे करता है तो उसकी क्षमता ५० % होगी । किसी भी श्रमिक को 
उस समय तक बोनस नही मिलता है जब तक वह ६६६ % क्षमता प्राप्त न 
कर ले। यह बोनस उस समय तक बढता रहता है जब तक श्रमिक को क्षमता 

१०० % हो जाय । १०० $ क्षमता प्राप्त कर लेने पर श्रमिक को २०% 
बोनस मिलता है। १०० #& से ऊपर क्षमता पर श्रमिक को प्रयुक्त समर की 

तथा बचाए हुए समय की भजदूरिया मिलती है | उदाहरणार्थ १२० % दक्षता 

प्राप्त कर लेने पर श्रमिक को बोनस ४० % तथा १४० % दक्षता प्राप्त कर 

लेने पर दैनिक मजदूरी का ६० ४ बोनस मिलेगा। 

इमसेन द्वारा दी गई बोनस की प्रतिशतों मे विभिन्न परिस्थितियों मे 

परिवतंन किया जा सकता है जैसे वेनर लुण्ड योजना (शटफाल .प्रण्व 0०7) 

मे बोनस ७५ ५४ का समाप्त करने पर दिया जाता है। 
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श्री इमसन ने बोनस का हिचाव उत्पादन की प्रति इकाई पर न लगाकर 

भासिक आधार पर लगाया है जिससे श्रमिक बोनस कमाने के लिए निरन्तर 

प्रयत्न करने लगे । यदि वह किसी काम को कुछ दिनो में पूरा न कर सका तो 

शेष दिलों मे कार्य करते की सात्रा को वढकर अपनी कमी को एक बहुत बडी 
मीमा तक पूरा कर सकता है । 

(६) वोनस पद्धतियाँ 

उपरोक्त यद्धतियो के अतिरिक्त श्रमिकों को अधिक प्रोत्साहित तथा 

कार्यझीत बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के बोनस दिये जा 

सकते ह। जैसे उत्पादन के गुध को बटाने के लिए क्वालिटी बोनस, बस्तुओ 

को नप्ट होने से बचाने के लिए छीज निवारण (१४७५९ 8॥7709007) बोनस 

या सब अमिकों को सामूहिक रूप से बोनस देने के लिए सामूहिक बोनस 

(07079 8009७) घोषित किए जा सकते है) यदि किसी उद्योग में किसी 

वर्ष विश्ञेप में अधिक लाभ हो जाता है तो विशेष बोनस ($9608] 8075) 

घोषित किये जा सकते हैं । 

(७) क्रमिक दर या स्लाइडिग स्केल पद्धति 
इस पद्धति के अन्तर्गत श्रमिकों की मज़दूरी निर्मित वस्तुओं के मूल्य के 

अनुसार घटती-बढती रहती है । वस्तुओ के मूल्य बढने पर श्रमिकों को मजदूरी 

बढा दी जाती है जौर वस्तुओं के मूल्य घटन पर श्रमिकों की मजदूरी घटा दी 

जाती है । वस्लुओ के मूल्य बढने पर, साधारण रुप से यह समज्ना जाता है 

कि मालिकों को अधिक लाभ होने लगा है । अत उन्हें श्रमिकों को अधिक 

मजदूरी देना भी न्यायोचित है। लाभ कम होने की दशा मे सजदूरी कौ दर 

दी जाती, परन्तु एक निश्चित सीमा से कम नही की जादी है ॥ इस पद्धति के 

अनुसार श्रमिको को उद्योग की समृद्धि मे हिस्सेदार माना जाता है, अत उन्हें 

इसे समृद्ध करने कह पुर्ण अयत्द करना चाहिए ६ 

लाभ 

(१) श्मिक और सालिक दोनो उद्योग के लाभ को समान रूप से 

विभाजित करते है, अत दोनों ही उत्वान-पतन में सहायक होते ह । 

(२) श्रमिकों और उद्योगपतियों में मजदूरी के सम्बन्ध में कलह नहीं 
होती, वयोकि दोनो ही उद्योग्र मे अपने को टिस्सेदार समझते हैं । 
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(३) श्रमिकों को मानसिक शान्ति प्राप्त होती हे क्योकि उनके कार्यों मे 
सुरक्षा एव निश्चिन्चता आ जाती है । वे अपने कार्य को निश्चिन्त होकर कर* 

सकते हैं । 

(४) श्रमिकों को उद्योग के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रहतो है, क्योकि 

उन्हें अपने अकेक्षको (&0०॥00७) के द्वारा उद्योग को व्यापार सम्बन्धी 

क्रियाओो का जकेक्षण कराने का जधिकार होता है 

हानि 
(१) मजदूरी निश्चित न होने के कारण श्रमिकों का जीवन स्तर भी 

अनिश्चित रहता है । 

(२) उद्योग का लाभ केवल मूल्यों के बढने से ही नहीं, अन्य किसी 

कारण से भी बढ सकता है । कभी कभी व्यापार उत्पादन मुल्य तो बढ जाता 

है, किन्तु उस अनुपात से लाभ नहीं बढता। अत श्रमिक गरुल्यो की तुलना 

करके किसी निर्णय पर नही पहुँच सकता । 

(३) कभी-कभी श्रमिकों के दोषी न होने पर भी उसे हामि सहनी पड़ती 

है क्योकि मूल्य का उत्तार चढाव श्रमिक की उत्पादन शक्ति की अपेक्षा वरतु की 

बाजार में माँग और पूर्ति पर निर्भर करता है । 

(४) उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, इस पद्धति का दुरुपयोग किया जा सकता 
है, क्योकि कीमतो को आवश्यकता से अधिक ऊँचा ले जाया जा सकता है, 
जिससे श्रमिको और मालिको दोनो को लाभ हो | एकाधिकार (१४०078०००/)) 

की अवस्था म नो उपभोक्ता का और भी झोषण किया जा सकता है। 

(८) निर्वाह लागत मजदूरी पद्धति (८०४६ ०॥/शमहट '/ग४०) 

इस पड़ति के अनुसार अमिको की भजदूरी जीवन निर्वाह लागत 

अनुक्रमणिका (0०७६ ० ॥902 7007९6७) के अनुसार निर्धारित की जाती है। 

इसके अनुसार श्रमिकों की मजदूरियों को रहन सहन को लागत के साथ प्रत्यक्ष 

रूप से सह सम्बद्ध कर दिया जाता है । यह पद्धति श्रमिकों की सुरक्षा उस 

समय करती है जब मुद्रा मे स्फीति (09#9007) रहे और उनवी क्रय शक्ति 

घट जाय । इसके हारा मजदूरी मे भी वृद्धि उमस्री अनुपात में हो जावेगी, जिस 

अनुपात मे मुद्रा स्कीति हो गई हो । इस प्रकार श्रमिक के रहन सहन का स्तर 
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बथावत रहता है। दूसरे झब्दों मे इस पद्धति के हाय क्षमिक्रों के बास्तविक 

वेतन पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता । 

यह पद्धति भारतवर्द मे अधिक उपयोगी नही है, क्योकि यहाँ पर अभो 

तक श्रमिक अनुक्मणिका का पर्याप्त प्रकाशन नही होता। पिछले कुछ वर्षों 
में भारत सरकार के श्रम मन्त्ालय के श्वम ब्यूरो ने श्रमिकों के रहन-सहन की 

सागत की सूचक सख्या प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया है। यह यूचक 

सझया श्रमिक परिवारों के उपनोग में आने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के १९४४ 

वाले बर्ष के औसत मूल्यों पर जाधारित है। देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रो 

जैसे बम्बई, अहमदाबाद, झोलापुर तथा कानपुर इत्यादि से विभिन्न प्रकार के 
सूचनाक प्रकाशित किए जाते हे । 

लाभ म 

(१) श्रमिकों को मजदूरी कार्य के अनुमार नहीं, बल्कि वस्तुओं के मूल्यों 
के अनुसार निश्चित की जाती है | 

(२) श्रमिको को सामयिक मन््दी तेजी को चिन्ता नही रहती । 

(३) श्रमिकों में सन््तोष की भावना होने के कारण औद्योगिक कलह नहीं 

होती जिसके फलस्वरूप उत्पादन मे कभी भी अचुविधा नही होती । 

(४) उद्योगपति भी श्रम-सघर्ष की ओर से निश्चिन्त रहते है । 

हानियाँ 
(१) शक्षमिकों के जीवन निर्वाह निर्देशाक (005 ० उच्चण8 ग78) 

सुगमता से आध्त नही होते ॥ 

(२) श्रमिको की आवश्यकतानुसार मजदूरी में तुरन्त परिवर्तत नहीं हो 

सकता क्योकि निर्देशाक बनने में पर्वाप्त समय लग जाता हे । 

(३) इस्तुओ के मूल्य के अनुसार एकाएक मजदूरी मे परिवर्तन करना 

बहुत कठित है । 

(४) श्रमिक इस पद्धति से अधिकतर असत्तुष्ट रहता है क्योंकि उसकी 

आवश्यकतानुसार इससे तत्काल परिवत्तेन नही हो पाता है । 

(् रु ) लाभ--भाजन पद्धति (?7णी६ 5 5सीशा०) 

प्राचीन भाथिक विचारघारा के अनुसार लाभ पर केवल पूजीपति या 
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साहसी का ही अधिकार समझा जाता था, परन्तु वर्तमाव समय में प्रगतिशील 

लोग यह मानने लगे हैं क्रि श्रमिक, जो कि अपने कठिन परिश्रम के द्वारा 

उद्योगों का सचालन सम्भव करता है, को भी इस लाभ में कुछ भाग मिलना 

चाहिए ॥ अत श्रमिकों को उद्योग के लाभो मे एक भाग देने के लिये “लाभ- 

भाजन” पद्धति को अपनाया गया है । 

लाभ-भाजन की परिभाषा 
श्री हेनरी आर० सीगर के शब्दों मे “यह एक समझौता है, जिसके 

अनुसार श्रमिक को लाभ का एक हिस्सा मिलता है, जो लाभ होने से पूर्व ही 

निश्चित कर दिया जाता है ।”* श्री राबर्ट के अनुसार, “लाभ-भाजन एक 

स्वतन्त् समझौता है, जो कि लिखित या मोखिक हो सकता है और जिसके 

अनुसार नियुक्त श्रमिको को उनकी साधारण मजदूरी के अतिरिक्त लाभ का 
अद्य प्राप्त करने का अधिकार देता है, किन्तु हानि का नहीं ।/ ब्रिटेन की 

लाभ-भाजन और सहभागिता रिपोर्ट १९२० मे “लाभ-मभाजन उत 

परिस्थितियों मे लागू होने वाला बताया गया है, जबकि नियोक्ता अपने 

श्रमिकों के साथ यह समझौता कर लेता है कि उन्हे अपनी मजदूरियों के 

अतिरिक्त, उनके श्रम के ऑशिक पारितोधिक के रूप में उद्योग के उस 

हिस्से के लाभ में से, जिस पर लाभ-भाजन लागू है, पहले से निश्चित एक 

श सगिलेगा। 

१६८९९ में पेरिस में लाभ-भाजन के सम्बन्ध में हुई अन््तर्राप्ट्रीय कान्फ्रन्स 
ने लाभ-भाजन की परिभाषा इस प्रकार दी थी--“वह् समझौता (औपचारिक 

या अनोपचारिक) जो स्वेच्छा से क्या गया हो, और जिसके अनुसार कर्म- 
चारियों को लाभ होने से पूर्व निश्चित लाभ वा हिस्सा मिलता हो 7”! 

१९३९ में समुक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट की एक समिति ने इसको इस 

प्रकार परिभाषित किया था-- श्रमिको को लाभ पहुँचाने वाली वे सब योज- 

नाएँ जिन पर नियोक्ता कुछ ब्यय करता है ।” हु 

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉभ-भाजन वास्तव 

+ “| बरा।शाहशा।शाए शा।हः€त ॥00, 92/ छकली धार दगाए०/०९ 

7९८९४९$ ४ ॥2९, गी284 ॥॥ 36४2॥८७, छ ९ ए/०॥05', 

सी, मै, डबल, १उफाहटकुशए कु डतमागकाक * क. उठ7, 
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में मजदूरों देने को कोई पद्धति नहीं है। इसके अनुसार साधारण मजदूरी 

के अलावा श्रमिकों को लाभ का एक भाग दिया जाता है, जिससे उन्हें प्रेरणा 

मिलती है। 

ऐतिहासिक सिहावलोकन 

लाभम-भाजन-योजना का प्रयोग सर्वप्रथम १८२० मे फ्रास के एक गृह- 

चित्रकार (70७४४ ?००/27) श्री एम० लेकलेयर (५. 7.80972) के द्वारा 

हुआ । लेकलेयर ने अनुमान लगाया कि यदि वह अपने कर्मचारियों से कम 
समय नप्ट करवा सके जौर कच्चे माल तथा जौजारो के प्रयोग में मितव्य- 

मिता करवा सके तो उसे ३००० पौंड से आधषिक शुद्ध वचत हो सकती है | 

अत' उसने अपने कर्मचारियों को लाभ का एक जय देने का वचन दिया । 

इस प्रथा के अधिक प्रचलित हो जाने पर उपक्म के लाभ का कुछ भाग चुने 

हुए कर्मचारियों को उनकी कमाई के अनुपात में प्रति वर्ष बाँट दिया जाता था। 

इसके पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सी योजनाएँ लागू हुई और लाभ-भाजन 

सहकारिता आन्दोलन का एके भाग बन गया । १८७० के बाद योजना मयुक्त 
राष्ट्र-ममेरिका और जरमंनी में लागू हुई। प्रथम महायुद्ध-काल तक यह योजना 
लगभग सभी देशों में अपना लो गई। भारतवर्ष में लाभ-भाजन की प्रथा 

“उत्पादित वस्तु में हिस्सा बाटने” की प्रथा के रूप में अनिश्चित काल से 
विद्यमान है। यह प्रथा बंटाई प्रथा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। औद्योगिक 

क्षेत्र में यह योजना १९४७ के बाद ही अपनाई गई, जिसका विस्तार में 
अध्ययन अगले पृष्ठो में किया गया है। 

लाभ-भाजन की प्रमुख विशेषताएँ 
(१) धरमिको को वित्तरित किया जाने वाला लाभ का भाग, उप्फम के 

शुद्ध लाभ अथवा लाभाद्य (0श0७॥५) पर जाघारित होता है | 

(२) श्रमिकों को दिया जाने वाला ग्तिशत या भाग पहले से ही 

निश्चित कर दिया जाता है और उसमें नियोक्तागण वाद में परिवर्तन नही 

कर सकते है । 

(३) इस प्रकार क्षमिकों को दिया जाने वाला भाग अनिश्चित होता 

है। लाभ अधिक या कम हो सकता है और कुछ वर्षो में वास्तविक हानि 
भी हो सकती है । 

(४) लाभ-भाजन व्यवस्था का लाभ झुछ विशेष कर्मचारियों ठक ही 
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सीमित नही होता है, वल्कि इसका लाभ उपन्म के प्रत्येक कर्मचारी को 

मिलता है। 

लाभ-भाजन पद्धति के प्ररूप 
लाभ भाजन पद्धति के निम्न प्रहूप हो सकते हैं -- 

(१) औद्योगिक आधार ( पराताह79 8885 )-- उद्योग के 
समस्त श्रमिकों को सम्रान रूप से प्रारिश्रमिक देने के लिए, उस उद्योग विश्वेष 

की विभिन्न इक।इयो का लाभ एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। इस 

पद्धति से किसी उद्योग विशेष के समस्त श्रमिक वर्ग को समान स्तर 

(7एग्ञाणिफ्त ऐ89७) पर रखा जा सकता है। यदि किसी औद्योगिक इकाई मे 

किसी बप हानि भी हो जाती है, तब भी श्रमिकों पर बुरा प्रभाव नहीं पडता 

है, क्य्रोंकि इसकी क्षतिपूर्ति अन्य औद्योगिक इकाइयो से, जिनमे पर्याप्त लाभ 

हुआ है, हो जाती है । 

(२) स्थानीय आधार (.0०८४॥9 छ8295)-एक ही स्थान 
पर स्थापित समस्त उद्योग अपने लाभों को एकत्रित करके श्रमिकों का लाभाश 

निकालते है जिससे उस स्थान के समस्त उद्योगों के श्रमिकों को समान रूप 

से लाभ वितरित किया जा सके । यह पद्धति उस समय असफल हो सकती 

है, जय उस स्थान के अमिको के काय की प्रकृति काफी विभिन्नहों। इस 

प्रकार उस स्थान के श्रमिकों दी आय म सुधार (80]0४77००) करना बहुत 
कठिन हो जाता है । 

(३) इकाई आधार (ए0 8855)--इस पद्धति के अनुसार 
उद्योग की विभिनर इकाइयो का लाभ पृथक-प्रथक्क निकाल कर श्रमिकों को 
वितरित किया जाता है। इससे श्रमिकों के परिश्रम (६079) और पारितो- 

पिक (7६०४०७:५) से एक सीधा सम्बन्ध बना रहता है । 

(ड ) विभागीय आधार (70679थ7(00९78] 8885)--इसके 

अनुसार कभी-कभी किसी औद्योगिक इकाई के किमिन्न विभागों का लाभ 
अलग-अलग निकाल कर उन विभागों के श्रमिको को बष्ट दिया जाता है। 

इस प्रकार एक विभाग के श्रमिक उस्त विभाग द्वारा अजित लाभ को ही 

प्राप्त कर सकते है। इससे श्रमिको के परिश्रम और पारितोपिक मे और भी 

सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जिससे श्रमिकों को अधिक कार्य करने के 
लिए प्रेरणा मिलती है । 
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(५) व्यक्तिगत आधार (पर ण१ए४/ 8488$)-इसके जनु- 
सार किसी श्रमिक विशेष को उसके कार्य के आधार पर ही एक निश्चित 

लाभाश दिया जाता है। इससे श्रमिक के परिश्रम और पारिश्नमिक मे एक दम 

सीधा सम्बन्ध रहता है। यद्यपि यह पद्धति सर्वोत्तम है परन्तु व्यवहार में 

बहुत कठिन है । 

लाभ देने की रीतियाँ 
श्रप्तिकों को लाभाँश निम्नाकित रीतियो में से किसी भी रीति के अनुमार 

दिया जा सकता है ,-- 

(१) नकद वितरण ( ए3भा 90790007 ) 

(२) अच्यों अथवा स्कव का वित्तरण (सशभापरध०य ०ी ड्येक्ष० 
07 $00:४ ) 

(३) स्थगित बचें जैसे प्रावीडेस्ट फण्ड पैयन इत्यादि 

साधारण रूप से लाभाश नकद रुपयो मे ही दिया जाता है। कभी-कभी 

श्रमिकों के नाम खाते (80०००००७) खोल कर उनको उसमे से रुपया 

निकालने का अधिकार भी दे दिया जाता है) द्वितीय रीति के अनुसार 
अ्रसिको को लाभाश नकद रुपयों में न देकर कम्पनो के अशों अथवा स्कत्प 
के रूप में दिया जाता हे । इससे श्रमिको का उद्योग मे स्थायी हित हो जाता 
है और एक प्रकार को सह-भागमिता (:०-कभ।!0श«७॥॥9) सी हो जाती है । 

तृतीय रीति के जनुधार श्रमिको को प्राचीडेन्ट फन््ड पेन्धन इत्यादि का लाभ 

दिया जाता है जिससे श्रमिक उद्योग से विलग होने की बात साधारण रूप 

से नहीं सोचता है। 

लाभ-भाजन के लाभ 

(१) उत्पादन को मात्रा एवं गुण मे वृद्धि 
श्षमिक लाभ में भाग पाने के कारण अधिक परिश्रम करता है, क्योक्ति 

लाभ उसके परिश्रम के अनुसार ही अधिक या कम होगा । वह यथात्तस्भव 
उत्पादन सम्बन्धी वस्वादों एवं हानि को रोकने को चेप्टा करता है ६ यन्त्रो 

का उत्तम स उत्तम उपयोग करता है और उनकी नष्ट होने से बचाता हे। इस 

प्रकार बस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि व उसके गुणों में सुधार हो जाता है । 
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(२) श्रमिकों में उत्साह एवं स्वामिभक्ति की भावना 

ल्लाभ में भाग मितने के कारण श्रमिकों में कार्य करने का उत्साह एवं 

उद्योग के प्रति स्वामिभक्ति की भावना जागृत हो जाती है । 

(३) श्रमिक-नियोक्ता के सम्बन्धों में सुधार 
यदि श्रमिक ईमानदारी और वफादारी से कार्य करते जाते हैं तो श्रमिक 

और नियोक्ता (८गए०५८:४) के सम्बन्ध अच्छे बने रहते है। नियोक्ता के 

कर्ततव्यानुराग में भी वृद्धि हो जाती है अर्थात् नियोक्तागण अपने कर्त्तव्यों का 

पालन अधिक से अधिक करने लगते है । 

(४) सहयोग की भावना में वृद्धि 
श्रमिक और नियोक्ताओं का एक हो लक्ष्य होने के कारण उनमे परस्पर 

मिलकर काम करने की प्रवृत्ति (577 4० ८०7०5) तथा सहयोग की 

भावना मे वृद्धि होती है। 

(५) उद्योग के कल्याण में अभिरुचि 
सामूहिक आधार पर लाभ-भाजन होने के कारण श्रमिक की अभिरुचि 

उद्योम के कल्याण की ओर वढ जाती है। यह गधिक खगन व तत्परता से 

कार्य करने लगता है और अपने दायित्व को भी समझने लगता है । 

(६) श्रमिकों के नियोजन (9099० में सुरक्षा 
लाभ-भाजन पद्धति के अनुसार श्रमिक अपने तियोजन को छोडकर अस्यत्र 

आसानी से नहीं जाते क्योकि लाभ-भाजन का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक 

आर्थिक सुरक्षा धदान करना होता है । नियोक्ता को भी यह विश्वास हो जाता 

है कि श्रमिक स्थिर रूप से उसके नियोजन मे रहेगा | अत. श्रमिको की छटनी 

(एरष्ता-०५६:) भें कमी हो जाती है । 

(७) समाज़ को लाभ 
लाभ-भाजन पद्धति से औद्योगिक शाति रहती है क्योंकि श्रमिको और 

नियोक्ताओ भें झगड़े कम होते हैं ॥ इससे मजदूरी और उत्पादन मे वृद्धि होतो 

है। अधिक मात्रा मे उत्पादन होने के कारण उत्पादन की लागत भी कम हो 

जाती है। इस प्रकार समाज को समय पर आवश्यक वस्तुएँ कम मूल्य पर 

प्राप्त हो जाती है। 
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(5) राष्ट्र को लाभ 
औद्योगिक कलह न होने से, श्रमिकों के जीवन स्तर मे वृद्धि होने से तथा 

राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने से राष्ट्र को भी लाभ होता है। 

लाभ-भाजन की हानियाँ 

(१) प्रयास और पुरस्कार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव 
लाभ-भाजन पद्धति के अन्तर्गत श्रमिक के प्रयास और पुरस्कार (पहीण: 

870 76920) में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही रहता है । पुरस्कार श्रमिक की 

व्यक्तिगत दक्षत्रा के अनुसार व दिया जाकर, सब श्रमिकों को सामूहिक रूप से 

दिया जाता है। अत श्रमिकों को अधिक प्रेरणा नही मिलती है । 

(२) लाभ-भाजन की योजना केवल लाभ पर आधारित 

होती है 
यह योजना उसी समय अपनाई जाती है, जबकि उद्योग मे पर्याप्त लाभ 

हुए हो । लाभ न होने की अवस्था मे अथवा हानि होने पर यह योजना नही 

अपनाई जाती है। अत* यह केवल लाभ के समय की योजना है। लाभ 

अधिक होने की अवस्था मे, अथवा समृद्धि काल में कितनी भी योजनाएँ 
अपनाई जा सकती है। 

(३) पुरस्कार देर से मिलता है 

श्रमिकों को लाभ में अश केवल उस समय घोषित किए जाते हैं जबकि 

उस सार्थ के वाधिक या अद्धे वापिक खाते बन गए हो । इस प्रकार श्रमिकों को 
एक बहुत बडे समय तक इन्तज़ार करना पडता है । अत; श्रस्रिक इस पुरस्कार 

से बहुत लालायित नही होते हैं। फलत श्रमिक को अधिक प्रयास करने के 
लिए प्रेरणा नहीं मिलती है । 

(४) पुरस्कार की अनिश्चितता 

लाभ-भाजन का एक दोप यह भी है कि श्रमिको के एक लम्बे काल तक 

इल्तज़ार करने के वाद भी पुरस्कार के सम्बन्ध मे कोई निश्चितता नहीं होती 
है। हो सकता है वर्ष के अन्त में लाभ के स्थान पर हानि हो जाय, अथवा 
नाममात्र को हो लाभ हो । ऐसी अवस्था में श्रमिको का उत्साह बहुत ढीला 
पड़ जाता है और वे भविष्य से अधिक त्ियाश्ील नही रहते । 
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(५) लाभ-भाजन निश्चित करने का अवैज्ञानिक आधार 
लाभ-भाजन निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नही होता है ! यह 

अधिकार उद्योगपति या नियोक्ता की स्वेच्छा पर होता है। इससे कुशल 

श्रमिकों को कोई प्रोत्साहन नही मिलता । 

(६) श्रमिकों की व्यक्तिगत दक्षता पर ध्यान नहीं दिया 
जाता 

लाभ-भाजन तब श्रमिको को सामुहिक रूप से दिया जाता है अतः उसमे 

किसी श्रमिक की व्यक्तिगत कुशलता एवं दक्षता पर ध्यान नही दिया जाता । 

डा० शैडवैल के शब्दो मे “यह व्यक्तियों में उसकी क्षमता के अनुसार अन्तर 
नहीं करता ।/”* 

(७) लाभ-भाजन पद्धति श्रमिकों के लिए जटिल होती है 
श्रमिक गण इस पद्धति को सरलता से नहीं समझ पाते है, अत उनके 

मस्तिष्क में एक सशय रहता है। इसके अतिरिक्त लाभ-भाजन का निश्चय 
करते समय उनकी (अ्मिको) अथवा उतके सभो (ए४॥००४ की सलाह 

नही ली जाती है। 

(८) श्रमिकों में असंत्ोप 
ल्ाभ-भाजन के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ को श्रमिक गण अपने हक 

अथवा अधिक्यर के रूप मे समझने लगते है । किसी भी वर्ये पर्याप्प वाभ ने होने 
पर और फलत साभा प्राप्त न होने पर वे लोग असतोप प्रकट करते है। 
कभी-कभी असतोष की भावना हडताल का रूप धारण कर लेती है। 

(९) नियोक्ता लाभ-भाजन पद्धति को अपनी उदारता 
समझते हैं 

उद्योगपति अथवा नियोक्ता गण श्रमिकों को लाभ देने को पद्धति को 

अपने कृपाल हृदय की उदारता (ज्मगानाध्था८0 छाग्रोणधा०ए०४) समझते 

है। दूसरे शब्दों में वे केवल इसे एक प्रकार का दान समझते है। उनके 

इस विचार से श्रमिकी की प्रतिष्ठा एव स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है। 

+ ६ 60९5 ॥0६ वाि॥७703६8 9९एसल्टा फ़ाताशंवंएबॉड ३८०० पड 

€ठ6 ६3०30. 
२207. अद्रवी। थीं. 
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(१०) श्रम-संघों द्वारा विरोध 
श्रम- सघ नी इस पद्धति के पक्ष में नही रहते है, क्योकि उन्हे मालिकों से 

अधिक मजदूरी एवं अन्य सुविधाएँ साँगने के अवसर (097०7/पणा४8७) प्राप्त 
नही होते ॥ वे यह भी समझ्नने लगते हैं कि मालिक लोग श्रमिकों को लाभ में 

भाग देकर उनके (श्रम-सघो) विरुद्ध कर रहे हैं ॥ महोदय टासिग के 

शब्दों "इससे श्रमिक अपने निकट के साथियों मे ही विश्येपत्प से हिंत 

(०(८४९४) रखने लगता है और उम्ध उद्योग या स्थान के श्रमिकों में हित 

नही रखता (” 

सार के थनेक देशों मे लाभ-भाजन की पद्धति अपनायी जा चुकी है। 
सर्वे प्रथम १९२० भे फ्रास ने इस पद्धति को अपनाया था। इगलैड में लाभाश 

एवं सहभागिता पर एक विस्तृत रिपोर्ट १९२० में लिखी गई थी । 

भारतवर्प मे लाभ-भाजन 

भारतवर्ष मे दिसम्बर सन् १९४७ में एक जिदलीय उद्योग सम्मेलन 
(रवशज्ञा४४ ए०प्र्िधा००) हुआ ॥ इस सम्मेलन में औद्योगिक सम्बन्धो में 

सुधोर करने का निश्चय किया गया। अप्रैल सन् १९४८ में भारत सरकार ने 
निम्नलिखित घातो के लिए सिद्धल्त निश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय परामर्भ- 

दात्री परिषद (एथ्यप्श 30एश5०५ (००००) नियुक्त को । 

[१] श्रमिकों को उचित मजदूरी । 
[२] पूंडी पर उचित प्रतिफल (छ८प्राए) । 

[३] उपक्रम के प्रतिपालन 0थं7/९727०6) तथा विस्तार के लिए 
उचित रक्षित घन । 

[४] भअविरिक्त लाभ में क्षमिक का भाय त्रमिक आधार (॥978 $०००) 
पर निर्धारित करना । 

उपरोक्त बातो पर, (प्रथम बात को छोडते हुए जिसके लिए एक पृथक 

समिति नियुक्त की गई) विचार करने के लिये, मई १९४८ मे १४ व्यक्तियो 
की एक विश्येपज्ञ समिति (8ऊएढा ए०्फ्राग्राप४०) नियुक्त की गईं। इस 

समिति के चेयरमैन, केन्द्रीय उद्योग एवं पूति मन््यालय (१0379 ० ए#ऐप5० 

09 474 50999) के सचिव श्री एस० ए० दैन्कटरमन थे। इस समिति ने 

२६ मई से १ अगस्त, १९४८ तक अमेक बैठक की ओर अपनी रिपोर्ट सितम्बर 
१९४८ मे पस्तुत को । 
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समिति ने प्रारम्भ में निम्नलिखित छ उद्योगों मे ५ वर्ष के लिए लाभ- 

भाजन की पद्धति प्रयोगत्मद [&छक77८02) आधार पर अपनाने की 

सिफारिश वी -- 

[१] सूती वस्त्र उद्योग, 

[२] चूड, 
[३] स्पात (मुख्य उत्पादक), 

[४] सीमेट, 

[५] टायर निर्माण, तथा 
[६] सिमरेट निर्माण 

समिति ते बाभ-भाजन की योजना को तृती-बस्त उद्योग में उद्योग-दरथा- 

स्थान (960६४५-८ए० ॥0००॥५) के आधार पर अपनाने की सिफारिश की 

थी। समिति का विचार था कि लाभ मे श्रमिक का भाग निकालने के लिए 
क्रमिक पद्धति (8॥0078 $८४०) को नहीं अपनाना चाहिए क्योकि यह व्याव- 

हारिक नही है। समिति ने लिखा है कि, “उद्योग मे जो लाभ होता है. वह 

श्रम के अतिरिक्त अन्य बहुत से घटकों (80078) पर निर्भर होता है और उस 
सीमा तक उसका जो कुछ श्रमिक करते है अथवा नही करते हैं उससे कोई 

विज्येप सम्बन्ध नही होता । सम्भव है कि किसी कारखाने मे, जिसमे श्रमिकों 

में खूब परिश्रम से काम किया है, किन्ही अन्य कारणों से कुछ भी लाभ न हो 

सके, या श्रमिको की शिथिलता होते हुये भी बहुत लाभ हो जाय! कुल 

उत्पादन की किसी एक सामान्य इकाई के रूप मे नापना बहुत कठिन काम 
है. बाधिक उत्पादन का कोई एक सामान्य माप तय कर देना और कठिन 

है ** सम्भव है कि अवाछित बाधाएँ आ जाएँ जिनके लिए कोई भी उत्तर- 

दायी नही ।/ 

समिति के विचार मे, पूंजी पर उचित प्रतिफल न्यूनतम श्रतिफल होगा, 
जो और अधिक पूंजी नियोजन को प्रोत्साहित करे । श्रमिकों का हिस्सा उद्योग 

के अतिरेक (5एा००७) लाभ का आधा रखने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक 
श्रमिक का हिस्सा उसकी १२ माह की कुल आय में से महगाई, बोनस तथा 

अन्य ऐसी प्राप्य आय को घटाकर शेष राशि के अनुपात मे होगा। यदि किसी 

श्रमिक का हिस्सा उसके मूल पारिश्रमिक के २५४ से अधिक हो तो उसे 

२५ $ तो नकद मिलेगा आ शेप श्रावोडेट फन््ड, पेशन या अन्य किसी खाते में 

जमा कर दिया जावेगा । 
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समिति के विचार में लाभ-भाजन निश्चय करते समय उसकी उपयोगिता 

निम्न सीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से देखनी चाहिए. -- 
[१] उत्पादन से प्रेरणा या उद्दीपन, 
॥२] ओच्योगिक शान्ति रखने के रूप में, तथा 

[३] श्रमिकों को प्रबन्ध मे भाग देने के रूप में । 

निसदेह जैसा कि कहा जा चुका है कि लाभ-भाजन योजना 

औद्योगिक लोकतन्त्र' ([700श्माद्य 9ट0००८४०५) की दिश्ला मे एक कदम है, 

परन्तु जैसा कि हम देख चुके है, इसमे अनेक दोष एवं कठिनाइयाँ होने के 

कारण इसका प्रयोग सरल नही है। यही कारण है कि ससार के प्रगतिशील 

देशो जैसे इगलेड और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि में यह अपनाई गई और 

बाद में छोड दी गई। 

भारतवर्ष में सर्वप्रथम १९३७ में टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पती ने 

इस योजना को अपनाया था। कम्पती के सम्पूर्ण लाभो में से घिसावट 

(0697४९४४००), कर (90) तथा पूर्वाधिकार अशघारियों के लाभाव की 

राशि निकालकर दोप शुद्ध लाभ का २२३ $ प्रतिशत बोनस के रूप में वितरित 

किया था। परन्तु क्म्प्ती को इसका दुलद अनुभव ही हुआ। श्रमिकों की 
दक्षता (४गि00९7५9) बजाय वढने के घट गई। उदाहरणार्थ १९३९-१९४० 

तथा १९४५-५५ के बीच कम्पनी की तैयार स्पात (#शा50८0 5८थ|) की प्रति 

टन लामत २७) रु० से ९९) रु० हो गई है, परन्तु प्रति श्रमिक औसत तैयार 

स्पात का उत्पादन २८ ९ दत से घटकर २३२ टन रह गया है। इस गिरावट 

के अनेक कारण हो सकते है, परन्तु फिर भी लाभ-भाजन पद्धति से उत्पादन 

बढाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ + 

अमेरिका का जतुभव भो इसी प्रकार है जेसा कि मैक औ-हिंल डाइजेस्ट, 

नवम्बर १९४६, (जिसमे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लाभ-भाजन योजता का 

पर्यवेक्षण किया है) के शब्दों से स्पप्ट है ।* 

+ ?/0ी६ आ2/फ्राहु ॥35 92९0 393)00069 9. 60% ए 0४६ 6॥ #॥॥75 
597५2/९७ ५99 ३009४ ॥090599४ (एणाहिशए८४ 80370. ०8 शो) 
25% ४४272 ४7०77284 35५ ६१8 765०६ ० श्शाए/०३2४५" ० ९॥ाए०)/९०६! 
दा$डड्घडडिदा।00, 50078 36% 9४८३०५४ घाश/र एए2०६ 29 एट०म0६5. ० डऔडट8 
67 (९ <00एआज दबे हए्तड वर छा 9४655 660 दीआाहुरत॑ व्याएं5, 
95305 ८५७॥ ब7०$७ ग0$पँ५ एण श्याए०,टा5 वि ए प्रापंधाइ2०॥9 
छा धार भधाण[ञ85 ॥7४0(४९वं गाप॑ पौशा ॥39॥0 ६० ८०छागठाशौशापं 8 
वीपशा< <ा धी& 9पश्ञा९5५ "/०९. 7 
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सहभागिता (८०क०६७३9) 

सहभागिता पद्धति के अनुसार श्रमित्र अपने उद्योग के , सह-भागी 

((० ;थ्या0९१४) बन जाते है। इसवे अनुसार श्रमिकों को उद्योग के लाभ में 

भाग लेने के अतिरिक्त, पूँजी तथा प्रबन्ध में भी भाग लेने वा अधिकार मिल 
जाता है। 

इस पद्धति की विशेषताएँ निम्नलिखित है 

(१) श्रमिक पूर्व निर्धारित पारिथ्रमिक के अतिरिक्त औद्योगिक साथ के 

शुद्ध लाभ का एक भाग पाते है। 

(२) श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ नकद न देकर अशों (आ96०७») के 

रूप में दिया जाता है। इस प्रकार वे साथ की पूंजी के एक भाग 
के स्वामी हो जाते है । 

(३) सार्थ की पूजी के एक भाग के स्वामी हो जाने के कारण श्रमिको 

को साथ के प्रबन्ध एवं व्यवस्था म भाग लेने का अधिकार मिल 

जाता है। 

लाभ 

श्रमिको को सहभागिता से लाभ-भाजन के अतिरिक्त कुछ विधेष लाभ भी 

होते है -- 

(१) श्रमिक में आत्म सम्मान की भावना जागृत होती है। 

(२) श्रमिकों को तीन लाभ होते है । 

[भ] श्रमिक के रूप मे पारिश्नमिक प्राप्त होता है । 

[व] अश्यधारी के रूप भे लाभाश प्राप्त होता है। 
[स] सह भागी के रूप मे सार्थ के प्रवन््ध एवं व्यवस्था मे भाग 

लेने का अधिकार मिलता है। 

(9) अषम्निक्तो एक ,तिस्नोक्ताफ्ो से अलक्ारिज्ा की चात्रत्ता ज़ाग़त हो 

जाती है। 

(४) भौद्योगिक कलह कम हो जाती है । 

(५) श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलने के कारण उद्योग 
की उत्पादन क्षमता बढ जाती है ॥ 
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दोष 

(१) यह पद्धति केवल नयुक्त स्कप कम्पनियों मे अपनायी जा सकती है। 

(२) श्रमिको के अवन्ध में भाग लेने के कारण उद्योग की व्यवस्था में 

बाघा पड जाती है। 

न्यूनतम मजदूरी (वशाणधप्रा। ४४३४७) 

एक समय था जब कि नियोक्ता और श्रमिक के वोच स्वतन्त्र रूप से मजदूरों 

तथ करना एक पवित्र भौर उत्तम वस्तु समची जाती थी। परल्तु पिछले कुछ 
वर्षो से सम्पूर्ण ससार मे सामूहिक सौदे (एणाध्णारड ऐेश४भणंएढ) के 

साथ-साथ “निश्चित न्यूनतम मजदूरी” के लिए भी माग की जा रही है। 

सार्वजनिके रूप से यह मान लिया गया है कि सामाजिक न्याय के हित में 

श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी मिलती चाहिए जिससे वे एक उचित 

और अच्छा रहन-सहन का स्तर बना सकें। श्रमिकों का श्योषण अब अन्याय- 
पूर्ण समझा जाने लगा है और जनता का ध्यान सामाजिक दोषो को दूर करने 
के लिए उत्कृष्ट हो चुका है। 

स्यूनतम मजदूरी के वीज सम्पूर्ण सपार मे सन् १८९१ में पोप लुई १३वें 
द्वारा निर्गंमित मंनिर्फस्टों के ह्वारा बोए गए।॥ परोप ने अपने ईस मैनिर्फस्टो 

में स्यूनतम मजदूरी के लिए घोषणा की थी--“आत्म-सरक्षण वास्तव में पत्येक 

का क्तेंब्य है और इसको पूरा न करना अपराध है ।”* पोप के इस कथन 

का प्रभाव सारे ससार पर पडा और सन् १९२८ मे अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-परिपद 

(7(2708/072! 7.30007 (:०४ॉ८८८००८४) ने इस सम्बन्ध में एक अभिसमय 

((००४९७॥०४) स्वीकार किया । इसके अनुसार इस अभिसमय (ए०ए्रथ्य- 

७०४) का समर्थन करने बाल, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सयठत (7. 7... 0 ) के प्रत्येक 

सदस्य राष्ट्र के लिए जावश्यक था कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनके द्वारा 
नियोजित श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो सके । 

भारत सरकार ने इस अभिसमय (८०एरष्प४००) का समर्यत नहीं 

किया, परन्तु समव - समय पर नियुक्त आयोगो (ए०णफ्रा ४४०१७) और 

समितियों (८०एण्ा॥(६८$) ने इस प्रश्न प्र विचार किया। शाही श्रम 

+ «“$श९-िए7९$६शएश्धणा 5 76गी/ घीर तप. एण जार आात॑ थी शाप 7 

48 8 दगए6 0६ ६० णिहि छे.। न्यगूश- 
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आयोग (8०05३ 0०जाणांडडांणा गा [.896907) ने न्यूनतम मजदूरी निश्चिचत 

करने की सम्भावना एवं वाछनीयता जानने के लिए कुछ उद्योगों में विस्तृत 

पर्येवेक्षण (7५९४089707) कराने वी सलाह दी। १९३७ मे वाँग्रेसी 

मन्त्रि मण्डल बन जाने से इस आन्दोलन को और प्रोत्साहन मिला। टैक्स- 

टायल लेवर इन्ववाइरी कमेटी, वम्बवई (१९३७-४०), कानपुर लेबर इनववाइरी 

कमेटी, यू० पी० (१९३८), तथा विहार लेबर इन्ववाइरी कमेटी, (१९३८- 

४०) ने भी इस प्रश्न पर विचार क्या ओर न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने 

की सिफारिश की । इसके वाद १९४५ मे इण्डियन नेशनल वाँग्रेस ने अपने 

चुनाव घोषणा-पत्र (६।९८४१०४-१४७7०50) में न्यूनतम मजदूरी की आवश्य- 

कता को स्वीकार किया । 

उसी समय से केन्द्रीय वेतत आयोग १९४६ (एशाधण ९8५ (०एएां- 

5५07), औद्योगिक न्यायालय तथा अन्य जाँच समितियाँ सब एक मत से 

न्यूबतम मजदूरी के पक्ष मे है। ओऔद्योग्रिक न्यायालय, बम्बई ने यूती-वस्त्र 

उद्योग के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी ३० रुपए प्रतिमाह निश्चित की 

थी। वम्बई म्यूनिस्पल कारपारेशन ने अकुशल कर्मचारियों के लिए ३०) 
और ३५) के बीच न्यूनतम मजदूरी निश्चित की थी। कलकत्ते में इलेक्ट्रिक 

सप्लाई कम्पनी के कर्मंचारियो के लिए न्यूनतम मजदूरी युद्ध - पूर्व आधार 

(07०-क्षभ ०७५५) पर ३५) और ट्रामवे कम्पनी के कुलियो की मजदूरी चालू- 
स्तर (एणाः८॥६ ६४८)) पर ६७॥) निश्चित की गई । 

उत्तर प्रदेश में यु० पी० लेबर इन्बवारी कमेटी (१९४६-१९४८) जो कि 

निम्बकार कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है, ने अनिवायं मजदूरी (0ण7एण5०५ 

9४०४०७) की सिफारिश की थी; वहे इस निष्वपं पर पहुँची कि ३०) रु० 

से कम धनराशि क्सी हालत में न होनी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव 
दिया कि अर्ध-कुशल व्यवसायो के लिए युद्ध-पूर्व आधार पर ४०) २० प्रतिमाह 

कुशल व्यवसायों के लिए ५०) ८० तथा अति कुशल व्यवसायों के लिए ७५) 

२० प्रति माह न्यूनतम मजदूरी होती चाहिए । » 
इस समिति के सुझावों के अनुसार उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने ६ दिसम्बद 

१९४८ को न्यूनतम मजदूरी तथा मेंहगाई तथा खाद्य भत्ते (80०0-भ|०७४७४- 

7०९४) की दर निश्चित कर दी ॥ 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८, भारतीय श्रम सन्नियमों के इतिहास 
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में एक महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि १९३६ में मजदूरी भुगतान अधिनियम 
(789767( ० ४४४८४ 8० पास होने के समय से उपरोक्त अधिनियम 

पास होने के समय तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया। इस 

अधिनियम के अन्तर्गंद केन्द्रीय और राज्य सरकारो को “अनुसूचित नियोजनो” 
($८0९१०६१ ९०09097४॥5) में जहाँ श्रम का चोपण होता है अधवा 

शोषण होने की राग्भावना होती है, मे न््यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करने 

और उसे समय-समय पर बदलने की शक्ति दी गई हे । 

अनुसूची (५०४८५७४) के अन्तर्गत निम्न उद्योग जाते है :-- 

(१) ऊनी कालीन या थाल की बुनाई के सस्थान; 

(२) चावल आटा या दाल मिले, 

(३) तम्बाकू और बीडी का उत्पादन साथे; 

(४) बागान (080:8007७); 

(५) तेल मिले; 
(६) किसी भी स्थानीय सस्था (००४ 9009) के अन्तर्गत नियोजन; 
(७) सड़क निर्माण या भवन निर्माण कार्य , 
(८) पत्थर तोडना और पत्थर पीसना , 

(९) लाख निर्माण (.36 )४७४०४८०७४४४), 

(१०) अनश्नक्र का कारजाना (ऐेह८3 धण६७) 
(११) सार्वजनिक सडक यातायात , 
(१२) चमडा कमाने वाले और चमडे का सामान बनाने वाले कारखाने , 
(१३) बडे खेतों या फामों के मजदूर, तथा 

(१४) डैरी फार्सिय 

अधिनियम सम्बन्धित सरकार (8997०एा408४ 00घश77270 को इस 

सूची में और ताम जोड़ने या बडाने को आज्ञा देता है । 

सन् १९५७ में अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार जनुमूचित 

नियोजनों (£ए000०७०7९०६७७५ जिसमे कृषि भो सम्मिलित है, में आरम्मिक 

न्यूनतम मजदूरी मिश्चित करने की तिथि को ३१ दिसम्बर १९५५० तक वढा 
दिया गया है । 

अधिनियम के अन्तर्गत निम्न वातो के सम्बन्ध में प्रावधान किया 

गया है :-- 

(१) न्यूनतम समय दर, 



भ्र्ट्द औद्योगिक समठन 

(२) न्यूनतम कार्यानुसार मजदूरी दर, 
5 (३) गारन्टीड समय दर, तथा 

(४) विभिन व्यवसायो, स्थानों या वर्गों के अनुकूल उपरि - समय 
(0ए७एपाटो दर | 

न्यूनतम मजदूरी दर निम्नाकित में से कोई भी रूप घारण कर 

सकती है -- 

(१) मजदूरी की आधार दर और जीवन निर्वाह भत्ता, जथवा 

(२) मजदूरी की आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता सहित अथवा रहित 

और आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति के सम्बन्ध में दी गई रियायत 
((०४८९$४४००५) का नकद मूल्य, अथवा 

(३) एक सम्मिलित दर (&॥ ॥॥| ॥707४४४ 78(6) 

दूसरे शब्दों मे न्यूनतम मजदूरी तीन सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित 
की जा सकती है। ये सिद्धान्त है निर्वाह मजदूरी धाश्गाएष ए४९०), उचित 

मजदूरी (827 ७98०) तथा “ ् यापार की क्षमता” (शक 0६ [7806 भा 
४०श) । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया मे 
निर्वाह मजदूरी (/एशण्ट ७०४०) का सिद्धान्त अपनाया गया है। पडित 
नेहरू ने भी अभी हाल भें इस सिद्धान्त को अपनाने के पक्ष मे अपने विचार 

व्यक्त किए है | 

अधिनियम के अनुसार मजदूरी नकद दी जावेगी परन्तु यदि सम्बन्धित 

सरकार धाहे त्तो मजदूरी का भुगतान विशेष अवस्थाओ मे पूर्णत या जशत 

वस्तुओ में करने की आज्ञा दे सकती है। सम्बन्धित सरकार को प्रति दिन 

कार्य करने के धन्टे निश्चित करने, साप्ताहिक छुट्टी देने तथा उपरि - समय 

(0एधाना॥6) मजदूरी का भूगतान देने की आज्ञा जारी करने की शक्ति 

अधिनियम के अन्तर्गत दी गई है । 
राज्य सरकारो को न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए परामर्थंदाता 

अज्या (वैशवेड्रएड एफ अडपपप्ते9 पिपज्ता करते कोरे और एकता क्ेक्रीणा एग्रसर्श- 

दाता ( (चाप #80श5ण+/ फछे०थ0 ) होगा जो साधारणतया मजदूरी 

निश्चित करने के मामलों मे केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा परामशंदाता 

मन्डलों को सलाह देगा। विभिन्न राज्य सरकारे न्यूनतम मजदूरी की दरें 

निश्चित करने के लिए तथा उनका पुननिरीक्षण (र८शा००) करने के लिए 

समितियाँ, उप-समितियाँ और परामशंदात्री समित्रियाँ नियुक्त कर सकती है। 



मजदूरों देने को रोतियाँ प्र्र९ 

इन सव संमितियो और मन््डलो में नियोक्ताओं (9909४) और 

कमंचारियों के प्रतिनिधि बरावर सख्या में होगे । इसके अतिरिक्त कुछ स्वत 
सदस्य भी होगे जिनकी सख्या कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं 

होगी । केन्रीय परामर्श्दाता मन््डल में केद्धीय तथा राज्य सरकारों, 

नियोक्ताओो और श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं । 

भारत सरकार ह्वारया मैशाध्यपण श०8० (एंथ्यएथ 4ै0एश809 

छ0०370) एेप्ा९5, 949 तया जैेाशाशएा ४३४०४ (गाज ) छण॑5, 

]950 बनाए जा चुके हैं। अधिनियम के जस्तर्गंत बिहार, मद्रास, मच्य प्रदेश, 

पश्चिमी बंगाल, अजमेर, पजाब तथा मँमूर राज्यो मे न्यूनतम मजदूरी निश्चित 

की जा चुकी है । 

उद्योगों के प्रबन्ध मे अमिकों का भाग 
( एग्राधघंले9००ा) ० 7.39०७४ 9 303900९7६ ) 

सरकार, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों में सहकारिता की भावना उत्पन करने 
के प्रश्न पर अन्तर्रप्ट्रीय श्रम सम्मेलन ( 7 दगबा0ा् 7,9०0 

(०ए्रॉशा०००९ ) के इध्व अधिवेशन में विचार किया गया था । इस 

अधिवेशन में सरक्तार ने नियोक्ताओं और श्रमिक्रों के बीच राहकारिता की 

भावना उत्पादन क्षमता बटाने के लिए अत्यन्त आवश्यक्र समझी गई।* 

इसका समर्थन करते हुए प्रेंट ब्रिटेन के श्रम तया राष्ट्रीय सेवा के भन््त्री 

(थागाइद ठ॑ [800७ 300 ऐ३४४0०72 56४0० ) ने भी कहा था कि, 

“ब्यक्तियत उत्पादन क्षमता गारीरिक पयत्व व तानिक व्यवहार पर ही जब- 

लम्बित नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो मनोवैज्ञानिक और भौतिक 

दोनो पहलुनों से सम्बन्धित हैं इसंका समाधान केवल सरकार, नियोक्ताजओं 

और श्रमिकों के पूण सहयोग से हो सकता है ।”भ फ्रास के श्रम मन्त्री ने भी 

के ०#& प्शाढप॑ १९0८८शा३ि३।बणा ६0 ॥07९३5९ ए/0वंपटाभाप) ८॥ 98 
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कााशगब्रा।कार्वा 48007 (मरशश#ाटश उऊब 5७, (8722, 

4950 #सुला४ 7 9. 450. 
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कहा था कि श्रमिकों से पूर्ण सहयोग उसी समय प्राप्त हो सकता है जब उनकी 
प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे । | 

पिछले कुछ वर्षो मे इस दिश्ला मे कुछ देशो द्वारा कदम उठाए गए है। 

लगभग ३७ देशो ने इस पद्धति को अपनाया है। ये देश है--आस्ट्रिया, 

बेल्जियम, बाल्विया, बलगेरिया, कैयाडा, सीलोस, चेकोस्लोवाकिया, डेनमा्के 

फिनलैंड, फ्रास, दी फैडरल जर्मन रीपब्लिक, हगरी, भारत, दी एसोसिएटेड 
स्टेट्स आफ इल्डो चाइना, ईरान, इटली, जापान, लक्सेमबर्ग, दी नेदर लेंड्स, 

न्यूजीलैंड, नावें, पाकिस्तान, पोलँंड, रूमानिया, स्पेन, स्वीडेन, दी यूनाइटेड 

किगडम, रूस, यूगोस्लेविया । यद्यपि कुछ कम विस्तृत आधार पर हैटी (प्रथा) 

आयरलैंड, इस्राइल, फीलिपाइन्स, रबीट्जरलेंड, दी यूनियन आफ साउथ 

अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स आदि देशो में भी अपनाई गई है । 

भारत मे श्रमिको को प्रबन्ध में भाग देने की व्यवस्था 
भारत में अभी यह योजना पूर्णर्पेण अपनाई नहीं गईं है । भारत सरकार 

इस व्यवस्था से होने वाले लाभो से भली प्रकार परिचित है और उसने १९४८ 

तथा १९५६ की औद्योगिक नीतियो मे इस ओर सकेत भी किया था | द्वितीय 

पचवर्षीय योजना ने इस सम्बन्ध मे निश्चित योजना बनाई । थोजना आयोग 

के शब्दो मे -- 

“एक समाजवादी समाज की रचना लाभकारी सिद्धान्तो पर नहीं की जा 

सकती, उसके लिए समाज सेवा के सिद्धान्त को अपनाना पडेगा। यह आवश्यक 

है कि श्रमिक समझे कि वह प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण मे अपना योग दे रहा 

है | प्रजातान्निक समाज को सगठित करने के पहले औद्योगिक प्रजातम्त्र की 

स्थापना अत्यावश्यक है । द्वितीय योजना के सफल सचालन के लिए कर्म- 

चारियों का प्रबन्ध से अधिकाधिक सहयोग अनिवार्य है। इससे उत्पादन में 

वृद्धि होगी, श्रमिक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्व कर सकेंगे, तथा साथ 

ही साथ मजदूरों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा 

जिससे औद्योगिक शान्ति होगी ।” 

भारत में इस योजना का श्रीगणेश केरल तथ्य मद्रास की सरकारे अपने 

यात्वायात उच्चोगों में तथा उत्तर श्रदेश की सरकार कानपुर के एक सूती-वरत्र 

तथा चीनी उद्योगों मे करने जा रही है । दाटा आइरन स्टील कम्पती ने इस 

| ॥0४ 9. 23।. 



मजदूरी देने की रीतियाँ श्र 

योजना को जनवरी १९५७ * जपना लिया था । कलकत्ते की इंडियन एजूमो- 

नियम कम्पनी लिमिटंड ने भी इस योजना को पाँच वर्ष के लिए अपनाया है। 

जुलाई सन् १९५७ में भारतीय श्रम सम्मेलन मे यह निणय किया गया 
कि अवन्व परिपदों (१४७००७2५४ए०४८० (:०००७॥।९) के साथ स्वेच्छा के आधार 

पर प्रयोग किया जाय और उसम योजना की विस्तृत बातो पर विचार करचे 

के लिए एक निदशीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने उन सस्थाओ की 

एक सूची बनाई हे जिन्होंने सहयोग देने का वचन दिया है और इसने 

परिषदो के क्षेत्र व कत्तेब्यो को भी परिभाषित क्या है। जनवरी - फरवरी 

१९४८ में हुए एक सेमिनार मे इन परिपदो की स्थापना के लिए एक जआादश 

समझौता (#400०] &87०८०१९००) स्वीकार किया गया । 

इसके अनुसार यह तय हुआ कि संयुक्त परिवदों में श्रमिकों और मालिका 

के बराबर प्रतिनिधि हो, जो १२ से अधिक और ६ से कम न हो । प्रारम्भ 

में ४० सार्वजनिक तथा निजी औद्योगिक सस्थानो की एक अनुसूची बनाई गई 

जिसमे यह योजना प्रयोगात्मक ढग पर चालू की जा रही है| इन स्थानों में 

से २३ सस्थानों (074०४४४०8») में यह योजना चालू की जा चुकी है और 

१५ अतिरिक्त सस्थानों मे यह योजना लागू की जाने वाली है ।* 

आशा है कि यह योजना जो केवज एक छोटे बीज के रूप से प्रतीत होती 

है शीघ्र ही एक विश्ञाल वृक्ष के रूप मे परिणत होकर निजी जौर सावजनिक 

दोनो क्षेत्रो को भपनी छत्रछाया में ले लेगी । 

प्रश्न 
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अव्याय २० 

ओयोगिक नियमन तथा नियन्त्रण 
( २९8०४६०॥ गाते (०0६7०0 ० 4005078४5 ) 

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था से नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था की ओर 
प्राचीन काल में राज्य के हस्तक्षेप का क्षेत्र सीमित था। तत्कालीम 

व्यक्तिवादी विचारधारा के विद्वानों का बहना था कि सबसे अच्छी सरकार 

वही है जो शासन के मामले मे कम से कम हस्तक्षेप करे ।* उनके मतानुसार 

राज्य का कार्य क्षेत्र पुलिस कार्य तक ही सीमित था। अर्थात् शान्ति, रक्षा, 

न्याय तथा जेल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे सरकार को हस्तक्षेप्र करने का 

अधिकार न थभा। विशेषकर सामाजिक तथा आशिक क्षेत्र में तो राज्य का 

हस्तक्षेप बिल्कुल ही अनीतिपूर्ण माना जाता था । उद्योग स्वतन्न थे, व्यापार 

स्वतन्त्र था। न उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण था न व्यापार पर कोई प्रति- 

बन्ध । आयात निर्यात कर केवल राजकीय आय के आधार पर ही जगाए 

जाते थे विदेशी माल को देश में आने से रोकने के लिए नहीं । 

धीरे-धीरे इस व्यवस्था मे परिवर्तन हुआ । स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था पूंजी- 
वाद का आधार है। पूँजीवाद के दोषो के कारण धीरे - घीरे राजनैतिक 

क्षेत्र मे एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई जिसे समाजवाद कहते है। पूँजी- 
बाद जहाँ 'बीर भोग्या वसुन्धरा' (5फ्ाध्यशव ० ॥95 950) पर आधारित 

था वहाँ अब समाजवाद सह - अस्तित्व (0०-००७/६४०८) के सिद्धान्त को 

मानता है। समाजवादी विचारधारा के अनुसार यदि राज्य हस्तक्षेप न करे 

तो पूंजीपति श्रमिकों की झोपण की चक्वी में पीस डालेगे। अतएबं राज्य को 

आगे बढकर निवेलो को रक्षा करनी चाहिए। इगलैंड से, जहाँ पर औद्योगिक 
ऋ्ति सबसे पहले आरम्भ हुई थी अनियन्त्रित औद्योगिक प्रणाली के दोप 

अब स्पप्ट दीखने लगे थे ॥ मजदूरों को कम से कम वेतन पर अठारह अठारह 

# ॥३६ 50प्रशाएक्षाप 45 ७॥६ 9650 क्री 8०9६708 ७॥६ (९३४८५ 
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घच्दे काम करना पडता था) छोटी जवस््या के सुफोमल घालको यो नी 

कारखानों मे कठोर काम्र के लिए बाध्य होना पडा । घरो को स्थिति नरक 

से भी बुरी वी) दुघटनाजो की कोई तादाद ही न थी। ऐसी स्थिति कब 

तक चल सकती थी । राबट जावन तथा उनके समकालीन लोगा के हृदय 

इस दुर्देशा को दख कर द्रवित हो उठे । फरत मजबूरो की रक्षा के लिए 

राजकीय नियम्त्रण जावश्यक हो गया । काम करन को दण्याआ, मतदूरों 

इत्यादि को नियन्वित करने वाले नियम बनने लगे | 

प्रथम महायुद्ध के पश्चानू स्वृतत्न व्यापार का स्थान घोरे - पीरे सरक्षण 
ने ले लिया। युद्धकाल म लोगो ने देख लिया कि जीवन की जावरबकताओआ 

के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। अनएय 

औद्योगिक नात्म - निर्भरता (700ह778 $थ5फएगरिय८०८७) के युग कया 

ऑरम्न हुआ । इसमे सरक्षण को बडा बल मिला । साथ ही साथ औद्योगिक 
नियन्नण के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और भी बढा । इसी समय सोवियत 

रूस में साम्यवादी झासत कायम हुआ । जौद्याग्रिक नियन्त्रण के क्षत् मं यह 

एक नया कदम था ) रूस ने समस्त उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया! 

व्यक्तियत सम्पत्ति को समाप्त कर दिया तथा देश के आथिक विकाप्त के 
लिए पॉच-पाँच वर्षों की योजनाएँ लागू की । इन सबने औद्योगिक सियस्तरण 

के क्षेत्र मं ऋन््ति उत्पन्न कर दी। रुस की द्ुतगति से होने वाली औद्योगिक 
उन्नति ने लोगी को चकति कर दिया । जनियन्त्रित अर्थ - व्यवस्था के लिए 

यह सबसे बडा आघात था। प्रत्येक देश म प्रकारान्तर से नियाजित अब- 

प्रबन्ध लागू हो गया। इसका फल यह हुआ ऊ्ि अमेरिका, इगलैड इत्यादि 
पूँजीवादी कह जान वाले देशों म आज उद्योगा पर जितमा कठोर राजकीय 

नियन््नण है उत्तवा शायद भारतवर्ष जैस समाजवादी देझ्ा म भी नहा है । 

सक्षेप म जिन परिस्थितियों के कारण स्वृतन्त्र अर्थ व्यवस्था के स्थान पर 

औद्याभिक नियन्नण का आरम्म हुआ वे निम्नलिखित है - 

(१) पूजीवादी प्रणाली के दोष 
अनियन्तरित पूँजीवाद से श्रमिझों के झोपण, समाज म धन के जसमान 

बितरप, देश में उत्तादन को वृद्धि के बावजूद बढती हुई गरीबी, बेरोजगारों 

इत्यादि के कारण उद्योगो पर राजकीय नियन्त्रण आवश्यक हो गया | 

(२) औद्योगिक आत्म-निर्भरता की विचारधारा 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विभिन्न दकशो में एक नई विचारधारा का जन्म 
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हुआ कि एक राष्ट्र को अपनी समस्त आवश्यकताएँ स्वय पूरी करनी चाहिए। 

दूसरों पर निर्भरता ठीक नहीं। इसके लिए सर्वागीण औद्योगिक विकास 

आवश्यक था । परन्तु यह वब तक असम्भव था जब तब राज्य अथवा अन्य 

कोई सस्था नियन्त्रण तथा नियोजन वे काम को न करे। 

(३) सरक्षण 

इसी समय औद्याग्रिक सरक्षण दी प्रणाली ने स्वतम्त्र व्यापार का स्थान 

ग्रहण किया । क्सि उद्योग को सरक्षण मिलना चाहिए, क्सिको नहीं? 

सरक्षण की विधि क्या होनी चाहिए ? इन सब बातो के निश्चित करने के 

लिए राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। सरक्षण प्राप्त उद्योग उसका 

दुरुपयोग न करें इसल्सिए उनकी ग्रतिविधियों पर ध्यात रखना आवश्यक था। 

साथ ही साथ उनके मूल्यों पर भी नियन्नण आवश्यक |था । 

(४) सामाजिक सुरक्षा तथा जन कल्याण राज्य 
वर्तमान काल में एक नवीन विचार धारा का जन्म हुआ है जिसे सामा* 

जिक युरक्षा (5००७] 5९८ए४८५) का नाम दिया गया है ! इसके अनुसार 

जम्म से लेकर मृत्यु तक सनुप्य की सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व सरकार 

काहै। कांग्रेस ने कुछ समय पहले भारतवप को एक जन कल्याण राष्ट्र 

घोषित कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगो की शिक्षा - दीक्षा, 

रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, वृद्धावस्था की आ्थिक व्यवस्था का भार 

अब सोधे राज्य के ऊपर है। अब राज्य की यह जिम्मेदारी है कि सब लोगों 

क्यो रोजगार मिले, काम के ददले उचित वेतन प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का 

शोपण न हो । इन समस्त उद्श्यो की पू्ि रभी हो सकती है. जब उद्योगो 

एर राज्य का नियत्रण हो । 

(५) समाजवादी विचारधारा 
समाजवादी विचारधारा ते भी उद्योगा पर राज्य के नियन्त्रण को बल 

प्रदान किया हैं। साम्यवाद के प्रवत्तक काले माक्स (६27 शव) के 

मतानुसार पूँजी केवल श्लोपित श्रम का सग्रद्वीत रूप है. अतएब पूंजीपतियों 
को उद्योगों को मतमाने ढग से चलाने का कोई अधिकार नद्दी है, उसके ऊपर 

समाज का नियन्त्रण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाजवाद धन के समान 
वितरण पर भी जोर देता है। समाजवादियो के मतानुसार ये सब उद्देश्य 

तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब उद्योगों के सचालन पर सरकार का 
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नियत्रण जधिकाधिक हो । साम्यवाद में तो समस्त उद्योगों का स्वामित्व भी 
सरकार के हो हाथ में रहता हैं। इस समाजवादी विचारधारा का प्रचार 

ज्यो-ज्यों बढ़ता गया उद्योगो पर राजकीय नियनण भी उतना ही बढ़ता गया । 

(६) नियोजित अथ॑ प्रवस्ध का विकास 
नियोजित जथे प्रबन्ध का आरम्भ सबसे पहले सोवियत झस में हुआ। 

साम्यवादी शासन कायम हो जाने के पश्चात् लेनिन ने प्रथम पचवर्षीय योजना 

लागू की । उसके समाप्त हो जाने पर क्रमर अन्य योजनाएँ लायू की गई । 
इस योजनानों के कारण सोवियय रूस का आधिक विकास इतनी तेजी से हुला 

कि नियोजित जर्च प्रबन्ध जर्थ व्यवस्था मे सबसे बढा आकर्षण बब गया। 

विशेष छूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशो के लिए तो यह् एक मात्र आशा 

की किरण थी ! नियोजित अथे प्रबन्ध तथा उद्योगों के राजकीय नियन्त्रण 

में परस्पर बहुत गहरा सम्बन्ध है। जितना आशिक क्षेत्र पर राजकीय 

नियन््नण दृढ होगा योजचा उतनी ही जधिक सफल होगी । इसीलिए प्राय 

देखा गया है कि प्रजातत्र को अपेक्षा तानाथाही देशो में आशिक योजनाओं ने 

अधिक सफ्लता प्राप्त की । परल्तु अब कोई देश चाहे प्रजासन्त्र हो अथवा 

एकतस्ब-्बादी, नियोजित अथो प्रबन्ध की उपयोगिता से इनकार नहीं कर 

सकक्ता। अतएंव प्राय सभी देशो भे नियोजित अर्थ प्रवन्य तथा उद्योगो पर 
राजकीय नियन्त्रण दृढ़तर होता जा रहा है । 

(७) श्रम सघों का विकास 
श्रम सधो के विकास ने भी अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय नियल्त्ण को बढ़ाने 

में सहायता की है। श्रम सघ अपगी रक्षा के लिए राज्य का जाश्नय सोजते 

हैं. तथा अपने आन्दोलनो द्वारा उद्योगयो पर राजकीय नियन्त्रण बढाने में भी 

सहायक हुए हैं। प्रजातन्त्र के विकास के साथ श्रमिक वर्ग का आधिपत्य 

वध्यवस्थापिका सभाआ में भी बता जा रह्म है। इससे भी उद्योगों ण्र 

राजकीय नियन्त्रण को बल मिलता है । वर्तमान काल ग्रे बहुत से श्रम सवधी 

अधिनियम श्रम सघो के आन्दोलन तथा श्रम और पूँजी के झगडो को दूर करने 

के लिए ही बनाए गए है । 

राजकीय हस्तक्षेप के उद्देश्य 
उद्योगों में राजकीय हस्तक्षेप के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं -- 

(१) समाज मे धन के न््यायोचित वितरण के लिए 
इसके लिए राज्य को इस त्रकार के नियम बनाने पड़ते हैं कि मजदूरों 
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को उचित वेतन मिले, कच्चे माल का ठोक - ठोक मूल्य हो तथा तैयार किए 
हुए माल को भी उचित लाभ पर बेचा जाय जिससे उपभोक्ताओं वा झोषण 

न हो सके । 

(२) उद्योगों मे स्थिरता लाने के लिए 
उद्योगों के अनियन्त्रित विकास से प्राय व्यापार चकी (7808 0३००७) 

का जन्म होता है। उद्योग्रो के बटते हुए लाभ को देख कर इतनी अधिक 
औद्योगिक इकाइयाँ बन जाती है कि पूर्ति माँग की भपेक्षा जधिक हो 
जाती है. और तब मन्दी, वेरोज़गारी तथा गरीबी का चक चलने लगता 

है। सन् १९२९ से १९३९ की महान मन्दी (८४६ 0०फञा८89०४) में 

देखा गया कि जिस देश से जितदी ही अधिक अनियन्तरित औद्योगिक व्य- 

बस्था थी मन्दी का प्रभाव उत्तना ही भयकर और व्यापक रहा। अतएव 

अब प्रत्येक देश की सरकार उद्योगो की सख्या, उनके उत्पादन तथा माँग पर 

नियस्त्र० रखती है. जिससे पूर्ति को माय के अनुसार नियत्रित करके उद्योगो 

में स्थिरता लाई जा सके 

(३) राष्ट्र के साधनो के समुचित विकास के लिए 
देश फो आधिफक साथनो का समुचित विकास हो सफे इसके लिए यह 

आवश्यक है. उनका नियत्नण एक केद्धीय सस्था द्वारा हो । यह ससस््या चाहे 

सरकार हो अथवा योजना समिति । इसके लिए पहले राज्य देश के आर्थिक 

साधनो-वच्चा माल, पूँछी, शक्ति, श्रम, खतिज इत्यादि का अवुात जगाता 

है, फिर देश की आवश्यकताओ के अनुसार विभिन्न साधनों के विकास की 

योजना तैयार करता है। इस प्रकार देश के साधनों का अच्छा से अच्छा 

उपयोग होता है तथा उनसे अधिक से अधिक उपयोगिता श्राप्त होती है । 

(४) औद्योगिक विकास में समन्वय स्थापित करने के लिए 
देश की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है कि उद्योगों का विकास समन्व- 

पूर्ण हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण 

आवश्यक है। उदाहरण के लिए देख के धन से बन्दुकें बनाने के कारखाने 

भी खोले जा सकते हैं. और कपडे के कारखाने भी । दोनो ही देश के लिए 
उपयोगी हैं। राज्य इस बात का निर्णय करता है कि वर्तमान परिस्थितियो 

भ् कौन सा उद्योग देश के लिए अधिक उपयोगी है. तथा देश के साधनों को 

उसी की वृद्धि में लगाता है। इसी प्रकार एक समस्या लम्बे पैमाने तथा छोटे 
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स्तर के उद्योगो मे समन्वय की नी पड सकती है। जिस देश की जन-सलख्या 

अधिक हो तथा बेरोजगारी बढ रही हो उसके लिए छोटे स्तर तथम कुटीर 
उद्योगा को अधिक प्रोत्साहन देना आवश्यक है. क्योकि उनकी रोजगार प्रदान 

करने की क्षमता लम्बे पैमाने के उद्योगों से मधिक हांती है। परन्तु सम्बे 

पैमाने के उद्योगो का भी अपना निजी महत्व है। राज्य उद्योगो पर नियत्रण 

रखकर इस वात की चेप्डा करता है. कि विभिन्न स्तर के उद्योगों में प्रति- 

स्पर्ड़ा के स्थान पर राहयोग हो तथा उयका विकास देश को आवश्यकता के 

अनुसार ही हो । 

(५) जन कल्याण की प्राप्ति के लिए 
वर्तमान काल में यह धारणा बढती जा रही है. औद्योगिक उन्नति का 

भूल उद्देश्य जन कल्याण का विकास है $ उत्पादन चाह कम हो पर यदि वहू 

जन कल्याण के लिए हे तो ठोक है इसलिए राज्य उद्योगो पर नियन्नण करके 

इस बात की व्यवस्था करता है कि काम करने वाले श्रमिकों के आवास का 
उचित प्रबन्ध हो उनके काम करते की दस्ताजो मे सुघार हो, उनके इलाज, 

बुद्धावस्था के पेन्शन इत्यादि की व्यवस्था हो। जन कल्याण की भावना से 

प्रेरित होकर ही राज्य शौद्योगिक नियत्रण सवबधी अधिनियमों का निर्माण करवा 

है। यहाँ तक कि कभी कभी उद्योगो का राष्ट्रीयकरण तक करना पढता है। 

राजकीय नियन्त्रण के ढग 
उद्योगो की स्थापना तथा सचालन मे राजकीय हस्तक्षेप की निम्नलिखित 

विधियाँ हो सकती है -- 

(१) वैधानिक नियनण द्वारा । 

(२) सरक्षण तथा कर नीति द्वारा 

(३) प्रत्यक्ष सहायता द्वारा । 

(४) अस्थेक सफघनो पर नियन्त्रण दारा । 

(५) राष्ट्रीयकरण द्वारा । 

(६) सरकारी उद्योगो की स्थापना दारा । 

(१) वैधानिक नियस्वण 
सरकार उद्योगों को स्थापना तथा सचालन पर नियन्तण सम्बन्धी 

अधिनियम बता सकती है) इस प्रकार के दियम निम्नलिखित भाँगरो में बाटे 
जा सकते हैं । 

+ 
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(१) उद्योगों की स्थापता पर नियन्त्रण-..किसी भी उद्योग 
की स्थापना के पहले सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करता आवश्यक कर 

दिया जाय | 

(२) श्रम सम्बन्धी नियन्त्रण॒--समे श्रमिकों की भरती, उतनी 
मजदूरी, काम करने कौ दक्षाओ, श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्यों, क्षम- 
सम्बन्धी क्षगडों के निपटारा करने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण क्षिया 

जा सकता है । 

(३) किस्म सम्बन्धी नियन्त्रश-इसके अन्तर्गत वल्ठु की किस्म 
में सुधार करने, किमी खास किस्म का माल तैयार करने अथवा न करने के 
लिए वियम वन्यए जाते है । 

(४) मूल्य सम्बन्धी नियन्त्रणा-सरकार बढते हुए मुल्यो को 
रोकने के लिए कभी कभी मूल्य नियत्रण सम्बन्धी अधिनियम पास कर देती है 

जिससे औद्योगिक उत्पादन का माल एक लिश्चित मूल्य से अधिक दामो पर 
न बेचा जा सके। 

(५) वितरण सम्बन्धी नियन्त्र॒ण--सरकार इस प्रकार का 
कानून बना सकती है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयो के माल का क्षेत्रीय 
विभाजन हो जाय। आन्तरिक उपयोग तथा विदेशी नि्योत का कोठा 

नियत क्या जा सकता है, माल की अत्यधिक कमी में राशनिंग लागू को जा 
सकती है। 

(६) संचालन तथा सगठन सम्बन्धी नियन्त्रण-- सरकार 
कानून पास करके औद्योगिक कम्पनियों के सचालन पर नियन्त्रण कर सकती 

है जैसे भारतवर्य का सन् १९५६ का कम्पनी अधिनियम । इसके अतिरिक्त 

कानून हाय औद्योगिक इकाइयो को सयोजन अथवा विवेकीकरण इत्यादि के 
लिए विवश्ञ किया जा सकता है । 

२-सरक्षण तथा कर नीति द्वारा नियन्त्रण 

उद्योगों पर नियन्त्र० सरक्षण द्वारा भी रखा जा सकता है। जिस 

उद्योग को प्रोत्साहन देना होता है सरकार उसे सरक्षण प्रदान कर सकती है । 

इस प्रकार विदेशी प्रतिस्पर्डा समाप्त हो जायगी और उद्योग का विकास 

होगा । भारतवर्ष मे शक्कर उद्योग का विकास सरक्षण द्वारा ही सम्भव हो 
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सका। इसी प्रकार सरकार औद्योगिक करो को घढा या वढाकर किसी उद्योग 

के विकास अथवा हास मे सहायक बन सकती है । 

३-प्रत्यक्ष सहायता द्वारा 

राज्य कसी विशेष उद्योग के विकास के लिए प्रत्यक्ष सहायवा भी दे 

सकता है | इस सहायता के कई रूप हो सकते है । जैसे :-- 

(१) आधिक सहायता--राज्य उद्योग के सचालन के लिए ऋण 
दे सकता है. अयबा नि शुल्क सहायता के रूप में धन भ्रदाव कर सकता है । 

ऐसा भी हो सरूता है कि राज्य कम्पनी के कुछ अश व ऋणपत्र खरीद ले 

अथवा उनके भुगतान तथा ब्याज की गारण्टी ले ले। 

(२) यातायात सम्बन्धी सुविधाएँ-..राज्य किसी विशेष क्षेत्र 
में उद्योग के विकास के लिए यातायात सम्बन्धी सुविधा प्रदान कर सकता है 
तथा सस्ते भाडे पर कच्चा माल लाने और तंयार मान के ले जाने की व्यवस्था 
कर सकता है । 

(३) तान्त्रिक परामर्श तथा अनुसंधान संवन्धी सुविधा 
राज्य किसी उद्योग के सचालन के लिए योग्य इन्जीतियरो की व्यवस्था कर 

सकता है तथा औद्योगिक अनुसन्धान सरथाएँ खोलकर उद्योग के विकास में 
सहायक हो सकता है । 

(४) सरकार किसी विशेष उद्योग को सहायता देने के लिए अपनी 
तत्सम्बन्धित आवेश्यकताओ को देश मे बने हुए माल से पूरा कर सकती है । 
उदाहरण के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए. भारत सरकार 

नपनी अधिकतर आवेश्यकताएँ कुटीर उद्योगो ढारा बने हुए माल से पूरी 
करती है । 

४--आर्थिक साधनों पर नियन्त्रण 
ग्रह एक प्रकार से नियोजित अर्थ प्रबन्ध का रूप होता है । इसके द्वारा 

सरकार औद्योगिक उन्नति के साधनों पर नियन्त्रण कर लेती है. तथा ड्न्हे 
सनचाहे ढग से विभित उद्योगों में तयाती है। साथनों के नियन्त्रण सबसे 
महेत्वपूर्ण छाख तथा पूंजो पर नियस्त्रण है । उद्योगरो को पूंजी प्रदान करने का 
काम्र बैंक तथा बीमा कस्पनिया विशेष रूप से करती हू ) सरकार इनका 
राष्ट्रीयकरण करके अथवा इन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित करके पू"जी को 
इच्छित उद्योगे की ओर लगा सकती है । 
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५-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
उद्योगो पर सरकारी नियन्नण की सवसे प्रभावपूर्ण विधि उनका राष्ट्रीय- 

करण है। इसके द्वारा समस्त उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है । 
व्यक्तिगत उधोगपतियों को मुआवजा देकर अलग कर दिया जाता है। राष्ट्रीय- 

करण औद्योगिक तियन्तण की अन्तिम अवस्या होती है तथा इसे या तो उस 

दवा में अपनाया जाता है जब देश की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए उस पर 

सरकार का आधिपत्य अनिवाये हो जैसे मौशिक उद्योग [6०४]॥6म506» 
या शस्त्रास्तो के निर्माण सम्बन्धी उद्योग अबवा जब उद्योग की दशा इतनी 

सराब हो जाती है कि व्यक्तिगत उद्योगपततियों द्वारा उमक् चताया जाना 

असम्भव हो जाय । उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करके सरकार उसे स्वय अपने 
अधिकारियों द्वारा चलवा सकती है. अथवा व्यक्तिगत पूंजीपतियो या किसी 

सस्था को उसका प्रवस्ध सौप सकती है। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में आगे 

विस्तारपूर्वक देखिए । 

६-सरकार द्वारा स्थापित उद्योग 
जब हर प्रकार के प्रोत्साहय से भी कोई उद्योग देश में नहीं पदपता 

तो प्राय सरकार स्वय ही उस उद्योग को विक्रसित हरती है। ऐसा 

प्रायः उस समय होता है जब उद्योग के लिए बहुत अधिक पूँजी की 

आवश्यकता हो तथा लाभ की दर बहुत धोमी हो । ताब्निक ज्ञान का अभाव 

भी प्राय व्यक्तिगत उद्योगो के विक्रास मे बाघक होता है जैसे अणु शक्ति का 
विवास्त। ऐसी दया मे राज्य को ही नए उद्योग खौलने का भार उठाना 
पड़ता है। 

क्या राजकीय हस्तक्षेप उचित हे ? 

वर्तमाव परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रश्त बहुत कुछ अग्रसगिक सा 

जाग पडता है। उद्योगों के समुचित विकास तथा उन जनकल्याण के लिए 
उपयोगी बसाने के लिए राजकीय हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है, इस विपय 

पर दो मत हो ही नहीं सकते | साम्पवादी रूस से लेकर पूँजीवादी ब्रिठेल 

और अमेरिका तक सब वह्दी उशोगों पर राजकीय नियस्तण रहता है। प्रश्न 

केवल यह है कि राज्य को किस सीमा तक उद्योगों में हस्तक्षेप करना चाहिए । 

साम्यवादी देशो मे व्यक्तिगत लोगो द्वारा उद्योग का स्वामित्व तथा सचालन 

ब्जित है। वहाँ सभी उद्योगों पर राज्य का अधिकार है? पूंजीवादी देशो 
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में यह मियत्रण बहुत साधारण रहता है । राज्य कैवल औद्योगिक नोति 

के आधारभूत सिद्धाल्तो का निरपण करता है उन सिद्धाल्तों के अनुसार 

उद्योगों को चलाने का भार व्यक्तिगत उद्योगपतियों पर ही रहता है । वास्तव 

में इनके लिए मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेप्ठ रहता है । 

सरकारी नियत्रण का क्षेत्र क्सिरे राजवैतिक धिद्धात्त पर आधारित से 

होकर परिस्थितिथों के अनुसार होना चाहिए। नियत्रण का एक मात्र उद्देश्य 
यही होना चाहिए कि उद्योगो का विकास तथा संचालन जन-कल्याण की 

बूद्धि में सहायवा हो। राज्य को एक प्रकार मित्र, दार्शनिक तथा माय दर्शक 

का काम करना चाहिए। राज्य को चाहिए कि उद्योगों की उन्नति में पडने 

वाली बाधायो का निवारण करे। व्यक्तिगत उद्योगपतियों को प्रोत्साहित 

करने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न करता चाहिए । राज्य का कार्य समल्वय- 

कर्त्ता का होना चाहिए। उसे विभिन्न स्वार्थों --पूंजीपतियो, श्रमिको, 

उपभोक्ताओ--से बीच थे समन्वय करना चाहिए ) परन्तु यदि आवश्यक 

हो जाय तो राज्य को उद्योगो के सचालन तथा स्थापना के लिए भी प्रस्तुत 
रहना चाहिए। साराश यह है कि राजकीय हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण का 
क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार ही सोमित रहना चाहिए। राजकीय हस्तक्षेप 

जहाँ तक हो सके समन्वय स्थापित करने, नीति निर्धारित करने, प्रोत्साहन 

तथा दण्ड की व्यवस्था करने तक ही सीमित रहना चाहिए । 

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 

पिछले पृष्ठो मे राजकीय नियन्त्रण के साधन के रूप में उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण का वर्णन किया जा चुका है। परन्तु वर्तमान समय मे राष्ट्रीय- 

करण इतना महत्वपूर्ण प्रश्त है कि उस पर अलग से विचार करना आवश्यक 

जान पडवा है। उद्योगो के राष्ट्रीयकरण से वात्पयें “राज्य द्वारा उद्योगों के 

सचालन” से होता है| पूँजीवाद के दोपो, वर्ग सघर्ष की उत्पसि, तथा समाज- 

वादी विचार धारा के प्रचार के कारण वर्तमान समय मे राष्ट्रीयकरण का 
नारा बुलन्द होता जा रहा है। उसके लिए पहले हमे राष्ट्रीयकरण के यक्ष 

तथा विपक्ष में दिए जाने वाले तर्को को जान लेना आवश्यक है । 

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तके 

(१) राष्ट्रीयकरण से समाज कल्याण को वृद्धि होती है- 
राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगो का लक्ष्य लान कमाना न होकर समाज 
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कल्याण करना होता है । इमलिए प्राय राजकीय उद्योगों में माल की किस्म 

अच्छी तथा मूल्य उचित होता है । हमारे देश का अनुभव है कि जिन उद्योगों 

का राष्ट्रीय-करण ह्यिः गया उसकी किस्म में पर्याप्त धुधार हुआ | उदाहरण 

के लिए जबसे उत्तर प्रदेश मे सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से 

यात्रा करने वाले मुसाफिरों वी सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई। 
(२) साप्ट्रीयकरण द्वाय उद्योगो को होने वाला लाभ सरकारी ख़जावे 

में जमा होता है और उसे फिर जन-हितकारी कामो से लगाया जा संझता 

है। इस प्रकार देश कल्याण की वृद्धि होती है । 

(३) शाप्ट्रीयकरण से श्रमिकों की दश्षा में सुधार होता है। राष्ट्रीय 

कारखानों का वातावरण अधिक स्वस्थ रहता है। काम करने वालो के बेतन 
में धृद्धि होती है। उनके रोज्ञगार मे स्थिरता आती है। उनक्ता शोपण 

समाप्त हो जाता है जैसा कि व्यक्तिगत प्रवन्ध मे होता है । 

(४) राष्ट्रीयक्रण से उद्योगों मे स्थिरता आती है। जब समस्त 

उद्योग एक ही संस्था द्वारा मचालित होते है तो उनमे समन्वय स्थापित करना 

अत्यन्त सरल होता है। प्रति को माँग के अनुसार संतुलित किया जा सकता 
है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त होकर सहयोग की भावना का 

विकास होता है तथा प्रतिस्पर्द्धा से होने वाली बर्बादी से वचत होती है । 

(५) राष्ट्रीयकरण से लम्बे पैमाने के समस्त लाभ प्राप्त हो जाते है। 

इससे प्रबन्ध मे बचत होती है। सस्ते दर पर पूंजी प्राप्त की जा सकती है। 

विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। एक राज्य के साधन तथा 

उगकी राख किसी व्यक्तिगरा उद्योगपति की अपेक्षा हमेशा ही अधिक होते हैं। 

राष्ट्रीयकरण द्वारा उनका लाभ उद्योगों को प्राप्त हो जाता है। 

(६) राष्ट्रीयकरण द्वारा शज्य की आथिक नीति का सचालन अधिक 
सुविधापूर्वक होता है। व्यक्तिगत उद्योगपतियों के समक्ष राष्ट्रीय हित की 
अपेक्षा निजी स्वार्थ ही प्रधान रहता है इसलिए जब राज्य की औद्योगिक नीति 
से उनके स्वार्थों की वबकर होती है दो दे हर सम्भव उपायो से अडगेबाजी 

उत्पन्न करते है। राष्ट्रीयकरण द्वारा यहूं समस्या सहज ही में हल हो 
जाती है 

(७) राष्ट्रीयकरण समाजवाद का आधार है। देश मे धन तथा शक्ति 
का असमान वित्तरण उद्योगो के व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण विशेष रूप से 

होता है। एक उद्योगपति अपने लाभ को दूसरे उद्योगों से तग्राकर अपने 



औद्योगिक नियमन तथा नियन्त्रण प३३ 

आधीव उद्योगो की संख्या में वृद्धि करता है। इस प्रकार उसकी शक्ति में 
निरन्तर वृद्धि होतो रहती है। छोटे-छोटे उद्योग उसके मुकाविले में ठहर न 

सकने के कारण धीरे-घीरे समाप्त हो जाते है। श्रमिको की शक्ति अपेक्षाइंत 

घटने लगती है ! वर्गे सघर्प का आरम्भ होता है। समाजवादियों के मतानुसार 

समाज में समता लाने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त 

करना तथा राष्ट्रीयकरण अत्यन्त जावश्यक है । 

राष्ट्रीयकरस के विपक्ष में तके 
(१) राष्ट्रीयकरण से औद्योगिक कार्यक्षमता का ह्लास होता है। इसका 

मुख्य कारण व्यक्तिगत रुचि का जभाव है। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योगपति 

समस्त लाभ को भेंगने वाला सथा समस्त हानि का उत्तरदायी होता हे 

इसलिए वह हर यथा सम्भव उपायों से बर्बादी रोकने, लागत कम करने तथा 

उत्पादन की क्षमता को बढाने का प्रवल्ल करता है। राष्ट्रीयकरण किए हुए 

उद्योगों मे उनका सचालन सरकारी अधिकारियों के हाथ में रहता है जिन्हें 

उद्योग के लाभ-हानि से कोई सरोकार नहीं। अतएव वे उसमे कोई व्यक्तिगत 

रुचि नही लेते । इसका फल यह होता है कि प्रति ब्यक्ति उत्पादन घट जाता 

है तथा लागत बढती है। इगलेड में समाजवादी सरकार ने यातायात तथा 

कोयले को खानो का राष्ट्रीयकरण कर दिया । सरकार की ओर से खानों 

में अच्छी से अच्छी मंशीने लगाई गई फिर भी प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत 

कम ही गया और उसे फिर स व्यक्तिगत व्यवश्राइयो के हाथ म देना ण्डा। 

इसी प्रकार भारतवर्ष मे भी जिन उचद्योगा का राष्ट्रीयकरण किया गया 

उनकी लागत बढ गई ) अमेरिका मे जहा उद्योगो का व्यक्तिगत संस्थानों 

द्वारा सचालन होता हे, उत्पादक कार्य क्षमता सोवियत €स की अपेक्षा कही 

अधिक हे 

(२) राष्ट्रीयकरण से प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है। सरकार जब 

किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करती हे ता उसका एकाधिक्रार प्राप्त कर लेती 

है। इस प्रकार एकाधिफार तथा प्रतिस्पर्डा के अभाव के सभी दुगुंण आ जाते 

हैं। उद्योगों का विकास्त रक्त जाता है। उनस जडता उत्पन्न हो जाती है। 

आदधिक सकद के समय सरकार कीमत बढा कर अधिक गृल्य वसूल कर सकती 

है ! प्रवन्ध सम्बन्धी अयोग्यता को छिपाने के लिए उत्पादन को कम करके मूल्यों 
मे वृद्धि कर सकती ह। 

(३) ओद्योगिक प्रवन्ध में झिथिलता आ जाती है। राज्य द्वारा सचालित 
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उद्योगों का प्रबन्ध राज्य के बडे बडे शासनाधिकारियों के हाथ में दिया जाता 

है। उन्हे उद्योगो णे सचालन का कोई अनुभव नही होता । इसके अतिरिक्त 

सरकारी नीति के अनुसार प्राय उनकी घदली एवं स्थान से दूसरे स्थान को 

हाठी रहती है। अतएव उनके अनुभव का लाभ उस उद्योग को नहीं श्राप्त 

हो पाता । सरकारी अधिकारियों कौ अफस्तरी ज्ञान ठथा लाल फीतेशाही 

(ए०१ (४७७७) के दोषो के कारण भी औद्योगिक प्रवस्ध ठीव-ठीक नहीं 

हो पाता । 

(४) उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से उद्योग आर्थिक परिस्थितियों वी अपेक्षा 

राजनैतिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते है । यदि देश मे प्रजातन््त्र है 

तब तो उसमे और भी अघ्थिरता आ जाती है । हर पार्टी की अपनी औद्योगिक 

नीति होती है । शासन सत्ता के बदलने के साथ-साथ औद्योगिक सगठन में भी 

परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार कोई एक स्थिर नीति अधिक समय तक 

नही चलने पाती । इगलेंड जैसे देश में जहाँ प्रजातन्त्र तथा औद्योगिक व्यवस्था 
बहुत पुरानी है इस प्रकार क्री उथल पुथल देखने में आयी। समाजवादी 

सरकार ने पदासीन होते ही कोयले की खानों तथा यातायात का राष्ट्रीयकरण 

कर दिया | अगले चुनाव से कजर्वेटिव सरकार विजयी हुई और इन उद्योगों 
को फिर से व्यक्तिगत उद्योगपतियो को सौप दिया गया । 

(५) राष्ट्रीयकरण से उपभोक्ताओं को हानि होती है । औद्योगिक प्रबन्ध 

वी अयोग्यता, तथा उत्पादन सम्बन्धी दोषो का समस्त भार उन्ही पर पढ़ता 

है।॥ या तो उसे मूल्य भे वृद्धि करके वश्ूल किया जाता है अथवा हानि को 

सरकारी खजाने से पूरा क्या जाता है जिसका भार भी अतत जनता पर ही 

पडता है। कभी कभी तो सरकार एक क्षेत में घन की कमी को पूरा करने के 

लिए दूसरे उद्योग से धन वसूल करती है। उदाहरुण के लिए भारत सरकार 

प्रति बप॑ रेलवे तथा डाक के महसूल में वृद्धि करती जाती है। यह वृद्धि इन 

विभागों मे होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए नहीं वत्तकि अस्य क्षेत्रों में 

धन की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है । इस प्रकार यद्यपि सरकार 

का उद्देश्य लाभ वमाना नही रहता फिर भी वह कभी कभी लागत से बहुत 

ऊँचे दाम वसूत करती हे । 

क्या राष्ट्रीयकरण उचित है ? 
राष्ट्रीररण के गण दोषो पर विचार करने के पश्चात् हमारे सामने 

स्वाभाविक प्रश्न होता है, क्या राष्ट्रीकरण उचित है ? इसके उत्तर में यही 
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कहा जाता है कि जहाँ तक हो सके राज्य को पौद्योगिक प्रवन्ध अपने हाथ में 
नही लेना चाहिए। उसे अपना कार्य क्षेत्र नलौद्योगिक नियन््तण तथा नियमन 

तक ही सीमित रखना चाहिए। राज्य को इस भ्रकार की सुविधाएँ तथा 

परिस्थितियाँ उत्पन्न करती चाहिए जिससे देश मे औद्योगिक विकास हो सके । 

परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों मे उद्योगों का राष्ट्रीकरण अवश्य होना 

चाहिए 

(१) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग--जैसे शस्तास्प्रो का निर्माण । 

(२) ऐसे उद्योग जिनका विकास व्यक्तिगत उद्योगपतियों 

द्वारा नही फिया जा रहा है--ऐसा बहुत बडी पूजी को आवश्यकता, 

जोखिम की अधिकता, लाभ के कम अथवा अनिश्चित होने, तेथा टेकनिकेल 

ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है । सरकार का ऐसे उद्योगों को अपने 

हाथ मे लेकर उनका विकास करवा चाहिए । 

(३) एकाधिकार सम्बन्धी उद्योग--जिन उद्योगों को सरक्षण 
तथा एकाधिकार प्रदान किया जाय उन पर सरकारी आधिपत्य होना चाहिए। 

यदि एकाधिकार अत्यन्त अल्प काल के लिए है तो ऐसा आवश्यक नहीं है 

परन्तु यदि दीघे काल के लिए एकाधिकार दिया गया हो ता उसका रप्टीय- 

करण अवश्य कर देना चाहिए जिससे एकाधिकार सम्बन्धी लाभ को जनता के 
उपयोग में लाया जा रे 

(४) जनहितकारी तथा मौलिक ((८५ ) उद्योग- हम 
उद्योगों का राप्ट्रीकरण उसी दशा में किया जाना चाहिए जब उनका समुचित 

विकास न हो रहा हो अथवा उद्योगपतियों द्वारा उतका उपयोग जनहित के 

विरुद हो रहा हो ऐसी दया में भी समस्त उद्योग वा राष्ट्रीयकरण एक साथ 

करने की आवश्यरूता नहीं है। केवल उन्हीं इकाइयो का राष्ट्रीयकरण करना 

चाहिए जिनका प्रबन्ध बहुत ही खराब हो । 

(५) आदशे उद्योग--बदि किसी उदोग मे प्रवन्ध तथा सगठन वी 
दक्या बढुत ही खराब हो तो सरकार एक जादज्ञ॑ स्थापित करने के लिए कुछ 

आदर्श कारखाने खोल सकती है । 



५३६ औद्योगिक संगठन 

राजकीय उपक्रमों का संगठव 
( 06डबरा52६४एा एणा 504६९ धगा६€7ए॥56५ ) 

राजकीय उपकमो के सगठन को दो भागो में बाँठा जा सकता है :-- 

(१) राजकीय उपक्रमों का स्वामित्व । 

(२) राजकीय उपक्रमों का सचालन तथा प्रवन्ध । 

राजकीय उपकमों के स्वामित्व के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं .--- 

(१) उद्योग पर पूर्ण रूप से राज्य का स्वामित्व हो। उसकी समस्त 

पूंजी राज्य द्वारा प्रदान की गई हो तथा उसका सचालन पूर्ण रूप से राज्य के 

आधीन हो | इस प्रकार के उद्योग एक प्रकार से सरकारी विभाग के समान ही 

काम करते है। उदाहरणार्थ रेलवे, डाक, तार विभाग इत्यादि । 

(२) उद्योग पर राज्य तथा व्यक्तिगत उद्योगपतियों का सम्मिलित 

अधिकार हो । ऐसी दक्ला मे उद्योग का स्वामित्व एक पब्लिक कारपोरेशन के 

हाथ मे सौप दिया जाता है। कारपोरेशन के अश कुछ तो राज्य के द्वारा 

खरीदे जाते है, कुछ व्यक्तियत उद्योगपतियों अथवा अन्य सस्थाओ द्वारा। 

भारतवर्ष मे रोडवेज, एयर इण्डिया इण्टरनेशनल तथा इण्डियन एयरलाइन्स 
कारपोरेशन इस प्रकार के स्वामित्व के उदाहरण है। प्राय ही ऐसे कारपो- 

रेशनो में सरकार को नियत्रण तथा सचालन सम्बन्धी विश्ेषाधिकार प्राप्त 

रहते है। 

सचालन तथा प्रवन्ध के दृष्टिकोण से राजकीय उपक्रमों के निम्नलिखित 

रूप हो सकते है -- 

(१) राज्य द्वारा संचालन---सज्य अपने आवीन उद्योगो को स्वय 
चला सकता है। ऐसे उद्योगो का सचालन रोज्य के किसी मत्रालय द्वारा होता 

है वह् उद्योग एक राजकीय विभाग के रूप मे काम करता है। उसके पदाधि- 

कारियो को नियुक्ति तथा नीति सम्बन्धी सचालन सरकार के उस मत्रालय से होता 

है जिसके आधीन वह उद्योग है। प्रबन्धको की नियुक्ति सरकार द्वारा प्रशासन 
संवाओं (84एआग्राइ7807९ 5९7७०८5) के अधिकारियों में से की जाती है 

तथा उनका स्थानान्तरण (व्राध्यार्शधश) भी होता रहता है। प्रतिवर्ष ऐसी 
औद्योगिक सस्थाओ का बजट तैयार किया जाता है तथा सरकार द्वारा उसकी 

स्वीकृति ली जाती है। ऐसे उद्योग के सचालन तथा भ्रवन्ध की रिपोर्ट मत्रि- 
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मन्डल तथा व्यवस्थापिका सभाजों के समक्ष पेन करनी पडती है तथा विधान 

सभाजो को उसम जावश्यकतानुसार परिवतव का भी अधिकार है । 

(२) व्यक्तिगत सस्थाजं द्वारा सचालन-..कनी कभी राज्य 
किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके उसका श्रदल्प किसी व्यक्तितत सस्था को 

सौप देतो है। ऐसा धराय उसी दश्या म होता हैं जब व्यक्तिगत सस्था आ्थिक 

अथवा तान्त्रिक सहायता देने का चचन दे, या उस सस्था की साख तथा प्रवन्य 

की शैली बहुत ही अच्छी हो । उदाहरण के लिए भारत म रूरकेला इस्पात 

के कारखाने का स्वामित्व पूणरूप से भारत सरकार के हाथ म है परन्तु 
प्रबन्ध जमन सस्था 'कप्स एण्ड डिमेग! ((70999५ 3०9 702098) के हाथ मे 

है। इसका कारण यह है कि कप्स कम्पनी ने करीब सौ करोड रुपये कारणान 
के निर्माण में व्यय करने का वचन दिया था । 

(३) पब्लिक कारपोरेशन द्वारा--राजकीय उद्योगा के धचालन 
की यहू विधि सबसे जचिक प्रचलित है। इसके अवसार उद्योग के लिए एक 

विशेष ससया का निर्माण कर दिया जाता है जिसे पब्लिक कारपारेशन कहते 

हैं। पब्लिक कारपोरशन बहुत कुछ प्राइवेट लिमिटड कम्पनिया स मिलता 
जुलता होता है परन्तु उसकी स्थापना पालियामेन्ट के विशेष अधिनियम द्वारा 

की जाती है । अधिनियम द्वारा ही उसके प्रबंध तथा सचालन सम्बन्धी विधिया 

की व्याख्या की जाती है । कारपोरेशन को यदि कुछ विश्लेपाधिक्षार दिए गय 
हो तो उनका भी उल्लेख इसम कर दिया जाता है ॥ 

पब्लिक कारपोरेशनो के प्रवन्ध तथा सचानन पर प्राय राज्य का 

पूर्ण अधिकार रहता है, परन्तु फिर भी उनमे सरकारी विभाग स जन्तर 
रहता हे । चैवानिक रूप से कारपोरेशन की स्व॒तस्त्र स्थिति होती है, कभी 

कभी वो उसकी पूंजी भी राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियत 

उद्यागपतियो द्वारा प्रदान की जाती है तथा उनके सचालन म उनका भी योग 

रहता है । कारपोरेशन अपनी कायश्यील पंजी के लिए सरकार स ऋण न 

सकता है परतु उसने यह रकम वापिस करनो पडगा । कारपारेशन के किसी 

काय के लिए सरकार को न तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता हे और न 

उस पर दावा ही किया जा सकता है। यद्यपि कारपारेशन अपन अधि 

कारियो की नियुक्ति करव तथा बपनी नीति निर्धारित करने एवं महत्वपू् 

मसलो पर निणय करने के पहले राज्य से परामश करत हू परन्तु विधानत वे 

इसके लिए वाध्य नहीं है । 



भ्र्ेफ औद्योगिक संगठन 

पब्लिक कारपोरेशन के गुर 
राजकीय उद्योगों के पब्लिक वास्पोरेशनों द्वारा सचालन ते निम्नलिखित 

लाभ है -- 

(१) इनसे व्यक्तिगत प्रवन्य तथा राजकीय प्रबन्ध दोनो के ही जाभ 

प्राप्त हो जाते है। दैनिक कार्य-तम में राजकीय हस्तक्षेत्र का डर नही रहता। 

साथ ही साथ महत्वपूर्ण मसतो पर राजकीय नियन्त्रण भी स्थापित हो जाता 
है जिससे इस बात की व्यवस्था की था सकती है कि उद्योग का सघावन 

जन हित के लिए ही क्पा जाय । 

(२) इसमें सीधे राजकीय प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है । 

राज्य सत्ता के परिवर्तन के साथ इनकी नीति तथा सचालन में परिवर्तन नहीं 

होता । इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के पदाधिवारी भी स्थायी हो सकते है 

उनके अनुभव का लाभ भी उद्योग को प्राप्त हो सकता है । 

(३) कारपोरेशन के आधीन उद्योगो का सचालन व्यवप्तायिक स्तर पर 

किया जा सकता है। सरकारी प्रबन्ध मे सदसे बढा दोप यह रहता है कि 
उसका प्रवन्ध व्यवसायिक आधार पर न हो कर सरकारी नीति की सुविधाओं 

के अनुसार होता है। प्राय ऐसे उथोगो में उपभोक्ताओं की सुविधा पर कोई 
ध्यान नही दिया जाता । सरकारी नीति की ही भ्रघावता रहती है। कारपो- 

रैशनो के द्वारा उपयुक्त दाप का अन्त हो जाता है । 

(४) कारपोरेद्ानी के प्रवन्ध तथा संचालन मे व्यक्तिगत उद्योगपतियों 

तथा श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जा 

सकता है। इस प्रकार उद्योगों का समाजीकरण प्राप्त किया जा सकता है। 

इससे उद्योगों पर किसी व्यक्ति विश्ञेप अथवा राज्य का एकाधिपत्य होने के 
बजाय समस्त समाज का अधिकार हो जाता है जो उद्योगों के सामाजिक हित 

में चलाने के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

पब्लिक कारपोरेशन के दोप 
(१) कारपोरेशनो के द्वारा सरकार प्राय. सचालन सम्बन्धी अधिकारो 

को तो प्राप्त कर लेती है परन्तु उसके उत्तरदायित्वा को वहत नहीं करती | 
इतना तो मिश्चित ही है कि कारपोरेशन कैसा भी क्यों न हों उसमे उच्च 

सरकारी पदाधिकारियों, विश्वेषक्षर सचिवालय से सम्बन्धित अधिकारियों का 

प्रभाव विशेष रूप से रहता है। इस प्रकार की दुब्येवस्था अभी हाल मे होने 
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वाले 'मूँददा काण्ड' तथा लाइफ इस्स्योरेश कारपोरेशन की विनियोग वीति पर 
होने वाली खोज मे स्पष्ट हो चुको है। कारपोरेशन एक स्वतन्त्र सस्परा है 

परन्तु उसकी विनियोग वीति पर वित्त म्रालय का प्रभाव बहुत अविक था । 

वित्त मन््त्री तथा उसके प्रधान सेकेटरी के आदेश पर कारपोरेश्वव ने कुछ ऐसे 

सौदे तक कर लिए थे जिनमे हानि होना करीब करीब निश्चित ना था। 

इस प्रकार समस्त वाम वित्त सत्रालय के इश्चारे पर होता घा परन्वु गलतो 

होने पर उसका दोप कारपोरेशन के मत्ये मढ दिया गया । 

(२) कभी कमी कारपोरेशनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 
सरकार का हाथ संचालन तथा प्रवन्ध में सगण्य रहता है परन्तु होने वाली 

हानि का अधिकाय सरकारी खजाने को ही भुगतान पडत्ता है। ऐसी स्थिति 

उसे समय उतरन्न होती है जब अधिकाश पूँजी सरकार द्वारा लगाई जाती हे 

परल्तु प्रबन्ध समितियों मे दूसरे वर्गों का बाहुल्य रहता है। ऐसी दण्या भ प्राय 

प्रवन्धक सरवार की आड लेकर हर तरह के उल्टे सीधे सौदे करते रहते ढे 

तथा कारपोरेशन को हानि पहुँचाते है । 

(३) कारपोरेयन के सचालक मण्डल मे जो लोग होते ह उनका कारपो- 

रेशन के सचालन मे कोई वित्तीय स्वार्य नहीं रहता । उन्हें किसी प्रकार की 

कोई पूँजी उसमें नहीं लगानी पडती जैसा कि सपुक्त पूँजी की कम्पनियों के 
संचालकों के लिए आवश्यक होता है। फलत उन्हे कारपोरेशन की सफलता 

अथवा असफलता की कोई घिन्ता नहीं रहती । प्राय देखा गया है कि जिन 

राष्ट्रीयक्ृत उद्योगो का पबन्ध ऐसे कारपोरेशनो के हाथ मे आया उनम बरावर 

घाटा ही हो रहा है। उदाहरण के लिए भारतदर्प मे हवाई सातायात के 

दोनो कारपोरेशन धाटे पर चल रहे है। लाइफ इन्श्योरेन्श कारपारेशन की 

स्थापना के पहले ही साल बाद दीमे की रकम में बहुत बडी क्रमी आ गई। 

दामोदर घाटी कारपोरेशन तथा अन्य ऐसे कारपोरेशनों के विरुद्ध ज्राडीटर ने 

बहुत से आक्षेप किए हैं। इसी से स्पप्ट है कि पब्लिक कारपोरेचन बहुच 

अधिक सफल नही हो से है । 

ऊपर बतलाए हुए दोप वास्तव मे कारपोरेश्नो मे मौलिक रूप से नहीं 

रहते । वे उनके दोष पूर्ण सगठन के कारण पाय जाते है। इसलिए उन्हे 
सगठन भे सुधार करके दुर किया जा सकता है । 

छागला कमीशन के सुझाव 
कुछ ही समय पहले लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की जाँच करने के 
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लिए वम्बई के जस्टिस छागला को नियुक्त किग्रा गया था। जापने पर्बाण 
खोज के पश्चात् जो सुझाव दिए उनमें से कुछ सभो कारपोरेशनो पर लागू 

किए जा सकते है। ये सुझाव निम्वलिखित हैं -- 

(१) शरबार को जहाँ तक हो सके इस प्रकार के स्व॒तन्त कारपोरेशनो 

वी कार्यशैली में हस्तक्षेप नही करना चाहिए । यदि ऐसा आवश्यक ही हो 

जाय तो कारपोरेथन के अधिकारियों के पास लिखित निर्देश भेजना चाहिए 

ताकि कोई चूक पडने पूर सरकार को अपना उत्तरदायित्व टालने का मौका 
ने मिले । 

(२) बारपोरेशत के चेयरमैल सरवारी परदाधिकारियों के बजाय ऐसे 

लोगों को चुनना चाहिए जो उस का का अनुभव रखते हो । 

(३) यह उच्च सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार के कारपोरेशनो 

का प्रवन्धक बनाया जाय तो उन्हे यह बात स्पष्ट बता देती चाहिए कि उनका 

कतंव्य तथा स्वामिभक्ति वारपोरेश्वन के प्रति होतो चाहिए न कि सरकार 

बंग ओर | तात्पर्य यह है कि उन्हे स्वतन्त्र रूप से कारपोरेदन तथा जनता के 

हित के लिए काम करना चाहिए अपने उच्च अधिकारियों की बातों को आँख 

मूद कर नही मानना चाहिए जैसा कि सरकारी विभागों में होता है । 

(४) पालियामेन्टरी सरकार मे यदि कोई मलन््त्री इस प्रकार के कारपों- 
रेशन के काम में हस्तक्षेप करता है तो उसे ससद को अपने काम से अवगत 
करा देवा चाहिए तथा उसकी राय ले लेनी चाहिए | 

अन्य सुझाव 

उपर लिखे हुए सुझाव स्वतन्त्र कारपोरेशनों के काम में मन्रि-्परिपद द्वारा 

किये जाने वाले दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेपो को रोकने के लिए दिए गए है। 

इसके अतिरिक्त अन्य सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते है । 

(१) कारपोरेशन की सचालक समिति मे सरकार तथा अद्यवारियों के 
प्रतिनिधियों के अतिरिक्त श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी 

सम्मिलित करना चाहिए । जहाँ तक हो सके उसवे' सचालक मण्डल में सभी 

हितों के लोगो को सम्मिलित करना चाहिए। 

(२) कारपोरेशनो के द्वारां उद्योगो के समाजीकरण पर जोर देना 

चाहिए। जब इन पर सामाजिक नियन्त्रण रहेगा तभी इनकी कार्यशैली जन- 
हित वे लिए भग्नसर की जा पकेगा। 
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(३) प्रायः कारपोरेशन बच जाने के पश्चात् सचालको की ऐसी धारणा 

बन जाती है कि व्यक्तियत उद्योगपति सभी बुरे हे। इसलिए अपने आधीन 

उद्योगी के सचालन में न तो उन्हें सम्मिलित किया जाता है, और न उनकी 

राय ली जातो है । बल्कि ऐसे लोगों की तरफ से आने वाले सुज्ञाओं को प्रति- 

क़्यावादों तथा पूंजीवादी कहकर ठाल दिया जाता है। इस प्रकार वी 
प्रधुत्तियो को दूर रखना चाहिए, कारपोरेशन को सबके सहयाग से काम करता 

चाहिए। कसी के विरोध से नही । 

भारत में उद्योगों का नियन्त्रण तथा नियमन 
(८००(7०॥ 27७ ए४९६७।०६४०॥ ०६ ॥ह50५5६४४९६ 0 ]#0493) 

भारत म औद्योगिक विकास का इतिहास सरकारी उदासीनता, अग्रेी 

माल के प्रति पक्षपातपुर्ण व्यवहार तथा लकाझायर के उद्योगो को भारत के 

बल पर चलाने के एक नियमित पड्यत्न का इतिहास है। औद्योगिक विकास 

इगर्लंड में सबसे पहने ठुआ इसलिए जब अन्य देशों के उद्योग धन्घे अपनी 
शैशवास्था मे थे, ब्रिटिश उद्योग पर्याप्त रूप से पुष्ट हो चुके थे। इसीलिए 
स्वृतन्त्र व्यवसाय की नीति ([.0/558 ए»॥० ?०॥९०)) अग्नेज़ों के पक्ष मे थी। 

इसलिए पर्याप्त समय तक स्वतन्त्र व्यवसाय की नीति का नारा बुलन्द करके 

ब्रिटिश्न उद्योगरे के लिए भारत के बाजार को सुरक्षित रक्खा गया। जूट और 

रुई जैसा भारी और कच्चा मात भी निर्माण के लिए सात समुद्र पार इसलैंड 

भेजा जाता था जौर प्राय उसका निर्मित माल फिर से भारत जाता था। परन्तु 

धीरे-घोरे जापान को व्यावसाधिक उन्नति से स्थिति बदल गई। इमगलैडस 

जापान के साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्डा करना अत्मन्त कठिन था इसलिए 

भारतवर्ष मे मिलो को स्थापना करके यही से एशियाई बाजार पर अधिकार 

कायम रखने की योजना बनाई गई। फलत अग्रेजी पूंजी से देश मे लौद्योगिक 

विकास का आरम्भ दुआ । 

शक्तिशाली ब्रिटिश्वि उद्योगपतियों के सामते भारत सरकार कुछ भी करने 
में असमर्थ थी । अतएवं औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी हस्तेक्षेप कम से कम 

रहा । सन् १९२१ मे फिस्केल कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने 

विवेकपूर्ण सरक्षण नीति को अपनाया । परन्तु उसमे भी ब्रिटिश माल को 
राजकीय सुविधायें त॒क्तएथ्णश ?ःर्थश०प०८) कायम रही | सरक्षण का प्रभाव 

भारतीय उद्योगों पर काफी अच्छा पडा । जिन-जिन उद्योगों को सरक्षण मिला 
उनको जाश्ातोत वृद्धि हुई ॥ इसमे शक्कर उद्योग का नाम विशेषत्प से 
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सस्वेल्मीय है । सरक्षण के सिनसिले में मरक्षण प्राप्त उद्योगों पर सरवारो 

द्ियन्तरण पर्माप्त माना में स्थाण्ति हो गया! सरकार को सरखम प्राप्त 

उद्योगों वी लाग्रत, मूल्य उत्पादन विधियों इत्यादि पर व्यफी ध्यान रखना पडता 

कर दिया गया था कि वे तासम्बन था। तथा उद्योगों के ठिए यह आवश्यक 

न्धित मूचना सरकार के पास भेजते रहे ॥ 

सन् १८८१ में मजदूरों की दयनीय दश्या पर सरक्षार ने पहला कारखानों 
अधिनियम (+०८०7७ ४०४ पास किया । इसके अनुसार व्गम करने के घष्टों 

वारखाने की दशा दयादि से मम्बन्यिति नियम बनाए गए। इसक्षे परुचात् 

१८९१, १९११, १९०२, १९३४ तथा १९४८ में समय-समय पर इसमें 

परिवतन किया गया। इसके दारा कारीयरो को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान की 

गई तथा कारमानों की कार्य प्रणाली पर सरक्तारी निदन््तण काफ़ी बदा दिया 
ग्या। क्यरखाना अधिनियम के अलावा खानों में काम करने वाले तथा चाय 

के दबीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी नियम बनाये गये। 

स्वतन्त्रटा के पश्चात् इस क्षेत्र मे विनेष रूप से उन्ति हुई तथा न्यूततम वेतन 

अधिनियम (ऐन॥प्राण्णा ए/९९5 8९) प्राविडेप्ट फण्ड अधिनियम कर्मचारी 

राज्य दीमा योजना इत्यादि के द्वारा कारखाने मे काम करने वाले मजदूरों को 

दशा में सुधार करने का प्रबल क्या गया। 

माल वी क्स्म, मूल्य तथा उत्पादक विधियों इत्यादि पर नियनण 

विश्येपन्प सें द्वितीय महायुद्ध काल में आरम्भ हुआ । युद्धकाल में ही सरकार 
ने कानून पास करके नई कम्पनिया की स्थापना पर निंयत्रण कायम कर दिया। 

इस अधिनिप्रम के अनुसार कोई भी नई वम्पनी कायम करने के पहले अथवा 

पुरानी कम्पनिया की पूंजी में वृद्धि करने के पहले भारत सरकार के वित्त 

विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया । इस अधिनियम क्य उद्देश्य 

यह था कि युद्धकाल मे ऐसी कम्पनियों को स्थापना न हो जाब जो आगे 

चलकर डूब जाँय तथा देश मे आथिक सक्ट उत्पन वर दें। साथ ही साथ 

इसब्ग उपयोग देश में एक नियन्त्रित विनियोग के लिए भी क्या था सकता 
था। यूद्धकात् म ही सरकार ने सूल्यो तथा विवरण पर भी नियन््तण कायम 

क्या । खास खात चोज़ो के लिए रास्निग की व्यवस्था वी गई। बहुत सी 
चीजो के भाव सरकार की ओर से नियत कर दिए गए । 

स्वतन्त्रता के पश्चात् ही भारत सरकार ने नियोजित अं व्यवस्था तथा 

उद्योगों के समाजीक्रण की ओर कदम उठाया। पुरादी पूँजीवादी व्यवस्था 
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देश के लिए अनुपयुक्त थी । देश के तन्तुलित औद्योगिक विकास तथा जन 
कल्याण के दृष्टिकोण से यह आवश्यक था, उद्योगों पर सरकारी नियत्रण हो 

तथा उनकी वृद्धि के लिए राज्य की जोर से अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाय। 

इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक था कि औद्योगिक विकास मनमाने ठग 

से न होकर एक निश्चित योजना के अनुसार हो ॥ इसलिए सरकारी नीति में 

परिवर्तन आवश्यक घा। भारत सरकार की औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९४५, 

जौद्योगिक (विकास तथा तियमन) अधिनियम १९५१ तथा १९५३ एव 
औद्योचिक नीति अधिनियम १९५६ में आप्त होता है। प्रत्येक अधिनियम का 

विस्तृत वर्णन नीचे दिया जा रहा है । 

औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९४८ 

स्वतन्नता के पश्चात् भारतीय उद्योगो मे सरकारी नीति के सम्बन्ध में 
बडी गलत फ्हमी फैली । कुछ उद्योगपतियों ने कहना शुरू किया कि राज्य 
समस्त उद्योगों पर अधिकार कर लेगा । अतएवं समस्त उद्योगों मे भव तथा 

शका का वातावरण छा गया ॥ फ्लत उत्पादन कम होने लगा । नए उद्योगों 

भें विनियोग कम हो गया । देश में इस समय सवसे तीब्र आवश्यकता उत्पादन 

बढ़ाने की थी । अतएवं ६ अप्रैल सन् १९४८ को तत्कालीन उद्योग मन्त्ी 

थी श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने ससद मे भारत सरकार की औद्योगिक नीति की 

घोषणा की । नीति की विश्लेपताएँ इस प्रकार थी -- 

[१] उद्योगों को चार श्रेणियो म विभक्त किया गया जो इस प्रकार थे - 

(अ) पूर्ण सरकारी एकाधिकार के उद्योग--इस प्रकार के 
उद्योग केवल सरकार द्वारा ही खाले जा सकते हैं। व्यक्तिगत उद्योगपरचियों 

को इनमे सम्मिलित नहीं किया जा सकता; इसमे निम्नलिखित उद्योग 

सम्मिलित क्यि गये। शस्त्रास्त्रों का निर्माण अणुश्क्ति का विकास कथा रेलवे 

वाहायव ? 

(व) मिश्चित क्षेत्र के उद्योग--इछ् वर्ये के उयोगो का सचालन 
सरकार हारा होगा परन्तु इसमे व्यक्तियत उद्योगपतियो को भी स्थान दिया जा 

सकता है । इस वात वा प्रयत्व किया जावेगा कि नये उद्योग केवल सरकार 

द्वारा ही! खोले जाय परन्तु जो औद्योगिक इकाइयां पहले से हीरे व्यक्तियत प्रबन्ध 

के अन्तर्गत काम क्र रही हैं उदवो दस साल तक इसी प्रकार काम करने की 

ननृमति दी जावेगी । दस साल वाद सरवार इस वात का निर्णय करेगी कि 
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उनवा राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा नहीं । इस वर्ग में कोयला, लोहा और 

इस्पात, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, टेलीफोन, तार, वायरलेस के निर्माण तथा 

खनिज तैलो के उद्योग सम्मिलित किये गये । 

(स) सरकारी नियन्त्रण के उद्योग--इस प्रकार के उद्योगों 
वा राष्ट्रीयकरण तो न क्या जावेगा परन्तु उन पर पर्याप्त सरकारी गियस्त्रण 

रहेगा । इस वर्ग की लिस्ट सबसे बडी है तथा सभी प्रमुख उद्योग इसम सम्मि- 

लित क्ये गये है। मुण्य मुख्य उद्योग इस प्रकार है -- मोदर गराडियाँ तथा 
ट्रैबडटर, मझ्नीनो के औजार, बिजली की मशीनें, भारी रासायनिक पदार्थ तथा 

खाद दवाइयों, रवर का सामान, सूती तथा ऊनी वस्त्र व्यवसाय, सीमठ, 

शवकर, कागज़, समुद्री तथा हवाई यातायात, तथा खनिज इत्यादि । 

(द) साधारण सरकारी नियन्त्रण के उद्योग-- उपर के 
तीन वर्गों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों मे व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा। ऐसे उद्योगों 

के सचालन तथा प्रबन्ध पर राघारण सरकारी नियन्नण रहेगा निश्चय ही इस 

वर्ग में आने वाले उद्योग वहुत महत्वपूर्ण नही है । 

[२] बौद्योगिक लाभ मे श्रम का उचित भाग होना चाहिये। यह हिस्सा 

श्रम की उत्पादक शक्ति के आधार पर होना चाहिये । सरकार के द्वारा इस 
बात का प्रयत्न किया जावेगा कि श्रमिकों को उचित वेतन तथा पूंजीपतियो को 

पूँजी पर उचित लाभ मिल सके । 

[३] विदेशी पूँजी के प्रति सरकार की नीति यह होगी कि ऐसे उद्योगों 
में अधिकाश स्वामित्व तथा प्रवन््ध भारतीय उद्योगपतियों के हाथ में होना 

चाहिये । उसमे भाश्तीयो को उत्तरदायित्वपूर्ण पद देना चाहिए । जिन कामों 
के लिए योग्य व्यक्ति न प्राप्त हो सके उनके लिए विदेशी विशेषज्ञ रकसे जा 

सकते है परन्तु भारतीयों को उचित शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए जिंससे 

वे उनके स्थान को ग्रहण कर सकें । 

(५४] कुठीर उद्यागो का राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में अत्यस्त महत्वपूर्ण स्थान 

है अतएवं सरकार इनके विकास का भरसक प्रयत्न करेगी! केन्द्रीय सरकार 
लम्बे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर के बीच में समन्वय स्थापित करने का 

प्रयत्न करेगी जिससे कि दोनो का ही समुचित विकास हो सके । 

सरकार की तटकर नीति इस सिद्धान्त पर आधारित होगी कि देश के 
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आलन्तरिक साधनों के विकास में विदेशी प्रतिस्पर्दा बाधक न बन सके । साथ 
हो साथ उपभोक्ताओ पर अनुचित बोझ भी न पड सके $ 

[६] श्रमिकों के लिए घरो की व्यवस्पा को जायग्री तथा दत साल में 
दस लाख घरो की योजना बनाई जावगी । 

[७] बरकारी कर नीति इस प्रकार से निर्वारित होगी कि जिसने दचत 
तथा विनियोग को प्रोत्साहन मिले तथा घन का अनुचित केन्द्रीकरण भी न 
हो सके । 

औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम १९४५१ 
[ ॥0495$ध7९४ (0८घ९०ए००४ & रि०2०३६४०४) #८६ [95 ] 

सन् १९४८ में औद्योगिक प्रस्ताव पास हुए करीब तीन साल हो गये थे। 
इस बीच देझ् में बहुत से परिवर्तत हुए ॥ सरकार ने प्रथम पंर्वर्षीय योजना 
सन् १९५० में लागू कर दी थी। इसके साथ-साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था 
की स्थापना बा अन्तिम घ्येय घोषित कर दिया थवा । पुरानी औद्योगिक नीति 
में अब परिवर्तन की आवश्यकता थी । अतएवं जक्टूबर सन् १९५१ में सरकार 
ने औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम पास कर दिया । अधिनियम 
की मुख्य-मुख्य शर्तें इस प्रकार है -- 

(१) सरकारी नियन्त्रण का क्षेत्र विकसित कर दिया गया। इसके लिए 
जो अनुसूची बनी उत्तम ३६ उद्योगों क्षो सम्मिलित किया गया। इनमे प्राय 
सभी बडे-बड़े उद्योग सम्मिलित कर लिए नए। हवाई जहाज, जास्त्रास्त्रों के 
निर्माण, लौह इस्पात जहाजो, मोटर गाडियो के निर्माण जैसे बडे-बडें उद्योगो 
से लेकर बैटरी, वाइसिकिल, रेडियो, सिताई की मशीनों तक के उद्योग 
सम्मिलित कर लिए गये ये ।* 

+ गृ॥९ णि0सशआाह 8 धीढ ८०॥ए८:९ ॥5६ ०३6 000४:९५ पादप 
॥॥ घाह इटो९७७९ 

॥, शा (कई. 2, #यगाड भा /ाएफ्रप०5, 3. 7॥07 304 $:९श, 
4. (03, 5 'ग्पोशाबएब्यं गाव $घशापरीट ॥5पपााशा।5, 6. 0.०7 
गाए /#जाउएणा पिश॑, 7, 55 गाव॑७०घपीढा ४९६5४९४, एछा0०एशॉट्त 59 
घी 48९7९) ० 5६९४००), शे९ल्प्राटाएए 9 ग्राध्यात८छा 7०४९९, 8. 508०६, 
9. 80४०7009९5, ॥0, ॥6]९०४०४९४, ]९0४/3# 303 ५४7९।४५५ (०॥त॥0- 
गाल्यपतात 3ए9एगरबटए5,. 4... 7 03घ65 गरव४० रण (०प5८०॥ ०7. |०८७ 
[2, टछशहाशा८, 3 हार्प्ताट बिगाए5 आव जाई, 4, हि्टफाए ॥00075, 
45. (4६३५४) (टदएणाल््गड, 6, ९३५) ७४४६7), 7. [०८०४०४७४४६५, 
98, ॥43पका॥९ ००६ ॥१. पाफटज भा4 €द्ु0.9गशा(5 ठिर इशाहाओणा, 
है79050॥5597 303. ख5प४0फ७छ०७॥ छा शै€८ात्य शाशहए>७, 20 ४07- 
बक्ष[००5 ॥78४30$, 2]. ?9787६ 22. शि/7735690८2) 07025, 23. #0शछा' 
आए ॥ठंए504 /एट्णागे,_ 24, रिए४9९८ 8०045, 25, [९३७८७ टूु०005, 
26 ५(००॥९७ ६९२८:/०5४, 27. /३४35०३७ जाएं ४९०६९८७०४७ ०भे, 28. #ह700- 
€्पॉप्पार्भ ग्राफ्राध्ताथा५,.. 29. 8६065. णि३> ध्शा5$ भाव 5007०8० 
30. 8-८)पे९६ 30९. घधीश्ाण एगआ६5, 3]. लेएशल्या९६ जाते |ाप्था$, 

32. #म्श73 (ए७905४07 धिह॥25,.. 33. 92५6 67१20 #ए775, 
34. रिबशा9 रिवटशराड, 35. 5६७४8 बढ दा।(आाडु तोडदीधा९8,- 36, बाड़ 
भाप 0 ६०05. 



5. औद्योगिक संगठन 

(२) सरकार को इन उद्योगों पर बदत बडे अधिकार दे दिए गए। 

सरकार इन उद्योगों के उत्पादन को बढाने, माल की किस्म में सुधार करने, 

किसी विशेष कच्चे माल का उपयोग करने अथवा जान वूझकर उत्पादन घटाने 
वी तियाओं को बन्द करने का आदेश दे सवती है। सरवार वो यह भो 

अधिकार है कि किसी भी व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई दा उत्पादन घटने अथवा 

माल वी क्स्मि खराब होन पर जाँच करवा सकती है तथा जावश्यत्रत्तानुस्नार 

उसे रोकने के लिए उचित कदम उठा सकती है | 

(३) अधिनियम मे, सरकार को उद्योगों के नियमन तथा नियन्त्रण के 

लिए परामर्श देने के लिए ३० सदस्यो की एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद वी 

व्यवस्था को गई। परिषद् में विभिन हितों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाने 
की व्यवस्था थी । 

(४) प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग विकास परिषदों (06ए2४०/ऋ 
7060६ (०४7८७) की स्थापना की गई। इनमें सरकारी प्रतिनिधियों के 

अतिरिक्त श्रमिकों, उत्पादको तया उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित 

क्ए गए। 

(५) सरकार को इस वात का अधिकार दे दिया गया कि उद्योगों पर 

शीष वर तगाकर एक निधि दा निर्माण करे । इस निधि का उपयोग तात्रिक 

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार 

क्सी विज्येष उद्योग को ताबिक प्रशिक्षण (व८कप्राटआ प्रोश079) का प्रवन््ध 

करने के लिए बादेश दे सकती है। 

(६) सरकार को इस वात का भो अधिकार दिया गया कि नियन्त्रित 

उद्योगों में से कसी से भी आवश्यक ऑक्डे माँगा सके । 

सन् १९५३ का सशोधन 

सन् १९५३ में अधिनियम को अधिक व्यापक बनाने के लिए आवश्यक 

सझोधन क्ये गये। सद्योधन की झुख्य मुख्य घाराएँ निम्नलिखित थी *-- 
(0, नियन्त्रित चचयोग्रो की अनसूची में, जिम्नलिखित ६, उद्योग और 

सम्मिलित फिये गये--[ १] ज्ञीशा तथा चीनी मिट्टी का सामान, [२] रेशम 

तथा नकली रेशम, [३] रग, [४] सावुन, [५] प्लाईडड, [६] फ़ेरो- 

मैंगनीज । छ 
(२) उपयुक्त वर्यो के अन्दर आने वाले उद्योगों में ऐसी औद्योगिक 

इकाइयो को भी सम्मिलित किया गया जिनमे पूँजी १ लाख से कम थी। 
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६३) सरकार को उद्योगों के नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त विस्तृत 
अधिकार दिए गए । सरकार यदि समझे कि किसो उद्योग का प्रवन्ध ठीक-ठोक 

ठग से नही हो रहा है तो दिना जांच भी किसी उद्योग पर अधिकार कर 

सकती है। इसके लिए सलाहकार परिषद की सिफारिश्ष की भी आवश्यकता 

नही है । 

(४) नियंत्रण में लिए हुए उद्योग पर सरकार ससद् की राय से ५ 
वर्ष से अधिक समय तक अधिकार रख सकती है । नियत्रण काल में सरकार 

कम्पनी के पार्पदू सोमा नियम (शध्याग»णतणा) दथा पापषंद् अच्तनियम 

(#700८९५$ ० 6$४००2४४०४) की अवहेलना कर सकती है । 

नई ओद्योगिक नोति १९५६ 

३० अप्रैल सनू १९५६ को भारत सरकार ने पालियामेट में नई 

औद्योगिक नीति की घोषणा की । सन् १९४८ में धोषित औद्योगिक नीति मे 
अब तक काफी परिवर्तन हो चुका था। सामाजवादी अर्थ-व्यवस्था तथा जन 
कल्याण राज्य (एशशांभथ० 5786) की स्थापना का लक्ष्य सरकार द्वारा धोषित 

क्या जा चुका घा। जतएव जब नई जौद्योगिक नीति मे औद्योगिक क्षेत्र मे 
सरकार के बढते हुए नियत्रण तथा प्रभुत्व पर जोर दिया गया । नई औद्योगिक 
नीति की मुझ्य मुख्य विद्येषताएँ इस प्रकार हैं -- 

(१) समस्त उद्योगो को 'तीन भागों मे”! विभाजित किया यया जो इस 
प्रकार थे - 

(अ) राजकीय एकाधिकार के उद्योग 
इसमे कुल १७ उद्योग सम्मिलित किए गए जिन्हे प्रथम अनुसूचो 

(5०४९४०७ 8) में दिया गया इसमे निम्नलिखित प्रकार के उद्योग सम्मिलित 

किए गए । 

(१) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग-..जैसे शस्त्रास्त्रो का निर्माण तथा 
अशुशक्ति का विकास 

(२) भारी उद्योग--जैसे लौह तथा स्पात उद्योग, बडी-बडी विजली 
की मशीने इत्यादि । 

(३) खान सम्बन्धी उद्योग-कॉयला, लोहा, खनिज तेल, 
जिप्सम, गधक, सोना, हीरा इत्यादि । 

(४) यातायात तथा सन्देशवाहन के साधन--...जैंछे हवाई 
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णहाजो का निर्माण, वायु यातायात, रेलवे यातायात, समुद्री जहाज का 
निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस ईत्यदि वा विर्माण । 

(५) इस सूची भे आने वाले उद्योगो का विकास साधारणत सरवार 
हारा ही होगा । जो व्यक्तियव इकाइयाँ पहले ते ही इस क्षेत्र में काम कर 

रही हैं उन्हे काम करने दिया जायगा तथा उमके विस्तार में भी वाघा 
उपस्थित न की जायेगी । परन्तु सरकार आवश्यकता पठने पर इनका राष्ट्रीय 

करण बर सकती है तथा सरकारी उद्योगों में भी व्यक्तिगत उदच्चोगपतियों 

को साझी बना सकती है! परन्तु ऐसा करने मे सरकार उद्योग अपवी नीति 

के अनुसार चलाने का विशेषाधिकार रघेगी। साराश यह है कि इस प्रकार 
दे उद्यायो दे विकास तथा नियत्र॒ण पर सरकार को अधिकार तो दे दिया गया 

है परन्तु उछ्तम पर्याप्त लोच रस्ती गई है । 

(ब) राज्य तथा व्यक्तिगत उद्योगों का सम्मिलित क्षेत्र 
इस क्षेत्र में कुछ १९ उद्योग सम्मिलित किए गए हैं जि-हें 'अनुमूची व 

में दिखलाया गया है। मुख्य-मुख्य उद्योग जो इसमे सम्मिलित किए गए 

इस प्रकार है >सभी खनिज पदार्थ, मशीनों थे औजार, रासायनिक उद्योगों मं 

काम जाने वाले मौलिव पदार्थ जंसे प्लास्टिक का निर्माण, खाद, आवश्यक 

दवाइयाँ, रासामतिक लुग्दी, सडक तथा समद्री यातायात इत्यादि । 
इस भाग के उद्योगों वे' विकात का उत्तरदायित्व राज्य तथा व्यक्तिगत 

उद्योगपतियों दोनो पर ही होगा । इस वर्ष के उद्योगों पर कमश राज्य वा 

स्वामित्व स्थापति किया जावेयां। इसलिए राज्य इस प्रकार के नए उद्योगों 

के विकास की भरसक चेप्टा करेगा। परल्तु कुछ श्रमय तक व्यक्तिगत उद्योगों 

के: विफास को भी समान अबसर दिया जावेगा | 

(स॒) व्यक्तिगत क्षेत्र 
इस वर्ग मे बाद्री सब उद्योग सम्मिलित किए गए हैं। इससे छोटे- 

छोटे उद्योगों से लेकर बड़े-बड़े उद्योग जैसे बुनाई उद्योग, कागज, सीमेंट 

इत्यादि सम्मिलित है। इत उद्योगो का विकास थयासम्भव व्यक्तियत उद्योग 

पतियों द्वारा किया जावेगा। सरबार इन उद्योगों वे विक्रास के लिए 
यातायात, पूँजी, शक्ति, तथा अत्य आवश्यक साथन प्रस्तुत करने का 
प्रयास करेगी तथा चरक्षण एवं उचित कर नोति हारा उद्योग के सबद्धव 

वा प्रयास करेगी। इस प्रकार इस वर्ग के उद्योगों के विकास में सरकार 

केवल परोक्ष सहायता प्रदान करेगी परन्तु यदि आवश्यक हो ती सरकाद 
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इन उद्योगा का राप्टीयकरण कर सकतो हे जबबा उनके नियत्रण सम्बन्धी 

उचित अधिनियम वना सकती हे 3 

> देशक आविके विकास के लिए भारी आयार भूत उद्योगा की 

स्थापना जावश्यक है । इसलिए इन उद्योगा की स्वाण्ना तथा विकास का 

जिम्मा स्कथ सरकार ने लिया ह नौर र८ पहले बय म धम्मितित किया गया। 

(३) भारतीय संघ का उदृश्य समानवादी व्यवस्था की स्थापना करना 

तथा सम्पत्ति के समान वित्तरण की वन्यव था करना है। इसके लिए आवश्यक 

हू कि आर्थिक शक्ति का केस्द्रीकरण न होने थावे। अतएबं सरकार को 

औद्योगिक नीति ऐसी होगी कि त्मण सभी बर बड़ उद्योगो क स्वामित्व तथा 

प्रबन्ध में राज्य का क्षत्र बढता जायंगा 

(४) व्यापार के श्त्र मे भी राज्य नमश बढता हुआ भाग लेगा चर 

इस प्रकार उद्याग त्तवा व्यापार सनी श्ता म धन तथा ज्षक्ति के केद्रीकरण को 
राकने की चेप्टा की जायेगी । 

(४) द्श क॑ जीद्यागिक विकास म व्यक्तिगत क्षत (शाए॥० ४९००४) 

का महत्वपुण स्थान है इसलिए निश्चित सीमाजा के भनन््दर तथा निश्चित 

बोजना के जनुसार उनके विकास को प्रोत्माहन दिया जायेगा । 

(६) राज्य उद्योगा क विकास के तिए यथा सम्भव जाधिक सहायता 

प्रदान करेगा । सरकार सटकारिता के आवार पर स्थापित उद्येग्गा को विनेष 

सहायता दगी | सरकार विएप पा स्थितियों मे उद्योगों का सहायता प्रदान 

करन के लिए उनके जग घरोद सकती है अथवा ऋण पत्रा की खरीद कर 

सकती है । 

(७) सरकार इस धन का प्रयास करेगी कि उद्योगा का संचालन 

राज्य की निधारित नीति के अनुसार हो परन्तु एक ही उद्योग म सरकारी 

तथा व्यक्तिगत औौद्योगिक दकादया के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहा 

किया जाएगा । 

(०) उद्योग्रा का वर्ककिरण पूछ रूप से स्थिर नहा होगा। सरकार को 

अधिकार होगा कि किसी भी वग्म म आने वाला जौद्यागिक इकाइवा का 

राष्ट्रीकरण कर सके तथा प्रचम्म वग मे जाने वाल उद्याया म भी व्यक्तिगत 

उद्यायपतियों को सस्मितित जर जे । दसक जतिरिक्त बद बड़ सरकारी उद्याव 

अपनी नावश्यकता का सामान जस छाट छाट पुर्जे इत्यादि व्यक्तिगत उद्योगा स 

पप्त कर सकत हू । 
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बया नई औद्योगिक नीति एक कान्तिकारी कदम है ? 
सरकार की नई ओद्योगिक नीति के सम्बन्ध में बडा मत वैपम्य है। 

कुछ लोगो के मतानुसार यह बहुत बडय श्रान्तिकारी कदम है अन्य लोग उसे 

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति का ही प्रिवद्धित रूप समझते है। यद्यपि 

इसमे कोई सदेह नही कि दोनो ही नीतियो के आधारभूत सिद्धान्त समान है! 
दोनों में ही मिश्रित अर्थ व्यवस्था शैर्धाऋ६४ ६८००७०७५) को थाधार माता है 

इसीलिए उद्योगों को ३ भागों में वर्गड्डित किया गया है। दोनों में ही राजकीय 

तथा व्यक्तिगत उद्योगों के सह-अस्तित्व (00-८ां्रष्ा०८) के सिद्धान्त को 

मान्यता दी गयी है । दोनो में ही उद्योगों पर राज्य के बढ़ते हुए नियन्त्रण, 
औद्योगिक प्रबन्ध के समाजीकरण तथा श्रमिकों के महत्वपूर्ण स्थान पर गोर 

दिया गया है। योजवात्मक अर्थ प्रवन्ष, सरक्षण, देश के आधिक साधनों के 

विकास को दोनों में हो महत्व दिया गया है तथा सरकारी औद्योगिक नीति का 

अन्तिम लक्ष्य माना गया है । परन्तु यह समझना भूल होगो दि नई औद्योगिक 

नीति पुरानी औद्योगिक नीति की पुनरावृत्ति मात्र है। दोनों में पर्याप्त 

अन्तर है। क्योकि -- 

(१) नई औद्योगिक नीठि से सरकारी श्षेत्र में वहुत बडी वृद्धि हुई हे ( 
पहली औद्योगिक नीति के भ्रस्ताव मे जहाँ इने-गिने उद्योगों वो सरकारी 
एकाधिकार के अन्तर्गत रकखा गया था वहाँ नई ओौद्योगिक नीति प्रस्ताव 

में १७ बड़े-बड़े उद्योग सम्मिलित किए गए है। इससे स्पष्ट है कि 

सरकार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को अन्तिम ध्येय मानकर उसे भ्राप्त करने के 
छिए कटिबद्ध है। 

(२) नई औद्योगिक नीति मे समाजवादी व्यवस्था वी स्थापना पर 

स्पष्ट ही अधिक जोर दिया गया है। सरकारी कर नीति तथा औद्योगिक 

स्वामित्व दोनी मे ही इस बात पर जोर दिया गया है कि घन तथा शक्ति 

का केन्द्रीयकरण कुछ हाथो में नहोने पावे। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र के 

अतिरिक्त ध्यापारिक क्षेत्र में भी राज्य ने अधिकाधिक भाग लेने का निश्चय 

किया है । 

(8) नई ओद्योगिक नीति मे उद्योगो के क्षेत्रीय विकास पर स्पष्ट रूप 

मे जोर दिया गया है। भारतवष एक विशाल देश है। इसलिए संतुलित 

आथिव विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र का समुचित 

क्षाथिक विक्नास किया जाय॑। क्षेत्रीय विक्नास की आवश्यकता इधर थोड़े समय 
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से और भी अधिक प्रतीत होने लगी है ६ इसीलिए सरकार ने नई जौद्योगिक 

नीति मे इस वात को स्पष्ट रुप से स्वीकार किया गया है कि पिछडे हुए क्षेत्रों 

के विवास के लिए सरकार की ओर से समुचित कदम उठाया जावेगा, तथा 

इन क्षेत्रों मे औद्योगिक विकास के साधनो जैसे यातायात, राक्ति, पूंजी इत्यादि 
का प्रस्तुत करने मे सरकार हर प्रकार की सहायता देगी | 

नई ओद्योगिक नीति की आलोचना 
नई औद्योगिक नीति की बालोचना दोनो ही क्षेत्रों से हुई है | प्रतिक्रिया 

वाद्दी तथा दक्षिण पक्षीय नेताओं ने इसे जदूरदशितापूर्ण, तथा अत्यधिक 

कान्तिकारी वतलाया हे जबकि दूसरे पक्ष के लोगो मे औद्योगिक नीति को 

समाजवादी ब्यवस्था की स्थापना के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त बतलाया है। 

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को छोडकर व्यवहारिक रूप से नीति की आलोचना 

निम्नेलिखित प्रकार से को जा सकती है। 

(१) तीति भें सरकारी क्षेत्र पर आवश्यकता से अधिक 
जोर दिया गया है--भारत जैसे पिछडे हुए वेश म यदि औद्योगिक 
विकास का समस्त भार सरकार पर ही था जाय तो यह देश के 

लिए घातक हो सिद्ध होगा । प्रजातम्त्र शासन में सरकार का प्रयत्न उद्योगी 

के नियन्त्रण तथा उनमे सामज्जस्यथ स्थापित करन तक ही सीमित रहना 

चाहिए | पूर्णतया नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भ जँसा कि रूस इत्यादि साम्यवादी 

दछ्लो भ हू, दक्ष के समस्त साधन भी सरकार के हाथ म॑ जा जात है वा 

सरकार द्वारा औद्यामिक विकास का काम सरल हो जाता हे । परन्तु प्रजातन्त 

में आथिक विकास के साधन जेसे पूँजी, सगठढन इत्यादि विशेषकर व्यक्तिगत 

उद्योगपतियों के हाथ मे रहत है । एसी दसा मे सरकार के लिए नए-नए 

उद्योगों का विकास जत्यन्त कठिन हो जाता है तथा व्यक्तिगत क्षेत्र को साथ म 

लिए बिना विकास फी गति रुक जाती है ) 

(२) नई ओशद्योगिक नीति में व्यावह्मरिक दृष्टिकोश 

की अपेक्षा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पर ही विशेष जोर दिया 
गया हे--समाजवादी व्यवस्था तथा उद्योगा का समाजीकरण हाना चाहिए, 

इस विपय पर कभी दो राय नही हो सकती परन्तु परिस्थितियों को देखत हुए 
समाजवाद पर अत्यधिक जोर देना अधिक व्यावहारिक नहीं जान पडता । 

दस्म में इस समय सबसे बढो जावश्यक्तता इस बात की है कि नएन्मए उच्चाया 
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का विकास हो, उत्पादन मे वृद्धि हो, लागत कम हो। राष्टद्रीयकरण तथा 

राजकीय उद्योग तो वाद वी चीज है | आवश्यकता इस बात की है कि औद्यो- 

एिक विकास हो न कि इस बात की क्सिके हरा हो। हम उत्रादव के पहले 
ही वितरण वी वात करने लगे है । इसीतिए व्यक्तिगत द्षीतर का उतना सहयोग 

नही प्राप्त हा रहा है जितना मिलना चाहिए । 

(३) औद्योगिक नियन्त्रण तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध 
में सरकारी नीति अब भी स्पष्ट नही है--भाखीब उद्योगपतियों 
में यो ही उद्योग के स्थायी विकास के बजाय जल्दी से जल्दी पूँजी वापस लेने 
की घुन लगी रहती है। इस प्रकार की सरकारी नीति से इसे और भी 

प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसी भी समय हों 

सकता है, ऐसा डर हर व्यक्तिगत पूँजीपति को रहता है। इसीलिए पुराने 

उद्योगों का नवीनीकरण नही हो रहा है । नए उद्योगों मे अधिक्राश सरकारी 

आधिक सहायता के बल पर खोले जा रहे हैँ ठथा हर पूंजीपति उद्योग को 

दीघेंकालीन योजना के आधार पर चलाने के स्थाव पर अपना रुपया वापस 

निकालने के चबकर भे रहता है । 

(४) रसंपष्ठता का अभाव औद्योगिक नीति में सर्वत्र ही 
दिखाई देता हे--उद्योगो के तीव भाग किए गए है परन्तु उनमे व तो कोई 
स्थिरता है, न निश्चयात्मकता ही । सरकारी क्षेत्र मे व्यक्तिगत उद्योगपतियों 

द्वारा तथा व्यक्तिगत क्षेत्र मे सरकारी कारखाने खोले जा सकते है यद्यपि 

सरकार ने इस बात का स्पप्ट आश्वासन दिया है कि एक ही उद्योग में यदि 

सरकारी तथा व्यक्तिगत कारखाने होगे तो सरकारी कारखानों के साथ किसी 

प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायगा । परन्तु व्यवहारिक रूप में यह बात 

असम्मव सी मालूम पडती है। इसके अलावा राज्य के विस्तृत साधनों के 
कारण यो ही सरकारी उद्योग को व्यक्तिगत उद्योग को अपेक्षा अधिक सुविधाएँ 

प्राप्त हो जायेंगी । इससे भी औद्योगिक विकास के कार्य में बराघा उत्पन्न होने 
का डर है। 

स्वतन्त्रता के पश्चात् औद्योगिक नियन्त्रण की प्रगति 
विखले पृष्ठो मे हमने औद्यागिक नियन्वण तथा विग्रसन के सम्दन्ध मे 

सरकारी नीति तथा उसके विकास का अध्ययन ज्िया। इस नीति से यह 

स्पप्ट हैं कि सरकार का प्रधान लक्ष्य धीरे-घीरे उद्योगों पर साम।जिंक नियन्त्रण 
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स्थापित करना है। जब किसी भी उद्योग का मनमाने ढए पर चह्मता उद्योग- 

पति के वश्च की छात नहीं हे । उस पर राज्य तथा समाज का निपन््चण भी 

रहेगा । इस उद्देइ्य को प्राप्ति के लिए सरक्षार की ओर से निस्तलिखित काम 
क्यि गये हू । 

राजकीय उद्योग--सबसे बडा कदम इस दिशा में राजकीय उद्योगो 
को स्थापना द्वारा किया गया है , यद्यवि अप्रेज़ो शासन काल में भी इस दिशा 

में प्रयत्न किया गया था। कुछ रेलो का निर्माण राज्य की ओर से किया गया। 

इसके अतिरिक्त शस्ल्रास्त्रा के निर्माण के कुछ कारखाने नी राज्य की ओर न 

स्थापित किए गएं। सेनाजों के लिए रसदे इत्यादि की व्यवस्था करने के 

लिए भी कुछ कारखाने राज्य की ओर से स्थापित हुए जैसे कानपुर की हार्तेंस 
फैक्ट्री जहाँ घोडो को जीने, वूट तथा चमड़े का जन्य सामान बनता था। दी 

रियासतो म भी राजकीय उद्योगों की प्रगति हुईं । विशेषरूप से मैसूर राज्य 

का नाम इस दिल्ला मे उल्तेखनोय है। मँधूर मे कई कारखाने राज्य की ओर 
स खोले गये । 

स्वतत्रता के पश्चात् इस दिद्या म प्रगति बडी तेडझी से हुई। प्रबभ 

पचवर्षीय योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना मे सरकारी क्षेत्र को बहुत अधिक 
विस्तृत कर दिया गया । बडे-बडे बाघों के अवावा आखदागिक क्षेत्र मे भी 

प्रयि हुई । सरकार द्वारा स्थापित कुछ नए उद्योग इस प्रकार हैं -- 

(१) चितरजन लोकोमोटिव वर्कस, चितरजन | 
(२) पराम्बुर कोच फैक्ट्री, मद्रास । 

(३) सलिदरी फंटिलाइजर एण्ड कैमिकल फैक्ट्री । 
(४) हिन्दुस्परन स्टील हाइवेट लिमिटड / 

(५) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ ॥ 
(६) हिन्द्रस्तान एयर कप फैक्ट्री ॥ 

(७) हिन्दुस्तान केबिल्म फैक्ट्री ) 

(5) नहान फाउड़ी प्राइवेट लिमिटड ) 
(९) इंडिया माइनिंग एण्ड का-सट्रवशन प्राइवेट लिसिटड | 

(१०) हिन्दुस्तान निषयार्ड लिमिटेड ॥ 

(११) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स प्राइवेड लिमिटड । 

(१२) हिल्दुल्ताम हाउसिय फैक्ट्रो प्राइवेट लिमिडड | 

(१३) हुवो इलक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 
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(१४) मिजपिर की सीमेट फैक्ट्री । 
(१४) मध्य प्रदेश का अखवारी कागज वा कारखाना । 

सरकारी उद्योगों मे कुछ तो “राजकीय विभागों” के रूप में काम करते 

है। जैसे “चितरजन की लोकोमोटिव फैक्ट्री”, पथा “पैराम्बुर की कोच 

फैक्ट्री ।” इनका प्रबन्ध रेलवे बोर्ड छाया होता है तथा इनके पश्रवन्ध के लिए 

राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार मुर्क्षा 

सम्बन्धी उद्योग भी सुरक्षा-विभाग के आधीन काम करते है । परन्तु अधिकाश 

उद्योगों के श्रबन्ध के लिए विशेष रूप से बनाए हुए सरकारी कारपोरेश्नन है। 

अधिकाश प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में है जिनमे भारत सरकार 
का अधिकाश हिस्सा है। कुछ मे चेयरमेन बाहरो व्यक्तियों की भी बताया 

गया है, कुछ बाहरी लोग डायरेक्टर भो है परन्तु अतिम तियत्रण प्रत्येक दया 

में सरकार का ही है। 

उद्योगों का राष्ट्रीयकरणा-तगे उद्योगों को खोलने के साथ-साथ 
कुछ पुराने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी क्या गया है जो निम्नलिखित हैं .-- 

(१) रिजर्व बैंक 
(२) इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया । 

(३) बीमा उद्योग । 

(४) रेलवे, सडक तथा हवाई यातायात । 

(५) बिजली कम्पनिया। 
(६) विद्याखाण्तनम् का जहाज बनाते का बारखाना । 

(७) म॑ंसूर की सोने की खाने । 
राष्ट्रीयकरण की प्रमति काफ़ी धीमी रही है। वास्तव मे राष्ट्रीयकरण 

केवल उन्ही उद्योगो का किया गया है जिनके सचालन के बारे मे सरकार के 

पास काफी शिकायतें थी अथवा जिनके राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव स्वय उद्योगों 

वी ओर से ही आया। उदाहरण के लिए बीमा कम्पनियों की दशा बहुत खराब 

भी । उसमें जमा जनता के घत का व्यक्तिगत पूँजीपतियो द्वारा दुरुपयोग किया 

जा रहा था। अतएब राष्ट्रीय हित मे उसका राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। 

यातायात का राष्ट्रीयकरण सरकारी योजना के अनुसार हुआ। इसके जलावा 

हवाई यातायात की कम्पनियों की बहुत ही खराब दशा थी। वर्तेमानकाल को 
देखते हुए शप्ट्रीयकरण की अपेक्षा सरकारी नियल्नण हो जविक उपपुक्त जान 

पडता है क्योकि पुराने उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करने के बजाय नए उद्योगों 

में सरवारी पूंजी लगाना अधिक लाभग्रद होगा | 
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सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने का कार्य भी स्वचन्नचा 

प्राप्ति के पश्चात् विश्वेष रूप से क्या गया है। सबंध अधिक सहायता आशिक 

क्षेत्र म की मई है। इसके लिए राज्य की ओर से अमेक विशेष वित्तीय 

संस्थाओं का निर्माण किया गया है जिनका वर्णन आप पिछले अध्यायो में पढ़ 
चुक्रे है । इसके अतिरिक्त पबिक्षा तथा जनुसघाव की दिखा में सहायता प्रदान 
की गई है। राज्य की ओर से अवेक अनुसंधान भाचाएँ तथा ट्रेनिय सेन्टर 

खोले गए है जिनका वर्णन अन्यत किया जा चुका हे । विदेशों में शिक्षा प्राप्त 

करने के लिए छात्र वृत्तियाँ दी गई है । सरकारी नीति के अनुसार सरकारी 
आवश्यकता की वस्तुओ में भारत में निर्मित मात्र को प्राथमिकता दी जायगी । 

सरकार की सरक्षण नीति भो देश के उद्योगय-धधो के विकास के लिए 

काफी उपयोगी सिद्ध हुई है । टैरिफ कमीशन द्वारा बहुत से उद्योगो को सरक्षण 
प्रदान किया भ्या जिसके कारण पिछले अल्पकाल में अनेक उद्योग भारत से 

खोले गए । भए उद्योगों मे वाइसिकिल, मोटर, बिजली की मोटरे, रेडियों सेट 

इत्यादि का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इनमें अधिकाश उद्योगों को 

विदेशों निर्माताओों के सहयोग से आरम्भ किया गया है। शक्ति के साधनों, 

तथा यातायात के विकास की ओर भी राज्य की ओर से पर्याप्त ध्यान दिया 
जा रहा है। ट्राम्वे में एक अणु दाक्ति के विकास का यन््व (&40770 

प्६४८०००) लगाया गया है । विदेशी कम्पनियों के द्वरा मिट्टी के तेल को शुद्ध 

करने वाले तीन कारखाने भारत में विठाये गये है जिससे जाश्मा फी जाती हू 

कि पेट्रोल सम्बन्धी कमी दूर हो सकेगी । इसके अलावा भारत मे पेट्रोल की 

खोज की जा रही है तथा पजाब मे ज्वालामुखी एवं खम्भात में तेल पाये जाने 

के लक्षण प्रकट हुए है। पचवर्षीय योजनाओं मे सडक तथा जल और रेलवे 

यातायात के विकास पर काफो जोर दिया गया है ॥ 

राज्य की ओर से आर्थिक साधनों के नियोजित उपयोग तथा विभिन्न 

उद्योगों में सामञ्जस्थ स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। रिजर्व 

बेक, इम्पीरियल बैंक तथा जीवन बीसा कम्पनियो के राष्ट्रीयकरण तथा बैका 

पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण बढा देने के कारण आशथिक साथनों पर राज्य का 

काफी आशिपत्य स्थापित हो गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी नये उद्योग 

को चालू करने के लिए कम्पती निर्माण करने के पहले भारत सरकार के वित्त 
मत्रालय से अनुमत्ति प्राप्त करना आवश्यक है | उद्योगों के क्षेड़ीय वितरण पर 

भी जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर नीति के द्वारा लस््वे पैमाने 

तथा कुंदीर उद्योगो के बीच में सामज्जस्थ उत्पन्न करने का प्रयत्त किया जा 
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रहा है, विशेधफर उन उद्योगों मे जहा छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों में 

अतिस्पर्द्धा की भात्रा विशेष है जैसे हाथ करघा तया बस्न उद्योग । 

वस्तु की किस्म तथा मूल्यों पर नियन्त्रण रखने की दिशा में भी राजकीय 

नियन्त्रण की प्रगति हुई है। सरकार को ओर से दित्ली में एक प्रमाप 
रारथा ( ठाजाय डागातेश्ापे ]#ध्शाप्र०0 ) का निर्माण क्या जा चुका 

है। प्रमाप सस्था विशेषकर विदेशों को भेजे जाने वाले माल की किस्म की 

निगरानी रखती है तथा अनायास कुछ माल चुन कर उसकी जाँच करती है। 

इस प्रकार विदेशों को केवल प्रमाणित किस्म का माल ही भेजा जा सकता 

है । प्रमाप सस्था द्वारा निरीक्षण किए हुए माल पर मोटर लगाने की भी 

व्यवस्था की गई है। इससे भाल की क्स्मि मे सुधार होने मे सहामता 

मिलेगी । 

औद्योगिक स्वामित्व की दिशा में भी सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने 

पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार थी ओर से उद्योगों पर सहकारी स्वामित्व 

(९०-०7८क२ए९४ 097०5४%) स्थापित करने पर वल दिया जा रहा है। 

छोटे पैमाने के उद्योगों धया वुछ लम्बे पैमाने के उद्योगों मे भी सहकारी 
स्वामित्व वी स्थापना की गई है। कुछ शक्कर मिलो के सहकारो आधार पर 
चलाए जाने की योजना द्वितीय पचवर्षोय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित को 

गई है। शोलापुर में एक सूती मिल को भी सहकारी आधार पर चलाने का 

प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी नीति मे इस बात पर जोर 

दिया जा रहा है कि प्रवन्धक समितियों मे भी गजदूरों को हिस्सा दिया जाय । 

उत्तर प्रदेश की कुछ मिलो में इस भ्रक्रार की योजना प्रयोगिक रुप से लागू की 

जा चुकी है। इसके साथ-साथ उद्योगों में काम करने बाले श्रमिकों की 

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यो में भो प्रगति हुई है। राजकीय 

बीमा योजना, कमंचारी प्रॉविडेन्ट फन््ड योजना, इत्यादि इस दिशा में उठाये 

गये महत्वपूर्ण कदम है । 

विकास परिषद * 
( 06४2०फ॒च्ा९०६ ८०प्रा।ा$ ) 

सन् १९५१ के औद्योगिक (विकास तथा तिथमन) अधिनियम के द्वास 

उस बात वी व्यवस्था की गई थी कि औद्योगिक विकास के लिए विंकास 

समित्तियों का निर्माण क्या जाय । समितियों की सदस्यता काफी विस्तृत 

खखी गई है । इसमे उद्योगपतियो, मजदूरों, सरकार तथा औद्योग्रिक विशेषज्ञों 
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के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अथवा केद्रीय सरकार की अनुमति पर की जावेगी । प्रत्येक बडे 

उद्योग के लिए एक विशेष विकास परिषद की स्थापना की गई है। विकास 

प्ररियदों के मृत्य-मुख्य कार्य इस प्रकार है -- 

(१) केन्द्रीय सरकार को सूचनाओं को सम्बन्धित उद्योग तक पहुंचाना । 

इस प्रकार विकास परिषद सरक्षार तथा उद्योग के वीच में सम्पर्क स्थापित 
रखने का काम करेगी । 

(२) परिषद समय-समय पर देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए 

उत्पादन की सीमा निर्धारित करेगी जिससे उत्पादन को माग के जनुसार 
सतुल्ति किया जा सके । 

(३) परिषद विभिन्न उद्योगों के बीच में उत्पादन सम्दन्बी बीततियो के 
बीच सामस्जस्य स्थापित करके का प्रयास करेगी। इस प्रकार वह विभिन्न 

ओऔद्योगिक इकाइयो के बीच मे प्रतिस्पर्डधा के स्थान पर सहयोग उत्पन्न करने 

कय प्रयास करती है । 

(४) परिषद के सदस्थ औद्योगिक विश्ेपज्ञ भी होते हैं इस प्रकार परिषद 

अपमे सदस्य औद्योगिक ईकाइयो को तात्रिक सलाह भी प्रदान करती है । 

(५) परिषद इस बात की भी खोेब करती है कि माल को किस्म तथा 

तादाद भे सुधार कैसे क्या जाय । परिप्द अपने सदस्यो को इस प्रकार 

को सल्नाह देती है जिससे वे कम से कम लागत में अच्छी क्स्मि का माल 

तैयार कर सके । 

(६) परिषद वस्तुओं के प्रमापीक्षरण तथा उचित ग्रेड बनाने की व्यवस्था 

पर विचार करती है. तथा इस बात कया भी अध्ययन करती है कि उद्योग 

द्वारा उत्पादन क्यि जाने वाले माल की खपत कैसे बढाई जाय तथा उसकी 

बित्री को विधियों मे क्या-क्या सुधार किए जॉय 4 

(७) परिषद उद्योग मे प्रयोग होने वाले कच्चे माल के उत्पादन पर भी 

विचार करती है। यदि कच्चे माल की कमी है तो परिषद इस बात का 

अध्ययन क्रती है कि उसमे अविक से अधिक बचत कैस की जा सक्ती है। 

इस बात का अनुसघान करने का भी प्रयात्त क्या जाता है कि दुरलेन कच्चे 

माल के स्थान पर कोई स्थानापन्न (57057/०९) वस्तु का प्रयोग किया जा 
सके । 
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(5) परिषद हर प्रकार के अनुसधाव को प्रोत्साहन देती है जिसमे 

औद्योगिक उत्पादन अधिक सुचारू रूप से क्रिया जा सके । 

(९) परिषद कर्मचारियों वी कार्यक्षमता को बढावे तथा उनके कल्याप 

में वृद्धि करने का भी भ्रयास करती है तथा सदस्यों को इस सम्बन्ध में उचित 

परामर्श देती है । 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि विकास परिषदों का औद्योगिक विकास में 

अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इससे उद्योग में विविधता के स्थान पर एकरपता 

उत्पन्न होगी । उद्योगो वा सतुलित विवास सम्भव हो सकेगा | सरकारी नीति 

तथा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति एक '्लैटफार्म 

प्रस्तुत करेगी । नियोजित अर्थ व्यवस्था में ऐसी विकास परिषदों वा स्थान 

निश्चय ही अत्थन्त महत्वपूर्ण है । 

साराझ्य यह है कि उद्योगो की स्थापना तथा उनके राचालन पर अव पूर्ण 

रूप से पूंजीपतियो का हाथ ही नही है! नये-नये उद्योगों का विकास भब 

सरकारी योजना के अनुसार होगा। उनके सचालन पर समाज के सभी सम्बन्धित 
वर्गों का सम्मिलित अधिकार होगा । माल की किस्म, उत्पादन की विधियों, 

मूल्य उत्पादन, लाभ इत्यादि पर राजकीय नियन्त्र० रखा जावेगा जिससे 

उद्योगों का सनालन व्यक्तिगत हिंव की अपेक्षा सामाजिक हित में हो । भारत- 

वर्ष धीरे-धीरे पूर्ण समाजवादी व्यवस्था के ध्येय की और बढ रहा है। आशा 

है अगले आने वाले बुछ वर्षों मे उद्योगों की अस्तव्यस्तता समाप्त होकर वे एक 
नियन्त्रित योजना में सम्बद्ध हो जायेगे । 
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